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मूल्य : २१ ८. ५० पंसे 


ठद्ण सेन गुप्ता द्वारा न्यू एज प्रिटिय प्रेस, रानो झांसी रोड, नई दिल्ली में 
मुद्रित और उन्हीं ऐ द्वारा पीपुल्स पब्निश्चिंग हाउस (प्रॉ.) लिमिटेड, नई दिल्सी 
को ठरफ से प्रकाधित- 


अस्तावना 


भारत की समस्याप्रों का यह संक्षित्त भ्रष्ययत लेखक की पूर्व प्रकाशित 
पुस्तक आज का भारत पर भाधारित है, जिसकी अंग्रेज़ी झरावृत्ति सर्वे प्रघम 
१६४० में, भौर उसके बाद १६९४७ और १६४६ मे प्रकाशित हुई | पहला 
हिन्दी संस्करण दिसम्बर १६४४ में प्रकाशित हुआ्रा । 

अस्तुत संक्षिस्त संस्करण को दोहराया गया है और १६५५ के झारम्म 
काल तक की धटनाप्नों का विवरण इसमें और जोड़ दिया गया है। अध्ययन , 
का मुख्य भांग साज्राज्यवादो रिकार्ड तथा १६४७ में साम्राज्यवादी शासन के. 
भत्त तक राष्ट्रीय भान्दीतन के विकास से सम्बंधित है; किन्तु पहले के भागों में 
कुछ ऐसे नये तथ्यों भोर झांकड़ीं को, जो पहले हासिल नही थे, जोड देने के 
साथ-साथ १६४७ के बाद के काल की प्रत्यंत महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नया 
प्रध्याय भौर जोड़ दिया गया हैं । 

संक्षित संस्करण के पहले साके को तैयार करने में देवो प्रसाद चटर्जों 
झोर दिलीप बोस ने जो काम किया है, उसके प्रति में भाभारी हूँ । 

यह बता देना भावश्यक है कि यह सक्षिप्त संस्करण, जो मोलिक पुस्तक 
से लगभग प्राधा रह गया है, आज का भारत का स्थान नहीं ले सकता । 
केवल आज का भारत में ही श्यादा मुकम्मित विश्लेषण और भ्रमाण है । 
उठरणो भोर भन्य सामग्री के श्रोतों का यहाँ जहाँ-जहां स्थानाभाव के कारए 
उल्लेख नहीं किया गया है, वे मूल पुस्तक आज का भारत में मिल सकते हैं । 


जुलाई, १६५५ रजनी प्राम दत्त 


प्रकाशक की ओर से 


स्वगीय आदरणीय रणनी पाम दत्त की यह पुस्तक उनकी मूल पूस्तक 
बाज का भारत के संशोधित तथा संश्षिप्त संस्करण के रूप मे: हिन्दी मे जुन 
१६५६ में प्रकाशित की गयी थी। स्वयोम रजनी पाम देत्त एक महान 
विचारक तथा लेखक थी। वे अन्तर्यष्ट्रीय कम्यूनिस्ट आन्दोलन' के अत्यन्त 
स्यातिपूर्ण नेता रहे हैं! ज़िटेन से निकलने वाली अंग्रेजी भासिक पत्रिका 
शोबर मंथली मे” उनकी लिखी गयी (टिपोणिमो ने मार्क्सवादी विचारधारा 
और मीमांसा से कई पीढ़ियो' को शिक्षित किया है। 


स्वगीय रजनी पाम दत्त का भारत से निकटतम सम्बन्ध रहा है। भारत 
की राजनीतिक तथा आर्थिक स्थितियों और उनके विकास का उनका 
अध्ययन तहुत' गहरा, पैना और श्िक्षाप्रद था। भारत पर लिखे गये उनके 
लंखी", उनकी महान पुस्तक बाण का भारत तथा उसी के संक्षिप्त संस्करण 
भारत : वर्तमान और भावी ने भारत के नौजवानों की कई पीढ़ियो को माक्स- 
बाद तथा भाक्सवादी-लॉनिनवादी नजारिये सो भारतीय हालात को समभने 
ओर आत्मसात करने मे” 'चिरस्मणीय योगदान दिया है। इस पुस्तक को यह 
दिवतीय हिन्दी संस्करण निकालते हुए हम हादिक भ्रसन्‍तता और गौरव 
अनुभव कर रहे हैं। 


स्वगींय रजनी पाम दत्त ने इस संशोधित तभा संक्षिप्त संस्करण को १६५५ 
में” तैयार किया था। प्स्तक में भारत की घटनाओं के मुल्यांकन में उस 
समय मंतर्राष्ट्रीय कम्पुनिस्ट आन्दोलन तथा भारतीय कम्पुनिस्ट पार्टो में 
जो संकीर्णतावादी विचार-रुभान थी उसका प्रभाव है। १६५१ में भारतीय 
फम्मुनिस्ट पार्टी दवाय स्वीकृत कार्यक्रम भी इसी कमजोरी ओर खामी का 
शिकार था। उक्त कार्यक्रम मे” उपके पहले के काल की समझ की कई 
घोर संकीर्णतावादी खामियों' को दुरुस्त कर लिया गया था, फिर भी १६४७ 
मे भारत में हुए सत्ता परिवर्तन के मूल्यांकन के तथा भारत मे स्थापित 
राज्यसत्ता के वर्ग विश्लेषण के प्रश्न इत्यादेद मामलों" मे उक्त कार्यक्रम 
मे” गंभीर संकीर्णतावादी भटकाव मौजूद थो। 

उस कार्मक्रम को समझ के अनूतार १६४७ में हुए पौरिवर्तनो” के बारे 
मे” यह माना गया था रिकि “व्िटिशि साझज्यवाद ने अपने आर्थिक प्रभुत्व को 
कायम रसने का प्रयास किया है भौर ऐसी व्यवस्था की है जिसमे” भारत के 
अकसर पर निमंत्रण रख सके और साम्राज्यवाद के हितों मे उसे 

के सके। /” 


आजादी के बाद भारत में कायम हुई सरकार को “अब भी उन्हीं पुराने 


एकाधिकार पुंजीपतियो" और जमौदारों" पर आधारित” सरकार माना है 
*'जिन्होने साप्राज्यवाद से सम्बन्ध बनाये रसा है।””* 

१६४७ के परिवर्तन को “दोनो पक्षो" के ऊपरी वर्ग की शक्तियों" का 
संयुक्त मोर्चा” माना है ओर “सौदो' और समझौते से भारत का बौदयोगी- 
करण कदापि नहीं हो सकता।/! 

भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी ने इस संकीर्णतावादी समक के विरुद्ध गंभीर 
और कटटर आन्तारिक सेद्धागन्तिक संघर्ष कर १६६४ मे पार्टी का नमा 
कार्यक्रम स्वीकार किया। उस कार्यक्रम मे” १६४७ के परिवर्तन को भारतीय 
बाजादी के संघर्ष की महान सफलता माना गया है। आजादी के बाद भारत 
मे जो सरकार कायम हुई वह पजीपीत वर्ग की सरकार है। हालांकि उसके 
निर्माण मे” और उसकी नीतियो के निर्धारण मे” इजारेदार पू'जीपीतयों और 
जमी दारो-जागीरदारो' का महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है, लोकन राज्यसत्ता 
बुनियादी रूप से पूजीपाति वर्ग के हाथ में है। 

यह वर्ग दौमुही नीतियो का वर्ग है। इंसका साआज्यवाद, सामंतवाद 
और इजारेदार पूजी से वर्ग टकराव और अन्तारविरोध है और इस अन्ताविरोध 
क्य प्रभाव उसकी नीतियो' पर पड़ता है, लोकिन साथ ही यह वर्ग समक्रैता- 
वादी और ढततमुल वर्ग है गौर जहां तक मेहनतकश जनता के वर्ग-हितो' का 
प्रश्न है, उनसे इस वर्ग का घोर टकराव भी है। यही मूल आधार है जिसकी 
मदद से धटनाक्रम को सही ढंग से समझा जा सकता है। 

आजादी के बाद के वर्षो" मे भारत के औदयोग्रीकरण तथा विशेषकर बुनि- 
भादी उद्मोगो को निर्माण, सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण सथा विस्तार, 
समाजवादी देशो” से सहमोग, तथा मोटे तौर पर अन्तर्यष्ट्रीय क्षेत्र मे' 
साआज्यवाद-विरोधी नीते, चाहे सीमित और ध्रुटिपूर्ण क्यो" न हो” लोकिन 
रजवाडो” की समाप्ति, भूमिसुधार तथा इजारेदारो” को हितो' पर चोद 
इत्यादि को जो कदम उठाये गये हैः उन्हे! इसी आधार पर समझा जा सकता 


है। 

साथ ही पूजीवादी तरीके सो विकास के इस रास्ते के परिणामस्वरूप 
ने सिफा सह कि विकास जन आवश्यकताओ” और संभावनाओं” की तुलना में” 
बहुत सीमित और धीमा हुआ है और उसका बोभा भी मेहनतकथ जनता पर 
शाला गया है जिसके कारण लोगो” के जीवन मे सुधार न' हो, ण्यादातर उनकी 
काॉटनाइयां बढ़ी है, मंहयाई, बेरोजगारी की हालत मंभौर हुई है तथा देश 
के बर्थतंत्र को संकटो” के दौर से गुजरना पड़ता है। 

यह पुस्तक १६५५ मे लिखी गयी थी जब इन प्रश्तो" पर नव रूप से 
चिंतन की दुस्मात हुई थी। इसीलिए इस पुस्तक मे” इस बात का संकेत 
किया गया है कि संसार की राजनीति से” भारत नया रुस अपनाने लगा 
है। वह शान्ति की रक्षा के लिए अधिकाधिक सक्रिय भूमिका बदा करने 
संगा है। देश की अदरनी राजतीतिक स्थिति में! भी नगरी धाराएं मजर आने 
लगी है१/” 

सकिन पुस्तक मे शुरू के राष्ट्रीय आन्दोलन के मुत्यांकन, १६४६ के 


संघषों तथा विशेषकर १६४७ के पौरिवर्ततों व बाद की घटनाओ की जो 
मीमांसा की गयी है उनमे! जंयह-जयह उस समय की वविव्व कम्युनिस्ट आन्दो- 
तन की समझ तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्दी के १६५१ के कार्यक्रम की 
स्थापनाओ'* का प्रभाव मौजूद है। पुस्तक का अध्ययन करते समय माक्सवादी- 
लेनिनवादी मौमांसा के गंभीर अध्ययन के लिए यत्नशील पाठक इस बात का 
ध्यान रखेंगे। 

इस एक सीमा के बावजूद आदरणीय स्वगीय रजनी पाम दत्त की इस 
पुस्तक में की गया तथ्यपूर्ण स्थापनाएं, गंभौर अन्वेषणात्मक विवेचन तथा 
मार्गदर्शक मूल्यांकन अपना विशेष महत्व रखते है। इस पुस्तक का एक 
विशेष ऐविहासिक महत्व है इसीलिए हम इस पुस्तक को ठीक इसके मूंलरूप 
में पूनः प्रकाशित कर रहे है। 
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« भारत में अग्रे ज-अमरीकी साम्राज्यवाद 
» झाथिक समस्याए 
' वंदेशिक नीति में नयी पवृत्तिया 


भारतीय जनता -- प्रगति के पथ पर 


अनुक्रमरिका 


भारत और श्रापुनिक संसार ३ 


है। उसकी गरीबी उस स्तर पर पहुंच गयी है जिससे नोचा स्तर दुनिया में 
कोई नहीं है; भौर तथ्य तथा झांकड़े बताते हैं कि पिछले दिनों में हांचत भौर 
खराब हो गयी है । खेती का संकट बराबर गहरा होता जा रहा है शोर 
भूमि-सुधार के जो बहुत ही सीमित क़दम अभी तक उठाये गये हैँ, उनसे खेती 
के संकट में कमी नहीं घ्ायी है । 

इस प्रकार, भारत की समी परिस्थितियां बहुत बुनियादी परिवतंनों के 
लिए परिपक्व हो रही हैं। ये परिवर्तन उस भस्थायी समझौते से बहुत भागे 
जायेंगे जो भ्रंग्रे जी साम्राज्यवाद श्रौर भारत के ऊपरी तबक़ों के बीच १६४७ 
में हुआ था। 

भारत में इंस बात के लिए परिस्थितिया परिपक्व हो रही हैं कि जनवादी 
साम्नाज्य-विरोधी क्रान्ति को पूरा कर दिया जाय, ज़मीदारी प्रथा तथा सामन्ती 
अवशेषों को मिटा दिया जाय, साम्राज्ववाद के सहायक एकाधिकारी पूंजीपतियों 
का शासन समाप्त कर दिया जाय और भारत के श्राथिक साधनों को साम्राज्य- 
बादियों के पंजे से छूड़ा लिया जाय । जनता के जनवादी झान्दोलन की विजम के 
फलस्वरूप जब भारत इस भ्रकार सच्ची स्वतंत्रता प्रास कर लेगा, तब झाधिक 
पुननिर्माण के विद्याल कार्य के लिए द्वार खुल जायेंगे; तब उद्योग-घंधों का 
विकास करने, खेती में रूपान्तर करने, जनवाद का विस्तार करने, पुरानी प्रति 
फक्रियावादी व्यवस्था क्ी विरासत को दूर करने भोर देश का सामाजिक तथा 
सांस्कृतिक पुनरुत्थान करने के काम भारतीय जनता के सामने आयेंगे । 

विश्व इतिहास के जिस युग में भारतीय जनता को ये काम करने पड़ेंगे, 
वह एक ऐसा युग है जिसमें संसार के प्रत्येक महाद्वीप में, भौर विशेषकर एशिया 
में बड़े गम्मीर परिवर्तन हो रहे हैं। यह साम्राज्यवाद के कमजोर होने का 
और निकट भविष्य में साम्राज्यवाद के पतन का युग है, दुनिया भर में जनता 
की भाजादी की ताकतों के झ्ागे बढ़ने का युग है । मानव जाति के एक-तिहाई 
भाग ने साम्राम्यवाद की जंझीरों से भ्पने को पूर्णतया मुक्त कर लिया है| 
सोवियत संघ में संसार का पहला पूर्स समाजवादी समाज कायम हुआ है। 
करीब घासीस साल हुए जब सोवियत संघ में उारदाही साम्राज्ययाद का तख्ता 
उलठा गया घा। तब से भव तक वहाँ राष्ट्रीय तथा सामाजिक मुक्ति का कार्य 
पूरा हो चुका है भौर जनता को हद दर्ज की ग़रोदी भोर पतन की हालत से 
निकासकर क्‍्ाधिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रगति के उद्यतम स्तर पर पहुंचा 
दिया है। भौर भव सोवियत संघ कम्युनिय्म की भोर बढ़ रहा हैं। पुर्वों मोरप 
में, जनता के सच्चे जनवादी राज्यों में समाजवाद की नौय डाली जा रही है। 
एशिया में चीनी फ़ान्ति की विजय भौर चोनी जनता के लोकतंत्र की स्थापना 
के फलस्वरूप एक नये युग का थोगरेश हो यया है। रूस में समाजवादी 
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की विजय से दुनिया मे जो गम्भीर परिवर्तन शुरू हुए थे, वे इस युग में एक 
नयी मंजिल पर पहुंच रहे हैं। दक्षिण-यूर्वी एशिया में साआज्यवाद से मुक्ति 
प्रात्त करते का सधर्ष झ्रांघी की तरह बढ़ रहा है। मध्य-पूर्व में बेचैनी फैल रही 
है, श्रोर झफ़ीका के प्रत्येक भाग में एक नया राजनीतिक उभार झा रहा है। 
दुनिया भर में साम्राज्य-विरोधी झक्तियो की जो विराट प्रगति हो रही 
है, उससे भारत के भविष्य को प्रलग नही किया जा सकता । सबसे बड़ी बात 
यह है कि चीन की सफल जनवादी क्रान्ति के उदाहरण का भारत पर बहुत 
गहरा प्रमाव पड रहा है । भसार के अक्ति-संतुलन मे जो बडा परिवर्तन हुआ है, 
उसने भारते की वैदेशिक नीति को नयी दिल्या मे मोड दिया है। भारत की 
अन्दरूती राजनीति मे भी नयी धाराएं जोर पकड़ रही हैं। पुरानी शक्तिया 
कमजोर पड़ रही हैं। नयी जनवादी ताकते आये बढ़ रही हैं । उनमें सबसे श्रागे 
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है । 
भारत में जो सक्ट जोर पकड़ रहा है, उसमें बडे गम्भीर अन्दरूनी 
सामाजिक संघर्ष तथा समस्याए सामते झा रही हैं। भारतीय जनता के सामने 
झाज जैसे धुनियादी क्रान्तिकारी काम हैं, वैसे मानवता के भौर किसी हिस्से के 
सामने नहीं हें। जब भारत राष्ट्रीय मुक्ति प्राप्त करेगा, तब भारत के पिछड़ेपन 
से पैदा होभेवाली अधिक गहरी समस्याएं, युगों पुरानी दासता, रुके हुए विकास 
तथा रूड़िंवादी सामाजिक रीति-रिवाजों की तमाम गदगी और सड़ांध की दूर 
करने की समस्याएं, उसी क्षर्य हल नहीं हो जायेगी; बल्कि उस समय ये तमाम 
समस्याएं कैवल अ्रपनो पएणंता से सामने प्रायंगी श्रौर उतको हल करने के लिए 
जो परिस्पितियां प्रावश्थव हैं, देश उनकी शोर बढ़ना आरम्भ करेगा । 
जैमेजजैंसे भारत को श्रमजीवी जनता की चेतना बढ़ेगी झोर वह ग्रपना 
आग्य स्वय भपने हाथों में लेगी, वैसे-बैसे ये संघर्ष प्ौर समस्याएं हल होती 
जायेगी तथा भारत झपने सौद्धदा शाथिक एवं सांस्कृतिक पिछरेपन से उठकर 
संसार के सबसे उन्नत देशो के स्तर पर पहुंच जायेगा। सारी दुनिया में समाजबाद 
स्थापित करने, भौर पूर्व तथा परिचम के बीच, दुनिया की उन्नत जातियों शोर 
पिछहय हुई जातियों के बीच झ्राज जो झन्तर पाया जाता है, उसे झ्तिम रूप से 
दूर करने के महात काम में भारत की जनता को एफ बहुत प्रश्ुुस भ्रूमिका झदा 
गरनी है। 
आरत के सोग डसझे पहले भी संसार के इतिहास में बहुत बडा हिस्सा 
से घुफ है--विजेताप्रों है सम में नहीं, वल्कि संस्कृति, चिन्तन, बला झौर 
उद्योग-घों के सत्र में ॥ भारतीय जनता की राष्ट्रीय एवं सामाजिक मुक्ति से 
मानवता को बहुत बडी प्रौर नयों देन प्रास द्वोगी । 


दूसरा श्रध्याय 


भारत की दौलत और उसकी गरीबी 


भारत की मौजूदा हालत के बारे में दो बातें एकदम सामने झ्ाकर खड़ी 
हो जाती हैं । 

पहली बात है भारत की दौलत-- उसके भ्रतुलित साधन जिनमें उसकी 
आजफल की पूरी झ्राबादी को, ओर उससे भी बड़ी भाबादी को, सुसी भौर 
समृद्ध बनाने की शक्ति है । 

दूसरी बात है भारत की गरीबी--उसकी अधिकांश जनता की गरीबी, 
एसी गरीबी जिसकी वे लोग कल्पना तक नहीं कर सकते जो पश्चिमी संसार 
की परिस्थितियों के ग्रादी हैं । 

इन दो बातों के बीच में खडी है भारत की, मौज़्दा सामाजिक भौर 
राजनीतिक व्यवस्था की समस्या । 


१, भारत की दौलत 


भारत गरीब सोगो का देश हूँ । लैकिन वह गरीब देश नहीं है । 

न सिफ भारत के प्राकृतिक साधन इतने अ्रधिक हैं कि यदि खेती श्रौर 
उद्योग-घघे दोनी का मिला-छुला विकास किया जाय तो देश समृद्धि के शिसर 
पर पहुत्त सकता है, बल्कि इसके साथ-साथ यह 'बात भी सच है झि झंग्रेझी 
राज्य के पहले यदि दुनिया के पमाने पर देखा जाता, तो भारत झादिझ विकास 
में सबसे आगे था । 

यह एक जाती-मानो बात है कि पुराने जमाने में दूसरे देशों के रतेबाते 
भारत को बेशुमार दोलतयासा देश समझते थे। १७४७ में ववाशइव ण्ये 
था कि बंगाल की पुरानी राजमानी मुशिदवाद “दबवाह़ी फधाहुआ,.. ५ 
ही भ्रपिक घावादीवासा बौर उतना ही घनी नगर है शियता दि सत्रत ? 
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वर्णानों को थोड़े सन्देह के साथ स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उस जमाने के 
लोग चन्द धनी और साक़तवर लोगो के हाथों में दोलत के जमा हो जाने को 
श्रधिक महत्व देते थे और दौलत के बटवारे को कम महत्व देते थे । उस जमाने 
में भारत आनेवाले विदेशी यात्रियों की जितनी रिपोर्ट मिलती है, उनमें कापी 
बातों में भेद भी पाया जाता है और लगता है कि उनमें काफ़ी नमक-मिर्चे लगा 
कर वास्तविकता को पेश किया गया है। लेकिन इन दोनो बातों का खयाल 
रखते हुए भी यह देखते मे आता है कि सत्रहवी और झठारहवी सदी के थुरू में 
भारत में ग्नेवाने त॑वनियर, मनूची, बनियर, आदि यात्रियों ने अ्रक्सर यह बताया 
है कि उस जमाने में गांवों में भी लोग श्राम तौर पर सुफ्री और सम्पत्न थे। 
आजकल हालत बिलकुल उल्टी है। यह बात विवाद से बिलकुल परे है कि 
प्रंग्र जी राज्य के पहले भारत का औद्योगिक विवगस दुनिया के उस जमाने 
के मापदंड से वहुत बढ़ा-चढा था । १६१६-१५ के भारतीय औद्योगिक कमीशन 
की रिपोर्ट इस सचाई को मानकर शुरू होती है, और कमीशन के अध्यक्ष और 
भारत की खनिज सम्पत्ति के अधिकारी विद्वान सर थौमस हौलेड की रिपोर्ट 
(१६०८) से पता चलता है कि प्ंग्रे जी राज्य के पहले मारत में लोहे झौर 
इस्पात का उत्पादन काफी ऊचे स्तर तक विकास कर छुका था। इससे पत्ता 
चलता है कि भारत में आधुनिक उद्योग-घधों के विकास के लिए झ्ावश्यक 
भौतिक परिस्थितियां किस ह॒द तक तैयार थी । 
यह बात भी सभी लोग मानते हैं कि श्राघुनिक ढंग के ऊचे से ऊचे 
ब्राधिक विकास के लिए जरूरी सभी प्राकृतिक सापन भारत में मौद्भुद हैं ॥ भारत 
सरकार को आरधिक पैदावार के सम्बंध में सलाह देनवाले ग्रफसर सर छणार्ज 
वाट ने १८९४ में कहा था कि "यदि केवल अविकसित साधनों के मुल्य और 
विस्तार को देसा जाय, तो संसार के वहुत कम देशो में खेती का इतने शानदार 
ढंग से वित्रास करते की क्षमता है, जैसी भारत में है ।” भौर उद्योग-पंघों के 
विकास के लिए जो सापन जहूरी हैं, वे तो और भी बडी मात्रा में भारत में मौजूद 
हैं! भारत में कोयला, लोहा, तेल, मेगनीज, सोना, सीसा, चांदी झौर तावा वडे 
परिमाश में मौसूद हैं । १६४२ में एक प्रमरीफी टेक्निकल मिशन भारत झाया 
था। उसने प्रनुमान लगाया था कि भारत में २५ करोड़ टन बौक्‍्साइट मौजूद 
है, प्रौर बैवल यगाल और बिहार से ६० प्रव टन कोयला मौद्धद है, जिसमें 
में ३० प्ररव टन याम में झा सकता है। इससे भी अधिक महत्व लोहे को 
सनिज मा है। बहुत समतवर झनुसान लगाने पर भी भारत में ३ अरब दस 
से जम सोटा नहीं है। इसके सुकाबते में ग्रेट बटेस में केवल २ श्ररव २५ 
करोद ४० सास टन, भर जमनी में १ श्रव 3७ करोद ४० साख टवे सोटा 
मौदूद है । मारत से ज्यादा सोह़े वी सनित वेबल अमरीका झौर फ्रास में है । 
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अमरीका में & अरव ८८ करोड ५४० लाख टन और फ्रांस में ४ अरब ३६ 
करोड़ ६० लाख टन लोहा है । यह वात ध्यान देने योग्य है कि भारत के भूगर्भ 
पर्यालोकन विभाग ( जिश्लोलोजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ) को “अपने प्रबंध का खर्चा 
चलाने तया खनिज पदार्थों का पता लगानेवाली मशीनें खरीदने के लिए बहुत 
कम पैसा दिया गया है । ” यह इसलिए कि वह खोज-बीन का अपना काम इस 
हद तक नम कर सके जिससे इन अतुलित प्राकृतिक साथनों का उपयोग भारत 
का धन बढाने के लिए होने लगे | इस प्रकार, भारत की खनिज सम्पत्ति का 
हिसाब केवल कागज़ों में ही दर्ज है, मानो किसी ज्योतिषी ने अपने पत्ने में 
भ्राकाश के तारो का नक्शा खींच रखा हो । 

इससे भी अश्रधिक महत्वपूर्ण बात भारत को जनल-शक्ति के साधन हैं, 
जिनका उपयोग करके सारे देश में बिजली के तारो का जाल फैलाया जा सकता 
है श्रोर जिनका उपयोग नही किया जा रहा है । जल-श्चक्ति के साधनों में भारत 
केवल शझमरीका से ही पीछे है। फिर भी १६३६ में भारत अपने इन साधनों 
के केवल १३ प्रतिशत भांग का ही उपयोग करता था, जब कि उसके मुकाबले 
में श्रमरीका उस वर्ष श्रपने साधनों का ५२ प्रतिशत, जापान ७२ प्रतिशत, 
भ्रोर फ्रांस ८८ प्रतिशत भाग इस्तेमाल कर रहे थे । (बल श्रलमनेक, १६३६ ) 

भारत की प्र्थ-व्यवस्था के किसी भी पहलू को लीजिए, तो यही चित्र 
सामने भ्राता है कि यहां प्राकृतिक साधनों की कोई सीमा नही है, पर भ्रभी तक 
उनके विकास की भ्रवहेलना की गयी है । साम्राज्यवादी खुद भी इस परिस्थिति 
के संकटजनक रूप को स्वीकार करते थे, हालाकि उनके पास इस समस्या का 
कोई हल नही था । कलकत्त के दैनिक स्टेट्समेतर के सम्पादक सर एलफ्रेड वाट्सन 
मे १६३३ में रॉयल एम्पायर सोसायटी की एक बैठक से कहा था : “यद्यपि 
भारत में एक महान औद्योगिक देश बनने के लिए सभी झावश्यक बातें इफरात 
के साथ मौजूद हैं; मगर फिर भी झ्ाज वह आथिक हंष्टि से दुनिया का एक 
पिछड़ा हुआ देश है, भौर उद्योग-घंधों की दृष्टि से तो बहुत ही पीछे है... । 
भारत में उद्योग-घधो का विकास करने की क्षमता असंदिग्ध रुप से मौजूद है, 
लेकिन हमने इस समस्या को हल करने की कोई गम्भीर कोशिय्म कभी नहीं 
की।... यदि आानेवाले वर्षों में भारत अपनी विशाल आबादी की बडी हुई 
मांग के झाघार पर एक अ्रभृतपूर्व ढग से अपना श्रौद्योगिक विकास मही कर 
सकेगा, तो देश का जीवन-निर्वाह का स्तर, जो भान भी हद दर्जे नोचा है, भूखो 
भरते. के स्तर से भी नोचे गिर जावेगा ।/ 


छ भारत : वर्तमान ओर भावी 


२. भारत की गरीबी 


भरत के वास्तविक प्राकृतिक धन ओर उसके ज़रा भी विकास स॑ किये जाने 
की इस पृष्ठभूमि में भारत के लोगों की भयानक गरीबी खास तौर पर डरावती 
मासूम पड़ने लगती है| 
भारत के सरकारी झकड़े शासन की मशीन चलाने के लिए तो जरूरत 
से ज्यादा हैं, पर जब जनता की हालत पता लगाने का कोई सवाल उठता है, 
तो वे बहुत ही बेकार और अनुपयोगी साबित होते हैं। १६५१ के पहले भारत 
में सरकारी तौर पर इसका कभी कोई अनुमान नही लगाया गया था कि देश 
की राष्ट्रीम प्राय प्रथवा श्ौसत आय क्‍या है ( केवल कभी-कभी बहुत ही हवाई 
ढंग से कुछ प्राकड़े मान लिये गये थे, जैसे कि १६३० में साइमन कमीशन ने 
एक श्रांकडा माना था, क्लिस पर हम बाद में विचार करेंगे )। भौर यहां तक 
कि १६४१ में राट्रीय आय सभिति ने भी जो अ्रतुमान प्रकाशित किया, उसके 
बआरे में कहा गया कि वह एक “आरजी ” चीज़ है, क्योंकि वह "ऐसी सामग्री 
पर झाधारित है जिस पर यह नहीं कहा जा सकता कि क्वितना भरोसा किया 
जा सकता है, या फिर कुछ भ्नन्‍्य बातो में वह ऐसी गणना पर श्राघारित है जो 
कुछ ऐसी बातें पहले से मान लेता है जिनकी सचाई के बारे में पूरा मकीन नही 
है ।” मजदूरी, काम के घटे, मजदूरी की शर्तें, मझदूरों का स्वास्थ, रहने के 
मकानों की सुविधा--इन सब बातों के वारे से भी इसी प्रकार पति झाकड़ों 
की बड़ो कमी है । 
भारत के रहनेंवालो की फी श्रादगी कितनी भ्ौसत झामदनी है, इसके 

भाभी तक प्रनेक अनुमान लगाये जा चुके हैं, श्लौर उनको लेकर काफी गरम 
ग्रदेस चलती रही है। १६२३० में साइमतन कमीशन ने एक झनुमान लगाया था। 
हंस कमीशन की रिपोर्ट का पहला भाग भारत में साम्राज्यवादी शासन या 
झोचित्य साबित करने के लिए बी संस्या में वितरित करने के उद्देश्य से लिया 
गया था । उसमें भारतीयों की भ्रौसत झ्राय को जबरदस्ती बढदा-वदाकर लगभग 
£ पोंड प्रति यर्थ बताया गया था; भोर इस प्रनुमात का वाद में सूब प्रचार 
किया गया । साइमन कमीशन ने झ्रपनी रिपोर्ट १६३० में तैयार की थी, सेकित 
उसने भपने हिसाब मा प्राथार बनाया था पहने महायुद्ध के फौरन बाद के वर्षो 
हो, प्र्यति १६१६-२०, १६२०-२१ झौर १६३१-२२ को, जब कि मुद्रा 
प्रगार के कारण चीजों के दाम बहुत महते हो गये थे । भ्रौर फिर बमीशन ने 
इन वर्षों की भी सबसे ऊंची सस्या को घुनकर उस असाधारण संस्याकों 
(कमीशन के झन्षों में, “सबसे भ्रपिक प्राशावददी संख्या को ) परे काल की 
प्रतिनिधि सख्य झाद लिया था। सेडिन दस सबके बाद भी, सरवार के नियुक्त 
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किये हुए इस साइमन कमीशन ने १६२१-२२ में भारतीयों की झोसत आय का 
जो “सबसे अधिक आशावादी ” भ्रनुमान लगाया, वह ५ पेस रोज़ाना से ज़्यादा 
नहीं बैठता था । 
परन्तु, सचाई तक पहुचते के लिए जरूरी है कि जिन बातो की तरफ 
कमीशन ने ध्यान नही दिया था, हम उनको ध्यात में रखते हुए उसका हिसाब 
डोक कर ले । भारत सरकार चीज़ों के दामो का जो सूचक भरक रखती है, वह 
१६२१ में २३६था और १६३६ तक १२४ रह गया था--यानी लगभग 
आधा हो गया था । इस मंदी का सबसे ज्यादा असर खेती की पैदावार के 
दामों पर पडा था, जो कि भारतीयों की आमदनी का मुख्य आधार है । १६२१ 
और १६३६ के वीच झनाज के फुटकर दामों का सूचक भ्रक झाधे से भी कम 
रह गया था । इस प्रकार, यदि खेती की पैदावार के दामो की इस गिरावट का 
भो हिसाब में खयाल रखा जाय, तो साइमन कमीशन ने १६२१-२२ में प्रौसत 
आय जी ५ पेस रोज़ाना का प्नुमान लगाया था, वह १६३१-४० में झ्राकर 
दवाई पेस रोजाना रह जाता हैं । लेकिन, यह संख्या केवल पूरी भाबादी की भाव 
का झ्रौसत बताती है । उससे भधिकाश भ्रावादी की वास्तविक झ्राय का कोई 
पता नहीं चलता | इस सख्या में से बह रकम घटानी होगी जो साम्राज्यवाद 
घरेलू खर्च के नाम पर और अपने खिराज के तौर पर वसूल कर लेता है ( इन 
भदों में कर्जों का सूद, भारत में लगी प्ंश्रे जी पूजी से होनेवाला मुनाफ़ा, बेकों 
त्तथा महाजनों की दलाली, आदि शामिल है ), श्रौर जिसके बदले में ब्विटेन से 
भारत में कोई माल नही झ्ाता था| शाह ओर खम्भाता नामक भ्रयशास्प्रियों ने 
अनुमान लगाया या कि कुल राष्ट्रीय आय का दसवे से कुछ प्रधिक भाग इस 
नरह देश के वाहर चला जाता है । यानी, वह ढाई पेंस रोजाना की भ्राय, इस 
अ्रकार केवल सवा दो पेस रोजाना रह जातो हे | इसके बाद हमें इस तरफ 
ध्यान देना पड़ता है कि झ्ौसत श्राय के पीछे बहुत ही समान प्रामदनियां छिपी 
होती है। ज्ाह और खम्भाता ने सावित किया था कि राष्रीय आय का 
एयतिहाई हिस्सा श्रावादी के केवल १ प्रतिशत लोग ले जाते हैं, और ६० 
प्रतिशत झाबादी के हिस्से में राष्ट्रीय आय का सिर्फ ३० प्रतिशत भाग पड़ता है । 
इसका मतलब यह हुआ कि जहा ता आबादी के ६० पअ्रतिशत भाग या 
अधिकाश का मसम्वष है, फी झादमी झसत राद्रोय भ्राय को झ्राधा करते पर ही 
गह पता चल सक्‍ता है वि आबादी के इस ६० प्रतिशत को सचमुच कितनो 
औसतन धाय है । 
इस प्रकार, यदि हम साइमन श्मोशन के “सबसे झधिक प्राशावादो 
अनुमान” को भी लें शोर उस पर झाय के बंटवारे के झांकड़ों को लागू करें 
सथा बाद में प्रानेदासो मंदी ग्रौर धरेलू सर्च तथा साख्राज्यवादों प्िराज के 
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इसी प्रकार यह वात भी महत्व से खालो नही है कि भारत सरकार की 
पच-वर्षोय योजना ने, जो १६५१ मे प्रकाशित हुई थी, अपना प्रारम्निक लक्ष्य 
भारतीयों के रहन-सहन के स्तर को फिर से पुरानी अवस्था में ले चना निश्चित 
किया था । इस तरह पंच-वर्पीय योजना में भारत सरकार ने स्वीकार किया था 
कि पिछले वर्षों मे भारतीयों का जीवन-स्तर ग्रिर गया है। १६५१ में राष्ट्र सघ 
के खाद्य तथा कृपि सगठन ने पोपण सम्बधी एक रिपोर्ट प्रवाशित की थी। 
उसमें ३४ देशो की स्थिति की जाच वतायी गयी थी | उससे पता चला कि दस 
देशों में पोषण का औसत स्तर रोजाना ३,००० कैलोरी फी झ्रादमी से ज़्यादा 
था; २२ देशो मे २,००० से लेकर ३,००० कैलोरी तक था; और दो देश, भारत 
और इंडोनेशिया, सूची में सबसे नीचे थे । वहा पोपण का झौसत स्तर २,००० 
कैलोरी से भी कम था। राष्ट्र संध ने १६५३ की जो आऑकडो की वापिकी 
प्रकाशित की है, उसमें भारत के पोषण के स्वर को दुनिया में सबसे नीचे 
बताया गया है। वापिकी का ग्रतुमान है कि यहा हर आदमी को भोजन के 
रूप में श्रोसतन रोजाना केवल १,५६० कैलोरी मिलती है । 

इन झ्ाकड़ों का महत्व केवल इतना ही है कि उनसे हमें भारत की 
भयकर ग़रीबी का एक प्रारम्भिक आभास मिल जाता है। रहन-सहन की 
परिस्पितियों के रूप में इन भांकड़ों का क्‍या श्र्थ होता है ? भारत के प्रमुख 
भर्थशास्त्री शाह भ्रौर सम्माता ने ( १६२४ में ) इसे इन शब्दों में व्यक्त किया 
है : " भारतीय लोगों की शौसत झ्राय इतनी होती है कि उससे या तो प्राबादी 
के हर तीन प्रादमियों में से दो को रोटी दे दी जाय, भर या पूरी शभ्रावादी 
को जितनी वार भोजन की आवश्यकता होती है, उनमें हर तीन वार में से 
केवल दो बार उसे रोटो दी जाय; भोर इतना भी स्रिफ़ इस शर्तं पर मिल 
सकता है कि पूरी झावादी नगे घुमना क़बूल करे, वारहों महीने पर के बाहर 
सुले में रहे, किसी प्रकार के मनोरजन या खेल-कूद में भाग ने ले तथा भोजन 
के सिवा--भोर वह भी सबसे नीचे स्तर के, सबसे झयादा मोटे ढंग के भोर 
सबसे कम पोषण-शक्तिवाले भोजन के सिवा--पग्रौर किसी चीझ की मांग ने 
करे । 

जहां तक जनता को हालत का सवाल है, हमारे सामने ग्राधा पेट साकर 
गंदी भौर संकरी कोठरियों में रहनेवाले इसानों का भयानक चित्र स्‍्ाठा है। 
१६३३ में भारत के डॉक्टरी विभाग के संचालक मेजर जनरल सर जॉन मेगो 
ने घनुमान लगाया पा कि आबादी के ६१ प्रतिशत को भोजन में झ्रावश्यक 
पोषरान्धक्ति नही मिलतों | १६२६ में सरकार ने भारत की सती की जाच 
करने के लिए एक दाही कमीशन नियुक्त कया था। खुद सरकारी प्रफसरों ने 
कमोशन के दफ्तर में किसानों को भयानक हालत के प्रमायों का ढेर लगा 
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दिया । कर्नल ग्राहम से कमीझद को दताया कि “खेती में सुधार करने के रास्ते 
में एक बहुत बडी कठिनाई यह है कि किसानों को भोजन में बहुत कम पोपण- 
शक्ति मिलती है ।” कुन्तूर के पैस्चयर इस्टीट्यूट में भ्रभावजन्य बीमारियों के 
अनुसंधान के सचालक लेफ्टिनेट-कर्नल एम मकहैरिसन ने तो और भी जोरदार 
शब्दों का प्रयोग किया था * “भारत में जनता जिन अर्तेक अ्रभावों से दुखी है, 
उनमें शायद मबसे वडा पोपणा-शक्ति का अभाव है । ” 

१६२६ में सरकार ने भारत के मजदूरों की हालत की जाच करने के 
लिए एक शाही कमीशन नियुक्त किया धा। इस कमीशन ने पता लगाया कि 
“झधिकतर ग्रोद्योगिक केन्द्रों में ऐसे परिवारी और व्यक्तियों की सख्या, जो 
कर्ज से दबे हैं, कुल आबादी की दो-तिहाई से कम नहीं है... अधिकतर लोगों 
का कं उनकी तीन महीने की तनस्रा में ज्यादा है और अवसर तो वह उससे 
भी ज्यादा होता है । 

जहां तक रहने के मकानी का सम्बंध है, औसत मजदूर परिवार के पास 
एक कोठरी भी नही होती, वल्कि अवसर तो कई-कई परिवार एक कोठरी में 
रहते हैं। १६३१ की जन-गणना से पता चला था कि बम्बई में आबादी का 
एक-तिहाई भाग एक-एक कोठरी में पाच से भी ज़्यादा भ्रादमियों के हिसाव से 
रहता था, २५६,३२७६ लोग एक कोठरी में छः से लेकर नो झादमियों तक के 
हिसाब से रहते थे; ६१३३ लोग एक कोठरी में दस से लेकर उन्‍नीस झ्रादमियों 
तक के हिसाब से रहते थे; और १५,४६० लोग ऐमे थे जो एक-एक कोठरी में 
बीस या उससे भी द्यादा के हिंसाब से रहते थे । 

१६३१ के बाद शोर सास तौर पर दूसरे महायुद्ध के बाद से रहन-सहन 
की ,हालत बहुत ज्यादा सराब हो ग्रयों है। वातावरण स्वच्छता समिति 

( ऐनवाय रनमेटल हाइजीन कमिटी ) की रिपोर्ट में, जो १६४८ में निकली थी, 
बनाया गया पा कि उसके पहले के भ्राठ वर्षों में लोगो के रहन-सहल की परिं- 
स्थवितिया बुत भभिक बियर गयी हैं । इस समिति से अनुमान लगाया था हि 
१६८२ से लेकर १६५१ तक के दस वर्षों में शहरों को आवादी ६६ प्रतिशत बढ़ 
जायेगो, जब कि रहने के सरावों की 





पं तादार २० प्रतिश्ञत से प्रधिक नहीं बढेगी । 

जहां सके सफाई का ताहचुक है, डिटटते कमीमन ने अपनी रिपोर्ट में 
बयां था: “सफाई को तरफ जो लापरवाही बरती जा रही टै, बहू क्रक्सर 
सहदते दुए वूठे ह दस पौर में ते मे नरे गे के रूप में जाहिए होती है; घोर 
पासानों के ग्रभाव के वार देशो घोर निट्टी मे प्रा तौर पर सदगी बढ जाती 
हैं | मान के साम पर प्रस्स रे केबल रझ उीठरी दोती है जिसकी से लो कोई 
ली दोठी है, ने उसके लिशहिया होती दे प्लोर ते दी हुमा के प्रातेन्जाले का काफी 
राधा हो ए है । ठीडरी का दसवाज झ़ला नौचा होता हे कि बिता छुद। उससे 
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से, निकला नहीं जा सकता । पर्दा करने के लिए मिट्टी के तेल के पुराने दिनों को 
दीवार उठा दी जाती है और कोई पुराना बोरा टांग दिया जाता है, जिससे 
रोशनी और हवा का भ्रन्दर झाना और भो मुश्किल हो जाता है । इस तरह की 
कोठरियों में इसान पैदा होते हैं, सोते झौर खाते हैँ, जीवन बसर करते है झोर 
मर जाते हैं ।" 

१६३२-३३ में वम्बई सरकार के मजदूर विभाग ने मज़दूर वर्ग की 
आमदनी भ्रौर खर्चे के हिसाव की जाच की थी । उसने पता लगाया कि मज़दूरों 
के घरी में मे २६ प्रतिशत ऐसे हैं जिनमे पानी का एक नल झाठ या झाठ से कम 
घरो के बीच में है, ४४ प्रतिशत घर ऐसे हैं जिनमें नो से लेकर पन्द्रह धरो तक 
के बीच एक नल है; झर २६ प्रतिशत घर ऐसे है जिनमें सोलह या उससे भी 
ज्यादा घरों के बीच एक नल है। ६४ प्रतिशत घरों में आठ या उससे कम' घरो 
के बीच एक 'पाखाना है, १२ प्रतिशत घरो में नो से लेकर पत्द्रह घरों के बीच 
एक पाखाता है, और २४ प्रतिशत धरों मे सोलह या उससे भी ययादा घरों के 
बीच एक पाखाना है। ऐसी रिपोर्ट और विवरण भौर भी हैं; उनकी संख्या की 
कोई सीमा नही है । 

इन परिस्थितियों का लोगों के स्वास्थ पर क्या प्रभाव पडेगा, इसकी सहज 
ही कल्पना की जा सकती है। यह इन्ही परिस्थितियों का प्रताप था कि १६३७ 
में भारत में सरकारी तोर पर जो मौते दर्ज की ययी, उनका अनुपात २२*४ फी 
हजार था ( १६४६ में वह १६'४ फ़ो हज़ार हो गया) । इसके भुकावले में 
इगलेंड प्रोर वेल्स में मौतों का ग्रनुपात १२४ फो हजार था (जो कि १६५२ 
में ११९३ फी हजार हो गया था ) । इयलंड श्रौर वेल्स मे रहनेवाला प्रादमी 
ओझसतन जितने वर्ष जिन्दा रहने की झ्लाशा करता है, भारत में रहनेवाला 
उसके केवल प्रापे समय तक जिन्दा रहता है। यह भी इन्हीं परिस्थितियों का 
प्रताप है कि भारत में यदि एक हज़ार बच्चे प॑दा होते हैं, तो उनको पैदा करने 
में २४५ भाए मर जाती हैं, जब कि उसके मुकाबले में इंगलेंड श्रोर वेल्स में 
भाग्रो की मृत्यु का बनुपात ४ १ फी हजार है । यह भी इन्ही परिस्यितियों का 
प्रताप है कि १६४३ में मारत में एक साल में जितने बच्चे पंदा हुए, उनमें से 
हर हजार बच्चों मे से १६३ मर गये; जब कि इगलेड और वेल्स में मरनेबाले 
बच्चों की संख्या ४६ फो हजार रही | ओर फी हजार पर मोतो की यह सख्या 
कलकत्ते मे २३६, वम्बवई में २४८ और मद्रास में २२७ तक पहुच गयी थी । 

सरकारी काग्जों में मौत का कारण प्राय. “बुखार” बताया जाता है। 
आधा पेट साकर रहने भौर यरीदी की जिन्दगी बिताने के बुरे स्वास्थ के रूप 
में जो परिणाम होते है, वे सव इसी ग्रोल-मोल धब्द की सद में था जाते हैं । 
भारत को प्लाभिक परिस्थितियों को मानी हुई विद्यान वेरा एस्टरे की मद्वानुश्ृति 
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साम्राज्यवाद के साथ है । पर वह भी इस नतीजे पर पहुंची हैं कि भारत में 
जितने लोग मरते हैँ, उनमें चार में से तीन आदमी “गरीबी की बीमारियों /” 
में मरते है । जी. इमेसन एक भारतीय गाव में रहने के लिए गये । उन्होने पाया 
कि गाववालो को डाक्टरी मदद या भ्रन्य प्रकार की सहायता पहुंचाने के तमाम 
प्रयत्न गरीबी की बुनियादी समस्या से टकराकर बेकार हो जाते हैं (१९३१) । 
पहा तक कि टाइम्स के अनुदारदली साम्राज्यवादी कलकत्ता सम्बाददाता को 
भी कुछ इसी तरह की वात कहनी पड़ी । उसे भी यह मत प्रकट करना पड़ा 
कि निकट से देखने पर भारत “अप-भुखमरी ” का ऐसा चित्र पेश करता है जो 
“ आासो में चुभने लगता है। ( १ फरवरी, १६२७) 

क्या हाल के दिनो में हालत कुछ बदल गयी है ? समुद्र पार के देशों फा 
झ्राथिक सिहावलोकन नामक पुस्तक में, जो १६५३ में प्रकाशित हुमा था, भारत 
की १६५२ की हालत का यह चित्र सीचा गया है: 


“ ग्रतुमान लगाया गया हे कि इस पूरे भूखड में कम से कम दस 
करोड़ आदमी हर साल मलेरिया से बीमार पड़ते हैं; भौर इस मर्ज से 
मरनेबालों की सख्या भारत में हर साल शायद दस या पन्‍्द्रह लाख तक 
पढुच जाती है। प्रनुमान किया जाता हैं कि हर साल लगभग २५ लास 
आदमी तपेदिक से बीमार रहते हैं झौर भकेले इस मर्ज गे हर साल पाच 
लास प्रादमी मर जाते हैं... । 

«बुरा भोजन साने या कमर भोजन मिलते के कारण जनता के 
एक काफी बडे भाग के बदन में जीवन-शक्ति श्रोर घीमारियों से बचने 
की ताऊत कम हो जाती है । सोगों के मोजन की जाच-पड़तात करने पर 
पता चला कि ३० प्रतिशत परिवार ऐसा भोजन खाते हैं जो बदन में 
प्रावश्यक शक्ति पंदा करने के लिए प्रपयति होता है । 


इस बाल की भोर भी घ्यान देना भ्रत्यन्त प्रावश्यक हैं कि यरीदी की 
यह परित्यिति एक स्वर पर नहीं टहरों रहती। वह बरादर बदलती स्‍भोर 
विकसित होती जाती है । बंगाल के स्वास्थ संचालक ने १६२७-रम की जो 
रिपोर्ट दो थी, उससे लिखा था कि ४बगान में घाजकुल के किसानों का प्रधि- 





काश भाग ऐसा भोजन साने लगा है जिसे सादर चूड़े भी पाच सत्ताह से उ्यादा 
किन्दा नदी रद सहते, ” ग्रौर “ प्रश्न प्रपर्याध मोजब मिलते के कारश उनके 

बदन में इतनी कम जीवन रह गयी है हि के पावक बीमारियों के समय 
में घाते ही उनके प्रिक्ार ही जानें हैं ।” इसी प्रकार १६३३ में मारत के 
डॉक्टरों बिसास के सवाल ने रिपोर्ट दो थी डि ४ भारत मर में” बोमादिया 
“बराबर बह रही हैं, ध्ोर समता है दि बढुत तेडी से बा रहो हैं ।” दानव 
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के इस तरह बिग्इते जाने का सम्बंध इस बात से है कि साम्राज्यवादी शोषण 
की परिस्थितियों में खेती का संकट वरावर तेज होता जा रहा है। यह सकट 
बुनियादी सामाजिक तथा राजनोतिक परिवर्तन लानेवाली एक जबर्दस्त प्रेरक 
शक्ति का काम कर रहा है | हमारे सामने जितर्न भी तथ्य है, उनसे यही प्रकट 
होता है कि गकदम हाल के दिनो में भी हालत वरादर गिरती ही गयी है | 


३, आवादी बहुत ज्यादा दोने का भ्रम 


भारतीय जनता को इस भयंकर गरीवी का क्या काररा है ? 

समस्या का मम्भीरता से विश्लेषण करने के वजाय ग्रक्सर कुछ बहुत 
सतही वजह बता दी जाती हैं। इसकी एक अच्छी मिसाल यह दलील है कि 
भारतीय जनता चूकि अ्ज्ञान, अंधविश्वास श्रौर सामाजिक पिछडेपन का शिकार 
है, इसलिए वह ग्रीव है। निस्सदेह, भारत की गरीबी में इन बातों का भी 
बहुत बड़ा हाथ है, श्र भारतीय जनता के सामने झ्ाज पुननिर्माण का जो काम 
है, उसका एक प्रमुख झ्रग देश को प्रीछे घसीटनेवालो इन दुराइयों को दूर 
करना होगा । लेकिन जब इन बुराइयो को भारत की गरीबी का मूल काररण 
बताया जाता है, सब वस्तव में गाडी को घोड़े के आगे रख दिया जाता है। 
सामाजिक मोर सास्कृतिक पिछडापन लोगो की गिरी हुई आ्राथिक हालत तथा 
राजनीतिक पराधीनता का प्रतिविम्य एव परिणाम होता है, न कि लोगों की 
गिरी हुई झारविक हालत तथा राजनीतिक पराधीनता उनके सामाजिक भौर 
सांस्कृतिक पिछड़ेपन का परिणाम होती है। संगठन के भौतिक आधार में 
परिवर्तन वेः जरिए ही इस पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। यही दूसरे 
सभो दरवाज्ों को कुजो है । केवल एफ शक्तिशालों जन-प्रान्दोलन ही साम्राज्य- 
यादों भोर सामनन्‍्ती सम्बंधो को जजीरो को तोड़कर भोतिक, सामाजिक भौर 
सास्कृतिक विकास के लिए एक साथ रास्ता खोल सकता है। यह विश्लेपएण 
सही है, इसका सोवियत संघ के उदाहरण से काफी प्रमाण मिल जाता है। जब 
बहा के मजदूरों प्रोर किसानों ने एक वार मिलकर प्रउने झोपकों का तल्ता 
उलट दिया, नो फिर उन्होने प्रोद्योगिक एवं सास्कृतिक प्रगति की ऐसी क्षमता 
का परिचय दिया जिसने दुनिया के सबसे प्रधिक उन्नत देशो को भो पीछे छोड़ 
दिया। भारत में विकास को इस क्रिया को भले ही किन्हों भिन्‍न रूपों प्रोर 
मखिलों में मे गुजरना पडे, पर यहा के मजदूर और किसान भी उसी क्षमता का 
परिचय देगे, इसमें दनिक भी संदेह नहीं है * 

भारत की ग़रीदों की भ्क्‍्सर एक भोर वजह बतायो जाती है, जिसका 
इसमे कम प्रचार नहीं है। वह यह झि भारत की ग्ररीदी यहा को "झरूरत 
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से ज्यादा आवादी की वजह से है ।” दुनिया में बेरहम लोगों की मदद के लिए 
जितने हूठ गड्ढे गये हैं, उनमे सबसे बडा भूठ यह है कि आबादी के जरूरत से 
फ्यादा बढ जाने के कारण पूजीवादी समाज में जनता की गरीबी बढ जाती है । 
प्राछुनिक काल में यह भ्ूूठ माल्यस नामक उस प्रतिक्रियावादी पादरी के समय 
मे प्रचलित हुआ है. जिसने कोई तया आविष्कार नही किया था, बल्कि जिसने 
१४६८ में फ्रासीसो क्रान्ति और उदारतावादी सिद्धान्तो के खिलाफ प्रचार करने 
के लिए एक राजनीतिक अ्स्त्र के रूप में अपने इस सिद्धान्त को मढा था, और 
जिसको इसके इनाम में ईस्ट दडिया कम्पनी के कालेज मे प्रोफेसरी मिली थी । 
उगलेंड के धनिक वर्ग ने उसके इस सिद्धान्त का “मानव विकास की समस्त 
भाकाक्षात्रों को नष्ट कर देनेवाली एक महान शक्ति के रूप में बड़ी खुशिया 
मनाकर स्वागत किया भा।” ( मास, पूंजी, खड़ १, पद्मीसवा परष्लाय ) 
झभ्राज भी माल्थस का सिद्धान्त प्रतिक्रियावादियों का बडा प्यारा सिद्धान्त है । 
हैँ सिद्धान्त उत्पादन के विकास की सम्भावनामों पर मनमाने तोर पर कुछ 
लौह-सीमाए थोप देता है, ग्रोर इस वात को मानकर चलता है कि किसी 
भी द्वालत में इन सीमाओ्रो के आगे उत्पादक का विकास नही हो सकता । यही 
इस सिद्धान्त के तक का झाधार है। और माल्यस ने यह मनगढन्त धारणा 
ठीक उस समय बनायी थो जब उत्पादन का विकास सबसे तेज विस्तार के युग 
में प्रवेश कर रहा था । उन्‍नीसवी सदी के अनुभव से इस सिद्धान्त को चकनाबर 
कर दिया । उस सदी में ग्राथादी जिस रफ्तार से बढ़ी, उसके मुकाबले से दोलत 
कही ज्यादा तेज़ रफ्तार से बढ़ी और यह बात साफ हों गयी कि गरीबी की 
कोई भोर वजह है। बोसयी सदी में, खास तौर पर पहले महायुद्ध के बाद भौर 
ससार-व्यापी भ्रय॑ं-सक्रट झरने पर, इस सिद्धान्त को फिर से जिलाने की कोमिगे 
की गयी। परल्नु भ्रन्तरराष्रीय प्राकड़ो ने उसे फिर सतम कर दिया। युद्ध सें 
भोर उसके बाद, पैदावार का और पंदावार के साधनों का बढ़े मिश्याल पैमाने पर 
बिनाम हुप्रा था, मगर उसके बावजूद झाकड़ों से पता चला कि दुतिया को 
भावादी जितनी बड़ रहो है, सानेनीने की चीजों, कच्चे मालो पभौर प्रोद्योगिक 
मालो की पंदावार दुनिया में समातार उससे कहा पधिक तेडो से बड़ रही है 
इससे लोगो को मजदूर होकर भपने को प्रौर दुसों का कारण समाज-व्यवत्या 
में वृडना पडा । शासक वर्ग के सामसे यह समस्या सड़ी हो गमी हि दौलत को 
पैगवार को ऊकंसे रोफ़ा जाथ। इसके उसने प्नेक बड़े चतुर उपाय निकाते। 
चद्धा तक झात्रा सी हा सम्बंध था, धासक ब्ये को यह धिरायत होते लगी कि 
योरप मोर पमरोका के लाग तोफो का चारा बसने के विर रोष बच्चे नहीं 
पद कर रह हैं। माल्यम के सिद्धान्त को उसट कर प्रापुनिक साख वर्ग ते मह 
सदा नाथ प्रपतादा डि दोवा कस पैदा करो सौर उच्चे उ्याश : 
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पुराने ढर के प्रतिक्रियावादियों का यह दिवालिया सिद्धान्त श्रव योरप 
और ग्रमरीका से निकाल दिये जाने पर एशिया में अपने लिए अन्तिम झ्राश्य 
खोज रहा है। कहा जाता है कि भारत की गरीबी का एकमात्र कारण वहां की 
समाज-व्यवस्था नही, बल्कि श्रावादी का जरूरेत से ज्यादा हो जाता है। कहा 
जाता है कि आबादी के बढते पर जो कुछ पवित्र “प्राकृतिक बधन ” लगे हुए 
थे (जैसे युद्ध, महामरी और अकाल ), साम्राज्यवादी घासन के जन-हितकारी 
प्रभाव ने उनको दूर कर दिया है और इस कारण अदुरदर्शी हिन्दुस्तानी इतने 
अधिक बच्चे पंदा करने लगे जिनके लिए जीवन-तिर्वाह के साधन डुंटाना अ्सम्मब 
था। अ्रयंश्ञास्त्र के एक प्रमुख साम्राज्यवादी विश्येपज्ञ (एस्टे) ने वडे नाटकीय 
ढग से चिल्लाकर कहा * “वह भारतीय माल्यस कहा हैं जो बच्चो को इस सत्या- 
नाशी बाढ़ को रोकेगा ?” साम्राज्य के श्रयं-प्ास्त्र के एक दूसरे विशेषज्ञ 
(नोल्स ) ने घोषणा की: “भारत माल्यस के इस सिद्धान्त को चरितार्थ 
कर रहा है कि जब युद्ध, महाम।री झयवा अकाल आबादी की बढ़ती रोकने के 
लिए नहीं होते, तव वह्‌ इस हृद तक बढ जाती है कि लोगों को जिन्दा 
रहने लायक़ भी खाने को नही मिलता ।” १६३३ में लन्दन के स्वास्थ विज्ञान 
तया उथ्ण कटिवंध की वीमारियों के स्कूल में गर्भ-निरीय विश्व केन्द्र के तत्वाव- 
धान में एक सम्मेलन हुआ था । उत्तका वियय था “एशिया में गर्भ-मिरोध । / 
इस सम्मेलन का उद्देश्य यह था कि न केवल चिकित्सा विज्ञान के एक प्रइने के 
रूप में, वल्कि एशिया को ग्रीदी की समस्याओं को हल करने के एक आधिक 
उपाय के रूप में गर्भ-वरोध का समर्थन किया जाय । इसका परिणाम यह हुआ 
है कि भ्रभो हाल में भारत सरकार ने भी गरीबी का मुकाबला करने के एक 
तथाकथित भ्त्र के रूप में गर्भ-नेरोप का सरकारी तौर पर प्रचार करना शुरू 
कर दिया है। 

तथ्य क्या कहते हैं ? 

पहली बात तो यह है कि ऊपर दी गयी तमाम दलोलों से कुछ ऐसी 
तसवीर सामते प्रात है मानों प्रश्न जो के राज्य में भारत को भ्रावादी प्रोर देशों 
के मुकाबले में हृद से ज़्यादा तेज़ रफ़्तार से बढ़तो गयी है, भोर भर हालत यहा 
तक पहुंच गयी कि प्राबादी के इस तरह अवाधुध बढ़ने की यजह से यह देश हृद 
में ज्यादा गरीव हो गया है । लेकिन, प्रसलियत यह है कि प्रग्म जो के राज्य में 
भारत को प्राबादी सचमुच जिस रफ़्तार से बढ़ी हे, वह योरप के किसी भी देश 
की रफ़्तार में बहुत कम है । दल्कि, सच पूछा जाय तो दुनिया के भलग-ग्रसय 
देशों में जिस रफ़्तार में प्रावादो बढ़ो है, उसको सूची में भारत बिलकुल नीचे 
की तरफ़ भाता है। चाहे प्राप भंत्रजी राज्य के पूरे युग को से लीजिए भोौर 
चाहे पिछले पचास वर्षों को, यह बात दोनों सूरतों में सब विवसेयी । 
भार 
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मोरलेंड ने झतुमात लगाया था कि स्रोलवों सदी के ग्रन्त में भारत 
की आवादी १० करोड थी । १६५१ तक भारत और पाकिस्तान की आवादी 
४३ करोड ३० लाख हो गयी थी । १७०० में इगलेड और वेल्स की आावादी 
४१ लाख थी । १६५१ तक वह बढ़कर ४ करोड ३७ लाख हो गगी थी। 
इसका मतलब यह हुआ कि वहा थोड़े समय में ही आवादी झाठ-्मुनी बढ़ गयी 
थी। याती, भारत में जिस रफ़्तार से आबादी बढ़ी है, इंगलंड ओर वेल्स में 
उसकी दुगनी से भी ज़्यादा रफ़्तार रही है । 

आधुनिक युग का अभ्रधिक महत्व है। झौद्योग्रिक क्रान्ति के साथ-साथ 
सोरप में झ्रावादी बहुत तेज़ी से बढी थी । पर आधुनिक काल में रफ़्तार धीमी 
पड गयो है। नीचे के झआकडे देखिए; उनसे यह पता चल जाता है कि १५७० 
प्रौर १६१० के बीच भारत में और योरप के प्रमुख देशो में आवादी किस रफ़्तार 
मे बढ़ी हैं 


प्रतिशत बढ़ती 





भारत ऊन 5 +९६ श्रा६ 
इमलेंड और वेल्स ... ४९६ ४२5 भ्रदा० 
जमंनी दर कं शो भ६ा० 
बेल्नियम ब्ड दंड बड डेप 
हालेड ६8८ मल ६२० 
म्स्म ४ ७३६ 
योर का प्रौसत ... > ४ बह ४५४ 


एुक प्रास को छोड़कर, बात़ी सभी योरपीय देशों के मुकाबले भारत में 
ग्राबादी ह प्ले की रफ्तार कम रटी टै + 

यदि १८७१ से १६४२ तह के रोल को लिया जाय, तो पता चसता हे 
हि भारत में प्राबराडी की रफ्तार ५२ प्रतिशत रहीं, जय कि उसके 
मुगायसे बिडिय दवीपों में प्रादादी से ५० प्रतियत की बड़ती हुई । 





* श८७३ गे लेकर १६४६३ तक भारत की झायादी के बडे की 
ग्रौसत रपतार सममंग ० ६० प्रिया साखाना रही । हैदश१ से भर 
१६४७ सक के हाल में यूरी दुनिया त्री प्राशदी के बढ़ने की रफ़्तार 
का जो प्नुमान लगाया गया हे (यालो ०६६ प्रत्तिया ) उससे भारत 
को रधर बोदी कम थो।॥/ (प्रोफेसर हिस्थोतें इंजिस, भारत प्रोर 
प्राशिशान को प्राबारों, १९२५१) 


दौलत झोर ग्ररोबी १६ 


१६३१ में केन्द्रीय बैंकिंग जाच समिति को भी यह झावश्यकता महसूस 
हुई कि भारत की ग़रीबी का कारण ज़रूरत से ज़्यादा श्रावादी को बताने की 
जो प्रथा चली आ रही थी, उसका अपनी रिपोर्ट में खडन करे | उसने लिखा : 


“ इन परिस्थितियों का केवल एक यही कारण नही है कि आवादी 
अनुचित रूप से बढ गयी है और उसके फलस्वरूप ज़मीन पर श्राबादी 
का दबाव बढ गया है। भारत की आबादी की इंगलेड की आवादी से 
तुलना कीजिए । हमारे पास दोनों देशो के तीन दशकों के अ्रकिडे मोजूद 
हैं । उनको देखने पर पता चलता है कि इंगलंड और वेल्स की झरावादी 
में १६९१ और १६०१ के वीच १२११७% की बढती हुई थी, १६०१ 
ओर १६११ के बीच १०६१५ की, और १६११ श्र १६२१ के बीच 
४८५६ की । इसके मुकाबले में ब्रिटिश भारत की आबादी में क्रमशः 
२४%, ५५५ शोर १९३४ की बढती हुई थी | / 


आबादी का घनापन कितना था ? १६४१ में पूरे भारत में २४६ आदमी 
प्रति वर्ग-मील की आबादी थी, जव कि इग्रलेंड और वेल्स में ७०३, बेल्जियम 
में ७०२, हालेंड में ६३६ और जर्मनी में ३४८ झ़्ादमी प्रति वर्ग-ग्मील की 
आवादी थी । 

क्या आवादी की बढती खाने-पीने की चीज़ों की पैदावार को बढ़ती से 
आगे निकल गयी है ? भारत में हालाकि खेती के विकास की तरफ मुजरिमाना 
लापरवाही बरती गयीं है, श्रौर जितनी जमीन पर खेती हो सकती है, उसके 
सिफ़ एक हिस्से पर ही खेती होती है, फ़िर भी भ्राधुनिक काल के जो झ्राकडे 
मिलते हैं, उनसे यह बात नही निकलतों कि आबादी की बढती, पंदावार की 
बढ़ती से झागे निकल गयी हो । देश में पंदा होनेवाली खाने-पीने की चीज़ों की 
कुल मात्रा अब भी बहुत प्रपर्यात है। लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि 
आबादी की बढती ने पैदावार को बढ़ती को पीछे छोड़ दिया है, वल्कि इसका 
कारण यह है कि भारत में पंदावार के अब भी बहुत पिछड़े हुए तरीके बरते 
जाते हैं, यहा जमीन के स्वामित्व का पुराना दर्रा भाज भी वायम है, गौर 
मरह-तरह के भारी बोनो ने खेती की कमर तोड रखी है । 

१८६१ ओर १६२३१ के बीच आवादी ६३ प्रतिशत बंदी । इसो काल 
में वह रकवा जिस पर प्रनाज बोया जाता मा, १६ प्रतिशत यातरों आवादों की 
बदलती के मुकादले दुगनी रप्तार से बड गया। १६२१ से १६३१ तह के साल 
के लिए हमारे पास प्रोफेसर पी. जे. घोमस के झआऊड़े हैं। उनके पश्रतुसार, इस 
काल की प्रारादी में जब कि १०१४ प्रतियत की बदती हुई, तब खेली की पैदावार 
में १६ प्रतिशत को और प्रोद्योगिक पदाबार में ५१ प्रतिशत गो बढ़ती हो गयो । 





श्र भारत : यतंमान झौर भावी 


मोरलंड ने प्रनुमान लगाया था कि सोलवी सदी के ग्रस्त में भारत 
की झ्रावादी १० करोड थी । १६५१ तक भारत झौर पाकिस्तान की भावादी 
४३ करोड़ ३० लास हो गयी थी । १७०० में इगलंड झौर वेल्स की प्रावादी 
४१ लाख थी। १६५१ तक वह वदफर ४ करोड़ ३७ लास हो गयी थी। 
इसका मतलब यह हुप्रा कि वहा थोड़े समय में ही झ्रावादी प्राव्ट्युवी बढ गयी 
थी। यागी, भारत में जिस रफ़्तार से आबादी बड़ों है, इगलेंढ प्रोर वेल्स में 
उसकी दुगनी से भी झ्यादा रफ्तार रही हे | 

आधुनिक युग का अधिक महत्व है। प्रौद्योगिक क्रान्ति के सामन्साथ 
योरप में आ्राबादोी बहुत तेजी से बढी थी । पर प्राघुनिक कात में रफ़्तार धीमी 
पड़ गयी है । नीचे के भ्राकडे देखिए; उनसे मह पता चल जाता है कि १६७० 
और १६१० के बीच भारत में और योरप के प्रमुस्त देशों में भ्रावादी किस रफ़्तार 
में बढ़ी है 


प्रतिशत बढ़तो 





भारत हक ये १८६ 
इगलंड ओर वेल्स ... 8 24५ भ्रुदा० 
जर्मनी जन ४ की ५६० 
बेल्जियम ४ हे डजाप 
हालंड बह ब्क २ ६२९० 
ख्स न जब न्न्न ७३६ 
योर का औसत ... ०५ रह डभड 


एक फ्रास को छोडकर, बाकी सभी योरपीय देशों के मुकाबले भारत में 
आबादी के बढने की रफ़्तार कम रही है । 

यदि १८७१ से १६४१ तक के काल को लिया जाय, तो पता चल्तता है 
कि भारत में आवादी के बढने की रफ्तार ५२ प्रतिशत रही, जब कि उसके 
मुकाबले ब्रिटिश द्वीपो मे आबादी में ४७ प्रतिशत की बढती हुई । 


“ १८७१ से लेकर १६४१ तक भारत की आबादी के बने की 
आसत रफ्तार लगभग ० ६० प्रतिशत सालाना रही । १८५० से लेकर 
१६४० तक के काल में पूरी दुनिया की आवादी के बढने की रफ़्तार 
का णो अनुमान लगाया गया है (यानी ०.६६ प्रतिशत ), उसने भारत 
की रफ्तार थोडी कम थी।” (प्रोफेसर किंग्सले डैविस, भारत और 
पारिस्तान को आबादी, १६५१) 


दोलत झोर ग्ररोवो १६ 


१६३१ में केन्द्रीय वैकिय जाच समिति को भी यह आवश्यकता महसूस 
हुई कि भारत की गरीबी का कारण ज़रूरत से ज़्यादा आबादी को बताने की 
जो प्रथा चली आ रही थी, उसका अपनी रिपोर्ट में खडन करे । उसने लिखा : 


“इन परिस्थितियों का केवल एक यही कारण नही है कि झावादी 
अनुचित रूप से बढ़ गयी है और उसके फलस्वरूप जमीन पर झाबादी 
का दबाव बढ़ गया है। भारत की आवादी की इंगलेंड की आबादी से 
तुलना कीजिए । हमारे पास दोनों देशों के तीन दशकों के श्राकड़े मौजूद 
हैं । उनको देखनें पर पता चलता है कि इंगलंड और वेल्स की झावादी 
में १५६१ झोौर १९०१ के वीच १२१७४ की बढती हुई थी, १६०१ 
और १६११ के बीच १०६१% की, झौर १६११ और १६२१ के बीच 
४८५६ की । इसके मुकाबले में ब्रिटिय भारत की ग्राव्ादी में क्रमशः 
२४५, ५५% भोर १:३५ को बढती हुई थी । ” 


आवादी का घनापन कितना था ?े १६४१ में पूरे भारत में २४६ ग्रादमी 
प्रति बर्ग-मील की आबादी थी, जब कि इग्रलेड झोर वेल्स में ७०३, बेल्जियम 
में ७०२, हालेड में ६३६ और जमंनी में ३८८ आदमी प्रति वर्ग-्मील की 
आबादी थी । 

क्या ञ्रावादी की बढ़ती खानेन्पोनें की चीज़ों की पंदावार की बढती से 
आगे निकल गयी है ? भारत में हालाकि खेती के विकास की तरफ मुजरिमाना 
लापरधाही बरती गयी है, श्रोर जितनी जमीन पर खेती हो सकती है, उसके 
सिर्फ एक हिस्से पर ही खेती होती है, फिर भी भ्राधुनिक काल के जो ग्राकडे 
मिलते हैं, उनसे यह बात नहीं निकलती कि ग्राबादी की बढती, पेदावार की 
बढती से भ्रागे निकल गयी हो । देझ्व में पंदा होनेवाली खाने-रीने की चीज़ों की 
कुल भात्रा प्रव भी बहुत अपर्यास है। लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि 
आवादी की बढ़ती ने पैदावार की बढती को पीछे छोड दिया है, बल्कि इसका 
कारण यह है कि भारत में पंदावार के ग्रब भी बहुत विछड़े हुए तरीके बरते 
जाते हैं, यहा जमीन के स्वामित्व का पुराना दर्रा झ्राज भी कायम है, भौर 
तरह-तरह के भारी वोकों ने सेती की कमर तोड रखी है । 

१८६१ गौर १६२१ के बीच आवादी ६३ प्रतिशत बढ़ी । दंगों काल 
में बह रकवा जिस पर ग्रनाज बोया जाता था, १६ प्रतिद्यत यानी श्रावादी को 
बढ़ती के मुकाबने दुगनी रफ्तार से बढ गया। १६२१ से १६३१ नह के काल 
के लिए हमारे पास प्रोफ़ेसर पी. जे. घोमस के झाऊई़ें है। उनके प्रनुसार, इस 
कात की प्रावादी में जब कि १०१४ प्रतिगत की वड़तो हुई, तब लेनी की पंदावार 
में १६ प्रतिशत की और प्रोद्योगिक पेदावार में ५१ प्रतिशत यो बड़तो हो गयी । 


२० भारत : यतंमान शोर भाषों 


प्रोफेसर राधाकमल मुर्जी माल्यस के पके प्िप्य हैं, लेकिन बह भी यह मातने 
पर मजबूर हैं कि “आबादी में जितनों बढती हुई है, उससे सेतो की कुल 
पैदावार की धइती श्रागे निकल गयी है ।” ( १६३८) 
भारत की मौजूदा हालतो में, जब कि मीन पर एक शास किस्म का 
स्वामिस्व कायम है और किसानों को केवल कुछ विशेष प्रागर के सोमित 
अधिकार हो प्रास हूँ, जब फि पैदावार का दर्रा वाबा श्रादम के जमाने या है 
और तरहनतरह के मुफ्तसोर किसानों की पीठ पर चढ़े हुए हूँ, प्रौर जब फि देश 
में जितने लोग मेहनत करने की स्थिति में है, उनका प्रपव्यम हो रहा हे--ऐसी 
हालतो में यहा जीवन-निर्वाह के जितने साधन पैदा होते हैं, वे जनता की ग्राव- 
श्यकताओं के लिए काफो हैं, यह कोई नही कहता । नहीं, मौद्धूदा पंदावार तो 
बहुन ही नाकाफी है । डॉ. ऐकरौयड ने ( १६४१ में ) बताया हे कि मई हो या 
औरत, यदि कोई व्यक्ति बिना मस्त किये साधारण ढंग का जीवन बिताता 
है, तो उस हजम हो जानेबाले भोजन के रूप में रोजाना २,४०० कंलोरी जीवन- 
बक्ति मिलनी चाहिए, मगर भारत में लासो ग्रौर करोड़ों लोग ऐसे है. जिनको 
क्रेवल १,७५० कंलोरी रोजाना ही मयस्मर होती है । इसके भ्लावा, चर्बावाले 
पदार्थों, प्रोटोनवाले पदार्थों, और शरीर की रक्षा करनेवाले पदार्थों की झाम 
तौर पर भोजन में सख्त कमी रहती है । 
इन तथ्यों से भारत की उस मौजूदा सामाजिक तथा आधिक व्यवस्था का 
दिवालियापन सावित हो जाता है, जो यहा के बेघुमार प्राकृतिक साधनों को 
जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित नहीं करती | लेकिन इन 
तथ्यों मे यह नहीं साबित होता कि मारत को झाबादी जरूरत से ज़्यादा बढ़ 
भयी है। इसके विपरीत, सभी विशेषज्ञ यह बात मानते हैँ कि यदि भारत के 
साधनों का सही ढंग से उपयोग किया जाय, तो ग्राज इस देश की जितनी 
आबादी है, या निकट भविष्य में कभी भी जितनी हो सकती है, उससे कही 
बड़ी झ्राबादी इन साधनों के सहारे वडी खुशहाल जीवन बिता सकती है । भारत 
में आज खेती के लायक जितनी जमीन है, उसका लगभग एक-तिहाई भाग ग्रभी 
तक तोडाः नही गया है। और जिस भाग पर खेती होती भी है, उसे ऐसी 
आदिम ढेग की पिछडी हुई परिस्थितियों में जोता-बोया जाता है कि बहुत ही 
कम पैदावार होती है । यदि मेहु की फसल को ले, तो इग्लेंड झौर स्काटलंड में 
कम झादमियों से काम लेते हुए फी एकड जितनी उपज होती है, भारत में 
उसकी लगभग एक-तिहाई उपज होती है । 
साम्राज्यवाद के अर्थन्षास्त्री और साह्राज्यवाद के प्रचारक क्सि तरह 
असली सवाल से साफ कन्‍नी काट जाते हैं, उसकी सबसे अच्छी मिसाल यही 
मिलती है। थे लोग कहने है कि “मौदुदा हालतों में” होनेवाली पैदावार 


दोलत झोर गरीबी २१ 


नाकाफी है और इसलिए भारत में “ ज़रूरत से ज्यादा आवादी ” है । “मौजूदा 
हालतों में” कहने का यह मतलब हुआ कि ये महानुभाव यह मानकर चलते हैं 
कि भारतीय जनता पर लदा हुआ साम्राज्यवादी और सामन्‍्ती वोका, सूदखोर 
महाजनों की लूट, विकास का गला गोटा जाता, और आयिक भ्व्यवस्था, श्रादि 
भगवान के दिये हुए ऐसे वरदान हैं--- जो जैसे आज हैं सदा वंसे ही बने रहेंगे । 
डॉ. एस्टे ने भी इसी तरह की दलीले दी हैं। और भारत में खेतो की जांच 
करने के लिए जो भारी-भरकम झाही कमीशन नियुक्त किया गया था, उसे 
जमीन के स्वामित्व, किसानों के भ्रधिकारों तथा लगाने झौर मालग्रुज़ारी की 
व्यवस्था ज॑से बुनियादी सवालों की जांच करने की मनाही कर दी गयी थी। 

१६३३ मैं लन्दन के स्वास्थ विज्ञान तया उप्णा कटिवध की बीमारियों के 
स्कूल में ” एशिया में गर्भ-निरोध ” पर विचार करने के लिए जो सम्मेलन हुमा 
था, उसके प्रध्यक्ष ने कहा था कि डॉ. कुक्खिस्की “आ्रावादी की समस्याप्रों के 
जीवित विद्वानों में सबसे भ्रधिक प्रतिष्ठित शोर प्धिकारी विद्वान हैं ।" इन्ही 
डॉ. कुक्जिस्की ने इस सम्मेलन में भारत सम्बधी इस मिथ्या धारणा का 
निर्मेमता से खंडन किया था। उन्होने कहा था : 


“इन चीज़ों की तरफ हमें स्थिर भोर भ्रगरिवर्ततव।दी दृष्टिकोण 
से नही देखना चाहिए । हमसे कहा जाता है कि भारत में इस समय २० 
करोड़ एकड़ जमीन पर खेती हो रहो है, प्रौर उसको झाबादी को अच्छी 
तरह खिलाने के लिए ३५३ करोड़ एकड़ जमीन पर खेती करने की 
आवश्यकता है ! लेकिन इतनो सारी जमीन पर खेती करना क्यों प्राव- 
श्यक है, प्रोर किन परिस्थितियों मे इतनी सारी मीन पर खेती करना 
झावश्यक है ? वह तभी भावश्यक है जब हम रासायनिक खादों का 
इस्तेमाल नही करें भोर जब हम सती में सुधार नही करे । जिस प्रादमी 
को भाधुनिक खेती का ज़रा भी ज्ञान है, वह इस वात से इनकार नहीं 
कर सकता कि २० करोड़ एकड़ जमीन पर सभी भारतीयों के लिए ढेरों 
खाने-पीने को चीडें पंदा की जा सकतो हैं; झौर इसके लिए हमे भारतोय 
किसानों को कोई बहुत शिक्षा देने की भी प्रावस्यकता ने होगी । एक-दी 
साल में वे भासानी से जितना सीख सकते हैं, उतवा हो इसके लिए पर्यात 
होगा । जिस प्रकार स्वास्थ-रक्षा के उपाय के ज़रिए भारत में मौतों की 
ऊंची रफ्तार को कम किया जा सकता है, उसी प्रकार खेतों में सुधार 
करके सानेंनपीने की चीज़ो के प्रभाव को दूर किया जा सकता है” 


भारत पर योरप के देशों में निशयिक भूंद प्रादादी के बढ़ने को रफ्तार 
का नहीं है। प्राबादी के बदूने की रफ़्तार तो योष्प ऊे देशों में यहा से ऊचो 


२० भारत : वतेमान भर भावों 


प्रोफेसर राधाकमल मुकर्जी माल्यस के पके झ्िष्य हैं, लेकिन वह भी यह सातने 
पर मजबूर हैं कि “आबादी में जितनी बढती हुई है, उसमे धेती की बुल 
पंदावार की धढती झ्रामे निकल गयी है ।” ( १६३८ ) 
भारत की मौजूदा हालतो में, जब कि उमीन पर एक सास किस्म का 
स्वामित्व कायम है झौर किसानों को केबल कुछ विश्येप प्रकार के सीमित 
अधिकार हो प्राप्त दें, जब कि पैदावार का ३र्रा बाबा झ्रादम के जमाने का हे 
और नरह-तरह के मुफ्तमोर किसानों की पीठ पर चढ़े हुए हैं, भौर जब कि देश 
में जितने लोग मेहनत करने की स्थिति में हैं, उनका अपव्यम हो रहा टै--ऐसी 
हालतो में यहा जीवन-निर्वाह के जितने साधन पैदा द्वोते हैं, वे जनता की झ्राव- 
श्यकताों के लिए काफी हैं, यह कोई नहीं कहता । नहीं, मौद्गृश पैदावार तो 
बहुत ही नाकाफी है । डॉ. ऐकरोयड ने ( १६४१ में ) बताया है कि मर्द हो या 
औरत, यदि कोई व्यक्ति बिना मसक्‍क्त किये साधारण ढंग का जीवन बिताता 
है, तो उसे हजम हो जानेबाले भोजन के रुप में रोज़ाना २,४०० कैलोरी जीवन॑- 
भक्ति मिलनी चाहिए, मगर भारत में लासो और करोडों लोग ऐसे हैं शिनको 
केवल १,७५० कैलोरी रोजाना ही मयस्सर होती है । इसके श्रलावा, चर्बीवाले 
पदार्थों, प्रोटीनवाले पदार्थों, और घरीर की रक्षा करनेवाले पदार्थों की प्लाम 
तौर पर भोजन में सख्त कमी रहती है । 
इन तथ्यों से भारत की उस मौजूदा सामाजिक तथा झाथिक व्ययस्था का 
दिवालियापन साबित हो जाता है, जो यहा के बेशुमार प्राकृतिक साधनों को 
जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित नही करती। लेकिन इन 
तथ्यों से यह नहीं साबित द्वोता कि भारत की ग्राबादी छरूरत से ज्यादा बढ 
गयी है। इसके विपरीत, सभी विशेषज्ञ यह बात मानते हैं कि यदि भारत के 
साधनों का सही ढंग से उपयोग किया जाय, तो आज इस देश की जितनी 
आबादी है, मा निकट भविष्य में कभी भी जितनी हो सकती है, उससे कही 
बड़ी झाबादी इन साधनों के सहारे बड़ी खुशहाल जीवन बिता सकती है । भारत 
में आ्राज खेती के लायक जितनी जमीन है, उसका लगभग एक-तिहाई भाग प्रभी 
तक तोड़ा नहीं गया है। और जिस भाग पर सखंती होती भी है, उसे ऐसी 
आदिम ढंग की पिछड़ी हुई परिस्थितियों में जोता-बोया जाता है कि बहुत ही 
कम पैदावार होती है । यदि म्रेह की फसल को ले, तो इगलेंड और स्काटलेड में 
कम आदभियो से काम लेते हुए फी एकड जितनी उपज होती है, भारत में 
उसकी लगभग एक-तिहाई उपज होती है । 
साम्राज्यवाद के अर्थश्रासत्री और साम्राज्यवाद के प्रचारक किस तरह 
असली सवाल से साफ कन्‍्नी काट जाते हैं, उसकी सबसे अच्छी मिसाल यही 
मिलती है । ये लोग कहते है क्रि “मौजूदा हालतों में ” होनेवाली पैदावार 





दोलत झौर गरीबों २१ 


नाकाफी है ओर इसलिए भारत में “ज़रूरत से ज्यादा आबादी / है। “मौजूदा 
हालतो में ” कहने का यह मतलब हुआ कि ये महानुभाव यह मानकर चलते हैं 
कि भारतोय जनता पर लदा हुआ साम्राज्यवादी ओर सामन्ती वोका, सूदखोर 
महाजनो की लूट, विकास का गला गोटठा जाता, ओर झथिक अव्यवस्था, आदि 
भगवान के दिये हुए ऐसे वरदान हैँ--- जो जैसे श्राज हैं सदा बंसे ही बने रहेगे । 
डॉ. एंस्टे ने भी इसी तरह की दलीले दी हैं। ओर भारत में खेती की जांच 
करने के लिए जो भारी-भरकम द्ाही कमीशन नियुक्त किया यया था, उसे 
जमीन के स्वामित्व, किसानों के अधिकारों तथा लगान श्र मालग्रुज्ञारी की 
व्यवस्था जैसे बुनियादी सवालों की जाच करने की मनाही कर दी गयी थी। 
१६३३ मैं लन्दन के स्वास्थ विज्ञान तया उप्ण कटिबंध की बीमारियों के 
स्कूल में " एशिया में गर्भ-नेरोध ” पर विचार करने के लिए जो सम्मेलन हुआ 
था, उसके श्रध्यक्ष ने कहा था कि डॉ. कुक्छिस्की “भराबादी की समस्‍्याप्रों के 
जीवित विद्वानों में सबसे भ्रधिक प्रतिष्ठित भोर भ्रधिकारी विद्वात हैं ।" इन्ही 
डॉ. कुर्क्जिस्की ने इस सम्मेलन में भारत सम्बंधी इस मिस्या धारणा का 
निर्ममता से खंडन किया था! उन्होंने कहा था : 


“इन चीज़ों की तरफ हमें स्थिर और प्रयरिवर्तनव।दी दृष्टिकोश 
से नही देखना चाहिए ॥ हमसे कहा जाता है कि भारत में इस सभय २० 
करोड़ एकड़ ज़मीन पर खेती हो रही है, और उसकी आबादी को अच्छी 
तरह खिलाने के लिए ३५१३ करोड़ एकड़ जमीन पर खेंती करने की 
आवश्यकता है। लेकिन इतनी सारी ज़मीन पर खेती करना क्यों प्राव- 
इयक है, और किन परिस्थितियो में इतनी सारी जमीन पर खेती करना 
आवश्यक है ? वह तभी आवश्यक है जब हम रासायनिक खादों का 
इस्तेमाल नही करे और जब हम खेतों में सुधार नहीं करें। जिस आदमी 
को प्राधुनिक खेती का ज़रा भी ज्ञान है, वह इस वात से इनकार नहीं 
कर सकता कि २० करोड़ एकड़ ज़मीन पर सभी भारतीयों के लिए ढेरों 
खाने-पीने की चीज़े पैदा की जा सकती हैं; भर इसके लिए हमें भारतीय 
किसानी को कोई बहुत शिक्षा देने की भी आवश्यकता न होगी । एक-दो 
साल में वे आसानी से जितना सीख सकते हैं, उतना ही इसके लिए पर्यात 
होगा । जिस प्रकार स्वास्थ-रक्षा के उपाय के जरिए भारत में मौतों की 
ऊची रफ़्तार को कम किया जा सकता है, उसी प्रकार खेती में सुधार 
करके खाने-पीने को चीज़ो के अभाव को दूर किया जा सकता है।" 


भारत और योरप के देशों में निर्णायक भ्रेद्‌ झ्रावादी के बढने की रफ़्तार 
का नही है। आबादी के बढ़ने को रफ़्तार तो' योस्प के देशों मे यहा से ऊची 
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है। भारत भौर योरप की हातलवों में जो भेद है, वह इस कारण पैदा हुप्रा है 
कि योर में जो भ्ाधिक विकास तथा उत्पादन का विस्तार हो छुका है प्रोर 
जिसने झाबादी के तेजी से बढ़ने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां पैदा कर दी हैं, 
वह झ्ाधिक विकास प्रौर उत्पादन का विस्तार भारत में न॑ही हुप्रा है; बल्कि 
जैसा कि हम पाये देखेंगे, वह क्षिटिश्ष पूजीवाद की कारवाइयों के कारण प्रोर 
उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए रोक दिया गया है। इसीका नतीजा 
है कि श्रावादी के एक भ्रधिकाधिक बढ़ते हुए भाग को लाचार होकर प्रादिम 
ढंग को, बहुत ही पिछड़ो हुई भोर तरह-तरह के बोकों से दबी हुई खेती का 
सहारा लेना पड़ता है। एक भोर देश की दोलत खिंचकर बाहर चली गयी है 
और भोद्योमिक विकास तथा तरक्की के प्रन्य रास्ते बन्द कर दिये गये हैं; भोर 
दूसरी झोर, उस खेती की भी कमर तोड़ दी गयी जिसे भ्पिकाश जनता के 
लिए घीवका का एकमात्र साधन बना दिया गया है। खेती की भोर भी लापर* 
वाही दिखायी जा रही है, उसका भी पतन हो रहा है । 

भारत के लोगों की भयंकर गरीबी का यही रहस्य है । उसका कोई ऐसा 
आकृतिक कारण नही है जो मनुष्य की क्षमता या नियंत्रण के बाहर हो । न 
ही उसका कारण भाबादी के बढ़ने को मनगरढंत कहानी है। उसका कारण वे 
सामाजिक-भाधिक परिस्थितियां हैं, जो साम्राज्यदादी ध्वासन से उत्पन्न हुई हैं । 
इसके प्रमाण, भौर उन प्रमाणो से निकलनेवाले राजनीतिक निष्कर्ष को हम 
आनेवाले भभ्यायों में पेश करेंगे । 


तीतरा अध्याय 


दो दुनियाएं 


१६१७ के पहले यह दलील देना सम्भव था कि भारत के साधनों का विकास 
म॑ करनें भोर जनता का स्तर ऊपर न उठाने के लिए सिद्धान्त की हृष्टि से 
साम्राज्यवाद की निन्दा करना, एक कल्पनावादी हृष्टिकोश से प्रालोचना करने के 
समान है। उस समय तकभ्यह कहना मुमकिन था कि जो लोग इस तरह की 
आलोचना करते हैं, वे यह यही देखते कि हृद से ज्यादा ग्रविकसित उत्पादन 
कौशल भ्रोर एक विशाल, पिछड़ी हुई तथा मुख्यतया निरक्षर जनसंख्या के कारण 
किसी भी एशियाई देश के विकास के रास्ते में कितनी भयानक कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता है / तैकिन पश्राज इस तरह की दलील देने का कोई साहस 
नही कर सकता । ख़ास तौर पर १६१७ के बाद से सोवियत संघ में समाजवादी 
क्रान्ति ने जो सफलताए प्राप्त को हैँ, भोर एक ऐसे विशाल देश में जहां उत्पादन 
का कोशल बहुत ही पिश्ड़ा हुआ या, हद दर्जे की भ्रव्यवस्था फैली हुई थी, लोग 
प्रायः निरक्षर थे, भ्रौर जहाँ योरपीय तथा एशियाई दोनों तरह की कोमें रहती 
थीं, उसने जैसे महान परिवर्तेत कर दिखाये हैं, उनसे सबके सामने इस बात का 
एक व्यावहारिक उदाहरण पेश हो गया है कि ऐसे देशों में भी क्या किया जा 
सकता है। सोवियत संघ का भनुभव सभी देशों को जनता. की आंखें खोल रहा 
है, भौर भारत की जनता इस चीज़ से अलग नहीं है । 


१. समाजवाद शोर साप्नाज्यवाद के चीस वर्ष 


समाजवादी क्रान्ति की विजय के पेतीस वर्ष बाद, १६४३ के भ्राते-भाते, सोवियत 
संप्र भौर भारत के झ्ाथिक विकास में जो भयानक अन्तर दिखाई देता है, बह 
दर्शक को चकित कर देता है। सोवियत संघ झाज दुनिया की उत्पादक यृक्तियों 
की सबसे प्गली पांत में, भ्रमरीका के साथ खड़ा हुआ है, श्रोर उसने उन 
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तमाम देशो को पीछे छोड़ दिया है, जहां प्राधुनिक उद्योग-यंधों का विकाम 
बहुत पहले शुरू हो गया था । भारत प्राज भी दुनिया के ह्लौपनिवेशिक तथा 
भर्ध-प्रोपनिवेक्षिक देशो के निचले प्राधिक स्तर पर पड़ा हुमा है । 
इस पूरे काल में दोनों देशो का कितना विकास हुआ, इसकी आाकड़ों के 
द्वारा तुलना करना किसी हृद तक कठिन है, क्योकि १६४७ के पहले के संयुक्त 
भारत के ग्लग-मलग क्षेत्रो के और १६४७ के बाद के भारत झौर पाकिस्तान 
के कोई ऐसे ग्राकड़े नही मिलते जिनकी सोवियत सध के आकड़ों से ठुलना की 
जा सके । लेकिन यदि हम दूसरे महायुद्ध के पूर्व के बीस वर्षों के झाकड़ो को में, 
और कभी-कभार वाद के झआकड़ों पर भां एक नज़र डाल ल॑, तो साम्राज्यवाद 
झोर समाजवाद के श्रन्तगंत होनेवलले विकास का तुलनात्मक प्रध्ययन ज्यादा 
सही ढंग से किया सकता है । 
इस तुलनात्मक अ्रध्ययन के लिए हम १६१७ के ज्ारशाही रूस को नहीं 
लेंगे, जद कि उसकी पूरी व्यवस्था छिन्न-भिन्‍न हो गयी थी, हालाकि समाजवादी 
शासन को देश इसी हालत में मिला था । बल्कि हम १६१३-१४ के ज़ारप्ाही 
रूस को लेंगे जब कि वह उन्नति के शिखर पर था झौर उसका मुकाबला 
१६३७ के रूस से करेंगे । उससे हमे मालूम हो जायगा कि दीस वर्ष में समाज- 
बाद ने देश का क्‍या किया | उसके बाद हम पहले महायुद्ध के पहले के, यानी 
१६१४ के भारत को लेंगे झौर देखेंगे कि बीस वर्ष से, यानी बीसवी सदी के 
चौथे दशक तक, साम्राज्यवाद से क्या करके दिखाया । प्न्त में, हम एक घोर 
भी प्रधिक उपयोगी तुलना करेगे | हम देखेंगे कि इसो काल मे सोवियत सघ के 
मष्य-एशियाई प्रजातत्रों मे कितसा विकास हुआ है । इन प्रजातत्रो में वे तमाम 
विशेष कठिनाइया और समस्याएं मौजूद थी जो भारत में पायी जाती हैं भोर 
चहा की जनता के विकास का साधारण स्तर घुरू में भारत से कही मधिक 
पिछड़ा हुआ था | 
उत्पादक शक्तियों के विकास की जो मूल कसौटी है, हम यहा उसी बात 
से आरम्भ करेगे । 
सोवियत संघ में औद्योगिक पैदावार का सूचक अक १६९१३ में १०० था; 
१६३७ तक वह बढकर ८५१६ (और १६५१ तक २,४१२ ) हो गया । राष्ट्र की 
कुल पैदावार में उद्योग-धधो की पैदावार का भाग १६१३ में ४२ प्रतिशत था । 
१६३७ तक वहू बढकर ७७ श्रतिशत हो गया, यानी रूस जो पहले प्रधानतया 
खेतिहर देश था, वह प्रधानतया औद्योगिक देश बन गया । देश में कुल जितने 
काम करनेवाले लोग थे १६१३ में उनके १६ प्रतिशत लोग कल-कारखानों मे 
काम करते थे, १६३७ तक ३९१ प्रतिशत लोग कल-कारखानों मे काम करने 
लगे। १६१३ मे राष्ट्रीय आय ( यदि १६२६-२७ के दामो को आधार माना 
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जाय तो ) २१ अरब रूवल थी; १६३७ तक वह बढकर ६६ अरब रूबल हो 
गयी, श्रर्थात पहले से साढ़े चार-ग्रुनी हो गयी । फिर १६५१ तक राष्ट्रीय आय 
१६३८ की सवा दो-गुनी हो गयी; यानी १६१३ से १६५१ तक राष्ट्रीय श्राय 
दस-ग्रुनी हो गयी । 
भारत मे श्रमी हाल तक औद्योगिक पैदावार का, या कुल राष्ट्रीय उत्पादन 
अथवा राष्ट्रीय आय का साधारण यूचक अक निकालने का कोई प्रयत्व ही नही 
किया गया था । मुख्य उद्योगो में औद्योग्रिक पैदावार का सूचक अंक निकालने 
का एक गैर-सरकारी प्रयत्न डी. बी. मीक ने किया था। उन्होने १६१०-११ से 
लेकर १६१४-१४ तक के पाच वर्षों के सूचक अक को १०० मानकर हिसाब 
लगाया था कि १६३२-३३ का सूचक अक १५६ था, यानी कुल ५६ प्रतिशत 
बढ़ती हुई थी, जो कि सोवियत सघ में हुई बढ़ती की रफ़्तार का सोलहवां 
हिस्सा होती है । १६११ और १६२१ में जन-गणाना के साय-साथ उद्योग-धंघो 
में काम करनेवालो की भी गणना हुई थी, हालाकि १६३१ में वह नहीं हुई । 
उससे पता चला था कि “सग्रठित उद्योगो ” मे, ग्रथवा २० से अधिक मजदूरों 
में काम लेनेवाले कारखानों मे, १६११ में २१ लाख आदमी काम करते थे, 
और १६२१ तक उनकी सख्या २६ लाख हो गयी थी। इसका मतलब यह 
हुआ कि ऐमे मजदूरों की सख्या में हर साल २४ प्रतिशत की बढ़ती होती थी, 
जो यदि २० वर्ष तक बराबर होती रहती, तो कुल ४८ प्रतिशत की बढती के 
_ बराबर होती ( असल में, युद्ध और उसके तुरन्त बाद के वर्षों में बढती की जो 
रफ्तार थी, वह उसके बाद क्रायम नहीं रही ) | यह सोवियत बढती की रफ़्तार 
का उनन्‍्नीसवा भाग होती है | सरकारी कागज़ी में उद्योग-घंघो मे काम करनेवाले 
मजदूरों की सख्या १६११ में १७५ लाख बतायी गयी थी और १६३१ में १५३ 
लाख, जिसका मतलब यह हुआ कि ग्राबादी के बढने के वावज़ुद उद्योग-धधों 
में काम करनेवाले मजदूरों को सख्या में- निर्षक्ष रूप से १२ ६ प्रतिशत की कमी 
हो गयी । यह इस बात की झलक थी कि छोटे पैमाने के हाथ के उद्योग अरब 
भी नष्ठ होते जा रहे थे, और उसके अनुरूप आधुनिक उद्योगों का विकास नही 
हो रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि खेती पर निर्भर करनेवाले लोगों 
को संख्या, जो कि १६११ में कुल आबादी की ७२ प्रतिशत थी, १६२९ में 
बढ़कर ७३ प्रतिशत हो गयो, और १६३१ में भी इसी स्तर पर रही, लेकिन 
उद्योग-धधो में काम करनेवालो की संख्या, जो कि १६११ में कुल काम करने 
वालों की सख्या की ११७ प्रतिशत थी, १६३१ तक १० प्रतिग्त रह गयी 
( बाद के झाकडो के लिए ए5 ७८ देखिए ) । 
यह तो हुमा साधारण चित्र । दोनो देशो को सबसे महत्वपूर्ण भोतिक 
उपज के आकड़ो की और सही-सही तुलना करके इस चित्र को और ठोस बनाया 
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जा सकता है। जिन बीस वर्षों की हुम चर्चा कर रहे थे, उनमें भारत में कोयले 
की पैदावार में ३४ प्रतिशत की बढ़ती हुई, जब कि झस में इन्हीं वर्षों में 
३४० प्रतिश्गत की बढ़ती हुई थी । इस्पात की पैदावार भारत में युद्ध के पहले 
प्रारम्भ ही हुई थी, भौर १६३४-३५ तक वह्‌ १० लाख टन तक नहीं पहुंची 
थी। सोवियत संघ में इस्पात की पंदावार १९३७ तक १७५ लाख टन तक 
- पहुंच गयी थी, जो कि युद्ध के पहले की पंदावार से १३० लाख टन ययादा 
थी। १६५२ तक सोवियत सघ की इस्पात की पैदावार ३५० लाख टन तक 
पहुंच गयी, जब कि भारत में उसकी पैदावार १६५१ में भी केवल १५ लाख 
टन ही थी । १६१३ में रूस में १६० करोड़ किलोवाट-घटे बिजली तंयार होती 
थी; १६३७ तक वहां ३,६५० करोड़ किलोवाट-घंदे बिजली तंमार होने लगी | 
भारत में इस काल में कितनी बिजली तैयार होती थी, इसके कोई आकड़े नही 
मिलते, हालांकि इतना मालूम है कि १६३४५ में अनुमान लगाया गया था कि 
यहां २५० करोड़ किलोवाट-घटे बिजली पैदा होती है। १६५२ तक सोवियत 
संघ में बिजली की पेदावार ११,७०० करोड़ किलोवाट-घटे तक पहुंच गयी थी, 
जब कि भारत में वह १६५२ तक केवल ६२१ करोड़ किलोवाट-घटे तक ही 
पहुंची थी | यानी सोवियत संघ में भारत से उन्‍्नीस-ग्रुनी भ्रधिक बिजली 
तैयार होती थी | 
खेती के क्षेत्र मे यह भन्‍्तर ओर भी तीखा ही जाता है, क्योकि सोवियत 
सध की भपिकतर पाबादी में जो रूपान्तर हुआ है; उसका मौलिक महत्व है। 
जारशाही रूस में गरीबी के मारे, ज़मीन के भूखे किसान सदा ज्मीदारो, 
सूदखोर महाजनों भौर धनी किसानो की दया पर निर्भर रहते थे। भाज वे ही 
सामूहिक खेती करनेवाले स्वतञत्र भौर समृद्ध किसान बन गये हैं झौर वे अपने 
बड़े पैमाने के पंचायती खेतों पर श्रधिक से भ्रधिक उन्‍नत मशीनों और कौशल 
का प्रयोग करते हुए खेती करते हैं । जब से खेतों का सामूहीकरण पूरा हुमा, 
तब से पाच बरस के अन्दर इन किसानों ने अपनी नक़द झाय तिग्रुनी कर ली 
थी। १६१३ स्‍भ्रौर १६३७ के बीच सोवियत सघ में फ़सल के रक़बे में एक- 
तिहाई की बढती हुई, अनाज की फसल डेढ-ग्रुनी हो गयी, भौर कपास की 
पैदावार साढ़े तीन-ग्रुनी ही गयी । भारत में खेती का संकट वर्ष-प्रति-वर्ष भ्रधिक 
गहरा होता जा रहा है। पतले अध्यायों में हम उसका विस्तार से भ्रध्ययन 
करेंगे । जमीदारों, सूदखोर महाजनो भोौर तहसील उगाहनेवालो के मिले-जुले 
दबाव ने किसानों को कमर तोड़ दी है, उनका दिवाला निकाल दिया है, भौर 
अधिकाधिक किसानों की जमीनें छिनती जा रही हैं । जिस काल पर हम विचार 
कर रहे हैं, उस काल में फसल के रकबे और फ़लल के परिमाण में जो बढती 
हुई है, वह भाबादी की बढती से मुश्किल से ही बढ़ पायी है । 
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आइए, भ्रव हम उन सामाजिक उपायों पर विचार करें जो इन दोनों 
देशों में राज्यों ने शिक्षा, स्वास्थ झौर जन-कल्याणए के लिए किये हैं । 
ज्ञारणाही रूस में ७८ प्रतिशत से प्रधिक भावादी निरक्षर थी । १६३० 
में सोवियत सरकार ने एक प्रादेश के द्वारा सावंजनिक भनिवारये प्राथमिक 
शिक्षा की स्थापना की और १६३४ के' आ्रादेश के द्वारा सभी लोगों के लिए 
सात वर्ष की शिक्षा अ्रतिवार्यं बना दी गयी । शव वहां के सभी बढ़े शहरों में 
सावंजनिक माध्यमिक शिक्षा (भ्रर्थात दस वर्ष की शिक्षा जो सत्रह वर्ष की 
आयु तक चलती है) अनिवार्य कर दी गयी है। १६६० तक वह देश के सभी 
हिस्सों में भ्रनिवायं हो जायगी । भारत मे १६११ में €४ प्रतिशत लोग निरक्षर 
ये और १६३१ तक भी €२ प्रतिशत लोग निरक्षर रहे । १६५१ तक निरक्षर 
लोगों की संख्या थोड़ी कम होकर ए४४ं प्रतिशत हो गयी ।' सोवियत संघ में 
प्राथमिक भोर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करनेवाले बलों की संख्या 
१६३७ में कुल भ्राबादी को १७२ प्रतिशत थी। भारत में जिन बच्चों को 
सरकारी कागजों में किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हुए दिखाया गया 
है, उनफी संख्या १९३४-३५ में कुल आबादी की ४६ प्रतिशत थी। लेकिन 
जांच करने पर प्रकट हुआ कि जिन बच्चों को केवल चार वर्ष फी सीमित प्राय- 
मिक श्षिक्षा मिल रही थी, उनकी भी असलो संख्या कुल भावादी की केवल ०'८ 
प्रतिशत थी । यदि विश्वविद्यालयों ओर उच्च शिक्षा-संस्थाप्रों के विद्याथियों की 
संख्या को लिया जाय तो १६३४-३५ के ब्रिटिश भारत में कुल प्ाबादी के 
साथ उसका जो भनुपात था, वह १६३७ के सोवियत प्ननुपात का भाठवां हिस्सा 
होता था। भ्रोद्योगिक कौशल की शिक्षा का किसी भी भविकसित देश के लिए 
बड़ा महत्व होता है। इस क्षेत्र में, भारत में कुल भाबादी के भनुपात में विद्या- 
थियों की संख्या सोवियत संघ की संख्या का ७प८्वां हिस्सा थी । 
जहां तक भखबारों और भ्रकाशनों का सम्बंध है, इन बीस वर्षों में 
सोवियत संध में प्रखब।रों की सख्या ८५६ से बढ़कर ८५,५२१ हो गयी थी, 
जब कि भारत में यह ६२७ से बढ़कर १,७४८ ही हुई थी; भोर सोवियत संघ 
में पुत्तकों की संख्या ६७ लाख से बढ़कर ६,७३० लाख तक पहुंच गयी 
थी, जब कि भारत में पुस्तकों की संख्या में बीस बरस के प्ररसे में केवल एक- 
तिहाई की बढ़ती हुई थी । 
जारशाही रूस में १६१३ में जन-स्वास्थ पर १,२८० लाख झूबल खर्च 
किये गये थे । सोवियत संघ में १६२८ में इस मद पर ६,६६० लाख रूबल भोर 
१६२७ में ६०,५०० लाख रूबल खर्च किये गये; यानी इस मद के खर्चे में 
सत्तर-गुनी बढ़ती हुई॥ भौर १६५२ तक तो इस मद का खर्चा २२८,००० 
लाल रूबल तक पहुंच गया। भारत में केद्रीय सरकार झोर प्रातीय सरकारें 
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खब मिलाकर सावंजनिक स्वास्थ पर जो सर्चा करती थी, वह १६२१०२२ में 
४3३ लाख रुपये वेदा था और १६३५-३६ में ५३७२ लास रुपये । १६१३ में 
जारणशाही रूस के अस्पतालों मे १४८,०७०० बीमारो के रहने का इस्तजाम था; 
१६३७ तक सोवियत रूस के अस्पतालों में ५८३,००० बोमारों के रहने का 
इन्तजाम हो गया । ब्रिटिश भारत में १६१४ में ४८,४३५ बोसारों के रहने का 
इन्तजाम था, और १६३४ तक केबल ७२,२७१ बीमारों के रहने का इन्तजाम 
हो पाया । जारशाही रूस में ६६१३ में मृट्यु-्सख्या २६३ फ्री हजार थी 4 
भारत में १६१४ में मृत्यु-सख्या 2० फी हजार थी; यानी, दोनों देशों में 
मृत्यु-सस्या लगभग वराबर थी । लेकिन सोवियत सघ में यह गिरकर १६२६ 
में २० € फो हजार पर गया गयी, जब कि भारत में वह उस साल भी २६७ 
फी हज़ार रही । १६५३ तक सोवियत संघ में मृत्यु-्सल्या ८६ फी हजार 
रह गयी, लेकिन १६४६ तक वह भारत में १६ फी हज़ार वनी रही । या 
सावंजनिक सफाई और छूत की बीमारियों पर उसके प्रभाव को लीजिए। 
१६१३ भर १६२६ के बीच सोवियत सघ में टाइफस बुखार में ७२ प्रतिभत 
की कमी हो गयी, डिप्थीरिया में ८० प्रतिशत की, ग्रौर चचक में €० प्रतिश्नत 
की । भारत में टाइफस बुखार आर डिप्थीरिया के फोई झकड़े नहीं मिलते । 
चेचक में होनेबाली भोतो में वहा १६१४ ओर १६३४ के बीच केवल इतनी 
कमी आयी कि उनकी संख्या आबादी के अनुपात में ३२ फी १० हजार से 
३० फी १० हज़ार हो गयी । जारशाही रूस में १६१३ में डॉक्टरों की सख्या 
१६,८०० थी । सोवियत रूस में १८६३७ तक उनकी संख्या ६७,००० 

हो गया । भारत में १६३४-३५ में जितते डॉक्टर विश्वविद्यालयों से परीक्षा 
पास करके निकले थे, उनकी कुल तादाद ६३० थी, जिसमे इगलेड में शिक्षा 
लेकर लौटनवाले चन्द्र लोग और जोडे जा सकते थे । 

अन्त से, हम मजदूरों की हालत पर विचार कर ले। सोवियत संध में 

१६२२ में सब उद्योगों मे आठ घटे का दिन जारी किया गया और १६२७ में 

सब उद्योगों में सात घटे का दिन । खतरनाक पचों में या जमीन के नीचे काम 

करनेवाले मजदूरों के लिए, दिमाग से काम करनेवालो के लिए और १६ तथा 

१८ वर्ष के बीच के नावालियों के लिए उसी साल छ घटे का दिन नियत किया 

गया ( युद्ध आरम्भ होते तक यह व्यवस्था कायम रही )। वहा १४ वर्ष से कम 

के बच्चे किसी भी हालत में नौकर नहीं रखे जा सकते, और १४ से १६ साल 

के बच्चों से केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही काम लिया जा सकता है, 

और वह भी ४ घटे से ज्यादा नहीं । 

भारत में १६२२ के फैक्टरी एक्ट के द्वारा ग्यारह घटे का दिन जारी 
क्या गया और १६३४ के फैक्टरी एक्ट ने उसकी जग्रह दस घंटे का दिन जारी 
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किया और बारह वर्ष से कम उम्र के बच्चो को नौकर रखने की मनाही कर 
दी गयी'। लेकिन कारखानो की जांच करनेवाले इंस्पेक्टरो की संख्या इतनी कम 
रखी गयी ( व्हिटले कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार १६२६ में उनकी संख्या धूरे 
भारत में केवल ३६ थी ) कि एक साल में एक बार भी इस्सेक्टर का हर कार- 
"खाने में पहुंचना नामुमकिन था । नतीजा यह हुआ कि कारखानों के मालिक 
खुलेझ्राम क़ानून तोडते रहे । इसके अलावा, फंक्टरी ऐक्ट झ्ौद्योगिक मजदूरों के 

केवल एक छोटे से भाग पर लागू है ( १६३१ की जन-गग्गना से पता चला था 

कि भारत में कुल १७७ लाख आदमी उद्योग-बधो तथा यातायात में काम करते 

है, १९३६ में इनमे से सिर्फ़ १६ लाख पर फंक्टरी ऐक्ट लागू था )। भारत के 

अधिकतर मजदूरों के लिए काम के घटों की कोई सीमा नहीं है। उनके 

अ्रधिकारों की रक्षा को कोई व्यवस्था नही है। छोटे से छोटे वच्चों के भोपरा 

की भी कोई सीमा नहीं है । व्हिटले कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था कि 

कमीशन की पाच-पाच बरस के वच्चे बारह-वारह घटे काम करते हुए मिले थे । 
यह तुलनात्मक चित्र ठोस वास्तविकता ओर निविवाद तथ्यों का 

चित्र है। 

फिर भी प्रथम महायुद्ध के पहले जारशाही रूस और ग्रग्न जो द्वारा आमित 

भारत की जनता की हालत में कोई वहुत बडा अन्तर नही था। यह परिवर्तन 

बीस साल के समाजवादी शासन से पैदा हुआ । इसलिए, जाहिर बात है कि 

भारत में भी ऐसा ही परिवर्तन हो सकता है, वशर्ते कि यहा आवश्यक राजनी- 

तिक परीस्थितिया पैदा हो जाये और वर्गे-शक्तियों के सम्बंध में ज़रूरी तब्दीलियां' 

हो जाये । 


२. मध्य-एशियाई प्रजातत्रों का झलुभव 


सोवियत संघ के मध्य-एशियाई प्रजातत्रों के अ्रनुभव से यह अन्तर और भी 
स्पष्ट हो जाता है। भारत जितना पिछडा हुआ है, २० वर्ष पहले ये प्रजातंत्र 
उससे कही अधिक पिछड़े हुए थे | इसलिए, उन्होने जो उन्नति की है और भ्राज 
वे विकास की जिस अवस्था में हैं, उसमे भारत के लिए विशेष रूप से मूल्यवान 
सबक़ मिलते हैं । एशियाई ग्र्थ-व्यवस्था और एशियाई सामाजिक परिस्थितियों 
मे, तथा स्त्रियों की स्थिति और धर्म, आदि से सम्वधित सभी विश्ञेप प्रकार को 
समस्याएं इन प्रजातत्रों में अपने बहुत ही उग्र रूप में मौजूद थी। इसलिए 
साम्राज्यवाद को ऑपनिवेशिक नीति और पिछुडी हुई जातियी के प्रति समाज- 
वाद की नीति में जो भारी अन्तर है, वह जितना इन भ्रजातत्रो में स्पष्ट होता 
है उतना और कही नही होता । क्रान्ति के पहले मध्य एशिया अध्थ॑-भुलाम और 


स्सी 
आर मी के जड़े के ये। उचाही साआप के इटने के भार जे श्ह्प्द 
आरम्भ इए, वे परत्तिम सफ है नही में ताजि- 
किस्तान एक 'विगयत्तजाकी अजाकक कक गया भर !१६२6 के बह एक स्वतक 
पपबद पातक के +प में सोवियत अजाक्क संप में भामिक हैपा । 
श पिजिक लोगो को चिरणाह्े ३ कितने फेर पिचड्ेपक की हालत मे रस 
चोड़ा के, ले ०. महुशाल ह है # भ्े 
पहं के क्षेवल ०-४ अतिश्षत चोय के. जड़-लिस भैकेते (कक इैपके 
२ बह्मं 


अकाइले ६ अतियतत बोय बे), १९३३ तक के ६७ 
पतित को, है ये (कप कि आर १९३१ पेक केव; अतियत 
कर हे. पाये थे), (६४३ तक को बहा चाक्षसे अधिशत 
हो की १६३६ विक प्रणातक ३,००० रेत (यात्री के 
हर ९०५ चोगे के लिए फ्त), ५ ज्न्क पिक्ता के पत्याएु भोर ३५ चने 


काकत महत्व है । १६२६ * ताजिक्िस्तान > 
पर ३५ स्वत 6३० जे 7२० बाज ज्वल और श्व्र्ह्के 
के... इस मद के १० लाब स्वत रखे ये थे, जोकि ४५ अति 
अव्ताक। रस सब में जो चच इऋ ज्तमे के अधिकतर 
सपाकोय प्र कर नही कक किया गया था, बल्कि सोवियत पंप 


“दो इनियाएं ३१ 


की कैद्रीय सरकार से मिला था। इससे भी भधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि 
जिस देश में कोई उद्योग-घंघों को जानता तक न था, वहां बड़ी तेजी से भोधो- 
ग्रिक विकास हुमा, ओर जहां एक भी सड़क न थी, वहां भाघुनिक सड़कों का 
जाल बिछ गया। 
अरब सावंजनिक स्वास्थ को लीजिए। १६१४ में ताजिकिस्तान में १३ 
डाक्टर ये, भर १६३६ तक ४४० हो गये । १६१४ में वहां पूरी आबादी के 
लिए ग्रस्पतालों में केवल १०० बीमारो के रहने का इन्तजाम था, १६३६ तक 
यहां ३,६७५ बीमारों के रहने का इन्तजाम हो गया । १६१४ में यहा के जथा- 
खातों में एक भी मरीज के रहने का इन्तजाम नहीं था, १६३७ में २४० मरीज़ों 
के रहने का इन्तजाम हो गया । १६१४ में वहां जन्चाओों भौर बच्चों की सहायता 
का एक भी केन्द्र न था, १९३७ तक ऐसे केन्द्रों की संख्या ३१६ तक पहुच गयी । 
अब पग्राइए, उज़बेकिस्तान को देखें जो इन प्रजातंत्रो में सबसे बड़ा है 
और जिसकी भाबादी ५५ लाख है। क्रान्ति से पहले वहां के केवल ३. या ५ 
प्रतिशत लोग साक्षर थे । १६३२ तक वहा के प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों 
की संख्या ५३१,००० झौर माध्यमिक स्कूलों में १३०,००० तक पहुंच गयी थी, 
और उसी वर्ष ७१०,००० व्यक्ति निरक्षरता-निवारण संस्थापों में पढ़ रहे ये । 
सामूहिक खेती के तेज़ विकास के प्रलावा, उद्योग-घंघों की भी इतनी प्रधिक 
,उननति हुई कि जहा १६१३ में उद्योग-घंघो से केवल २,६६० लाख खूबल के 
मूल्य की पैदाचार हुई थी, वहां १६३६ में उनसे ११,७५० लाख रूबल की पैदा- 
वार हुई; शोर जहा १६२८ में ३४० ज्ाख यूनिट बिजली पैदा हुई थी, वहां 
१६३६ में २३०० लाख यूनिट बिजली पैदा हुई। १६१४ भोर १६३७ के बीच 
उजवेकिस्तान मे डाक्टरों की सखवा १२८ से बढ़कर २,१८५ हो गयी। क्रान्ति 
से पहले इस प्रदेश के पास भ्रपनी कोई वर्शमाला तक न॑ थी । लैटिन के ढंग की 
एक नयी वर्णेमाला के द्वारा यह कठिनाई हल कर दी गयी । और १६३५ तक 
इस भ्रजातंत्र में पांच भाषाभों में ११८ अखबार निकलने लगे, जिनकी साल भर 
में १० करोड़ से ज़्यादा प्रतियां निकलती थी । 

' इस विराट परिवतंन का खर्चा कहां. से' भाया ? इस सवाल का जवाब 
एकदम साफ़ कर देता है कि पिछड़ी हुई जातियो का भोपनिवेशिक शोषण करने 
के साम्राज्यवादी तरीके में श्रोर समाजवाद के भ्रन्तगंत समानता के भाघार पर 
जातियों के सहयोग में कितना भारी भन्तर है। साम्राज्यवादी शासन में भ्ौप- 
निवेश्िक देशो की पिछड़ी हुई, गरीबी की मार से दुखी जातियों से हर साल 
बेशुमार खिराज वसूला जाता है, जो साम्राज्यवादी देशों के शोषक वर्ग की दौलत 
को बढ़ाता है | -समाजवाद में पिछड़ी हुईं जातियों के तेज़ी से उन्नति करने में 
जो भ्रतिरिक्त खर्चा होता है, वह सोवियत संघ के बजट मेँ उनके लिए 


डर भारत : वर्तमान औ्रौर भावों 


अनुपात से भ्रधिक रुपया रखकर पुरा किया जाता है । इसका मतलब यह होता 
है कि परिवर्तन के इस काल में ये पिछडी जातिया राज्य को जितना देती हैं. 
उससे कही प्रधिक उनको हर साल मिलता जाता है। झागें दी यदी तालिका से 
मालूम होगा कि १६२७-२८ मे सोवियत सध के अ्लग-प्रसग प्रणातंत्रों में फी 
आदमी किस मद पर कितना रूबल सत्र करने की व्यवस्था को गयी थी । 


१६२७-२८ में सोवियत प्रजातंत्रों का प्रति प्रादमी खर्च का बजट 
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सोवियत संघ का १६३६ का बजट भी इसी प्रकार का चित्र उपस्थित 
करता है| उससे प्रकट होता है कि जहा पूरे सोवियत सघ तथा प्रजातंत्रो के 
कुल बजट में मुज़रे साल के मुकाबले में १२४ प्रतिशत की बढती हुई थी, 
वहा कज्ाकिस्तान के बजट मे २०१ प्रतिशत और तुर्कमानिस्तान के बजट में 
२२४ प्रतिशत की बढती हुई थी ! १६२८-२६ और १६३६ के बीच पूरे 
सोवियत संघ का सामाजिक तथा सास्क्ृतिक खर्चा २४ ग्रुना हो गया था, लेकिन 
तुर्कमानिस्तान का इन मदों का खर्चा इसी काल में २६ गुना और कज़ाक़िस्तान 
का ३१ ग्रुना हो गया था। नये कल-कारखाने बनाने के मामले में भी इसी 
अकार पिछड़े हुए इलाकी के प्रति विशेष ध्यान दिया जाता घा। १६२३ में 


दो दुनियाएं झ्३ 


रूसी कम्शुनिस्ट पार्टी की बारहवी कांग्रेस में स्तोलिन ने घोषणा की थी: 
“ सरहदी इलाकों में, सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े हुए प्रजातत्रों मे---और ध्यान 
रहे कि मे प्रजातत्र अपने किसी दोप के कारण पिछड़े हुए नही हैं, वल्कि इसलिए 
पिछड़े हुए हैं कि पहले इन्हे कच्चा माल सप्लाई करनेवाले प्रदेश समझा जाता 
था--झ्कूलों और भाषा का विकास करने के श्रलावा, रूसी मजदूर वर्ग को 
ऐसे तमाम उपाय करने होगे जिनसे इन प्रजातंत्रो में उद्योग-धघो के केन्द्रों का 
निर्माण हो सके । ” 

मध्य-एशियाई सोवियत, प्रजातंत्रो के समान अधिकारों और तेज़ उन्नति 
का यह चित्र देखकर शोर उसका भारत के विकासे में आये हुए ठहराव कथा 
उसके झोपण से मुकाबला करके हरेक आदमी का दिल कद्ठुता से भर उठेगा । 
लेकिन यह एक ऐसा चित्र है जो इसके साथ-साथ हमारे मन में यह उत्कट 
आशा भौर हढ़ विश्वास भी पैदा करता है कि भविष्य में, जब साम्राज्यवादी 
शासन के जुए को उतार फेंकने के बाद भारत की भेहनतकद्य जनता खुद भपने 
हक मालिक बन जायगी, तब भारत में भी इतनी ही तेज़ी से उन्नति हो 
सकेगी । 


भारे 


चौथा अध्याय 


भारत की ग्ररीबरी का रहस्य 


भारत में साम्राज्ययाद की भूमिका को समभने के लिए ज़रूरी है कि कुछ 
इतिहास पर नज़र डाली जाय भौर बीते हुए ज़माने का भध्ययन करके उन 
गतिशील शक्तियों का पता लगाया जाय जो भाज के ज़माने में भी ज़ित्दा हैं । 
भारत के इतिहास का इस गतिशील हृष्टिकोर से सबसे पहले भाघुनिक समाज- 
वाद के संस्थापक काल माक्स ने भ्रध्ययन किया था। उन्होंने सबसे पहले 
उन सामाजिक शक्तियों पर यैज्ञानिक प्रणाली की तेज़ रोशनी डाली थी जिनकी 
प्रेरणा से ब्रिटिश शासन के पहले भी भौर बाद में भी भारत का विकास हुआ 
था। उन्होंने सबसे पहले भारत मैं ब्रिटिय्न शासन की विनाशकारी भूमिका को 
खोलकर बताया था और साथ ही उसकी भारत को पुत्र: जीवन देनेवाली 
भूमिका को भोर भविष्य के लिए उसके क्रान्तिकारी महत्व को हर्ट किया था। 


१, भारत पर मापसे के पिचार 


इंगलंड की लेबर पार्टी के प्रमुख सिद्धान्तवेत्ता हेराल्ड लास्की ने १६२७ में भी 
यह मत प्रकट किया था कि “माक्संवाद की बनी-बनायी स्थापनाओं की दृष्टि 
से आरत की समस्या का श्रश्ययन करना समाजवाद की प्रगति में गम्भीर 
बौद्धिक मदद देता नही, बल्कि केवल कल्पना के घोड़े दौड़ाना है। ” 

लास्की साहब को इस बात की ज़रा भी जानकारो न होना कि मास ने 
भ्रपने चिन्तन तथा कार्य का एक बड़ा भाग निरन्तर भारत का अध्ययन करने में 
खाया था, पश्चिमी योरप के समाजवादी चिन्तन की सीमामो का एक अच्छा 
उदाहरण है । सच तो यह है कि भारत पर मास के प्रसिद्ध लेख उनकी वैसी 
रचनाभी में गिने जाते हैं जो विचारों को सबसे अ्रधिक उत्तेजना देती हैं; प्रौर 
उनमें जिन भ्रइनों को चर्चा की गयी है, उनके सम्बंध में भाधुनिक चित्तत का 


ग्ररीबी का रहत्य ड्ध् 


श्रीगणेश् माव्स के इन लेखों से ही होता है। मास ने ये लेख १८५२३ में एक 
लेख-माला के रूप में लिखे थे जब कि ईस्ट इंडिया कम्पनी का चार्देर ( प्रदुमति- 
पत्र) भाखिरी बार पार्लामेंट के सामने स्वोकृति के लिए भाया था। मार्क्स की 
रचनाओं का अधिक पूर्ण प्रध्ययन करने पर पता चलेगा कि एशियाई प्रथें- 
व्यवस्था, विशेषकर मारत और चीन में पायी जानेवाली एशियाई भर्थ-व्यवस्था 
की खास-खास विश्ेपताओों पर उन्होने सदा बहुत ध्यान दिया था भोर वह इस 
बात का प्रध्ययन कर रहे थे कि योरप के पूंजीवाद का इस व्यवस्था पर बया 
प्रभाव हुआ था और संसार के भावी विकास के लिए तथा साथ ही भारतीय 
एवं चीनी जनता की मुक्ति के लिए उससे क्या मतीणे निकाले जा सकते हैं । 
मार्क्स ने कितने ध्यान के साथ भारत की समस्‍्याझ्रों का भ्रध्ययत्त किया था, 
इसका एक उदाहरण यही बात है कि पूंजी में भारत का पचास बार जिक भाया 
है भ्ौर माक्स-एंगेल्स के पत्र-ब्यवहार में तो इससे भी ज्यादा बार भारत की 
चर्चा की गयी है । 
कम्युनिस्ट धोषणापत्र ( जिसमें माक्स शोर एगेल्स ने इस झोर ध्यान 
दिलाया था कि पूजीवादी उत्पादन के विकास के लिए भारत झोर चीन के 
बाजारों के खुल जाने का कितना भारी महत्व है ) लिखने के बाद, भौर १०४८ 
की क्रान्तिकारी लहर के दबे जाने के बाद, शीधर ही माक्से ने इस बात की 
खोज-बीन में भ्रपना ध्यान लगाया कि यह लहर क्‍यों दव गयी । उन्होंने पाया 
कि इसका सबसे बड़ा कारण पूंजीवाद का योरप के बाहर, एशिया, भ्रास्ट्रेलिया 
और केलिफ़ोर्िया में फैल जाना था । 

/ हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि पूंजीवादी समाज 
एक बार फिर सोलहबी सदी में से थुजर रहा है। मुझे ग्राशा है कि जिस 
प्रकार पहली सोलहवी सदी ने पूजीवादी समाज को जन्म दिया था, उसी 
प्रकार यह दूसरी सोलहवी सदी उसकी मोत की घंटी बजायेगी । पूंजीवादी 
समाज का ख़ास काम है संसारव्यापी बाज़ार को क्रायम कर देता, या 
कम-सै-कम उसका ढांचा खड़ा कर देता शौर उसके आधार पर उत्पादन 
का संगठन करना । चूकि दुनिया ग्रोल है, इसलिए कैलिफ़ोनिया भौर 
आस्ट्रेलिया में उपनिवेश क़ायम हो जाने तथा चोन भोर जापान के बाजारों 
के खुल जाने के बाद मालूम होता है कि यह काम पूरा हो गया है। भव 
हमारे लिए वज्जनदार सवाल यह है: योरप में क्रान्ति होने ही वाली 
है भोर घुरू से ही उसका समाजवादी रूप होगा । लेकिन दुनिया के इससे 
कहीं अधिक बड़े भाग में चूंकि ग्रव भी पूंजीवादी समाज की प्रगति का 


बोलबाला है, इसलिए क्या इस छोटे से कोने में यह क्रान्ति लाजिमी तौर 
पर कुचल नहीं दी जायगी ? ” 


३६ भारत : वर्तमान श्लौर भावों 


योरप के बाहर पूंजीवाद के प्रसार का पूजीवाद के विकास के लिए तथा 
योरप में समाजवादी क्रान्ति के लिए क्या महत्व है-- यही वह मुख्य विचार है 
जिसे माक्स ने उन्‍्न्ीसवी सदी के छठे दशक में ही समभक लिया या और जिसे 
बाद के एक सौ वर्षों की घटनाओं ने पूर्णतया सही सावित कर दिया है । 


२, भारत की झ्ामीण प्रर्थ-व्यवस्था फा विनाश 


माक्स ने भ्रपना विश्लेषण “एशियाई अभ्र्थ-व्यवस्था ' की विद्येपताशों से शुरू 
किया, जिसको सबसे पहले पूजीवाद के धक्के ने उखाड़ा या। एगेल्स ने जुत 
१८५३ में लिखा था : “सारे पूरव को समभते की कुंजी यह है कि वहा जमीन 
पर व्यक्तिगत भ्रधिकार नही है ।” लेकिन ज़मीन पर व्यक्तिगत स्वामित्व का 
न होता कोई अनोखी बात नहीं है। योरप की भप्रर्थ-व्यवस्था का आदिम 
प्रारम्भिक स्वरूप इससे भिन्‍न नहीं था। उप्तमे भेद बाद के विकास से पैदा 
हमा । माक्स ने लिखा था: 

“कुछ दिनों से लोगों में यह वेसिर-पेर की धारणा फैल गयी है 
कि अपने आदिम रूप भें सामूहिक सम्पत्ति स्‍लाव जातियों की या शायद 
केवल रूसियों की ही विशेषता है / हम साबित कर सकते हैं कि वही 
आदिम रूप रोमन, ट्यूटन तथा कैल्ट लोगों मे था, और उसके अनेक 
उदाहरण हिन्दुस्तान मे आज भी मिल सकते हैं, हालाकि भ्रव वे कुछ हृद 
तक तवाही की हबत में हैं । सामूहिक स्वामित्व के एशियाई ओर विशेष 
कर भारतीय रूपो का भ्रष्ययन करने से हमें पता चलेगा कि भ्रादिम साम्य- 
वाद के विभिन्‍न रूपों से किस तरह भिन्न-भिन्न प्रकार की ऐसी धाराएं 
फूट निकली जिन्होंने उस समाज को नष्ट कर दिया । उदाहरण के लिएं, 
हम पायेगे कि रोमन श्रोर ट्यूटन व्यक्तिगत सम्पत्ति के जो विविध प्रकार 
के मूल रूप थे, उनका सम्बंध भारतीय साम्यवाद के विभिन्न रूपो से है |” 


तब क्षिर परिचम की तरह (स्‍्क में भी आदिस सास्यवाद से प्ृ-संस्पत्ति 
और सामन्तवाद का विकास क्यो नहीं हुआ ? एंगेल्स का सुझाव है कि इसका 
कारण वक्ष की जलवाथु और भोगोलिक परिस्थिति है । 

“ यह कैसे हुआ कि पूरब के लोग भू-सम्पत्ति और सामन्तवाद तक 
नही पहुचे ? मेरी सम में इसका मुख्य कारण वहां की जलवायु है । 
इसके साथ ही वहा को खास तरह की धरतो भी इसका एक कारख है । 
विशेष रूप से, उन बड़े रेगिस्तानी इलाकों का इस सम्बंध में बहुत महत्व 
है जो सहारा से लेकर झरब, ईरान, भारत और तातारों के प्रदेश से होते 


ग़रोबों का रहस्य ३७ 


“हुए एशिया के सबसे ऊंचे पठारों तक फंले हुए हैं । यहा खेती की पहली 

* शर्ते यह है कि मनुष्य खुद सिंचाई का प्रबंध करे; श्र यह काम या तो 

“गांव को पंचायत के जिम्मे होता है या प्रान्तीय अ्रथवा केन्द्रीय 
सरकार के ।/ 


खेती जित परिस्थितियों में होती थी, उनमें भूमि पर निजी स्वामित्व 
होना सम्भव नही था। इसीलिए यहां उस विशेष प्रकार की “एशियाई अर्थ- 
व्यवस्था / का जन्म हुआ्न, जिसमे नीचे गांवों सें तो श्रादिम साम्यवाद के अवशेष 
पाये जाते थे और ऊपर निरंकुश केन्द्रीय सरकार होती थी, जिसका काम लडाई 
और लूटमार के साथ-साथ सिंचाई का प्रवंध करना और सार्वजनिक उपयोग के 
निर्माण-कार्य करना भी था । 

अतः, भारत को समभने की कुंजी वहां की ग्राम-व्यवस्था है। ग्राम- 
व्यवस्था का सबसे अच्छा वर्णन माक्से ने पूंजी में दिया है 


“भारत की ये छोटी-छोटी और श्रत्यन्त प्राचीन वस्तियां, जिनमें 
से कुछ भ्राज तक चनी आती हैं, ज़मीन के सामूहिक स्वामित्व, खेती तथा 
बस्तकारी कौ मिलावट, और एक ऐसे श्रम-विभाजन पर आधारित हैं 
जो कभी नही बदलता ओर जो नमी बस्ती घुरू करने के समय पहले से 
बनी-बनायी और तैयार योजना के रूप में काम में आता है। ये वस्तियां 
सो से लगाकर कई हजार एकड तक के रकबे में फैली रहती हैं, और हर 
वस्ती खूब गठी हुई और अपने में पूर्ण होती है तथा श्रपनी ज़रूरत की 
सभी चीजे पैदा कर लेती है | पैदावार का मुख्य भाग सीधे बस्ती के ही 
काम में आता है और वह बाजार में विकनेवाले माल का रूप नही धारण 
करता । इसलिए भारतीय समाज में मोटे तौर पर, मालो के विनिमय से 
जो श्रम-विभाजन पैदा हुआ, उससे यहां उत्पादन स्वतंत्र है । केवल फालतू 
पंदावार ही वाज़ार में विकनेवाला माल बनती है और उसका भी एक 
हिस्सा उस वक्त तक बाजार में बिकने नही जाता जब तक कि वह राज्य 
के हाथो में नही पहुंच जाता । बावा आदम के ज़माने से यह रीति चली 
आ रही है कि पैदावार का एक निश्चित भाग वतौर लग्ान के जिन्स की 
शबल में ही राज्य को दे दिया जाता है। 

“भारत के अलग-अलग हिस्सो से इन प्राचीव वस्तियों का विधान 
अलगन्अलग ढय का है। जिनका सबसे सरल विधान है, उनमें सब लोग 
मिलकर खेती करते हैं, और पैदावार आपस में बांट लेते हे। इसके 
साथ-साथ कातने और बुनने का काम हर कुलवे में सहायक धंघे के रूप 
में होता है। इस प्रकार, एक ओर गांव के आम सोग होते हैं जो एक ही 


डेप 


भारत : यर्तमात प्रौर भावी 


प्रकार के काम में लगे रहते हैं । दूसरी मोर, “मुखिया” होता है थों जज, 
पुलिस और तहसीलदार का काम एक साथ करता है। पटवारी खेती- 
बारी का हिसाव रखता है झौर उसके बारे में हर वात अपने कांगड़ों में 
दर्ज करता है । एक दूसरे कमंचारी का काम होता है कि भ्रपराधियों पर 
मुकदमा चलाये, भ्रजनवी मुसाफिरों की हिंफाझत करे और उन्हें प्रमले 
गाव तक सकुशल पहुंचा आये । पहरेदार पड़ोस की वस्तियों से गांव की 
सरहद की रक्षा करता है। प्रावपाज्ी का द्वाकिम सिचाई के लिए साव- 
जनिक तालाबों से पानी वाठता है। ब्राह्मण धामिक अनुष्ठान कराता है। 
पाठशाला का पंडित बच्चों को बालू में लिखना-पढ़ना सिखाता है | ज्योतिषी 
जोतने-बोने, फसल काटने झोर खेती के दूसरे कामो के लिए मुहूरत विचा- 
रता है। लोहार और वढ़ई खेती के श्रौद्धार बनाते हैं श्रौर उनकी मरम्मत 
करते हैं। कुम्हार सारे गाव के लिए वरतन-भाडे तैयार करता है। इनके 
साथ नाई, धोबी, सुनार, प्रौर कही-कही कवि भी होता है जो कुछ बस्तियों 
में सुनार का और कुछ में पाठशाला के पंडित का भी काम करता है। इस 
दस-बा रह भ्रादमियों की जीविका पूरी बस्ती के सहारे चलती है। भगर 
झ्रावादी बढ़ी तो खाली ज्षमीन पर, उसी पुराने ढांचे के मुताबिक एक 
नयी बल्ती खड़ी हो जाती है। 

“अपने में पुर्णे, इन बस्तियों में उत्पादन का सगठन बहुत ही सरल 
ढंग से किया जाता है मे बस्तिया लगातार एक ही ढंग की वस्तियों को 
जन्म द्वेती रहती हैं श्रोर जब कोई बस्ती श्रकस्मात बरबाद हो जाती है, 
तो उसी जगह पर और उसी नाम से, वेसी ही दूसरी बस्ती उठ खड़ी 
होती है। एशिमाई समाजों मे जो कभी कोई परिवर्तन नहीं होता दिखाई 
देता, उसकी कुंजी इन बस्तियों में उत्पादन के सगठन की यह सरलता 
ही है। एशियाई समाजों को भ्रपरिवर्तन-शीलता के बिलकुल विपरीत 
एशियाई राज्य लगातार विगडते और बनते रहते हैं भौर हुकूमत करने 
वाले राजबशो में होरेवाले परिवर्तन तो मानो कभी रुकते ही नहीं। पर 
राजनीति के ञ्राकाश में जो तूफानी वादल उठते हैं, वे समाज के झआधिक 
तत्वों के ढाचे को नहीं छू पाते |” 


ऐसी थी वह परम्परागत भारतीय अरथ्थ॑ं-व्यवस्था जिसे ब्रिटिश शासन के 


रूप में विदेशी पूजीवाद ने जड-मूल से चकनाचुर कर दिया। अंग्रेजों से पहले 
और लोगो ने भी भारत को जीता था, लेकिन एक बात में अंग्रेजों की जीत 
और उनके पहले के विजेताओं की जीतों में श्रन्तर था ( वह यह कि जहा पहले 
के विदेशी विजेताओं ने महा के आधथिक आधार को हाथ नहीं लयाया था और 


गरीबी का रहस्य ३६ 


अन्त में वे उसी में घुल-मिल गये थे, वहां अंग्रंजों की जीत ने इस झाधघार को 

चकनाचूर कर दिया ओर वे ऐस्ली विदेशी ताकत ही वने रहे, जो बाहर से काम 

करती थी और भारत से खिरा।ज वसूल करके बाहर ले जाती थी। एक मामले 

में भारत में विदेशी पूजीवाद की जीत, योरप में पूजीवाद की जीत से भी मिन्न 

थी। वह इस्‌ बात में कि यहां ध्वंसात्मक क्रिया के साथ-साथ उसी पैमाने की 

नयी शक्तियों का उदय नही हुआ । इसीलिए, ब्रिटिश क्षासत के नीचे भारतीय 

जनता के दुद्यो के साथ “ एक विश्येप प्रकार की उदासी” झा मिली; क्योंकि 

उसकी “ पुरानी दुनिया तो बिछुड़ गयी थी, मगर नयी का कही पता न था ।/ 

“लेकिन इस बात में कोई सन्देह नहीं हो सकता कि हिन्दुस्तान 

पर अंग्रेजों ने जो म्स्नीबत ढायी है, वह हिन्दुस्तान पर अरब तुक पड़ी 

तमाम मुसीबतों से बुनियादी तौर पर भिन्न ओर कही ज्यादा गहरी मुसी- 

बत है। मेरा संकेत योरप की उस निरकुश तानाशाही की तरफ़ नहीं है 

जिपे प्रंग्र जों की ईस्ट इंडिया कम्पनी ने एशियाई तानाशाही पर ऊपर से 

थोप दिया है, और जो एशिया की अपनी तानाशाही से मिलकर एक ऐसा 

भयानक दैत्य बन गयी है कि-उसके सामने सालसेट के मन्दिरों को भयंकर 
मूर्तियां भी फीकी पड़ जाती है ।... 

" “हिन्दुस्तान में अ्रनेक गृह-युद्ध छिडे हैं, विदेशी भ्राक्रमण हुए हैं, 
क्रान्तियां हुई हैं, देश को विदेशियों ने बार-बार जीता है, श्रकाल पड़े हैं । 
एक के बाद दूसरी हीनेवाली घटनाएं ऊपर से देखने मे भले ही प्रणीवो- 
ग़रीब ढंग से पेचीदा, 'जल्दी-जल्दी द्वोतेवाली, भोर सत्यानाशी मालुम 
पड़ती हों, परन्तु वे हिन्दुस्तान मे सतह के नीचे नहीं जाती थी। लैकिन 
इगलेड ने तो भारतीय समाज के पूरे ढांचे को तोड डाला है, भ्रौर उसके 
पुननिर्माण के ग्रभी तक कोई चिन्ह नही दिलाई दे रहे हैं । पुरानी दुनियां 
का इस तरह विछुर जाना और नयी का कही पता न लंगता--यह 
हिन्दुस्तानियों के वर्तमान दुखो पर एक विशेष प्रकार की उदासी की परत 
चढ़ा देता है, और ब्रिटिश शासन के सीचे हिन्दुस्तान को उसकी समस्त 
प्राचीन परम्पराग्रो भौर उसके सम्पूर्ण पुराने इतिहास से काट देता है। ” 


३. भारत में प्रिटिश शासन की विनाशकारी भूमिका 
यह विनाशकारी भूमिका किस प्रकार पूर्ण हुई, इसका माक्स ने बड़े ध्यान से 


अध्ययन किया था और १८१३ के पहले के भ्रोर उसके बाद के ग्रुगो का अन्तर 
बखूवी स्पष्ट कर दिया था। १८१३ के पहले भारत पर ईस्ट इंडिया कम्पनी को 


डे भारत : वर्तमान झोौर भावी 


एकाधिकार मिला हुआ था । १८१३ के बाद यह एकाधिकार तोड़ दिया गया 
और इंगलेड के पूजीवादी उद्योग-धंघों के मात ने भारत पर चढ़ाई बोलकर 
रही-सही कसर भी पूरी कर दी। 

पहले युग में विनाश के प्रारम्भिक क़दम उठाये गये | एक तो ईस्ट इडिया 
कम्पनी ने सीधे-सीधे भारत को बेतहाशा लूटा । दूसरे, उसने सिंचाई झौर सावं- 
जनिक उपयोग के निर्माण-कार्यो की ओर घ्याव देना बन्द कर दिया। ,पहले 
की सरकारें इन कामों की श्रोर ध्यान देती थी भौर नहरों, सड़कों, भ्रादि को 
अच्छी हालत में रखती थी। श्रव उनकी ओर से झांखें मूद ली गयी। तीपरे, 
कम्पनी ने जमीदारी की अग्रे जी प्रथा, जमीन पर व्यक्तिगत अधिकार, तथा जमीन 
को बेचने भ्रौर खरीदने की रीति जारी कर दी भौर इंगलेड का पूरा फ़ोजदारी 
क़ानून यहा लागू कर दिया । चौथे, भारत में बने हुए मालों पर सीधे-सीघे प्रतिबंध 
लगाकर था उसके आयात पर भारी चुगी लगाकर, पहले इंगलेड में भ्ौर फिर 
योरप में भी आने से उन्हे रोक दिया गया । 

लेकिन इस सबसे भी “ अन्तिम झाहुति नही पड़ी ।” वह उन्‍्नीसवी सदी 
के पूजीवाद के युग मे पड़ी । 

ईस्ठ इडिया कम्पनी के एकाधिकार का अंग्रेज धन-कुबेरो के उस भ्रुट से 
घनिष्ठ सम्बंध था जिसने छ्विग-क्रन्ति के द्वारा इगलेड में अ्रन्तिम रूप से भ्रपनी 
सत्ता स्थापित कर ली थी । 

“कैलामिट ने ईस्ट इडिया कम्पनी के अस्तित्व को उस डच राजा 
के भ्रम्युदय के काल मे स्वीकार किया जब कि ह्विग-दुल वाले ब्रिटिश 
साम्राज्य के विभिन्‍न भागो से राज्य-कर वसूल करनेवाले वन चुके थे, बंक 
आफ इंगलेड' का जन्म हो चुका था, इगलेड मे वाहर से झानेवालें माल पर 
भारी चुगी लगा कर देशी उद्योगों की रक्षा करने की व्यवस्था वाक़ायदा 
जारी हो गयी थी, और योरप में निश्चित रूप से' शक्ति-संतुलतल कायम 
हो चुका था । दिखावटी स्वतंत्रता का यह य्रुग, वास्तव में, उत इजारे- 
दारियो का थरुग था जो एलिज़ाबेथ और चाल्से प्रथम के काल की तरह 
अब शाही आज्ञापत्र से नही बनती थी, बल्कि जिनकी पार्लामेंट ने यह 
अधिकार दिया था ओर जिनका उसने राष्ट्रीकरण कर दिया था ।/ 


इस एकाधिकार के खिलाफ इंगलेड के कारखानेदार वरावर आन्दोलन 
कर रहे थे । उनकी माग थीं कि भारत के बने हुए माल को इंगलेंड में न झ्राने 
दिया जाय और उनकी यह सांग मान भी ली गयी । उनके अलाव/ वे व्यापारी 
लोग भी इस एकाधिकार के खिलाफ़ आन्दोलन कर रहे थे जो भारतोय व्यापार से 
लाभ उठाने से वंचित रह गये थे । इंडिया-विल के सवाल पर १७५३ में फ़ोदस 


गरीबी का रहस्य डर 


की सरकार के पतन के पीछे यही संघ काम कर रहा था। यह विल कम्पनी के 
डायरेक्टरों तथा मालिको के कोर्टों को तोड़ देना चाहता था। बाद में १७८६ 
से लेकर १७६४ तक, वारेन हेस्टिग्ज के मुकदमे को लेकर जो लम्बा संग्राम चला, 
उसके पीछे भी यही बात थी। लेकिन जब तक औद्योगिक क्रान्ति पूरी नही हो 
गयी और उसके कारण इंगलेड का कारखानेदार पूजीवाद सामने नही आया, तब 
तक यह एकाधिकार खतम नही हुआ । यही कारण है कि कम्पनी की इजारिदारी 
कही १८१३ में जाकर हट पायी और वह अन्तिम रूप से तो १८५३३ में जाकर 
समाप्त हुई । 

भारत का आर्थिक ढांचा भी १८१३ के बाद हो निर्णायक ढंग से तब हटा 
जव इंगलेड के कारखानो में बने हुए माल ने उस पर घावा बोला। उननौसवीं 
सदी के पूर्वा्ध में भारत के आर्थिक ढांचे के इस तरह हूटने का क्या प्रभाव हुआ, 
इसका माकर्स ने श्रकादय तथ्य देते हुए चित्र खीचा है । १७८० और १८५० के 
बीच इंगलेड से भारत में आतेवाले माल की कीमत ३६६,१४५१ पौड से वढकर 
८/०२४,००० पौड़ हो गयी । यानी, इंगलेड से जितना माल दूसरे देशो की जाता 
था, १७५० में उसका केवल वत्तीसवां भाग भारत गया था, जब कि १८५० तक 
उसका ग्राठवा भाग वहां जाने लगा । १८५० में ब्रिटेन के सूती उद्योग का वना 
हुआ जो माल विदेशी बाजारों मे जाता था, उसका चौथाई हिस्सा अ्रकेले भारत 
के' बाज़ार मे खपता था; और उस समय ब्रिटेन की आवादी का झाठवा हिस्सा 
सूती उद्योग में लगा हुआ था और इस उद्योग से ब्रिदेन की सम्पूर्ण राष्ट्रीय झाय 
को बारहवां हिस्सा मिलता था। 

भारत में ग्राम-व्यवस्था की रचना “खेती-बारी और उद्यीग-धंधों के घरेलू 
एके ” के झ्ाधार पर हुई थी । “करघा और चर्खा पुराने भारतीय समाज की 
घुरी थे ।” लेकिन “जब अंग्रेजों के चर॒ण भारत में पड़े तो उन्होने भारत के 
करधे को तोड़ डाला और चर्खे को नष्ट कर दिया ।” भ्रौर ऐसा करके ब्रिटेन ने 
“एशिया की महानतम श्रौर सच कहा जाय तो एशिया की एकमात्र सामाजिक 
क्रान्ति केर डाली ।” इस क्रान्ति ने न केवल उद्योग-षधों के पुराने मगरो को नष्ट 
कर दिया और उनके रहनेवालो को मावों में खदेड दिया तथा इस तरह गावो 
की आ्राबादी बहुत बढा दी, वल्कि उसने ग्रावों के आथिक जीवन का संतुलन भी 
नष्ट कर दिया । इससे खेती के लिए बुरी तरह छीना-फपटी होने लगी, जो झाज 
दिन तक बरावर बढ़ती ही गयी है। इसके साथ ही काइतकारो से बड़ी बेरहमी 
के साथ ज्यादा से ज्यादा मालग्ुजारी वसूल की जाने लगी, लेकिन बदले मैं खेती 
और सिचाई वगेरा की बढती के लिए कुछ भी नही किया गया | इसका नतीजा 
यह हुआ कि खेती का विकास रुक गया (१८५०-४१ में राज्य की आमदनी 
का केवल ०८ प्रतिशत सार्वजनिक निर्माण-कार्य पर खर्च किया गया था ) । 


ड२ भारत : वर्तमान प्रौर भावों 


लेकिन क्या मास ग्राम-व्यवस्था के पतन और भारतीय समाज के पुराने 
आधार के विनाश पर भ्रासू बहाते हैं ? माक्स ने देखा था कि हर देश की तरह 
भारत में भी पूजोवादी सामाजिक क्रान्ति से जनता को अपार कष्ट हुआ है और 
वह जानते थे कि भारत में तो ओर भयानक कष्ट हुआ है, क्योकि यहा यह 
क्रान्ति ऊपर बतायी हुईं परिस्थितियों में हुई है । परन्तु, इसके साथ-साथ मार्क्स 
ग्राम-व्यवस्था के घोर प्रतिक्रियावादी स्वरूप को भी देखते थे और समभते थे कि 
यदि मानवता की प्रगति करना है, तो इस व्यवस्था का नष्ट होना लाजिमी है। 
उन्होंने बड़े जोरदार शब्दों मे बताया है कि इन “सुन्दर ग्रामीण वस्तियों ” में 
मानवता का कैसा भयानक पतन हुआ था। योरप की तरह भारत में भी जो 
लोग आगे की झ्रोर देखने की बजाय पीछे की और देखा करते है, श्र जो लोग 
भारत में अग्नेज्ञी हुकूमत से लड़ने का तरीका यह समभते हैं कि अग्र ज्ों के पेहले 
के चर्लें और करघेवाले भारत को फ़िर से जीवित किया जाय, उनके लिए 
माव्स के ये शब्द भ्राज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने माक्स के समय में थे : 


“इसमें सन्‍्देह नही कि उन असख्य, मेहनती, पितृ-सत्तात्मक एवं 
निरीह सामाजिक संगठनों का हटना ग्रौर विखर जाना और दुखों के 
सागर में ट्ूबने-उतराने लगना, तथा उनके झलग-प्रलग सदस्यों का -अपनी 
प्राचीन सभ्यता को झोर जीविका कमाने के अपने पुश्तैनी साधनों को 
खो बैठना--ये ऐसी घटनाएं हैं. जिन्हे देखकर मनुष्य का हृदय ग्लानि से 
भर जाता है। परन्तु, साथ ही हमे यह न भ्रूलना चाहिए कि ये सुन्दर 
ग्रामीण बस्तियां, जो ऊपर से भले ही बड़ी निर्दोष दिखती हों, सदा पूरब 
की तानाझाहियी के ठोस आधार का काम करती आयी हैं । उन्होने मानव 
मस्तिष्क को संकुचित से संकुचित सीमाओं में जकड रखा था; उसे ग्रध- 
विश्वास का निल्‍्सहाय साधन शोर पुराने रीति-रिवाज़ों का भ्रुलाम बना 
रखा था; उन्होने उसके सम्पूर्ण गौरव तथा गरिमा और उसकी ऐति- 
हासिक शक्तियों को नष्ट तर दिया था । 

४ हमें उस बर्बर ब्रहमन्यता को न भूलना चाहिए जो अपना सारा 
ध्यान जमीन के एक छोटे से द्रुकंडे पर लगाये हुए, बड़े-बड़े साम्राज्यों को 
टवठते भ्रौर मिटते देखती रही, जो अवर्णानीय अत्याचारों को बिता एक 
शब्द भी मुह से निकाले सहन करती रही, जिसने बड़े-बड़े शहरों से 
कत्लेम्राम होते देखा और देखकर इस तरह मुह फेर लिया मानों कोई 
स्वाभाविक घटना हो रही हो, और जो स्वय भी हर उस गझाक्रमण- 
कारी का शिकार बनती रही, जिसने उसकी ओर किंचितमात्र भी 
ध्यान दिया । 


ग्रीदी का रहस्य डइे 


“हमें यह ने भूलना चाहिए कि प्रतिष्ठा और ग्रोशव से हीन इस 
निशचल ओर सर्वथा जड़-जीवन ने, इस निष्क्रिय ढय के भ्रस्तित्व ने, दूसरी 
ओर अपने से बिलकुल भिन्‍न, विनाश की विवेकहीन, उद्देश्यहीन, और 
उच्छुखल शक्तियों को जन्म दे रखा था और मनुष्य-हत्या को भी हिन्दु- 
स्तान की एक धामिक प्रथा बना दिया था । 


/ हमें यह न भूलना चाहिए कि इन नन्‍्ही वस्तियों की जात-पांत 
के भेद-भाव और दासता की प्रथा ने दृषित कर रखा था । उन्होंने मनुप्य 
को वाह्य परिस्थितियों का स्वामी बनाने के बजाय, उनका दास बना 
दिया था; उन्होंने स्वयं अपना विकास करनेवाली एक सामाजिक व्यवस्था 
को कभी न बदलनेवाली प्राकृतिक नियति का रूप दे दिया था, और इस 
प्रकार एक ऐप्री प्रकृति-पूजा को जन्म दिया था कि भनुष्य भ्रपनी मनुप्यता 
खोता जा रहा था और प्रकृति का स्वामी इंसान, वानर हनुमान और गऊ 
शबला के सामने घुटने टेकवा था । 


इसलिए, माक्स ने हालाकि भारत में अंग्रज़ों की आर्थिक नीति को 
“सुप्ररपन ” कहा है, परन्तु इसके साथ ही, वह अंग्रेजों की जीत को “इतिहास 
का झचेतन साधन ” समझते है । 


“यह सच है कि हिन्दुस्तान में एक साम्राजिक क्रान्ति लाने में 
इंगलेड निकुष्ठतम उद्देश्यों से प्रेरित होकर काम कर रहा था, और अपने 
इन उद्देश्यों को पूर्ण करने का उसका ढंग अति मूर्खतापूर्ण था। परन्तु 
प्रश्न यह नही है। प्रश्न तो यह है : क्या एशिया की सामाजिक श्रवस्था 
में बिना एक बुनियादी क्रान्ति के मानव जाति अपने लक्ष्य तक पहुंच 
सकती थी ? यदि नही, तो मानना पडेया कि इंगलेंड ने चाहे जितने पाप 
किये'हों, इस क्रान्ति को लाते में उसने इतिहास के एक अवेतन साधन का 
काम किया है |” 


४. मिटिश शासन की “पुनः जीवन देनेवाल्ी ” भूमिका 


माव्स की राय में, इंगलंड को भारत में “दो काम करने थे : एक ध्वंसात्मक 
काम था; दूसरा रचनात्मक । उसे पुराने एशियाई समाज को नष्ट करना था 
ध्रौर एशिया में पश्चिमी समाज का भोतिक आधार तेयार करना था । ” 

माकसे मे “पुनः जीवन देने ” की घुरूआत किन बातों में देखी ? उन्होने 
इसके कई चिन्ह बताये हैं : 


डड भारत: वर्तमान प्रौर भावी 


१) “राजनीतिक एकता . . . मुगल बादशाहो के शासन काल में 
स्थापित एकता से कही अधिक मज़बूत और व्यापक एकता” जिसे 
“४ बिजली का तार ओर मजबूत करेगा तथा स्थायी बना देगा; / 

२) “देशी सेना ” (यह १८५७ के विद्रोह के पहले मास ने 
लिखा था | १८५७ के बाद यह सेना तोड़ दी गयी भ्रौर प्ंग्रे जी फ़ोजो 
की सख्या जान-बूककर बढ़ा दी गयी । उनकी तादाद पूरी सेना की एक" 
तिहाई तक पहुच गयी, शोर सभी फौजों पर अग्रेड्ों का कड़ा नियंत्रण 
कायम हो गया ), 

३) “एशियाई समाज में पहली वार स्वतंत्र अ्रखवार और छापे- 
खाने क़ायम हुए” ( मार्क्स ने यह वात १८२५ की- उस घोषणा के ,वाद 
लिखी थी जिसमें भारत के लिए ग्रखबारों श्रौर छापेखानों की स्वतंत्रता 
का ऐलान किया गया था। परन्तु बाद में, १८७३ से «प्रिटिश सरकार 
अखबारों और छापेखानों का गला घोटनेवाले एक के बाद दूसरे प्रतेक 
कानून बनाती गयी; झौर पतनोन्मुख साम्राज्यवादी शासन के झ्ाधुनिक 
युग में तो वह लगातार अपना शिकंजा मज़बूत करती गयी ); 

४) “एश्वियाई समाज में जिस चीज़ की सबसे वड़ी कमी थी-- 
यानी, ज्षमीन पर व्यक्तिगत स्वामित्व की-- वह चालू हो गया; ” 

५) अंग्रेजों ने, चाहे जितनी कम संख्या में और चाहे जितना 
मन मसोसकर क्‍यों न हो, भारतीय लोगों का एक शिक्षित वर्ग तैयार' 
किया, “जिसे सरकार चलाने के लिए आवश्यक ज्ञान भौर योरपीय 
विज्ञान की जानकारी प्राप्त थी; 

६) भाष से चलनेवाले जहाज़ों ने भारत का “योरप के साथ 
नियमित और झासान सम्पर्क स्थापित कर दिया ।7 


इन सबसे अधिक महृत्वपूर्णा बात यह थी कि श्रौद्योगिक पूजीवाद द्वारा 
भारत के झोपण का एक लाजिमी नतीजा यह हुआ कि अंग्रेजों के लिए भारत 
में रेलो, सडकों और सिचाई के साधनों का विकास करना जरूरी हो गया । इस 
नवीन विकास के परिणामों को ध्यान में रखकर ही मार्क्स ने वह भविष्यवाणी 
की थी जो उनकी भारत-सम्बंधी घोषणाओं में सबसे अधिक प्रतिद्ध है : 


“में जानता हू कि अग्रेज़ कारखानेदार केवल इसी उद्देश्य को 
सामने रखकर भारत में रेले बनवा रहे हैं कि उनके द्वारा कम' सर्चे में 
अधिक कपास और दूसरा कच्चा माल अपने उद्योग-धंघो के लिए निकाल 
सकें | लेकिन, यदि आप एक वार किसी देश के झावायमन के साधनों में 
मशीनों का इस्तेमाल थुरू कर देते हें, ओर यदि उस देश में कोयला झोर 


ग्ररीदी का रहस्य है 


लोहा भी मिलते हैँ, तो फिर आप उस देश को मशीने बनाने से नही रोक 
सकते । यह नही हो सकता कि झ्राप एक विशाल देश में रेलो का जाल 
बिछाये रहे औ्लौर उन औद्योगिक प्रक्रियाओं को वहा आरम्भ न करे, जो 
रेल-यातायात की तात्कालिक और रोज़मर्रा की आवश्यकताम्रो को पूरा 
करने के लिए जरूरी होती है, और जिनका यह परिणाम होना लाजिमी 
है कि उद्योग की जिन शाखाओों का रेलो से कोई सीधा सम्बंध नहीं है, 
उनमें भी मशीनों का उपयोग होने लगे । इसलिए, रेल-व्यवस्था से हिन्दु- 
स्तान में सचमुच भ्राधुनिक उद्योग-धधों की नीव पड गयी है। ...रेल- 
व्यवस्था से उत्पन्न होनेवाले ये उद्योग-धघे उस/पुश्तैनी श्रम-विभाजन को 
भंग कर देंगे, जिस पर भारत की प्रगति और उसकी शक्ति के रास्ते में 
सबसे बड़ी रुकावट, भारत की वर्णा-व्यवस्था टिकी हुई है।” 


तो इसका क्या यह मतलब है कि मास भारत में साम्राज्यवाद को एक 
प्रमतिर्णल शक्ति समभते थे ? क्या उनकी दृष्टि मे साम्राज्यवाद में भारतीय 
जनता को भ्राजाद करने और उसे सामाजिक प्रगति के पथ पर ले जाने की 
सामर्थ्य थी ? नही; मार्क्स की राय उल्टी थी । जब माव्स ने भारत में अग्रेजों 
के पूजीवादी शासन की “पुनः जीवन देनेवाली ” भूमिका की चर्चा की थी, तो 
उन्होंने यह बात साफ कर दी थी कि वह साम्राज्यवाद की केवल इस भूमिका 
का ज़िक़ कर रहे हैँ कि उसने नवीन प्रगति के लिए आवश्यक भौतिक परिस्थि- 
तियां तैयार कर दी हैं। लेकिन यह नवीन प्रगति स्वयं भारतीय जनता ही कर 
सकती थी, श्रोर वह भी इस शर्ते पर कि या तो खुद सफल क्रान्ति करके था ब्रिटेन 
में भ्रौद्योगिक मजदूर वर्ग की विजय के परिणामस्वरूप--जों भारतीय जनता 
को भी आज़ाद करेगी--वह साम्राज्यवादी शासन से मुक्त हो जाय । मार्क्स ने 
लिखा था : 

“अग्नेज्ञ पूजीपति वर्ग ने हिन्दुस्तानियो के बीच समाज के जो नये 
बीज बिखेरे हैं, उनके फल हिन्दुस्तानी उस वक्त तक नही चख सकेंगे जब' 
तक कि या तो स्वयं ब्रिटेन में वर्ततन शासक वर्गों का स्थान औद्योगिक 
मजदूर वर्ग न ले लेगा, या हिन्दुस्तानी खुद इतने ताक़तवर न हो जायेगे 
कि पंग्रे ज्ञों कौ ग्रलामी के जुए को एकदम उतार फंके ।” । 
एक झताब्दी पहले मार्क्स ने भारत में साम्राज्यवाद का जो विश्लेषण 

किया था, वह इस अचूक भविष्यवाणी के साथ समाप्त हुआ था । 


पंचवां अध्याय 


भारत में ब्रिटिश शासन का पुराना आधार 


आज हम मास के विश्लेपणा को भागे ले जा सकते हैं प्रोर विकास के एक 
पूरे नये युग पर उसे लागू कर सकते हैं । 

भारत में साम्राज्यवादी शासन के इस इतिहास में तीन मुख्य युग सामने 
झाते हैं। पहला युग प्रारम्भिक पूजोवाद का श्रुग है जिसकी प्रतिनिधि ईस्ट 
इृडिया कम्पनी थी। जहा तक साम्राज्यवादी व्यवस्था के साधारण स्वरूप का 
सम्बंध है, यह युग श्रठारहवी सदी के अ्रन्त तक चला जाता है। दूसरा, श्रोद्योगिक 
पूंजी का (यानी, मशौने इस्तेमाल करनेवाले पूजीबादी उद्योगों का) ग्रुग है; 
जिसने उननीसवी सदी में भारत के झोपणा का एक नया आधार तैयार किया । 
तीसरा, बक-पूजी का श्राधुनिक थुग है, जिसने शोपण की पुरानी व्यवस्था के 
खइहरों पर भारत को लूटने की अपनी एक खास ढंग की व्यवस्था जारी की, 
और णो कि उन्‍नीसवी सदी के अन्तिम वर्षों में पहले-पहल थुरू होकर बीसबी 
सदी मे विकास को प्राप्त हुई । 


१, भारत की लूट 


ईस्ट इडिया कम्पनी का युय आम तोर पर १६०० से १८५८ तक माना जत्ता 
है। १६०० में उसे पहला चार्टर (सरकारी अनुमति-पत्र) मिला था प्रोर 
१८४८ में उसका राज्य अन्तिम रूप से सम्राट के अधिकार में चला गया | पर 
बत्तव में १६६८ में, जब से उसका पुनर्गठन हुआ और उसे सया चार्टर मिलता, 
तब से वह्‌ उस महाजवी झासक वर्ग की बनायी हुई एकाधिकारी कम्पनियों का 
एक प्रच्छा नमूना बन गयी थी, जिसते छ्विय-क्रान्ति के द्वारा इंगलेंड पर अपना 
पजा जमा लिया था। भारत पर कम्पनी के श्रमुत्व का मुख्य काल अठारहवी 
सदी का उत्तरार्ध था । 
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भारत के साथ व्यापार करने में ईस्ट इंडिया कम्पनी का मूल उद्देश्य वही 
था जो सोदागरी मत की एकाधिकारी कम्पनियों का सदा हुआ करता था-- 
अर्थात, समुद्र पार के किसी देश के माल और पैदावार के व्यापार पर झपना 
इजार ( एकाधिकार ) क़ायम करके मुनाफ़ा कमाना । ईस्ट इंडिया कम्पनी का 
प्रधान लक्ष्य अंग्रेजों माल के लिए वाज़ार की तलाश करना नही था, वल्कि 
उसकी कोशिश यह थी कि भारत और पूर्वी द्वीप-समूह की पैदावार (खास कर 
मसाले, श्रोर सूती तथा रेशमी सामान ) उसे मिल जाय, क्योंकि इन चीज़ों की 
इंगलेड और योरप में बड़ी मांग थी, और इसलिए पूरब का हर फेरा करने पर 
बड़ा मोटा मुनाफ़ा कमाया जा सकता था । 

परन्तु कम्पनी के सामने शुरू से ही यह समस्या थी कि व्यापार के ज़रिए 
भारत से यह सब माल लेने के लिए ज़रूरी था कि बदले में भारत को कुछ दिया 
जाय । सत्रहवी सदी के शुरू में इगलेड विकास की जिस मंजिल तक पहुंच पाया 
था, उसमें उसके पास भारत को देने के लिए कोई भी मूल्यवान चीज़ न थी। 
उसकी पंदावार इतनी अच्छी न थी कि भारत की पैदावार का मुकावला कर 
सके | उस वक्त तक इंगलेड मे केवल एक उद्योग का विकास हुआ था। वह 
था ऊनी सामान तैयार करने का उद्योग । लेकिन ऊनी सामान भारत के किसी 
काम का न था। इसलिए, भारत में माल खरीदने के लिए पंग्रे जो को वहुमूल्य 
धातुएं निकालनी पड़ती थी । लेकिन प्रारम्भिक पूजीवाद के व्यापारिक दृष्टिकोण 
से यह एक बहुत ही शोचनीय और घृरितत बात समभी जाती थी, क्योकि उस 
ज़माने में तो इन बहुमूल्य धातुओं को ही देश की एकमात्र असली दौलत समझा 
जाता था, झौर व्यापार का ज़रूरी उद्देश्य यह माना जाता था कि लेन-देन पूरा 
करने के बाद अपने देश में वाहर से बहुमूल्य धातुए श्रायें, यानी उसकी भ्रसली 
दौलत में बढ़ती हो । 

ईस्ट इ'डिया कम्पनी के “उठाई-गीर” सौदागर झुरू से ही इस समस्या 
का कोई हल खोजने की चेष्टा कर रहे थे। वे कोई ऐसी तरकीब निकालना 
चाहते थे कि अपनी जेव से कुछ भी नही या वहुत कम देना पड़े और भारत का 
माल हाथ लग जाय। शुरू में उन्होंने छुमा-फिराकर व्यापार करने की तरकीबव 
निकाली । खास तौर पर वे यह तरकीव करते कि अपने वाकी उपनिवेश्ञों से, 
भफ़ीका और अमरीका से वे लूट का जो माल जमा करते थे, उससे भारत में 
उनका सर्चा पूरा हो जाता था, जहां कि अभी उनके पास सीधे-सीधे लूटने की 
ताकत नही थी । 

परन्तु जैसे ही, कोई अ्रठ्यरहवी सदी के बीच तक, मारत पर कम्पनी का 
अज्त्य क्रायम होते लगा, वैसे ही जोर-जबर्दस्ती के तरीके भी प्धिकाधिक 
इस्तेमाल होने लगे । ऐसे तरीको से विनिमय में भपना पलड़ा भारी रखा जाता 
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२. भारत और औद्योगिक क्रान्ति 


अठारहवी सदी के उत्तरा्ध में भारत को लूठकर जो दौसत मिली, उसी की 
नीब पर आधुनिक इंगलेंड की इमारत खडी की गयी । 
अठारहवी सदी के बीच के दिनों तक इंगलेड मुस्यतया एक खेतिहर देश 
दही वना हुआ था | ऊनी उद्योग उन दिनों का ख़ास उद्योग था । सामाजिक हृष्टि 
से, जहा तक वर्गे-विभाजन, सर्वहारा की उत्पत्ति वघा मुरक्षित पूंजीवादी शासन 
की स्थापना का सम्बंध है, श्रौद्योगिक पूजीवाद की ओर बढ़ने के लिए परि- 
स्थितिया परिपक्व हो गयी थी | उसका व्यापारिक आधार तैयार हौ गया था। 
लेकिन औद्योगिक पूजीबाद की ग्रवस्था की ओर बढ़ने के लिए यह भी ग्रावश्यक 
था कि एक काफी बड़े पैमाने पर पहले से पूजी इकट्ठा हो जाय भ्रठारहवी 
सदी के वीच के दिलों तक इंगलेड में इस पंमाने पर पूजी इकट्ठा नहीं हो 
पायी थी । 
तभी १७४७ में प्लासी की लड़ाई हुई, और उसके बाद भारत की दौलत 
बरसाती नदी की तरह इ गलेड की तरफ बह चली । 
इसके कुछ ही समय बाद बड़े-इड़े झाविष्कारों का एक तांता सा लग 
गया, जिनसे औद्योगिक क्रान्ति आरम्भ हुई । १७६४ में हारग्रीव्ज' ने कावने की 
जेनी का आविष्कार किया । १७६४ में वाट ने भाप से चलनेवाला इ जिन 
बनाया और १७६६ में उसका पेटेंट रजिस्टरी कराया । १७६६ में झारकराइट ने 
बाटर-फ्रेम तैयार किया. और १७७४५ में रुई सफाई, खिंचाई श्रौर कताई की 
मशीनों के पेटेंट रजिस्टरी कराये । १७७६ में क्रौम्पटन ने म्यूल नामक काटने 
की मशीन का आविप्कार किया। १७८४ में कार्टराइट ने मशीन का करघा 
(पौवर सूम ) बनाया । और १७८८ में लोहा गलाने की भट्टियों में भाष का 
इजिल इस्तेमाल किया गया । 
इस काल मे इन श्राविष्कारों का तांता लग गया । इससे माथुम होता है 
कि उससे काम लेने के लिए सामाजिक परिस्थितिया परिपक्व हो गयी थी ( 
पहले जो आविप्कार हुए थे, उनको उपयोगी ढंग से काम में मही लाया गया 
४: “ १७३३ में के ने फ्लाई-शटल सामक बुनने की मशीन का पेटेंट रजिस्टरी 
करा लिया था, भौर १७३८ में व्याट्ट पानी की ताकत से चलतेवाली रोलरदार 
कातने की मशणील का पेटेंट रजिस्टरी करा चुका था; लेकिन मालुम होता है कि 
इन आविधष्कारों में से कोई भी काम में नही लाया गया । / 
इंगलेड के औद्योगिक इतिहास के झ्रधिकारी विद्वानों मे डॉ. कनिघम 
प्रमुख हैँ । उन्होने बताया है कि आविधप्कारों का यह युग “प्रचानक और 
अ्रकारणए आविष्कारक प्रतिमा के फूट पड़ने के कारण ” नहीं आरम्भ हुआ था, 
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बल्कि उसके पीछे यह वात काम कर रही थी कि इंगलेड में इस वक्त तक इतनी 
काफी पूंजी जमा हो चुकी थी, जिससे इन आधविप्कारों का बड़े पैमाने पर उपयोग 
करना सम्भव हो यया था। लेकिन कनिधम का विचार है कि “वक श्रॉफ 
इगलेड तथा अन्य बेकों की स्थापना से पूजी के निर्माण में वड़ी सहायता मिली 
थी।” किन्तु, १६६४ में केवल वेक ऑफ इंगलेड की स्थापना से ही शुरू में 
पूजी जमा नही हो सकती थी । अठारहवी सदी के थीच के दिनो तक बंक-पूजी 
और चल-पूजी फिर भी कम थी। तब फिर अ्रठारहवी सदी के उत्तराध॑ में 
यकायक पूजी का संचय कंँसे होने लगा ? मार्क्स ने बताया है कि आधुनिक 
डुतिया में पूजी का प्राथमिक सचय, चाहे वह पूजीवाद के विकास की शुरू की 
मजिलों में होनेवाला प्राथमिक संचय हो, और चाहे वाद की मजिलो मे, सबसे 
ज्यादा उपनिवेशों की लूट से हुआ है । माक्स ने दिखाया है कि शुरू की यह 
पूजी मेक्सिको और दक्षिणी प्रफ्रीका की चांदी, दासों के व्यापार और भारत 
की लूट से जमा हुई थी । श्रदरहवी सदी के उत्तराध॑ मे इंगलंड में अचानक 
पूजी की जो वाढ़ आयी थी, उसका संव्से बड़ा कारण भारत में बूटी हुई 
दोलत थी। 
_ इस प्रकार, भारत की लूट ने इंगलेड में औद्योगिक क्रान्ति को सम्भव 
बनाने में एक अ्रति-महत्वपूर्ों भूमिका अदा की है। 
लेकिन, जब एक बार भारत की लूट की मदद से इंगलंड में श्रौद्योगिक 
क्रान्ति हो गयी, तो उसके बाद नयी समस्या यह पैदा हुई कि कारखानों में बने 
ढेरों माल के लिए कही वाजार मिले । इससे आर्थिक व्यवस्था मे एक क्रान्ति 
करना झ्ावश्यक हो मया। प्रारम्भिक पूजीवाद के व्यापारवादी सिद्धान्तों की 
जगह पर ओऔद्योगीकरण के युग के स्वतंत्र व्यापार के सिद्धान्तों की स्थापना 
करता जरूरी हो गया। भौर इसका फिर यह परिणाम हुआ कि औपनिवेशिक 
व्यवस्था के तौर-तरीक़ भी पूरी तरह बदल गये । 
नयी जरूरतों को पूरा करने के लिए झ्रावश्यक था कि भारत में पुराने 
एकाधिकार की जगह एक स्वतंत्र वाजार का मिर्मारस किया जाय । उसके लिए 
जहूरो हो गया कि भारत, जो सारी दुनिया को अपना शूती माल भेजा करता 
था अब खुद सूती माल बाहर से मग्राने लगे। इसका मतलब यह था कि ईस्ट 
इंडिया कम्पनी की पुरानी व्यवस्था पूरी की पूरी वदल दी जाय! अतएंव, 
प्रद्रहवी सदी के आखिरी पच्चीस वर्षो में राज्य की केन्द्रीय सरकार से अनुरोध 
किया गया कि वह भारत में कम्पनी की कार्रवाइयो को व्यवस्थित करे । भारत 
के व्यापार पर अकेली ईस्ट इडिया कम्पनी के एकाधिकार के खिलाफ जितने भी 
विशभन्न प्रकार के लोग थे, वे सब मिल गये झौर उन्होने संगठित रूप से कम्पनी 
के खिलाफ एक जतर्दस्त जिहाद छेड़ दिया । इस जिहाद को न केवल इगलेड के 
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उठते हुए कारखानेदारों का समयंनर प्रात्त था, वल्कि वे ताकतवर व्यापारी भी 
उसका समर्थन कर रहे थे जिनका ईस्ट इंडिया कम्पनी के एकाधिकार मे कोई 
हिस्सा नही था। यह जिहाद नये, बढ़ते हुए, औद्योगिक पूजीवाद के झाने की 
सूचना दे रहा था, जो यह मांग कर रहा था कि भारत के वाज़ार में सबकी 
घुसने की छूट होनी चाहिए और अफसरों के भ्रष्टाचार और लूटमार के कारण 
वहां के बाजार का भली-भांति शोपण करने के मार्थ में जितनी कठिनाइया पैदा 
हो गयी हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए । 

यह ध्यान देने की वात है कि कम्पनी के खिलाफ़ इस जिहाद का 
श्रीगणेश १७७६ में एडम स्मिथ ने किया था, जो स्वतंत्र व्यापार के क्लासिकी 
अर्थशास्त्र के पित्ता और नये युग के अ्रग्नदूत माने जाते हैं ! 

१७८२-८३ में ईस्ट इंडिया कम्पनी के पुराने भ्राघार का विरोध और 
उसमे परिवर्तन की मांग, कौमन्ठ सभा (हाउस श्रॉफ कौमन्स ) की सेलेवट 
कमिटी की बैठकों में होती रही। १७८३ में फोवस मे अपना इंडिया बिल 
पेश किया जिसका उद्देश्य यह था कि डायरेक्टरो और मालिकों के कोर्टों को 
खतम करके पारलामिट उनकी जगह पर कुछ कमिश्नरों को मियुक्त कर दे। 
कम्पनी के विरोध के कारण यह बिल पास नही हो सका। विल गिर जाने के 
परिणामस्वरूप फ़ौक्स की सरकार ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह पिट 
में नयी सरकार बनायी । श्रगली दो पीढियो तक पिट के हाथ में ताक़त रही । 
इस नाजुक मौके पर पता चला कि भारत इंगलेड की राजनीति की एक मूल 
समस्या बन गया है। १७८४ में, हेस्टिग्ज तथा कम्पनी के विरोध के बावजूद 
पिट का इंडिया ऐेक्ट पास हो गया । उसमें हालांकि फोकस के सुझाव के बदले 
भट्दी दोहरी व्यवस्था कायम करके पुरानी व्यवस्था से समझौता किया गया था, 
लेकिन फिर भी, उसमें राज्य द्वारा सीघे नियत्रण के उसी मूल सिद्धान्त की 
स्थापना की गयी थी, जिसकी स्थापना करना फौक्स के सुभावों का उद्देश्य था । 

१७८६८ में वारेन हेस्टिग्ज पर मुकदमा चलाया गया । यह मुकदमा प्रसल में सर- 
कार की तरफ से चलाया गया था झौर वह व्यक्ति के खिलाफ इतना नही, जितना 
कि एक व्यवस्था के खिलाफ चलाया गया था । १७८६ में सार्ड का्लवालिस 
को गवर्नर-जनरल बनाकर भेजा गया कि वह शासतन्प्रबंध में भारी परिवर्तन 
करें और अलग-अलग भ्रफसरों द्वारा मनमानी लूट और भ्रष्टाचार के तरीके की 
जगह पर अच्छी तनखता पानेवाली सिविल संविस क़ायम करे । पहले जिस मन- 
माने ढग से मालगुज्ञारी लमात्तार बढायी जा रही थी, उससे देश वीरान बनता 
जा रहा था और शोपरा का आधार ही मिटता जा रहा था । लार्ड कार्नवालिस 
ने इस प्रथा को ख़तम करने की कोशिश की, वगाल में ज़मीन का इस्तमरारी 
बन्दोवस्त किया, जिससे ज़मीदारों का एक नया'वर्ग ब्रिटिश हुकूमत के सामा* 


ब्रिटिश शासन का पुराता श्राधार श्र 


जिक आधार के रूप में पैदा ही गया, और सरकार को एक वंधी रकम हर 
सा देने लगा । 

इन सत्र परिवर्तनों का उद्देश्य सुधार करना था । वास्तव में इन परिव्तेनो 
के द्वारा भारत का अधिक वैज्ञानिक ढग से शोपण करने के लिए जमीन साफ 
की गयी थी, जो कि पूरे पूंजीपति वर्ग के हित में था । इन परिव्तनों ते एक 
नये युग के लिए मांगे प्रशस्त किया, जिसमे औद्योगिक पूजी भारत का शोपण 
करनेवाली थी, और पहले की अव्यवस्थित लूट-खसोट के मुकाबले मे भारत की 
समूची प्राथिक व्यवस्था को कही ज्यादा तवाह कर देनेवाली थी । 


३, उद्योग-धंधों का नाश 


१८१३ में ग्रास्तिर कारखानेदा रों और दूसरे व्यापारियों का हमला कामयाब हो 
गया, और भारत के व्यापार पर ईस्ट इडिया कम्पनी का एकाधिकार खतम कर 
दिया गया । इसलिए कहा जा सकता है कि औद्योगिक पूजीवाद के द्वारा भारत 
के शोपणा का नया काल १८१३ से आरम्भ हुआ । १८१३ की पालमिंटी जाच 
को कार्यवाही से पता चलता है कि उस समय तक चिन्तन की दिल्ला किस प्रकार 
एकदम बदल गयी थी और सबका ध्यान केवल ब्रिटेन के नये, उठते हुए, और 
मशीनों से चलनेवाले उद्योग-धंधो में बने माल के बाजार के रूप मे भारत का 
विकास करने पर केन्द्रित हो गया था । 
१८१३ के पहले भारत के साथ भपेक्षाकृत कम व्यापार होता था । लेकिन 
१८१४ भौर १८३५ के बीच, भारत से इंगलेड के बने सूती कपड़े वी खपत 
१० लाख गण से कुछ कम से वढ़कर ५१० लाख गज से अधिक हो गयी । इसी 
काल में इगलेड मे भारत के बने सूती कपडे के कट्पीस के द्रकुडो वी खपत साढे 
३३ लाज़ से गिरकर ३ लाख ६ हजार हो गयी, और १८४८४ तक तो इगलेड 
में केवल ६३,००० टुकड़ों की ही खबत रह गयी । भारत कई झतार्दियों से 
अपना काड्ा सारी दुनिया को भेजता झ्राया था; लेकिन १६५० तक यह हालत 
पैदा हो गयी कि बह उल्दे विदेशी कपडा मगाने लगा; और ब्विटेस कुल जितना 
ड़ बाहर भेजता था, उसका चौथाई प्रकेले भारत में खपने लगा। लेकिन 
भारतीय वाजार में अग्नेज़ी माल का वोलवाला कायम हो जाने और भारत के 
उद्योगों के चौपट हो जाने का केवल एक यही कारण नहीं था कि मशीनों से 
"गम लैनेवाले उद्योग कौशल की दृष्टि से आगे वें हुए होते हैँ। इस काम में 
जय ने भो सीधे-सीये मदद की और एक-तरफा स्वतंत्र व्यापार चालू कर दिया 
का मतलब यह था कि प्रग्नेज़ी माल को तो भारत में आने की पुर स्ववत्रता 
यो उस पर महज नाममात्र की बन्दिय थी, लेकिन क्रिठेत में आनेवाले नार- 


3 भारत : वतंमान झौर भावी 


तीय मालो पर भारी चुगी लगी हुई थी और जहाज़ी कामूनों के द्वारा भारत 
और योरप अथवा अन्य विदेशी क्षेत्रों के वीच प्रत्यक्ष व्यापार पर रोक लगा दी 
गयी थी ) । 

एक तरफ जहां इगलेड के मशीन में बने कपड़े ने भारत के बुतकरों को 
बरबाद किया, वहा दूसरी तरफ, मशीन के बने सूत ने भारत के चरणवालो 
को मिटा दिया। १८१८ भर १८३६ के बीच भारत में इंगलेड के बने सूत की 
खपत ५,२०० भ्रुनी बढ़ गयी । रेशमी कपडे, ऊनी कपड़े, लोहे, बर्तन, कांच भर 

कागज के साथ भी यही हुआ ) 

भारत के उद्योग-धंधो के इस तरह जड़ से नैस्तनावूद हो जाने का देश की 
अर्थ-ब्यवस्था पर क्या प्रभाव पडा होगा, इसकी सहज ही कल्पना को जा सकती 
है । इंगलेंड में भी हाथ के करषे से काम करनेवाले पुराने बुनकर तवाह हुए थे; 
लेकिन वहा उनकी तबाही के साथ-साथ मशीन से चलनेवाला नया उद्योग क़ायम 
हो गया था ) मगर भारत में लाखो मौर करोडो कारीगरों श्र दस्तकारों के 
तबाह हो जाने पर भी किसी नये प्रकार के धधो का विकास नही हुप्रा । पुराने 
औद्योगिक नगर--ढाका, मु्शिदाबाद, मूरत, श्रादि---जो पहले बहुत घने बसे हुए 
थे, अ्ग्रेणी राज की कपा से चन्द वरसो के अन्दर ही ऐसे उजाड हो गये कि 
भयानक से भयानक युद्ध होते पर या विदेशी विजेताओं का झ्िकार होने पर भी 
उनकी वैसी दशा न होती । १८६० में सर हेनरी कौटन ने लिखा : “ऐसा कोई 
साल नही जाता जब कमिश्तर और जिलो के अफसर इस वात की ओर सरकार 
का ध्यान आकपित नही करते कि देश के सभी हिस्सों में उद्योग-धधो से जीविका 
चलानेवाले वर्ग चौपट होते जा रहे हैं ।” और १६११ में जो जन-गणना हुई, 
उसकी रिपोर्ट से पता चला कि यह क्रिया उस समय भी जारी थी। 

न केवल पुराने औद्योगिक केन्द्र और मगर वीराम हो गये श्रौर उनकी 
आवादी उजड़कर गावो में भर गयी, बल्कि सबसे बड़ी बात यह हुई कि पुरानी 
ग्रामीण प्र्थ-व्यवस्था का आधार मिट गया | खेती और घरेलू उद्योगो की उस 
एकता पर भर्मान्तिक प्रह्मर हुआ जो पुरानी व्यवस्था की नीव थी। लाखों तवाह 
और वरवाद कारीगरी ओर दस्तकारो के लिए, कातनेवालो, द्वुनकरो, कुम्हारों, 
चमडे का काम करनेवाले चर्मकारों, लुहारों, सुतनारो आदि के लिए, वे चाहे शहरों 
के हों चाहे देहात के, इसके सिवा और कोई चारा न रह गया कि वे खेती के 
घधे में जाकर भीड लगायें। इस तरह जो भारत, खेती झौर उद्योग-धंघो की 

» मिली-जुली व्यवस्था का देश था, उसे जबर्दस्ती ब्रिटेन के कल-कारसानोदाले 
पूजीवाद का खेतिहर उपनिवेश वना दिया गया। ब्रिटिय झासन के इसी काल 
से, और अग्र जी राज्य के प्रत्यक्ष प्रभाव के परिणामस्वरूप, भारत में खेती पर 
प्रावादी का वह जवदेस्त श्र घातक दवाव घुरू होता है, जिसे सरकारी साहित्य 


ब्रिटिश शासन का पुराना आधार श्र 


में लीप-पोत कर “जरूरत से ज्यादा आबादी वढ़ जाने ” के एक चिन्ह के रूप में 
पेश किया जाता है। 

ब्रिदेत के औद्योगिक पूजीपतियों की यह नीति, शर्थात भारत को ब्रिटिश 
पूंजीवाद का एक ऐसा खेतिहर उपनिवेश्ञ बना देने की नीति, जो ब्रिटेन को 
अपना कच्चा माल दिया करे और उससे कल-ऊकारखानों का बना माल खरीदा 
करे, १८४० में मेचेस्टर के व्यापार मडल ( चैम्वर्स आफ कौमर्स ) के अध्यक्ष 
थौमस बंजले ने विलकुल स्पष्ट कर दी थी। उन्होंने कहा था : 

“भारत एक बहुत ही विश्ञाल देश है और वहा की आवादी इतना 
अ्रधिक अंग्रेजी माल खरीदा करेगी कि उसकी कोई सीमा न होगी । 
हमारे भारतीय व्यापार की पूरी समस्या यह है कि हम जो माल वहां 
भेजने को तैयार हैं, उसकी कीमत क्या भारत के लोग अपनी धरती की 
पैदावार देकर अदा कर सकते है । ” 

७५ वरस पहले बलाइव ने जिस स्पष्ट ओर बेट्ूक ढंग से भारत के पुराने 
युग के शोपण का हिसाब लगाय/ था, ठीक उसी ढंग से यहा नये श्रुग के शोषण 
का हिसाब लगाया गया है। 

अंग्रेज पूजीपतियों की नीति एक नयी अवस्था में प्रवेश कर छुकी है, 
इसका संकेत १८३३ में मिला जब प्ंग्रे जो को भारत में ज़मीन खरीदकर बागानों 
के मालिको के रूप में वहां वस जाने की इजाज़त दी गयी । उसी साल परिचमी 
द्वीप-समूह में गुलामी को प्रथा खतम कर दी गयी थी। उसके वाद तुरन्त ही 
भारत में बागानो की यह नयी प्रया जारी कर दी गयी, जो एक भीने आवरण 
से ढकी गुलामी के सिवा और कुछ न थी । और यह बात महत्व से खाली नहीं 
है कि भारत में जिन लोगो ने पहले-पहल जाकर बागानों का काम शुरू किया, 
उनमे से बहुत मे परिचमी द्वीप-समूह के गुलामों के मालिक थे । इस प्रथा के जो 
भयानक नतीजे हुए, उनका पर्दाफाश १०६० के नील- कमीशन के सामने हुआ। 
आज दस लाख से श्रधिक मज़दूर चाय, रवड़ ओर कॉफी के वागानों से बंधे हुए 
हैं; यानी कपड़ा-मिलों, कोयला-खानो, इजीनिर्यारिंग के कारखानों और लोहे तथा 
इस्पात के उद्योगों में सव मिलाकर जितने मजदूर काम करते हैं, उनको लगभग 
दो-तिहाई संख्या वागातों में काम करती है । 

१८३३ के बाद कच्चे मालों का निर्यात ख़ास तौर पर एकदम बढ गया । 

१८१३ में भारत से ६० लाख पाउड कपास बाहर गयी थी, १५३३ में ३२० 
लाख पाउंड बाहर गयी, १८४४८ में झघ० लाख पाउड और १६९१४ में ६,६३० 
लाख पाउड। १८६३३ में ३,७०० पाउड भेड़ का ऊन बाहर गया था, १८४ में 
१७ लाख पाउंड बाहर गया । १६३३ में २,१०० बुशल तिलहन बाहर गया था, 
१८5४४ में २२७,००० बुधल बाहर गया । 


५६ भारत : वर्तमान और भावी 


इससे भी ज़्यादा महत्व की वात यह थी कि भूखों मरनेवाले भारत से 
अधिकाधिक माल बाहर भेजा जाने लगा। १८४६ में ८५८,००० पौड की 
कीमत का श्रनाज बाहर गया था, १८५८ में ३८ लाख पौड की कीमत का 
अनाज बाहर गया---१८७७ में ७६ लाख पौड का, १६०१ में ६३ लाख पौड का 
और १६१४ में १६३ लाख पौड का । 

इसके साथ-साथ, उम्मीसवी सदी के उत्तराध में आकालो की सख्या और 
भयंकरता में भारी बढती हो गयी। डब्ल्यू. एस लिली ने प्रपनी पुस्तक 
भारत और उसकी समस्याएं मे सरकारी अनुमानों के श्राधार पर अकातों में 
होनेवाली मौतों के ये आकड़े दिये थे : 


व अकाल से होनेवाली मौतो की सख्या 
१६००-२५ १,०००,००० हु 
१८२५-५० ४००,००० 
१८५०-७५ ५,०००,००० 
१८७५०-१६०० १५,०००,००० 


१८८० में भारतीय भ्रकाल कमीशन ने झपनी रिपोर्ट में कहा था : 


“आरत के लोगो की गरीबी, और श्रन्न संकट के समय उनको 
जिन खतरो का सामना करता पडता है, उनकी जड में सबसे बडी बात 
यह शोचनीय परिस्थिति है कि आबादी के अधिकाश भाग का एकमात्र 
व्यवप्षाय खेती है, और मौजूदा बुराइयों को दर करने के लिए ऐसा कोई 
भी उपाय पूरी तरह कारगर नहीं हो सकता जिसमें लोगों के लिए 
तरह-तरह के बहुत से घधे जारी करना शामिल नही हो । कारण कि 
आज जो फालतू भ्रावादी खेती के धे में लगी हुई है, उसे वहा से 
हटाने श्रौर उद्योग-धधो मे या ऐसे ही किसी और काम में लगाने का यही 
तरीका है ।” 
इन शब्दों में श्रौद्योगिक पूजी थे भारत में अपने कारनामों पर खुद ही 

फ़तवा दे दिया है । 





बकु-पूजी का आपिपत्य 
हैश्ा । इनके वहुत्त महत्वपूर्ण आधिक झौर राजनीतिक गज़ोजे हुए। दस 
काल को समकते के लिए सबसे पहले यह समभजा झायरुपक है कि प्ौभोगिक 


पूजी क्य ठग वंक-पूजी के घुय मे किस तरह बदला और उसके क्या परिशाम 


१. बेंक-पूडी युग का थीगशेश 


उन्नोनवी नदी में औद्योगिक पूजी जिस विश्वेप ढग से भारत का शोपण करती 
थी, उसमे सीधी लूटभार के पुराने तरीके एकदम सतम नहीं हो गये थे । वे भी 
जारी थे और साथ ही उनका रूप बदल गया था। 

जिसे उस वक्त सुल्लमसुतट्ला “खिराज” कहां जाता धा, पह छूट का 
पैसा बरावर भारत से जाता रहा, भौर उन्नीसवी सदी में व्यापार के विकास के 
पाय-साथ यह “सिराज ” भी लगातार वढता गया । वीसवी सदी में बह भौर 
भी तेज़ी से वढा, हालाकि व्यापार में अपेक्षाकत गरिराव ग्रा गया। ध्रापुनिक 
दाल में इ गलेड के द्वारा भारत का शोपरा किस प्रकार बद्धता गया है, इसका 
प्रमाण नीचे की तालिका में मिलेगा : 

भारत से इंगलेड जानेबाले खिराज में बढ़तो (लास पोडों पें) 


शब५१५ १६०१ १६१३-१४ १६३३-३४ 
४००: हर! श्छ्३े हद र्जच 








बरेतू खर्च की मद में 
आयात से निर्यात 
फिसना ज्यादा हुआ... ३३ श्श्० ए्ष्र ६६५ 


फ्र्घ भारत : वर्तमान और भावी 


तालिका से पता चलता है कि भारत से इगलेड आानेवाला' खिराज अ्धिका- 
घिक बढ़ता गया है। बास्‍्तव में, इत श्राकडो से इस बात पर पर्दा पड़ जाता है 
कि इस बीच शोपण के एक नये रूप ने जन्म ले लिया था। यह्‌ रूप स्वतत्र 
व्यापार पर आधारित उन्नीसवी सदी के पूजीवाद की परिस्थितियों में ही विकसित 
हुआ था, मगर अब वह बक-पूजी द्वारा भारत का शोपण बनता जा रहा था । 
यह बीसबवी सदी की नयी मज़िल थी । 
उन्‍नीसवी सदी के स्वतन व्यापार पर आधारित पूजीवाद की कुछ ऐसी 
आवश्यकताए थी, जिनसे मजबूर होकर ग्ग्न जो को भारत में श्रपनी नीति मे कुछ 
परिवर्तत करने पडे । 
एक तो इस वात की शझ्रावश्यकता थी कि कम्पंती को एक बार सदा के 
लिए ख़तम कर दिया जाय, और उसकी जग्रह पर ब्रिटेन के पूरे पूजीपति वर्ग के 
प्रतिनिधि के रूप में ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन स्थापित कर दिया जाय | 
यह काम अतिम रूप से १८५८ में पूरा हुआ । 
दुसरे, व्यापार के लिए भारत को एकदम खोल देना ज़रूरी था। उसके 
लिए भ्रावश्यक था कि रेल की लाइनों का जाल देक्ष में बिछा दिया जाय, सडकों 
का विकास हो; सिंचाई की व्यवस्था की तरफ भ्रग्नेज़ी राज्य में जो एकदम 
लापरवाही दिखायी गयी थी, उसकी तरफ फिर ध्यान देना युरू किया जाय; 
बिजली से काम करनेवाले तार की व्यवस्था की जाय; सारे देश मे एक सी डाक- 
व्यवस्था कायम हो; क्लर्कों श्रोर मावहत एजेन्टो की भर्ती के लिए थोड़ी अग्र जी 
ढंग की शिक्षा की शुरूआत की जाय; और योरपीय ढंग की वेक-व्यवस्था जारी 
की जाय । 
लेकिन सक्रिय विकास की इस क्रिया का, विशेषकर रेसल-निर्माण का एक 
और भी नतीजा लाजिमी रूप से होना था। भारत में अ्रपना व्यापार फंलाने के 
उद्देश्य से ओद्योगिक पूजी को विकास के जो काम करने पड़े, जो रेलें, आदि वनानी 
पड़ी, उनसे एक नयी मजिल की नीव पड़ गयी ) उनके कारण भारत में अंग्रे जो 
ने अपनी पूजी लगानी घुरू कर दी । 
साम्राज्यवादी विस्तार के सामान्य क्रम में इस क्रिया को पूजी का निर्यात 
कहा जायगा । लेकिन, जहां तक भारत का सम्बंध है, यहा इ गलेड से बहुत कस 
पूजी आयी । १६१४ तक का जो पूरा काल है, उसमें केवल १८५६ से लेकर 
१८६२ तक के सात वर्ष ही ऐसे हैं जब कि भारत से जितना माल इ गलेड गया, 
उससे उम्दा माल वहा से भारत आया, यानी निर्यात से झ्रायात अधिक रहा । 
वरना झाम तौर पर तो सदा निर्यात ही अधिक रहता था। इन सात वर्षों में 
जितनी कीमत का माल भारत से इ गलेंड गया, उससे २२५ लाख पौड ज्यादा 
क़रीमत का माल इगलंड से भारत झ्ाया। यह देंखेते हुए कि अन्त में जाकर 


मै लगी हुई अंग्रेजी पूंजी १६१७ पैक अ्रनुयानत: ४,००० लाख पीड के 
जो हे बी थी यह कोड व्डी नही थी । तए, भारत मे 
अर ने जो पी या किट तप के, जल पे जा में ही, वहा की 
पता को तुटकर जमा किया फिर उत्ते भारत पर ब्विठेक कजें के रूप के 
कम शहर से भारत को बराबर र इनाफ़। देना 
श़्रहा है| 
“रत में लगायी गकी अ्रग्रे गी पूजी का कैद था सा्जार गैक के | जब 
१८४५ मे शासन की वागडोर अग्रेज ने इंडिया 
जोक ते में विरासत मे ७५० पड का बडा कप लेकिन दे हिसाव 
किया घाता तो ई यतेंड पर भारत का कर निकलता | पर 
कोई फके नही पदक । ब्रिविय पेरकार के हिसाव मे भारत फर्ज्दार रहा और 
उसका यह कर तेज़ी से ब्रिटिश परकार के हाथो हे यह 
इ हा मदर वारहजुलेहे गया | १६३९ तक बह ५,०४२ 
बाख फोड़ तक भहुच गया था, जिसमें “३२४ लाख ५ भारतीय कर्ज था 
और (5 लाल पीड कर २ गललेंड के 
विश्ेप महत्व की जत्त यह ड़ ्में केजे था, वह 


' में जो स्टलिंग के 
तेज़ी से बढ रहा था । १५५६ पैक वह ४७ चात पौड के नोचे ही था; लेकिन 
१६३६ तक पह ३,५१८ लाख पौंड ही गया था। 

यह कर्ज हआ कंसे ? एक तो बुद्ध, आदि के उन खर्चो के फारण जो 
भारत के काम चढ़ा दिये जाते थे ( भ्क्तर ये ऐसे बुद्ध और हेस़ी फोजी कार- 
गी में रेस-निमा; 


६० भारत : वर्तमान और भावों 


सरकारी कामों में, यातायात मे, वागानो में और बेकों में लगा हुआ था । मतलब 
यह हुआ कि श्रग्ने जो की भ्रधिकतर पूजी ऐसे कामों में लगी हुई थी जिनसे केवल 
उतको भारत में अपनी व्यापार फैलाने में और कच्चे मालो के भडार तथा प्रंग्रे जी 
साल के वाजार के रूप में उसका घोपरणा करने में मदद मिलती थी, और जिन 
कामों का ग्रौद्योगिक विकास से कोई सम्बंध न था । 


२, बंक-पूंजी और भारत 


उननीसवी सदी भे श्रग्न जो का उद्योग-धधों का क्षेत्र में एकाधिकार कायम हो गया 
था और वे दुनिया के वाजार पर राज करते थे। लेकिन' १८७५ के बाद यह 
प्रभुत्व कमजोर पडने लगा। यहा तक कि इस काल में भारत में भी उतका 
कारवार धीरे-बीरे क्रिन्तु अनवरत गति से ढीला पडने लगा। 

१८७४ से १६७६ तक के पाच वर्षो में भारत में जो कुल माल विदेशों से 
आया, उसका ८२ प्रतिशत भाग ब्रिटेन से आया था । इसके अलावा ११ प्रतिशत 
ब्रिटिश साथ्राज्य के दूसरे भागों से आ्राया था, और वाकी दुनिया के हिस्से में 
भारत के बाजार का हु८ से भी कम हिस्सा पड़ा था। लेकिन १०घ४-८६ तक 
ब्रिटेन का हिस्सा ८२ प्रतिशत से ७६ प्रतिध्त हो गया, १८६६-१६०४ तक ६६ 
प्रतिशत रह गया, और १६०६-१४ तक तो केवल ६३ प्रतिशत रह गया । 

लेकिन, इसके साथ-साथ भारत में लगी हुईं ब्रिडिश पूजी से होनेवाले मुनाफे 
और घरेलू खर्च की रकम बराबर वढती जा रही थी । १६१३-१४ में ब्रिटेन और 
भारत के बीच कुल १,१७० लाख पोंड का स्यापार हुआ्ना था, जिससे प्रश्नेज 
ध्यापारियो, कारखानदारों और जहाजो के मालिकों को १६१३ में अनुमानतः 
आधिक से अधिक कुल २८० लाख पौद का मुनाफा हम्ना था 

परन्तु भारत में लगी शिटिश् पूजो १६११ तक अनुमानत ४,५०० लाख 
पौड तक, और १६१४ तक ५,००० लाख पीड तक पहुच गयी थी । यदि इस 
पूजी पर सूद की दर बहुत कम करके केबल ५ प्रतिशत ही रखी जाय, तो भी 
उससे २५० लास पीठ की आमदनी जरूर होती होगी । इसमें उस पूजी से हीते 
बाला मुनाफा और श्राय जोडनी होगी जिसका अतिनिधित्व भारत में काम करने 
बाली गैर-व्यापारी कम्पतिया करती थी। दसके अलावा, उसमे वेकों का कमीशन, 
एकसचेज के खेन-देन की ग्रामदती, और बड़ों तथा वीमा कम्पनियों की अन्य प्राय 
जोडनी होगी । सव मिलाकर ४०० लाख पौंड की आमदनी होती थी । इसलिए, 
जाहिर है कि १६१४ तक भारत के साथ व्यापार करनेवाली व्यापारी कम्पनियों, 
कारसानेदारों, और जहाज कम्पनियों को कुल मिलाकर जितना मुनाफा होता 

था, उससे कही ज्यादा बड़ी रकम यहा लगी हुई ब्रिब्थि पूजी के भ्ुनाफें तथा 











भारत में आधुनिक साम्राज्यवाद ६१ 


सीधे खिराज के रूप में चली जाती थी । अर्थात, बोसवों सदी में बंक-पूंजी द्वारा 
भारत का शोषण ही इस देश को लूट का मुख्य रूप बन गया था। 

१६१४-१८ की लडाई के समय और उसके वाद के काल में इस क्रिया में 
बहुत ज्यादा तेजी आयी, श्रौर भारत के बाजार में ब्रविटेव का हिस्सा एकदम 
गिर गया 

लेकिन जहा एक शोर, शोपण का पुराना आधार मिट रहा था, वहा 
दूसरी ओर वक-पूजी के घोपण से होनेवाले मुनाफे का नया आधार बराबर 
तैयार होता और फैलता जा रहा था । यदि बहुत कम करके भी अनुमान लगाया 
जाय तो १६२६ तक भारत में कुल ५,७३० लाख पाड की ब्रिटिश पूजी लग गयी 
थी और १६३३ तक वह १०,००० लाख पौड पर पहुच गयी थी । उस समय 
विदेशों में ग्रग्नं जो की जितनी पूजी लगी हुई थी, उसका पूरे ससार का जोड़ 
झनुमानतया ४०,००० लाख पौड था ! भारत में लगी हुई पूजी इस जोड के 
चौथाई से कम नहीं होती थी । ममर १६११ में सर जौर्ज पैझ ने हिसाव लगाया 
था कि भारत में लगी हुई ब्रिटिय्य पूजी, विदेशों मे लगी हुई कुल ब्रिटिश पूजी 
का केवल ११ प्रतिशत होती थी । नवे हिस्से का इस तरह बढ़कर चोथाई हो 
जाना, ११ प्रतिमत का बढ़कर २४५ प्रतिशत हो जाना--यह बताता है कि 
आधुनिक काल में ब्रिटिश वक-पूजी के लिए भारत का महत्व किस तरह बढता 
गया है। साम्राज्वाद की झाथुनिक नीति को समभने की भी यही कुजी है । 
इस नीति के ज्धरिए भारत में ब्रिटेन की बक-पूजी के हितो की रक्षा करने के 
लिए विशेष उपायो की व्यवस्था की गयी थी । 

भारत से इ गलेड जो खिराज बसूलता था, उसकी कुल कितनी कीमत 

होती घी ? थाहू और खम्भाता का अनुमान था कि १६२१-२२ में इंगलंड ने 
भारत से १,५०० लाख पौड का खिराज बसूला था । सर एम. विश्वेश्वरैया ने 
हिसाब लगाया था कि १६३४ में यह रकम २१,२१० लाख पौड तक पहुची थी 
( उन्होने कई महत्वपूर्ां वातों को ध्यान में नहीं रखा था, जिनको हिसाव में 
शामिल करने पर पूरी रकम कम से कम ९,३५० लाख पौड हो जाती )। 
और लारेस के रोजिजर ने १६४५ में हिसाव लगाया था कि इगलेंड भारत से 
हर साल १,३५० लाख पौड का सिराज बयूलता है । 

जिन मर्दों का बिलकुल ठोक-ठीक हिसाव नहीं लगाया जा सकता, उनसे 

जो थोडा-बहुत प्रन्तर हो सकता है, उसका पूरा-पूरा ध्यान रखने पर भी, इस 
आम नतीजे पर पहुचने से कोई नहीं बच्च सकता कि झाधुनिक काल में भारत 
का पहले काल से कही अधिक तोत्र भोपण हुआ है । हिसाब लगाया गया था 
कि जिस समय प्रिठिश सम्राट ने खुद भारत के शासन की वायरडोर संभाली, 
उसके पहले के ७५ बरसों में इंगलेंड ने छुल १,४०० लाख पौंड भारत से 
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ख़िशाज के रूप में वसूले थे । आधुनिक काल में, दुसरा महायुद्ध घुरू होने के 
पहले के वीस वरसो में, अनुमान लगाया जाता है कि इंगलेड ने भारत से 
हर साल १,३५० लाख से लेकर १,३०० लाख पौड तक ख़िराज चसूला ! इस 
काल में भारत मे राजनीतिक सकठ जो इतना गहरा हो गया और साम्राज्यवाद 
के खिलाफ भारत मे विद्रोह ने जो इतना जोर पकड़ लिया, उसका मुल कारण 
शोपरा की यह ग्रत्यधिक बढती थी । 


३. ऑंद्योगीकरण का भसला 


कभी-कभी यह मत प्रकट किया जाता है कि भारत में ब्रिटिश शासन के बंक- 
पूजी वाले आधुनिक रूप से कम से कम इतना लाभ तो हुमा ही कि भारत के 
उद्योग-धधों की उन्नति हो ययी और उसका आथिक विकास हुआ । तथ्यों को 
देखने से पता चलता है कि यह मत सचाई से काफ़ी दूर है। यह सही है कि 
आधुनिक काल में भारत मे उद्योगों का किसी कदर विकास हुआ है; लेकिन 
इसी काल में ससनार के भ्रन्य प्रमुस॒मर-योरपीय देशो मे जितना विकास हुआ 
है, उसके साथ भारत के विकास की किन्‍्ही भी मायनों में तुलना नही की जा 
सकती । ( देखिए श्रध्याय ३ ) भारत का जो कुछ औद्योगिक विकास हुआ भी 
है, वह आधिक तथा राजनीतिक, दोनों ही क्षेत्रों में ब्रिटिश वक-पूजी के सख्त 
विरोध का सामना करके श्रीर उससे सर्प करके हुआ है । 

१६१४ तक साज्ाज्यवाद भारत के औद्योगिक विकास का खुहलमखुल्ला 
और दिना किसी लाग-लपेट के विरोध करता था । भारत के औद्योगिक धिकास 
को तब सिर्फ सरकारी फरमानों या सरकारी उदासीनता से ही नही रोका जाता 
था, बल्कि चुगी के मामले में एक खास तरह की नीति वरतकर भी शौद्योगिक 
विकास पर बदिश लगा दी गयी थी | इसलिए, १६१४ तक श्रौद्योगिक विकास 
बहुत द्वी धीरे-धीरे और बहुत ही कम हुआ । 

पहले महायुद्ध के शुरू होते पर सरकार ने भ्रपनी नीति में मौलिक परिं- 
बर्तन की घोषणा की । सरकारी तौर पर ऐलान किया गया कि जिस प्रकार 
राजनीतिक क्षेत्र में ब्रिटिश धासन का लक्ष्य भारत में जिम्मेदार सरकार कायम 
करना है, उसी प्रकार भ्राविक क्षेत्र में उसका लक्ष्य भारत का ओऔद्योगीकरण 
करना है ! 

नीति में परिवर्तन की इस घोषणा के कारण बुद्ध की परिस्थितियों से 
उतने हुए थे। उसके तीन प्रकार के कारण बताये जा सऊते हैं । हि 

सयसे पहले, सैनिक और सामरिक वगरण से । भारत में आधुनिक उद्योग- 
घंधो का चूकि बहुत मामुलो विकास भी नही हुआ था, इसलिए बहुत ही जरूरी 


भारत में आधुनिक साम्राज्यवाद हरे 


फौजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी सात समुद्र पार से झ्ानेवाले 
सामान पर ही भरोसा करता पड़ता था । 
दूसरे, आथिक होड़ से पैदा होनेवाले कारण थे। भारत के वाजार पर 
अग्रजों ने जो एकाधिकार क़ायम कर रखा था, उसे उनके विदेशी प्रतिढंंदी नह्ट 
किये डाल रहे थे । उनको रोकने के लिए भारत में बाहर से आनेवाले माल पर 
चुगी लगाना जरूरी था। चुगी की इस प्रणाली से दो काम बनते थे । एक तो 
उससे जिस हृद तक विदेशी उद्योगपतियों के देश में घुसने के बजाय खुद भारत 
के ग्रन्दर उद्योग-धधो का विकास होता था, उस हृद तक अंग्रेजों के लिए इस 
बात की गुजायश रहती थी कि अपने आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभु॒त्व के कारण 
वे अन्त में श्रिटिश पूजी के लिए हो मुनाफा खोच सके । इसके विपरीत, यदि 
भारत का वाज़ार एक स्वतंत्र विदेशी पूजीवादी शक्ति के हाथो में चला जाता, 
तो इसकी कोई गुजायश न रहती । दूसरे, एक बार चुगी की व्यवस्था हो जाने 
पर फिर इस बात के लिए भी ज़मीन तैयार हो जाती थी कि ब्रिटेन से आ्रानेवाले 
माल पर चुंगी कम कराके श्रग्न ज़् फिर भारत के बाज़ार को हथिया ले । 
तीसरे, प्रन्दरूती राजनीतिक कारण थे | लड़ाई के ज़माने में, शौर लडाई 
के बाद के भ्रशान्त काल में, भारत पर अपना कब्जा जमाये रखने की खातिर 
अ्रंग्रे जो के वास्ते उरूरी था कि वे भारत के पूजीपति वर्ग का सहयोग प्राप्त करे 
और इसके लिए आवश्यक था कि वे यहां के पूजीपति वर्ग को कुछ भ्राधिक तथा 
राजनीतिक सुविधाएं दे तथा श्ौर सुविधाएं देने का वादा करे। तभी प्रग्नेज़ो 
को थहां के पूजीपतियो का समर्थन मिल सकता था । 
इस समय भारत के झ्रौद्योगिक पूजीपतियों को बड़ी श्राशाएं हो गयी कि 
सरकार श्रव उद्योगों के विकास मे मदद करने की नीति पर चलेगी। लेकिन 
आनेवाले वर्षों में उनकी इन भ्राशाओ्रों पर निर्मम तुपारापात होनेवाला था । 


४. भौद्योगीकरण में झड़चर्ने 


१६१४-१८ के युद्ध के वाद सरकार ने झौद्योगिक विकास में जो मदद दी, उसकी 
चरम सोमा यह थी कि १६२४ में उसने लोहे भौर इस्पात के उद्योग को 
सरक्षण ओर भाधिक सहायता दी | इसके बाद सरकारी मदद कम होती गयी । 

भारतीय झोद्योगिक कमीशन ने एक लम्वी-चोडी योजना बनायी थी कि 
केन्द्र में एक झाही उद्योग-विभाग खोला जाय, जिसके मातहत हर प्रात में काम 
करनेवाले प्रान्तीय विभागों का एक जाल बिछा दिया जाय। पर यह योजना 
यो ही रह गयी । कैन्द्रीय सगठन तो कभी बना हो नहीं, प्रान्तीय विभागों 
को, शिक्षा-विभाग की तरह, “ हस्तान्तरित ” विभागो की सूची में शामिल कर 
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दिया गया । इसका मतलब यह था कि उनको खर्चे के लिए पैसा न मिले और 
जब उनकी तरफ़ से कोई काम ने हो, तो उसकी जिम्मेदारी भारतीय मत्रियों के 
सर डाल दी जाय। 

१६२४ में लीहे ग्रौर इस्पात के उद्योग को सरक्षण मिल जाने पर चुगी- 
बोर्ड के पास कई और उद्योगों की भी दरखास्ते आ्रायी कि उन्हें भी सरक्षण दिया 
जाय । उनमे से केवल एक दरखास्त मज़ूर की गयी । वह माचिस-उद्योग की 
दरखास्त थी । उसके मजूर होने का कारण यह था कि भारत के माचिस-उद्योग 
में विदेशी पूजी लगी हुई थी । सबसे अ्रधिक महत्व की वात यह हुई कि एक 
मये सिद्धान्त की स्थापना कर दी गथी । यह ब्रिठेन से श्रानेवाले माल पर कम 
चुगी लगाने या साम्राज्य के माल पर रियायत के साथ चुगी लगाने का सिद्धान्त 
था| यह रियायती चुगी, चुगी की पूरी व्यवस्था का मुख्य मूत्र वन गयी। 
उससे ब्रिठिश्न उद्योगों को अपने प्रति&न्दियों से होठ करने में जो सीधी मदद 
मिली वह अलग है । उसके अलावा, चुगी की व्यवध्था का भारत में उद्योगों 
के बिकास पर जो प्रभाव पठा, उससे भी प्रधानतया विदेशी हितो का, और 
सबसे अधिक ब्रिटिश हितों का ही फायदा हुआ है । इस प्रकार, धरुक्त में जो 
व्यग्स्था भारतीय उद्योगो को मदद पहुचाने के साधव के रूप मे जारी की गयी 
थी, वह जल्द ही' श्रिटि्न उद्योगो को मदद पहुचानेवाली रियायती चुगी की 
व्यवस्था में बदल ग्रथी । 

१६१४-१८ की लडाई के सत्म होते ही दुनिया के अलग-म्रलग देशों में 
व्यापार में जो तेजी आयी थी, उत्तका रूप भारत में और जगहों से अधिक उग्र 
था। सूती कपडे और छूट की मिलो ने वैधुमार मुनाफा कमाया, और युद्ध खतम 
होने के फौरन वाद के उन वर्षो में इस बेशुमार मुनाफे में हिस्सा बटाने की 
उम्मीद से काफी अंग्रे जी पूजी भारत चली आयी । 

लेकिन १६२० और १६२१ के रातम होते-होते तेजी एकबारगी मन्दी 
में बदल गयी / सरकार की एक्सचेंज ( मुद्रा के विनिमय से सम्बंधित ) नीति 
ने तबाही की क्रिया को और तैज कर दिया। युद्ध के बाद की तेजी के दिनों 
में बनी वहुत सी भारतीय कम्पनियों का बाद के वर्षो से दिवाला निकलते गया । 
नीचे लिसे झांकडे बड़े महत्व के हैं । १६०८ से १६१० तक भारत और सका 
मैं ब्रिदेत से १४७ लास पी की पूजी आ्रायी थी, १६२१ से १६२३ तक ३०२ 
लास पड वी आयी, १६२५ से १६२७ तक २१ लास पौड़ की झ्ायी, १६३२ 
से १६३४ तक ४२ लास पीड की आयी, और १६३८ से १६३६ तक केयत 

१० खास पड़ की आयी । ब्रिटिय भारत से रणिस्ट्री-युश कम्पनियों की परि- 
दत्त पूजी ( पेड-अप कैपिटल ) १६१४-१४ में ७,४८० लास स्पये थी, आर 
१६२४-२५ तक वह २३,६८० लास स्यये ही गयी थी । दस प्रदार १९१४८ मे 







2३६: 


भारत में आधुनिक साम्राज्यवाद दर 


१६२४ तक के दस वर्षों में भारत में रजिस्टरी-शुदा कम्पनियों की पूंजी में 
२२२ प्रतिशत की बढ़ती हुई थी। लेकिन, इसके बाद के दस वर्षों मे, यानी 
१६२४ से १६३४ तक की ,पूजी में केवल १ प्रतिशत की ओसत वापिक बढती 
हुई श्रौर उसके वाद के पाच वर्यों में केवल डेढ प्रतिशत की । 

इससे यह बात जाहिर है कि १६२६ का ससारब्यापी प्रर्थ-संकट झाने के 
पहले ही भारत के औद्योगिक विकास में बहुत अड़चने पडने लगी थी । भारतीय 
उद्योगों को एक नया भर वहुत जबर्दस्त धक्का १६२७ में तव लगा जब सरकार 
ने भारतीय रुपये का मूल्य, जो युद्ध के पहले १ शिलिंग ४ पैस था, स्थायी रूप 
से १ शिलिंग ६ पेस नियत कर दिया। इस प्रकार, जब परिस्थितिया पहले से ही 
कठिन हो गयी थी, तब ससारव्यापी आधथिक सकट झाया, और उसकी चोट 
भारत पराऔर देझों से श्रधिक गहरी लगी, क्योकि भारत प्राथमिक उत्पादन 
पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता था । १६२८-२६ में भारत से ३३,६०० लाख 
रुपये का सामान बाहर गया था । १६३२-३३ तक यह हालत पैदा हो गयी कि 
उस साल केवल १३,५०० लाख रुपये का माल वाहर गया | लेकिन भारत से 
इ गलंड जानेवाले खिराज, कर्ज के सूद, ओर घरेलू ख़र्व की मद की रकम में 
कोई कमी नहीं श्रायी । उल्टे, दामो के गिर जाने के कारण उसका बोर अब 
पहले से दुग्रुना हो गया था । और यह पूरी रकम भारत से बेरहमी के साथ 
वसूल की गयी । उसके एवज् में खज़ाना इ गलेंड भेजा गया। १६३१-३४ के 
दौरान में ३२० लाख आउस से कम सोना भारत से इ ग्लेड नहीं गया । श्रर्थ- 
संकट के पहले इगलंड के ख़ज़ाने में कुल जितना सोना था, उससे ज्यादा इन 
खार वर्षों मे भारत से इंगलेड चला गया । १६३६ ओर १६३७ में श्रौर सोना 
भहां से गया, जिसकी क्रीमत ३८० लाख पौड होती थी । भारत के किसानों 
और भ्राम ग़रीव लोगों में श्रपनी बचत का पैसा बेकों में जमा करते का चलने 
नही है। यहां का प्रचलित ढंग यह है कि जो पँसा बचता है, उसमे लोग गोौया 
खरीद लेते हैं । वही सोना, यानी भारत के किसानो और झ्ाम गरीव लोगों की 
गाड़ी मेहनत की कमाई की बचत, इस तरह इ गलेंड पहुंच गयी। जिश प्रकार 
'ओद्योगिक क्रान्ति के दिनो में हुआ था, उसी प्रकार एक बार फिर (६९३३-३७ 
में ब्रिटिश पूजीबाद ते भारत को छूटकर दुनिया में अपने पैर जमाये । 


५. दूसरे मद्दायुद्ध के पहले के बीस वर्षों का वीवो सी 
पक 77 ०७. 

दो उद्वाउुदों के बीच जो बीस वर्ष घठरे, उनमें आर । मे + ८० 
प्रव्य हुष्रा, बढ़ निविवाद बात है । इससे सकते शरि! के 


822 कि 
जिवात छा था। सेब्लि मिली देख दे अ्रयोगी। 








दर्द भारत : वर्तमान श्रौर भावी 


कृपडा-उद्योग का विकास नही होता ।। श्ौद्योगीकरण के लिए निर्णायक महत्व 
भारी उद्यीगी के विकास का होता है, लोहे तथा इस्पात और मशीनों के उत्पादन 
का होता है। भौर इसी क्षेत्र में भारत की कमजोरी विलकुल स्पष्ट थी। सच्चे 
ओऔद्योगीकरण के लिए पहले भारी उद्योगों से, लोहे तथा इस्पात और मशीनों 
के उत्पादन से थुरू करना होता है। यह वात सोवियत सघ की महान समाज- 
वादी झ्ौद्योगिक क्रान्ति में साबित हो चुकी है) सोवियत संघ ने भ्रपनी 
पहली पच-वर्षीय योजना में भारी उद्योगो पर जोर दिया श्र यह उसीका 
परिणास था कि वह अपनी दूसरी पच-वर्षीय योजना में हल्के उद्योगों +"* विकास 
कर सका | एक पराधीन, भ्ौपनिवेशिक देश का भ्राथिक्त विकास कस प्रकार 
बिलकुल उल्टे क्रम से होता है, इसका भारत एक भ्रच्छा उदाहरण है । 
यदि हम इस बात की तुलना करके देखे कि १६१४ के पहले के मुका- 
बले में इस काल में उद्योग-धधों तथा खेती में ग्रावादी किस अनुपात में बंटी हुई 
है, तो श्रीद्योगिक विकास का नीचा स्तर भ्रोर भी स्पष्ट हो जाता है । जन-गणना 
के श्राकडो के अनुसार, १६११ ओर १६३१ के बीच उन लोगो की संख्या 
वास्तव में कम हो गयी जो उद्योग-धधो पर निर्भर करते थे, झोर खेती के सहारे 
रहनेवालो की सल्या इस बीच बढ़ गयी ॥ यहा त्तक कि सरकारी कामड़ो में भी 
उद्योग-धंधों में काम करनेवाले मजदूरों की जो सख्या दर्ज की गयी है, उसमें 
इन बीस वर्षो में, २० लाख की कमी झ्रा गयी । इस प्रकार, दूसरा महाग्ुद्ध शुरू 
होने के पहले, भारत का जो सच्चा चित्र हमारे सामने श्राता है, उसके लिए 
“अनुद्योगीफरण ” का उपथुक्त झब्द इस्तेमाल हुआ है । सचमुच, साञ्राज्यवादी 
शासन में भारत का “ओ्रौद्योगीकरए ” नही हुआ है, वल्कि “अनुद्योगीकरण /” 
हुमा है । १६१४ के बाद यहा विकास की जो गति रही, उसे तेज झ्रौद्योगीकरण 
हरगिज़ मही कहा जा सकता । कुछ बातों में तो यह गति १६१४ के पहले की 
गति से भी धीमी थी । १८६७ और १६१४ के बीच कल-कारसानों में काम 
बारनेवाले मजदूरों वपे सख्या में ४५३०,००० की बढती हुई थी, जब कि १६१४ 
और १६३१ के वीच उनकी संख्या मे केवल ४८०,००० की ही बढ़ती हुईं। 
इस प्रकार ने पिर्फ पहले के मुकावले से १६१४ के बाद विड्स्त की ग्रति धीमी 
रही, बल्कि कुल बढती भी पहले से कम हुई । 
भारत में श्रौधोगीकरण की इस धीमी गति के क्या कारण हैं ? इसका 
मुख्य कारण सुद साम्राज्यवादी व्यवस्था में निद्ित है। यह व्यवस्था ऐसे 
विरोधों को जन्म देती है जो भारतीय उद्योगो का बिकास नहीं होने देते । ये 
विरोध न केवल इस रूप में प्रयट होते हैं कि साम्राज्यवाद भारत के झ्ौद्योगिक 
विकास का सीधेनसीये विरोध करता टै, बल्कि वे इस रूप में नी प्रकट हीते हैं 
हि साझ्राज्यवादी शोपण के एक लाजिमी नतीजे के तोर पर देश की सेतिहर 


भारत में झ्राधुनिक साम्राज्यवाद द््छ 


आबादी हद से ज़्यादा ग्रीब हो जाती है और उसकी-वजह से भारतीय उद्योगो 
में बने हुए माल के लिए देश का अन्दरूमी बाजार बेहद सिक्रुड जाता है। इस 
प्रकार, भारत में उद्योग-घंधों का सदाल खेती के सवाल से अ्रलय करके हल नहीं 
किया जा सकता, श्रौर खेतो का सवाल साम्राज्यवादी शोपरा के मूल आधार 
से सम्बंधित है। अन्त में, ये विरोध ब्रिटिश बंक-पूंजी के नागफास के रूप में 
प्रकट होते हैं । देश की भ्र्थ-व्यवस्था के सभी निर्णायक महत्व के स्थानों पर 
अंग्रे जी बंक-पूजी का कब्जा रहता है ! इसलिए, प्रत्येक भारतीय व्यवसाय उसकी 
दया पर निर्भर रहता है । 


६, वंक-पूँजी का नागफांस 


भारतोय पूजी के विकास के बावजूद, भारत की प्र्थ-व्यवस्था पर ब्रिटिश पूजी 
का एकाधिकार सुरक्षित है। री राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है जो इस एका- 
पघिकार को क्ागम रखतो है, ओर १६४७ में औपनिवेशिक शासन खतम हो 
जाने के बाद भी यह बात सच रहती है। लोहे भर इस्पात के उद्योग के क्षेत्र 
में भारतीय पूजी को ब्रिटिश पूंजी से समझोता कर लेना प्रड़ा। यहां तक कि 
कपड़ा-उद्योग में भी, जो भारतीय पूजी का मूल स्थान है, “मैनेजिग एजेंसी ” 
प्रथा के ज़रिए ब्रिटिश पूजी का काफ़ी नियंत्रण कायम रहा । 

अंग्रेजी राज में, मैनेजिंग एजेंसी प्रथा का विकास भारत के औद्योगिक 
विकास पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण रखने के एक प्रधान अस्त्र के रूप में हुआ। 
इस प्रथा के द्वारा मंबैजिंग एजेंसी का काम करनेवाली थोड़ी कम्पनिया बहुत सी 
औद्योगिक कम्पनियों और कल-कारखानो को चालू करती हैं, उत पर नियत्रण 
रक्षती हैं, बहुत हृद तक उनके लिए पूजी इकट्ठा करती हूँ, श्लौर साथ ही उनकी' 
तमाम कार्रवाइयों का ओर पंदावार का संचालन करती हैं तथा पैदावार को 
बेचती हैं । मुनाफे की मलाई इव कम्पनियों के हिस्सेदारों को नहीं मिलती, 
बल्कि उसे मैनेजिंग एजेंसिया डकार जाती हैं । 

मैनेजिय एजेंसी का काम करनेवाली कम्पतियों भारतीय ओर अ्रंग्रेंजी 
दोनो प्रकार की हैं। लेकिन सबसे ताकतवर ओर सबसे पुरानी और जमी हुई 
मेंनेजिंग एजेसिया श्रंग्रेज़ों की हैं। जाहिर है कि लन्दन के साथ सबसे घनि्ठ 
सम्बध भी इन्ही एजेंसियों के हैं। १६२६-३२ के समारु्यापी अर्ये-सक्ट के 
समय, इन मैंनेजिंग एजेंसियों को सूती कपड़े की मिलो पर अपने पंजे जमाने का 
मौका मिला, और कुछ ने तो भारतीय हिस्सेदारों से धुरी कम्पनिया ही छीव 
ली। १६३१ की भारतीय केद्धीय वेंकिय जाघ समिति ने झपनी रिपोर्ट में इसका 
विवरण दिया है । 





घ््फ भारत : वर्तमान शौर भावी 


भारतीय उद्योगों पर ब्रिटिश पूजी का शिकंजा आज भी कसा हुआ है। 
१६४७ से लेकर १६९५२ के अन्त तक, भारत में लगी हुई ८५६० लाख पौड की 
ब्रिटिश पूजी अपने देश को लोट गयी । लेकिन, दूसरी तरफ उल्टी क्रिया चलती 
हुई दिखाई दे रही है । नयी ब्रिटिश और अमरीकी पूजी भारत में श्रा रही है। 
विदेशी कम्पनियों ने भारत में अपनी मातहत कम्पनिना खोल दी हैं और उनकी 
भारत में रजिस्टरी करा ली है। लिवर ब्रदर्स, डनलप, इम्पीरियल कैमिकल, 
जैसी भीमाकार कम्पनियों ने भारत मे अपनी मातेहत कम्पनिया कायम कर दी 
हैं। हाल के दितो में अमरीकी पूजी भ्रधिकाधिक तेजी से भारत में घुसती 
ग्रा रही है । 
देश की अर्थ-व्यवस्था पर ब्रिटिश बक-पूजी का नियत्रण मजबूत बनाने में 
विदेशी बंको की बडी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। थे बेक सरकार की आर्थिक 
एव मुद्रा सम्बधी नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं । दूसरे महायुद्ध 
के पहले भारत की वंक-व्यवस्था चार प्रकार के बेको में समठित थी । 


(१) भारत का रिजव बेक--इसकी स्थापना १६३५ में हुई (और 
राष्ट्रीकरण १६४६ में हुआ )। इसे कायम करने का उद्ृश्य यह था कि बह 
सरकार के बेक के रूप में “वेक आफ इ गलंड ” की तरह काम करे और कर्ण 
की व्यवस्था पर नियनण रखे । इसका विधान युरू मे इस तरह का बनाया गया 
था कि यदि वेधानिक सुधारों के मार्ग पर चलकर कभी कुछ भारतीय प्रतिनिधि 
केन्द्रीय सरकार में श्रा भी जाये, तो आर्थिक शक्ति का यह दुर्ग उनकी पहुच के 
बाहर रहे, प्रथवा लन्‍्दन के टाइम्स (११ फरवरी, १६२८) के शब्दों में यह 
“उस राजनीतिक दबाव से सुरक्षित रहे जिससे कर्जे श्रौर मुद्रा की व्यवस्था को 
पूर्णातया स्वतत्र रहना चाहिए ।” 

(२) भारत का इम्पीरियल वेक, जो रिजर्व वेक के साथ मिलकर काम 
करता है। साथ ही उसकी व्यापारिक कारंवाइया भी जारी हैं। इसकी लगभग 
चार सौ शासाएं और उपभाखाए हैं और भारत के तमाम बंको में जितनी रकमे 
जमा हैं, उतकी एक-तिहाई इस वंक में जमा हैं । इस प्रकार, यह भारत की पूरी 
बेक-व्यवस्था पर छाया हुआ है । १६३६ में इसके ग्यारह डायरेक्टर अग्रेज थे 
और चार हिन्दुस्तानी । 

(३) एक्सचेज बेक, झयवा भारत में काम करनेवाले ब्रिटिश या विदेशी 
निजी बेक ! इन तमाम बकों के केन्द्रीय दफ़र भारत के बाहर हैं, और इनका 
स्वरूप पूरी तरह गैर-हिन्दुस्तानी है। दूसरे महायुद्ध के ठीक पढले भारत के 
तमाम वेको में कुल जितनी रकमे जमा थी, उनका पाचवा हिस्सा एन बैंकों में 
जमा था । 


भारत में झ्ायुनिक साम्लाज्यवाद इ्६ 


(४) सम्मिलित पूंजी के भारतीय बेंक, या ऐसे निजी बेक जिनकी रजि- 
स्टरी भारत में हुई है। इनका दर्जा बेंकों की व्यवस्था में सबसे नीचे है! 
भारतीय पूंजी केवल इसी एक क्षेत्र में कुछ हाथ-पैर मार पायी, लेकिन इनमें से 
भी कुछ बेंकीं पर विदेशी नियंत्रण क्रायम हो गया था । 

बेकों के इन अन्तिम तीन थ्रुटों के पास कितनी रक़में जमा थीं, उनकी 
यदि तुलना की जाय्मन तो साफ मालुम हो जाता है कि सम्मिलित पूंजी के भारतीय 
बकों की तुलना में १९४३ तक भारत में इम्पीरियल बेक भौर एक्सचेंज बेकों की 
ही तूती बोलतो थी । 

भारत की वेंक-व्यवस्था पर अंग्रेज़ों का जो नियंत्रण क्रायम था, वह 
भारत के प्रौद्योगिक एवं स्वतंत्र श्राथिक विकास को रोकने के लिए इस्तेमाल 
किया जाता था। भारत के कारखानेदार प्रक्सर बड़े जोरदार शब्दों'में इसकी 
शिकायत किया करते थे। भारतीय क्वेन्द्रीय बेकिंग जांच समिति के भ्ल्पमत की 
रिपोर्ट (१९३१) में और टी. सी. गोस्वामी तथा सर एम. विश्वेइवर॑या 
(१६३४) के बयातों में यह बात कही जा चुकी है। 


७. बँक-पूंजी और दूसरा महायुद्ध 


दूसरा महायुद्ध प्रारम्भ हो जाने पर साम्राज्यवादियों को यह भावश्यकता महसूस 
हुई कि पूरब में लड़ाई का सामान सप्लाई करनेवाले प्रपने मुख्य भट्ट के रूप में 
भारत का विकास किया जाय । लेकिन इससे भी भारत के उद्योगों का विकास 
करने के सवाल पर साम्राश्यवादियों के रुख में कोई बुनियादी परिवर्तेन नहीं 
हुआ । लेकिन, फिर भी यह लाज़िमी हो गया कि लड़ाई के जमाने में भौद्योगिक 
कारबार में थोड़ी तेज़ी आये । मगर, जैसा कि भारतीय व्यापार एवं उद्योग 
सभाप्नों के संप ( फ़ेडरेशन भाफ़ इंडियन चेम्बर श्राफ़ कामर्स एड इंडस्ट्री ) 
के भ्रध्यक्ष सर बद्रीदास गोयनका ने कहा था कि सड़ाई के ज़माने में भारत में 
उत्पादन में जो कुछ भी उन्नति हुई, वह “मौजूदा कल-कारखानों भौर मशीनों 
को भ्रंधाधुंध चलाकर भोर मजदूरों से कई-कई प्रालियों में काम कराके हुई है । 
लड़ाई में शामिल दूसरे देशो में जिस तरह नये कल-कारखाने खोलकर उत्पादन 
बढ़ाया गया, उस ठरह हमारे यहां नहीं हुमा । हमारे यहां यह चीज़ नहों के 
बराबर हुई ।” इस बात की भी कोई परवाह न की गयी कि मदि भारत के 
विद्याल साधनों का उपयोग नही किया जाता, तो युद्ध -उद्योग संकट में पड़ सकता 
था । भमरीकी टेक्निकल मिशन ने जो सिफ़ारिशें की थीं, भारत सरकार ने उन्हें 
नदी माना, बल्कि उसने कमीशन की रिपोर्ट को प्रकाशित हूँ नही किया घोर 
उसे ताते में बन्द कर दिया ! 


छ० भारत ; वर्तमान और भावी 


भारत के विकास को रोकने की इस नीति को अमल में लाने के लिए 
पूर्वी क्षेत्र की सप्लाई काउंसिल की सेवाओं का खास तौर पर इस्तेमाल किया 
गया । इस संस्था का दफ्तर भारत में था। उसे इस उद्देश्य से क्रायम किया 
गया था कि वह ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न देशों से लड़ाई का सामान और 
रसद वगरा एक जगह इकट्ठा करे और वितरण करे । इसके लिए दलील यह दी 
गयी कि साम्राज्यके कई-कई देशों को एक ही चीज के उत्पादन में लगकर अपनी 
शक्ति का अपव्यय नही करना चाहिए। और इस दत्तील की बुनियाद पर ब्रिटिश 
सरकार ने इस काउंसिल के ज़रिए इसकी पक्‍की व्यवस्था कर दी कि भारत के 
उद्योग आगे न बढने पायें। पूर्त्री-क्षेत्र की सप्लाई काउसिल जिस प्रतिक्रिया- 
वादी लक्ष्य को सामने रखकर काम कर रही थी और जिस तरह काम कर 
रही थी, उसे देखकर प्ग्नेज़ पूजीपतियों ने दिसम्बर १६४० में ही सन्तोष प्रकट 
किया था | 
युद्ध के इस पूरे काल में भारत में ज़रा भी वास्तविक श्रौद्योगिक विकास 
नही हुआ । उल्टे, इस काल में भारत का जैसा भयंकर झोपण हुआ, वसा ब्रिटिश 
शासन के पूरे इतिहास में कभी नही हुआ था । इस बार पिछली लड़ाइयों से भी 
ज्यादा भारी वोका भारतीय जनता के कंधों पर डाल दिया गया । भारतीय 
भ्र्थ-व्यवस्था को इस काल में कितना भारी बोका घसीटना पडा, इसका पता 
लगाने के लिए भारत के सैनिक रक्षा के खर्च और ब्रिटिश सरकार के सैनिक 
रक्षा के ख़चं को जोड़कर कुछ अन्दाज़ लगाया जा सकता है। १६३६ के झाथिक 
समभौते में जिन मदों के खर्च को भारत की सैनिक रक्षा का खर्च माना गया था, 
वह बेहद बढ गया । यहां तक कि कुछ वर्षों में तो वह युद्ध के पहले की कुल 
राष्ट्रीय श्राय का एक-तिहाई तक हो गया । क़रीब इतना ही वह खर्चा था, जो 
ब्रिटिश सरकार से भारत को वापिस मिलनेवाला था। लेकिन इस रकम को 
भारत झपने किसी काम में नही ला सकता था--न तो सोने के रूप में भ्रोर न 
किसी सामान की शक्ल में । रकम वराबर बढ़ती जा रही थी, लेकिन भारत 
उसमें से एक पाई भी अपनी ज़रूरत की मशीनें, वग्ेरा खरीदने के लिए इस्तेमाल 
नही कर सकता था । 
भारत के मालिक की हैसिसत से ब्रिटेन ने पूरा-वूरा फायदा उठाया । दूसरे 
देशों में इस तरह की रकम के बदले में---इस पौंड-पावने के बदले में--वहां लगी 
हुई ब्रिटिश तथा प्रन्य विदेशी पूजी ले लो गयो । पर भारत को इसकी भी इजा- 
जत नहीं मिली । 
इसके प्रलावा, साम्राज्यवादी शासकों ने मारत के डालर-कोप को भी हड़प 
कर लिया । लड़ाई के जमाने में “डॉलर पूल एरेंजमेंट” नामक एक व्यवस्था की 
गयी थी । इसके मातहत “स्टलिय क्षेत्र / के सभी देशों को इसके लिए मजबूर 


भारत में ध्रापुनिकत साध्राज्यवाद ७१ 


किया गया कि अमरीका के हाथ सामान बेचकर वे जितने डालर कमायें, सबको 
एक जगह इकट्ठा करते जाये । झपने इन डालरों के बल पर भारत और अन्य 
देश झमरीका से सीधे कुछ नही खरीद सकते थे । इन डालरों का केवल त़िटिश 
सरकार ही लड़ाई का सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकती थी । 

लडाई का खर्चा चलाने का यह साम्राज्यवादी तरीक़ा परी तोर पर 
प्रंधाधुध मुद्रा-प्रसार पर आधारित था । १६३६ और १६४५ के बीच ६ ग॒ने 
ज्यादा नोट जारी किये गये, जब कि औद्योगिक कारबार का सूचक अ्ंफ १६३६-- 
४० में ११४ से १६४५ में केवल १३२५ तक ही बढ़ा । इस मुद्रा्प्रसार से कल 
कारखानों के मालिकों और फौजी ठेकेदारों को वेघुमार मुनाफ़ा सूठने में मदद 
मिली, मगर भारत की अर्यं-व्यवस्था पर उसका भयंकर प्रभाव पड़ा। युद्ध का 
प्रसली बोका उस जनता पर पड़ा जो पहले से ही भूलों मर रही थी । मजूरियों 
और तनखाम्रो में वार-बार कटोती, खाने-पहनने की चीज़ों का अभाव, देश» 
व्यापी ब्रकाल श्रीर तवाही ओर वरवादी--छ- बरस तक भारतीय जनता को 
तरह-नरह की मुसीवर्ते उठानी पड़ी । 

इस प्रकार मुख्यतया भारत की अपेन्व्यवस्या के प्रति साम्राज्यवाद के 
रुख के कारण भारत पहले से भी भ्रधिक गरीव होकर थ्रुद्ध में से मिकला,। 
न सिर्फ़ भारत की ग्राथिक व्यवस्था का विकास करने का एक बडा अच्छा मौका 
हाथ से निकल गया, वल्कि युद्ध-कालीन बोके के कारण दूसरे महायुद्ध के समात 
होने पर भारत की झाथिक हालत बहुत हो नाजुक हो गयी भौर वह प्रासमान 
को छूतेवाले मुद्रा-प्रसार, महंग्राई प्रौर आम तबाही का ग्रिकार हो यया । 


८, साप्राज्यपादी भीर भारतीय इगारे बाराँ को गठप॑भत 


भारत में साम्राज्ययादी चीति का गंदा थही 4६ २॥। है [8 किशी भर॥ पी 
अंग्रे जो के साझ्राज्ययादी स्वा्भों को कायस रा शाब, उतरी (की प जै।औ। 
तथा उनको भौर मजबूत बनाया णाय । भारत में. धर यो से भती ॥॥ | कापी 
वैधानिक योजनाएं चातवू की हूँ या राजनीसिक पेत7 पते हैं, धमकी पृष्य 34११ 
यही था । यहां तक कि सबसे बाद में १६४७ का थी गा। /टरयैटव--॥तकोती [भा 
भौर भारत तथा पाडिस्तान के डोमीनियर्यों की जो रसापता हुई, गदि उ॥के पीछी 
छिपे हुए वास्तविक भ्राधिक सम्बंधों का प्रध्यमच किया जाये, तो पता परवगा 
कि भारत सपघ झौर पाकिस्तान की दिसावटी झाजादी को प्रा में दरप्रसल 
ब्रिटिश साप्राज्ययाद ने प्रपतें भाधिऊ प्रथुत्य को कायम रखने का प्यास किये. « 
है भौर ऐसी व्यवस्था की है जिसमें बह भारत के झाधपिक विकास पर वि, 
रुख सके भौर साम्राम्यवाद के द्वितों में उसे रोक सके । 


| भारत : वर्तमान गौर भावी 


लेकिन दूसरे महायुद्ध के वाद' जो नाझुक ज्ञमाना आया, उसमें साआ्राज्य- 
बाद की मूल नीति को न सिर्फ़ राजनीतिक क्षेत्र में, दल्कि श्राथिक क्षेत्र में भी 
नये रूपों भोर तरीक़ों की तलाश करनी पड़ी। अब ध्ाथिक परिस्थितियों में 
बड़ा परिवर्तन हो गया था। खास तौर पर, ब्रिटिश पूजीवाद पहले से बहुत 
कमज़ोर हो गया था । अमरीकी पूजीवाद बड़े हमलावर ढंग से बढ़ा चला झा 
रहा था। भौर भारतीय पूजीपति बर्ग की ताकत में भी, बहुत नीचे स्तर पर ही 
सही, कुछ इज़ाफ़ा हो गया था। इन बदली हुई परिस्थितियों में साम्राज्यवादी 
नीति में भी परिवर्तन करना भ्रावश्यक था। इसलिए, सात्नाज्यवाद के हितों 
की रक्षा करने के वास्ते भारत के श्राथिक विकास पर लग्राम कड़ी रखने भोर 
उसे रोकने की नीति, युद्ध के बाद के काल में नये ढंग से झौर नयी शवल में 
लागू की गयी । इन नये रूपों का सबसे श्रच्छा उदाहरण भारतीय कारखानेदारों 
के साथ किये गये वे! सोदे हैँ जिनके द्वारा मिली-छुली भारतीय-पग्रे जी श्रौर 
भारतीय-प्रमरीकी कम्पनियां खोलने की व्यवस्था की गयी है । 
भारतीय इज़ारेदारों (एकाधिकारी पूजीपतियो) श्ौर साम्राज्यवादी 
इजारेदारों के वीच विरोध की झ्राज भी बहुत सी वातें हैँ । लेकिन, इसके बावजूद 
सबसे ताकतवर सांम्राज्यवादी इजारेदारों और प्रमुख भारतीय इजारेदारों के 
बीच किसी माने में गठबंधन भी कायम हो गया है। यह गठबंधन वराबरी के 
झाघार पर नही हुमा है, बल्कि उसमें भारतीय इजारेदारों की हैसियत नीची 
रखी गयी है। भौर इस गठबंधन के भीतर भी विरोध कायम है। लेकिन साथ 
ही, इस गठबंधन से यह भी प्रकट होता है कि व्यवसाय के क्षेत्र में दोनो पक्षों के 
बीच समभ्ौता हो गया है भौर राजनीतिक क्षत्र में दोनों ने मिलकर उभरते 
हुए जब-विद्रोह को दवाने का निश्चय कर लिया है। बड़े पूजीपतियों के बीच 
इस तरह के सौदे १६४५ से ही शुरू हो गये थे । इनसे वह झाधिक प्रष्ठभूमि 
तंयार हुई जिसमें नये वैधानिक समभौते किये गये औ्लौर भारत तथा पाकिस्तान के 
डोमीनियनों की स्थापना हुई । 
युद्ध से हालाँकि भारतीय जनता की गरीबी शौर मुसीबत बहुत बढ गयी, 
लेकिन उससे पूजीपतियों के ऊपर के स्वर का बड़ा फायदा हुप्ना । वड़े-बड़े 
व्यापारियों, सौदागरों, ठेकेदारों भौर कारखानेदारों को दौलत हृद से ज़्यादा बढ़ 
गयी । छड़ाई के कारण उन्होंने बेशुमार मुनाफे कमाये । युद्ध के खतम होते-होते 
भारत के पूजीपति वर्म के प्रास विशाल परिमाण में पूजी इकट्ठा हो गयी थी; 
सेकिन पूजी के इस संचय का भाधार यह नही था कि युद्धनकाल में भारत की 
उत्पादक शक्तियों का बढुत विकास हुप्रा हो, या कोई पास भोयोगिक उलतें 
हुई हो | इसलिए युद्ध समाप्त होने पर भारतीय पूंजोपति वर्ग की इस मांग ने हँंद 
से ज्यादा डोर पकड़ लिया कि भारत/का भोध्योगोकरण होना चाहिए भौर 
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पूजीपतियो को भ्रपनी पूंजी लगाने के नये मो्क़ें मिलने चाहिएं। भारत का बड़े 
पैमाने पर भौद्योगिक विकास करने के लिए अनेक गैर-सरकारी योजनाएं तैयाद 
की गयी । इनमें सबसे प्रसिद्ध वह योजना है जिसे टाटा ग्रुट के प्रतिनिधियों शौर 
दूसरे बड़े पू जीपतियों ने पेश किया था, ओर जो भ्रम तोर पर बम्बई-योजता 
कहलाती है । भ्रपनती अनेक कमज़ोरियों के वावज़ूद इस योजना ने सारे देश का 
ध्यान अपनी ओर खीचा, क्योकि उसमें भारत के लोगों को अपने देश का 
ओऔद्योगीकरण करने की जबर्दस्त इच्छा की फलक थी । 

भ्रतएव, साम्राज्यवाद ने नये युग के अनुरूप अपने को ढालने का प्रयत्व 
किया । अब भारत में ब्रिटिश र्वार्यों की रक्षा करने का एक यही तरीक़ा था 

कि भारत के बड़े पूंजीपति वर्ग से समझौता कर लिया जाय । भ्रब भारतीय 
ओऔद्योगीकरण पर बाहर से नही, बल्कि अन्दर से हमला करने के लिए तैयारी 
आवश्यक थी। भ्रव केवल भारतीय इजारेदारों की मदद से ही भारत को मप्र जी. 
माल के वाजार के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता था । 

सर प्राकिवाल्ड रोलेंड्स ने कहा कि भारत ओर ब्रिटेन के राजनीतिक 
सम्बंध भविष्य मे कैसे भी रहे, यह दोनो के हित मे है कि “उद्योग-ध्ों, व्यापार 
तथा संस्कृति के क्षेत्रों में उनके सम्बंध को पहले से अधिक घनिष्ठ बनाया जाय ।” 
लाई बेवेल ब्रिटेन के पूजीपतियों को यह आश्वासन देते थे कि १६३४ के इंडिया 
ऐक्ट में “व्यापारिक हितों की सुरक्षा” की जो घाराएं हैं, वे हटामी नहीं 
जायेंगी । उसके साथ-साथ उन्होने यह मत भी प्रकट किया कि भविष्य में प्रंग्रेजों 
के झ्राथिक हितों की पूर्ण सुरक्षा का सबसे भ्रच्छा उपाय यह है कि भारत श्रौर 
ब्रिटेन के पूजीपति साभे में व्यवसाय करें। 

१९४५ के बाद से ही भारतीय तथा अंग्रेज इज़ारेदारों के वीच, भ्रौर 
भारतीय तथा धमरीकी इजारेदारों के वोच भी, बहुत से सोदे होते झागे थे । 
जून १६४४ में बिड़ला ब्रदर्स लिमिटेड भौर इंगलेड के नफ़ील्ड ग्रुट के बीच एक 
समझौता हुआ । दिसम्बर १६४४ में टाटा गुट भौर इम्मीरियल कंसिकल इंड- 
स्ट्रीज के बीच इसी तरह का एक समभौता हुमा । बिडला-स्टूडेवेकर समभोते, 
बालचन्द-फ्राइटलर समभौते झोर नेशनल रेयौन कार्पोरेशन की स्थापना के रूप 
में इसी प्रकार भारतीय भौर प्रमरीकी पूजीपतियों के साके में व्यवसाय करने 
की व्यवस्था की गगी । 

भारत के बडे झौर मकोले दजे के पूजोप्रतियों के साथ इस तरह के सौदे 
फरने के भवावा, प्रग्ने उ साम्राज्यवादियों ने योजना बनायी थी कि वे भारत के... 
ठानाशाही देशी राज्यों का विकास भविष्य के प्रपने मुख्य घड्टों के रूप में करेंगे। , 
प्रप्रेंल १६४४ में भारत सरकार ने भपनी प्रौद्योगिक नीति के दारे में जो 5५ 
निकाला थां, उसमें देशो याज्यों के भोदयोगिक विकास के लिए विश्येष - 
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की गयी थी। भारतीय नरेन्द्र-मंडल के मत्री मीर मकबूल पभ्रहमद ने कहा था: 
“देशी रियासतों का विकास करनें के मामले में भारतीयों और अंग्रेजों के साके 
में काम करने की बड़ी सम्भावनाएं हैं ।” 
कई देझ्षी रियासते मैदान में आर भी गयी थी और उन्होंने प्रंग्रेंज़ पूजी- 
पतियों से साका कर लिया था। हैदराबाद राज्य ने श्रपनी गोदावरी घाटी 
योजना का ऐलान किया था। उसमें लगनेवाली कुल पूजी का ४० से लेकर ७० 
प्रतिशत तक भाग अंग्रेज्धों ने देने को कहा था। त्रावण॒कोर राज्य के रेत में 
बहुमूल्य योरियम बहुत मिलता है। उसने थोरियम का विकास करने का पूरा 
झधिकार एक अंग्रेज्ञ कम्पनी के हाथों बेच दिया । 
इस प्रकार, साम्राज्यवाद यह कोशिश कर रहा था कि भारत की धरती में 
प्रंश्रेज़ी बक-पूजी की जड़े श्रौर भी गहरें तक पहुचा दें ताकि भारत में उसका 
भविष्य पूर्णतया सुरक्षित हो जाय । भारतीय उद्योगपतियों से समभोता करके 
इस बात की व्यवस्था की जा रही थी कि भारत में लगी हुई ब्रिटिश पू्जी 
हमेशा सुरक्षित रहे, भौर श्री घनश्यामदास बिड़ला ने, जो भारत के सबसे वडे' 
इजारेदारों में ग्रिने जाते हैं, कहा था : “में नही समझता कि कभी ब्रिटिश पूजी 
जब्त की जायेगी । अग्रे जी कम्पनिया इसी: तरह काम करती रहेगी ।” 
लेकिन इन सौदों झौर समझौतो से भारत का भोद्योगीकरण हरगिज नहीं 
हो सकता था । जैसां कि बिड़ला तथा नफील्ड और टाटा तथा इम्पीरियल 
कैमिकल इ इस्ट्रीज़ के दो महत्वपूर्ण सौदो की शर्तों से बिलकुल साफ है, साभे 
की इन दो कम्पनियों के बनने के फलस्वरूप भारत में व्रुनियादी श्लोर भारी उद्योग 
नही खुलेंगे; रासायनिक पदार्थ एक भ्निश्चित समय तक इंगलंड में ही बनते 
रहेगे, भौर एक भारतीय कम्पनी के नाम से भारतीय जनता के हाय बेचे जायेंगे। 
इसी प्रकार, भारत में केवल ब्रिटेन में बने भोज़ारों श्रोर पुर्जोंको जोडने के 
वर्कशाप खोले जायेगे । जैसा कि २७ दिसम्बर, १६४५ को बाम्दे क्ॉनिकल ने 
एक सम्पादकीय लेख में कहा था : (इस तरह भारत में ) “एक नये प्रकार के 
स्पिर स्वार्थ पंदा हो जायेंगे, जो इस देश का भ्रच्छी तरह भौद्योगीकरए करने 
के रास्ते में भारी र्कावटे डालेंगे।/ 
भारतीय भोर भग्रेज इजारेदारों के बीच इस तरह के झायिक समझोते 
१६४५ में हो बड़े प॑माने पर होने घुरू हो गये ये। १६४६ में इन सौदों से 
मिलता-ऊुलता जो राजनीतिक सममौता हुमा भौर प्रागे चलकर १६४७ में 
भारत भोर पाकिस्तान के डोमोनियनों की जो स्थापना हुई, उसके लिए इन 
भाधिक समझोतों ने एक महत्वपूर्ण इप्भूमि का काम किया या । बड़े-बढ़े भार- 
तीय और साम्राज्यवादी इजारेदारों के बीच झाशिक सहयोग के इत समकौतों का 
झागे घतकर किस तरह विकास हुप्ला, यह तयी डोमीनियन सरकारों की प्राधिक 


चातवां अध्याय 


खेती का संकट 


भारत की मोज़ूदा समाज-व्यवस्था, जो साम्राज्यवादी शासन के भ्रन्तगंत 
विकसित हुई है, जनता के जीवन के लिए गला धोंटनेवाला शिकंजा बन गयी है। 
इस व्यवस्था की नीव का पता लगाने के लिए खेती के सम्बंधों के क्षेत्र में चलना 
होगा । परिवर्तन की श्रत्यन्त शक्तिशाली प्रेरक शक्तियां भी इसी क्षेत्र में पंदा हो 
रही हैं श्रौर बल-संचय कर रही हैं। ये शक्तियां मौजृदा समाज-व्यवस्था को वदल 
डालेंगी श्लोर एक नयी व्यवस्था के लिए रास्ता खोल देंगी । लेकिन खेती की 
समस्या को देश की साधारण अर्थ-व्यवस्था से अलग करके उसका प्रध्ययन नहीं 
किया जा सकता | जब १६२६ में खेती की जांच करने के लिए एक शाही कमी- 
शन निधुक्त किया गया, तो ब्रिटिश सरकार ने भ्रपती हिंदायतों में उसे यह चेतावनी 
दी थी कि “भूमि के स्वामित्व तया जोतो की मौजूदा, व्यवस्था के विपय में, भ्रपवा 
मालगरुज्ारी तथा श्रावपाशों के बन्दोवस्त को मोज़ूदा प्रणाली के बारे में कोई 
सिफारिश करना कमीक्षन के क्षेत्र के बाहर होगा ।” यह तो वंसे हो हुप्ना जेंसे 
हेम्लेद नाटक में से डेनमार्क के राजकुमार को निकाल दिया जाय | 

खेती के मौजूदा संकट के पीछे जो बुनियादी सवाल काम कर रहे हूँ, ये 
इस प्रकार हैं : 

(१) खेती पर भावादी का उरूरत से उयादा दबाव, क्योकि लोगों के 
लिए दूसरे भ्राथिक रास्ते सब बन्द हैं; 

(२) जमीन के इजारे का झसर झौर किसानों पर जो तरह-तरह के बोके 
लदे हुए हैं, उनका प्रभाव; 

(३) खेती के कोझल का नीचा स्वर ओर उसके विकास को रोकनेवाले 
कारण 
(४) प्रोपनिवेशिक तथा भर्ध-भौपनिवेश्निक पर्य-व्यवस्था की परित्यितियों 
के कारण सेतीं में दहराद प्रा जाना पर उसका पतन होने लगना; 


खेती का संकट ७७ 


(५) किसानों की अधिकाधिक तेजी से बढ़ती हुई गरीबी, ५ जोतों का 
छोटे-छोटे टुकड़ों में बंदते जाना, भोर भाग पैमाने पर किसानों के खेतों का उनके 
हाथों से निकलते जाना; 


(६) इस सबके परिणामस्वरूप किसानों में वर्ग-भेदों का बढ़ना भोर 
उसके कारण किसानों की एक बढ़ती हुईं संख्या का, जो कही-कही तो एक-तिहाई 
से लेकर भाधी तक पहुंच जाती है, भूमिहीन स्वेहारा की हालत में पहुंच जाना ) 


इन तमाम कारणों का अध्ययन करके ही खेती के संकड का कोई हल 
निकाला जा सकता है। 


१, खेती पर ज़रूरत से ज़्यादा दृधाघ 


भारत में श्रावादी का प्रधिकतर भांग खेती पर निर्भर करता है; मगर पश्चिमी 
योस्प के उन देशों में, जहां काफ़ी भ्रौद्योगीकरण हो छुका है, बिलकुल दुसरी 
हालत है। ग्रव्सर इस फर्क को इस तरह पेश किया जाता है जैसे यहू कोई प्राकु- 
तिक घटना हो; इससे भारतीय समाज के पिछड़े हुए स्वरूप का प्रमाण मिलता 
है, भ्ोर इसलिए जिसकी दजह से हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि इस 
समाज में किसी परिवर्तत का सुझाव देते के पहले खूब सोच-समझक लिया जाय ! 
इसका सबसे भ्रच्छा उदाहरण १६१८ की मांटम्यू-चेम्सफ़ोर्ड रिपोर्ट का यह 
अंश है : “यदि पूरे भारत को लिया जाय तो २२ करोड़ ६० लाख प्रादमी घरती 
के सहारे जीते हैं, भौर २० करोड़ ८० लाख प्रत्यक्ष या अ्रपत्यक्ष रूप ते, अपनी 
या भौरों को ज़मोन को जीत-बोकर जीविका कमाते हैं।” १६३० की साइमत 
कमीशन की रिपोर्ट में ऊपर का यह भ्रंश उद्धृत करने के बाद मह भ्राशाजनक 
निष्कर्पे निकाला गया था कि इस कारण परिवर्तन "सचमुच बहुत ही पीरे-धीरे 
हीना चाहिए ६” 
सामज्राज्यवाद परिस्थिति का सदा यही भोंडा चित्र पेश करता है। उससे 
यह बात कभी प्रकट नहीं होने पाती कि भावादी के तोन-चोयाई भाग के एकमाल 
धंधे के रूप में खेती पर भाज जो हद से ज्यादा बढ़ा हुआ, झसतुलित भर झप- 
व्ययी दबाव दिखाई देता है, वह इस पैमाने पर केदल आधुनिक काल में ही 
दिलाई पड़ा है भोर सीधे-सीधे साम्राज्यवादी शासन का परिशाम है। पंप्रेणी 
राज्य में भ्रावादी का खेती पर निर्मेर करनेवाला भाग बराबर बढ़ता गया है । 
यह इस बात का सूचक है कि साम्राज्यवाद के आते के पहले उद्योग-धंघों भोर 
खेती के दोच जो संतुलब था, वह नए हो गया है भोर भारत साम्राज्यवाद का 
सेतिहर पिछतग्यू दवकर रह गया है । 


७८ भारत : यर्तेमान प्रौर भावों 


असली चित्र पिछले पचास वर्षों की जन-गणना की सरकारी रिपोर्टों में 
मिलता है। १८६१ में आबादी का ६११ प्रतिशत भाग खेती प्र निर्भर था; 
१६०१ में ऐसे लोगों की संख्या ६६-४५ प्रतिशत हो गयी, १९११ में ७२२ प्रतिशत 
और १६२१ में ७३ ० प्रतिशत | १६३१ की जन-गणना में ऐसे लोगों की संख्या 
६५ ६ प्रतिशत दिखायी गयी है। लेकिन संख्या सचमुच कम नहीं हुई थी, केवल 
वर्गो-करण के तरीक़े में थोडा परिवर्तन हो जाने से यह दिखावटी कमी हो गयी 
थी। और १६३१ की जन-गणना के बाद सरकारी संख्या फिर बढ़ गयी भौर 
१६५१ में ६१५६ से बढ़कर ६६“८ हो गयी । 

खेती पर इस तरह दबाव बढ़ने के साथ-साथ, उन लोगों क्षी संख्या कम 
होती गयी है जो उद्योग-धघों पर निर्भर करते हैं ॥ ऐसे लोगों की सख्या १९११ 
में कुल भावादी की ५'५ प्रतिशत थी; वह १६३१ में ४“३ प्रतिशत रह गयी । 
१६४१ में लड़ाई का ज़माना होने के कारण वह थोडी वढ गयी थी और ५१ 
प्रतिशत हो गयी थी, लेकिन १६५१ में फिर ४६ प्रतिशत रह गयी | १६११ में 
अविभाजित भारत की झ्रावादी ३६ करोड़ ५० लाख थी। उसमें से १ करोड़ 
७५ लाख आदमी उद्योग-धंधो में काम करनेवाले मजदूर थे; जब कि १६५१ में 
भारत सघ की आबादी ३५ करोड ६० लाख हो जाने पर भी वहां केवल १ 
करोड़ ६७ लाख मज़दूर उद्योग-धघी में काम करते थे । इससे पता चलता है कि 
« प्रनुद्योगीकरण ” की सत्यानाक्षी क्रिया भ्रव भी जारी है। प्र्थात, हाथ से 
चलनेवाले पुराने उद्योग-घंघे न९ हो गये हैं, लेकिन उनकी जगह लेने लायक भाषु- 
मिक उद्योगों का विकास नहीं हुआ्ला है, जिसके फलस्वरूप खेती पर श्ावादी का 
दबाव वराबर बढता जा रहा है । 

इसके साथ-साथ खाने-पीने की चीजों की फ़सलो के मुकाबले में देश से 
बाहर जानेवाली भनन्‍्य चीछों की फ़सलों की पंदावार बढ़ गयी है। १८६२-६३ 
झभौर १६१६-२० के बीच खाने-रीने की चौजो की फ़सलों के रकबे में केवल ७ 
प्रतिशत की बढ़ती हुई, जब कि भ्रन्य चीज़ों को फसलो का रकवा इसी भरसे में 
४३ प्रतिशत बढ़ गया । 


२. खेती प्रर क्षरूरत से ज़्यादा दवाघ फे नतीजे 


खेती पर दबाव बढ़ जाने का यह मतलब होता है कि भारत की मौद्धदा पिछड़ी 
हुई खेती को एक बढ़ती हुई भावादी के हर बरस पहले से बड़े माय को जीविका 
के साथन देने पढ़ते हैं । 

दूसरी प्रोर, जमीन के इजारे तथा किसानों की पीठ पर से हुए शोषण 
के प्रसहनीय बोक के कारण खेती का विकास ऐसे बधनों में जकुड़ कर रहू गया 


खेती फा संकट छह 


है जो खेती का गत्ता पट डाज़ रहे हैं, और इस कारण मौजूदा ढंग की रोती 
बढ़ती हुई भ्रावादी को इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में प्रधिकाधिक' भ्रसमर्षे 
होती जाती है। 

इसी भवर में फंसकर भारत की सेती दम तोड़ रही है। सेती के बढ़ते 
हुए संकट के पीछे यही चीज है। इसीका यह परिणाम हो रहा है कि सेती के 
विकास में ठहराव श्रा गया है; यहां तक कि खेती पद लदे हुए श्ररहनीय बोझ 
के कारण पंदावार के वर्तमान स्तर के भी गिरमे के चिन्ह दिखायी दे रहे हैं, और 
खेती करनेवालो को हालत तबाह श्रौर बस्‍्वाद होती जा रही है । 

खेती पर बढ़ते हुए दवाव का यह मतलब होता है कि हर सैती फरनैवाते 
को जितनी जमीन मिल सकती है, उसमें बराबर कमी भ्राती जा रही है । १९६१ 
में सर थोमस होल्डरनेस्स ने लिखा था : * 

“भारत की जमीन ने सिर्फ़ इस बड़ी भारी प्राबादी को भौणा 
देती है, बल्कि उसके एक काफ़ी बढ़े हिस्से, फो उन चीज़ों फी पैदावाद कीं 
लिए भलग कर दिया गया है जो देश के बाहुर भेजने के लिए औगी जाती 
हैं... । इस तरह इस्तेमाल होनेयाली घमीन को पटाने धर जो परभीग 
बचती है... हम देखेंगे कि बहू भारत फी कुल झागावी ते भीच है (पर 
फ़ी प्रादमी से क्यादा नहीं पड़ती । इसलिए, ३ एकड़ की ध्रशगी में भी 
कुछ प॑दा हो पाता है, उसी से भारत की भ्रायवी की गीजा। शीर फू ॥॥ 
तक कपड़ा भी मिलता है। 
खेतो के जितने भी प्लौकड़े शिराते हैं, उससे खाई जाओ ज॥॥ ॥ह 

अत्यधिक दबाव का ही चित सागते भागा की । मे हीगे हाष्य ही जिला ह महा वी 
कोई इनकार सदी कर धकरा । सगे जवीम के लिए आधासिक बू। कै. ह॥ 
पुरानी भोर भराबर बढ़गी जागेताली एल के. पिव/ कह है | ॥॥॥ 
तम्य केवल एश दिशा मे इंगित कह है भी! वर्ज वही [| है [॥ 7 हॉ 
रूस की सेती के इसी प्रकार के तब्य इभ। कर थे । 


३. खेती में ठाशाव भौर खेती फा तप 


(इन्‍्तु समस्या यह नहीं है कि भारत में जमीन की ऐेपी कती है जी ॥१॥| ॥ रस 
मे भोर कभी भो पूरी हो ही नदी सकती । भारत थ॑ | भी ते) थी १४। ५ 4॥ 
पड़ती है, यह इस कारस पेंदा हुई है कि पाज भी ऐेती के तायक जिती अभीर्म 
मौजूद है, उसझा पृरान्‍यूरा उपयोग नहीं किया जाता। इसकी एहैं हैं १९ है 
तरह के बंधन घोर विकास की सरफ सापरवादी । दूसरे, मह भी - 
बैदा हुई है कि जिस जमीन पर छेती दोोती भी है, उस पर खा 


घ० भारत : पतंमान और भावों 


बहुत नीचा है । इसकी वजह है मोज्ुदा समाज-व्यवस्था के असहाय बोक जिन्होंने 
खेती के कोशल को पंग्रु बना रखा है, श्रोर कौशल की उन्नति तथा बड़े पैमाने 
के संगठन के रास्ते में झानेवाली अ्रनेक वाघाएं । 
भारतीय अर्थशास्त्री आर. के. दास ने १६३० में प्रमुमान लगाया था 
कि खेती के लायक देश में जितनी ज़मीन है, उसका ७० प्रतिशत भाग बेकार 
पड़ा है श्रोर केवल ३० प्रतिशत भाग पैदावार के काम में लाया जाता है । 
/ १६३६-४० में ब्रिटिश्ञ भारत में खेती का रकवा ” श्षीपंक सरकारी भाकड़ी 
से पता चलता था कि उस साल देश में कुल ३५ करोड ५० लाख एकड़ जञमीत 
ऐसी थी जिस पर खेती हो सकती थी; लेकिन उसमें से केवल ५६ प्रतिशत 
जमीन पर ही फसल बोयी ययी थी, १३२ प्रतिशत ज़मीन को जोतकर बिना 
बोये छोड दिया गया था, श्रोर २७३ प्रतिशत जमीन खेती के योग्य होने पर भी 
एकदम बेकार पडी थी। १६४६-५० के भारत संध के झाकड़े बताते हैं कि 
जंगलों को छोड़ देने पर देश में जमीन का कुल रकबा ७१ करोड एकड़ था; 
उसमें से २८ करोड ३० लाख एकड, यानी ४० प्रतिशत पर फसल बोयी गयी 
थी, ५ करोड़ १० लाख एकड, यानी ८ प्रतिशत को जोतकर बिना बोये छोड़ 
दिया गया था, और २३ करोड ३० लाख, यानी ३३ प्रतिशत ज़मीन एकदम 
खाली पडी थी, जिसे जोता भी नहीं गया था । 
यह कंसी जमीन थी “जो एकदम खाली पड़ी थी” और “जिसे जोता 
भी नही गया था,” ओर क्या कारण था जो उस पर खेती नही की गयी ? 
इस प्रश्न का उत्तर सर जेम्स के की रिपोर्ट ने १८७६ में ही दे दिया था । 
उसमें कहा गया था : “देश के विभिन्‍न हिंसस्‍्सो में ऐसी वहुत सी भ्च्छी मीन 
बेकार पडी है जिस पर जंगल लगे हुए हैं श्रोर जिसे साफ करके खेती के योग्य 
बनाया जा सकता है । लेकिन इसके लिए पूजी की दरकार होगी भोर लोगों के 
पास बहुत कम पूजी है जो ऐसे कामो में लगा सके ।/ 
यह काम तो केवल एक सामूहिक संगठन ही कर सकता है झौर वह भी 
सरकारी मदद से । लेकिन साम्राज्यवाद ने इस ज़िम्मेदारी को कभी महसूध नहीं 
किया । घुरू में ब्रिटिश सरकार ने सिंचाई तथा सावंजनिक निर्माण के कार्यों की 
झोर जो लापरवाही दिसायी थी, उसके लिए वह काफी कुख्याति प्राप्त कर छुकी 
है भोर मायस ने तो वहुत दिन पहले उसका उल्लेख किया था। उन्होंने लिखा 
या: “भारत में पंग्र जो ने प्पने पूर्वाधिकारियों से विरासत में मिले श्रर्य तथा 
मुद्ध विभागों की जिम्मेदारी तो झपने ऊपर भोदी, मयर सार्वजनिक निर्माण के 
कार्यों की जिम्मेदारी की तरफ उन्होने एकदम लापरवाही बरती । खेती के पतन 
का यही कारण था ...।” १८३८ में जो. यौम्पसन ने, १८४४ में सर 
झार्थर फौटन से, १८४८ में मोटगोमरी मार्टिन ने और १८४८ में ही जोस ब्राइट 


खेती का संकट घर 


ने सार्वजनिक निर्माण के कार्यो के प्रति ईस्ट इंडिया कम्पनी की उदासीनता का 
उल्लेख किया था । 

कोई यह ने सोचे कि यह उदासीनता झौर लापरवाही केवल पुराने जमाने 
में ही दिखाई गयी थी और बाद के काल में पंग्रेज़ों का रख यह नही रहा 
था। इसलिए, यहां बंगाल के सिचाई-विभाग की समिति की १६३० की रिपोर्ट 
का उल्लेख कर दैना श्रनुचित न होगा जिसमें साफ-साफ कहा गया झा कि इस 
प्रान्त के आर्थिक जीवन के लिए नहरों ओर नदियों का बहुत ही निरायिक 
महत्व है, लेकिन उनकी ओर जो लापरवाही दिखायी गयी है, उससे हालत 
इतनी बिगड़ गयी है कि “अब उसे सम्भाला नहीं. जा सकता श्रोर यह इलाका 
लाडिमी तौर पर धीरे-धीरे दलदल श्रौर जंगल में बदल जायगा |” १६३१ में 
पानी के प्रमुख इंजीनियर, सर विलियम विलकोक्स ने बंगाल की सिंचाई- 
व्यवस्था की बियड़ी हुई हालत पर जो मत प्रकट किया था, वह भी कम महत्व- 
पूर्ण नही है। “उन भाधुनिक प्रशासकों झोर भफ़सरों की सर चिलियम बिल- 
कौक्स ने सख्त आलोचना को है, जो हर मुमकिन मोक़े पर विशेषज्ञों से सलाह 
लेने तो बैठ जाते हैं, पर जिन्होंने इस सत्यानाशी परिस्थिति में सुधार करने के 
लिए---जो पीढ़ी-दर-पीढी' विगडती ही जा रही है--कुछ भी नही किया है ।/ 

इसलिए, सरकारी लापरवाही और उसके फलस्वरूप हालत का बराबर 
बिगड़ते जाना---सह भग्रेंज़ी राज के केवल पहले डेढ़ सौ वरसों के पुराने इति- 
हाम्न की ही विशेषता नही है । झराधुत्रिक काल में भी यह बात बदस्तूर जारी रही 
है। १६३० की एक सरकारी रिपोर्ट के झब्दों में ” जमीन खेती से निकलती 
जा रही थी ”---ओऔर यह ठीक उस बक्त हो रहा था जब कि दैश में ज़मीन की 
भयानक कमी थी भौर जितनी ज़मीन पर खेती हो रही थी उसके लिए किसानों 
में भयंकर छीना-कृपटी चलती थी । 

गावों में ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ लगाकर खेती करनेवाले मारतीय किसानों 
को न सिर्फ़ खेती के लायक जमीन के केवल दो-तिहाई भाग पर ही भ्रपनी फ़्सलें 
पंदा करनी पड़ती हैं, वल्कि इस सीमित रक़वे की खेती में भी समाज की परि« 
स्थितियों, किसानों पर लदे कमरतोड़ वोक, उनको हद दर्जे की ग्ररोबो भोर 
पिछड़े हुए कौधल का यह मतलब होता हैं कि उस देश में--जहां जमीन के सहारे 
जीनेवालों को संख्या सभी देशों से प्रधिक है---धूरी भर्य-व्यवस्था के भ्रसंतुलन 
के कारण, उत्पादन का स्तर प्रन्य किसी भी देश से नीचा है। १६४५ में भारत 
में गेहूँ की उपज फ़ो एकड़ केवल ६७१ पाउंड (प्र्यात लगमस ८ सन १ ५ 
सैर) थी, जब कि उत्ी वर्ष भ्रमरीका में गेह की उपज फ़ी एकड़ १,०३३ पाउंड 
(पर्पात लगभग १३ मन) भोर फ्रांस में फ्री एकड़ १,००६ पाउंड ( पर्धात 


लगमग वाड़े १२ मन ) थी। मसारत में (वर्मा के साथ ) पान की पैदावार फ़ी 
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एकड़ ८०५ पाउड (भर्थात लगभग १० मत २३ सेर ) थी, जब कि उसी साल 
अमरीका में फी एकड १,४८२ पाउड (अर्थात लगभग १८ मन २१ सेर) और 
जापान में २,३०७ पाउड (पर्थात लगभग २८ मन ३८३ सेर ) की उपज हुई 
थी। खेती पर आबादी का जबर्दस्त ददाव और कौशल का पिछड़ापन श्रम के 
भयानक अपबव्यय के रूप में प्रकट होते हैं । भारत में २६ एकड जमीन के पीछे 
एक झादमी खेती करने में लगा हुआ्नमा है, जब कि ब्रिटेन में १७३ एकड़ और 
जर्मनी में ५४ एकड के पीछे एक आदमी खेती का काम करता है। 
लेकिन भारत में कम उपज होने का कारण यह नही है कि यहां की 
धरती प्राकृतिक रूप से ही कम उपजाऊ है। १६३१ की भारतीय सेट्रल वेकिय 
जाच कमिटी ने अपनी रिपोर्ट ( मैक्ट्टगल स्मृतिपन्न ) में लिखा है : “कहा जाता 
है कि भारत की धरती कुदरती तोर पर कम उपजाऊ है। यह वात सही मही 
है। वह कमर उपजाऊ हो गयी है, पहले से' ऐसी सही थी ।” इसके अलावा, इसी 
स्मृतिपत्र मे यह भी कहा गया है कि यह बात नही भूलनी चाहिए कि "भारत 
में ज़मीन के एक हिस्से पर हर साल दो फसल लगायी जाती है .। इससे जो 
फ़ायदा होता है, उससे सूखे से होनेवाला नुकसान पूरा हो जाना चाहिए ...। 
अश्रत. ग्रामीण भारत की गरीबी के लिए यहा की धरती जिम्मेदार मही है। 
खेती का उत्पादन ने सिर्फ भ्राज बहुत नीचे स्तर पर है, वल्कि साम्राज्य- 
याद का पूरा इतिहास इस बात के प्रमाणों से भरा पडा है कि भारत की सती 
की उत्पादन-शक्ति वराबर गिरती गयी हे । यदि १६३६-३७ से लेकर १६३८- 
३६ तक का झौसत निकाला जाय, तो दूसरे महाथुद्ध के पहले भारत में श्रनाज 
की फी एकड उपज ५७७ पाउड (यानी, लगभग ७ मन साढ़े ८ सेर ) थी, बह 
१६४४-४५ में ५३३ पाउंड (करीब ६ मन साढे २६ सेर ) रह गयी, १६४६- 
५० में ५२० पाउड (करीब ६ मन २० सेर ) हो गयी, और १६५०-५१ में तो 
यह ४८० पाउड (करीब ६ मन ) पर पहुच गयी । 
इस तरह, यदि हम केवल झाम परिस्थितियों को देखें और सेती की पैदा- 
बार की प्रवृत्तियों पर ही विचार करे, और झ्ागे बढ़ते हुए सामाजिक विशेधों 
की प्रोर ग्रभी ध्यान न दें, तो भी हर दृष्टिकोण से विकास के पूरे इतिहास से 
यही प्रकट होता है कि भारत की सेती का सकट दिन-ब-दिन झ्रधिकाधिक गहरा 
होता जा रहा है। १६४७ के बाद हाल के जमाने में जो घटनाए हुई हैं, उन 
पर विचार करने पर भी यही पता चलेगा कि १६५१ के बाद पच-वर्षीय योजना 
के मातदत सेती की पैदावार में योडी बढती हो जाने के वायद्भुद, यहू संकट हल 
होने से प्रभो बदुत दूर हे भोर उल्टे प्रोर विकट रूप घारर्प करता जा रहा है । 
इस बढ़ते हुए संकट का कारण प्राकृतिक परिस्वितिया नहीं हैं। ते ही 
उसझा कारण किसानो में कौशल झवबवा क्षमता का अनाव है। जिन सीमाओं 


खेती फा संकट छडे 


के भीतर उन्हें काम करना पड़ता है, उनको देखते हुए यह नही कहा जा सकता 
कि भारतीय किसानों में इन ग्रुणों का श्रभाव है । इस सकट का यह कारण भी 
नही है कि भारत के किसान स्वभाव से पिछड़े हुए हैं। नहीं; इस सकट का 
कारण साम्राज्यवादी शासन और वे सामाजिक सम्बंध हैं जिनको यह शासन 
क्रायम रखता है श्र जिनकी वजह से खेती पर आबादी का दवाव बढ़ता जाता 
है, जिनकी वजह से खेती के विकास में ठहराव भरा गया है श्र उसका पतन 
होने लगा है, जिनके कारण अभ्रधिकतर किसासों को दित-व-दिन बढ़ती हुई 
परेशानी की जिन्दगी बितानी पड़ती है श्रोर आधा पेट खाकर रह जाना पड़ता 
है, और जिनके फल-स्वरूप ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गयी हैं जिनका एकमात्र 
परिणाम और एकमात्र हल समाज की जड़ो तक जानेवालो एक क्रान्ति ही हो 
सकती है । भव प्रावश्यक है कि खेती के इन सामाजिक सम्बधों पर विचार किया 
जाय । उनसे हमें पता चलेगा कि भारतीय क्रान्ति की कौन सी प्रेरक-शक्तियां हैं । 


“आठवां श्रध्याय 


किसानों पर बोर 


खेती फी पैदावार में जो सकट दिखाई पडता है, वह खेती के सामाजिक 
सम्बंधों के भ्रन्दरूमी संकट का केवल बाहरी स्वरूप है। 

साम्राज्यवादी शोपण की परिस्थितियों में तरह-तरह के छोटे मुफ़्तखोरों 
की एक पूरी सेना तैयार हो जाती है, जो पूरी व्यवस्था पर निर्भर रहते हैं 
और उसके प्रभिन्‍त श्रग बन जाते हैं । इसके परिणामस्वरूप न केवल किसानों 
पर लदा हुआ बोका बढ़ता जाता है, बल्कि उतमें वर्ग-मेद भी बराबर बढ़ते 
जाते हैं भोर भ्रधिकतर किसानों से उनके खेत छिनते जाते हैँ । जिन किसानों से 
ज़मीन छिन जाती है, उनकी हालत कम्मी या भ्रर्ध-ग्रलाम किसान जैसी हो जाती 
है या फिर वे भूमि-विद्ीन सवंहारा की बढ़ती हुई सेना में भरती हो जाते हैं | 
पही वह क्रिया है जी झ्रावेवाले तूफान की सूचना दे रही है। 


१. ज़मीन का इजारा 


अग्रेजी राज के पहले भारत में जो परम्परागत भूमि-व्यवस्था कायम थी, उसमें 
ज़मीन किसानों की समझी जाती थी और सरकार को उपज का एक हिस्सा 
मिल जाता या--जो हिन्दू राजापों के राज में बारहवें भाग से लेकर छठे भाग 
तक हुमा करता था, भौर जिसे मुगल बादशाहों ने बढ़ाकर एक-तिहाई कर 
दिया था। जब मुग्रल साम्राज्य के संडहरों पर भग्रेज्ों ने भ्रपने गज की इमारत 
खड़ी की, तो उन्होने उमीन की भाव से सरकारों सर्चा चलाने की प्राचीन पद्धति 
तो प्रपठायी, पर साय ही उसका स्वरूप उन्होंने बदल दिया । भौर ऐसा करके 
दरप्रसल उन्होंने भारत की ध्रूमि-व्यवस्पा को ही बदल डाला। जिस समय 
उन्होने घासन की बागढोर संभाली, उस समय तक भारत का पुराना झासन 
प्रबंध जर्जर भौर भव्यवस्यित दो चुका था। उस समय ऊफिसानों को हुद से 


किसानों पर योऋ घ्भ्‌ 


ज़्यादा चूसा और लूटा जाता या। लेकिन, फिर भी गांव की सामूहिक समाज- 
व्यवस्था और भूमि के साथ उसका परम्परागत सम्बंध, मोदे तोर पर उस वक्त, 
तक नही टूटा था । किसानों को जो कुछ राज्य को देना पड़ता था, वह उस वक्त 
भी वापिक उपज का एक हिस्सा ही होता था; और पैदावार चाहे फम हो या 
ज़्यादा, हर साल एक निश्चित जोत की एक निश्चित मालगुज़ारी देने की प्रथा 
अभी नही जारी हुई थी । 

झव्यवस्या श्रौर श्राजकता के श्रसामान्य काल में किसानों को जिस दुरी 
तरह चूसा जाता था, वह नये विजेताओं को सामान्य ढंग मालुम पडा । उन्होने 
समभा कि भारत में किसानो को कसकर चूसने का ही चलन है भोर उन्हीने 
इसीसे शुरूआत की । उस काल के डॉ. बुकानन, बिशप हेवर, घोौम्पसन भौर 
गैरट जैसे लेखकों की रचनाओं से मालूम पड़ता है कि थुरू में नये शासकों में 
पहले से ज़्यादा वसूल करके दिखाते की प्रवृत्ति काम कर रही थी, या धायद 
बसूलयावी की पहले से श्रधिक कुशल और कारगर व्यवस्था के कारण किसान 
पहले से ज़्यादा चूसे जाने लगे ये। १६२९१ में डॉ. हैरोल्ड मेनन ने दकन के 
एक गांव के हर तरह के प्ांकड़े जमा किये । उन्होने पाया कि प्ंग्रे ज्ञों के पहले 
किसानों से ली जानेवाली मालगुछझारी और भ्रग्न॑ज्ञी राज क़ायम हो जाने के 
बाद ली जानेवाली मालगुज्ञारी में बहुत फ़र्क है। उन्होने सिखा : “ प्रंग्रे जों द्वारा 
जीत लिये जाने के बाद ( गांव की ) हालत एकदम बदल गयी, जब कि १८२३ 
में २१२१ रुपये की मालगुजारी वसूल की गयी जो ने पहले कभी सुती गयी 
थी, न देखी गयी थी, भौर गाव का खर्चा १८१७ का पशाधा रह गया ।/ 

बंगाल में, मुगल दादशाह के प्रतिनिधिमों के शासन का श्रतिम वर्ष 
१७६४-६५ था। उस साल वहा ८१८,००० पौंड की मालगुजारी वसूल हुई 
थी । जब बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथों में प्रामी तो उसने 
पहले साल ही, १७६५-६६ में मालगरुजारी को बढ़ाकर १,४७०,००० पोंड कर 
दिया। १७६३ में बंगाल में इस्तमरारी वन्दोवस्त हुम्मा। उस साल कम्पनी ने 
३,०६१,००० की मालग्रुज़ारी वसूल की । 

कम्पती प्रपने पूरे राज से जो मालग्रुडाटी वसूल करती थी, वहू कुल 
मिलाकर १६००-०१ में ४२ लाख पोंड हुई थी मोर १८५७-५८ तक, जब 
भारत के धासन को बागडोर कम्पनी से लेकर सुद ब्रिटिय सरकार ने भपने 
दामों में समालो, वह बढ़कर १५३ लाख पौंड हो गयी पी ( यह बढ़ती उ्यादावर 
इलाका बउने से हुई थी, सेकिन साय ही मालगुडरी को बड़ी हुई दर भी 
उसका एक कारण थी ) ॥ द्विटिथ सरकार के सीपे धासन में मालग्रुवारी की 
रफ़्म बदकर १६००-० १ में १७५ लास पौंड घौर १६११-१२ में २०० सास 
पोड हो गयो ॥ १६३६-३७ में मालगुडारी २३६ लाख पोंड हो ययी थी । 


छ६ भारत : वर्तमान और भावी 


ग्राधुनिक काल में ज़मीन के जो बंदोबस्त हुए हैं, उनके झांकड़ों को देसने 
पर लगेगा कि अंग्रेजी राज के शुरू के जमाने के मुकाबले में वाद में उपज का 
पहले से कम भाग किसान से लिया जाने लगा था । लेकिन उस वक्त तक शोपरा 
के दूसरे तरीक़ों का महत्व इसी अनुपात में बढ़ गया था । पुराने जमाने के सीधे 
वसूल किये जानेवाले सिराज की जगह पर--जिसका कि मुख्य आधार किसानों 
से लो जानेवाली मालग्रुज्ारी थौ--आ्रधुनिक वंकन्यूजी के तरह-तरह के शोषण 
के झूपो का जाल देश में बिछ गया था और उसके कारण भारतीय भर्थे- 
व्यवस्था में छोटे मुफ्तखोरों की एक पूरी सेना पैदा हो गयी थी। फिर भी, 
ब्राधुनिक काल में हर नये बंदोबस्त के समय मालमुज़ारी की दर को बढ़ा देने 
की ही प्रवृत्ति नज़र भ्राती है, जिसके फलस्वरूप जन-विद्रोह के आन्दोलन जन्म 
लेते हैं । १६२८ में काग्रेस के नेतृत्व मे नये बंदोवस्त के जरिए मालग्ुज़ारी बढ़ा 
देने के खिलाफ बारदोली में 5७,००० किसानों का एक सयुक्त आन्दोलन चला। 
इससे मजबूर होकर सरकार को यह मानना पडा कि मालग्ुआारी बढाना 
अ्रनुचित था श्रौर उसने उसकी दर कम कर दी । 


२, भूमि-व्यवस्था में रूपान्तर 


शुरू के जमाने में मालग्रुज़ारी की दर में जो बढ़ती हुई, उससे भी प्रधिक महत्व- 
पूर्ण बात यह थी कि भारत के अंग्रे ज़ो द्वारा जीत लिये जाने के बाद बहा की 
भूमि-व्यवस्था में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गया ॥ अग्रेज्ों के श्राते से पहले 
भारत में एक परम्परा धी कि साज भर की उपज का एक हिस्सा “राजा का 
माग ” माना जाता था जो साके में खेती करनेवाले किसान, जिनका प्रमोीच 
पर संधुक्त स्वामित्व होता था, या अपने ग्राव का खुद प्रधध करनेवाला आमीण 
समाज, पिराज या कर के रूप में शासक को दे देता था। सालाना पंदाबार के 
घटने-बढसे के साथ “राजा का भाग ” भी अपने-प्राप पटनवढ़ जाता था। 
प्रंग्रे जों दे इस पुरानी परम्परा को सतम करके एक निश्चित नकद रकम के 
रूप में मालगुजारी लेना शुरू किया। यह रक़म जमीन के हिसाब से ते की 
जाती थी, प्रौर साल भर में पेदावार चाहे कम हुई हो था उयादा, जो रकम 
पहले से त॑ कर दी गयी थी वही वसूल की जाती थी । और प्रयादातर माल- 
गुजारी भलग-प्रलग व्यक्तियों पर लगावी गयो थी, जो या तो खुद खेती करने 
याले काइतऊकार थे या सरकार द्वारा नियुक्त फिने गये उम्ीदार थे । इसके बाद 
भो जो कसर बची थी, वह मारत में इगलेंड के ढंग वी जमोदारी प्रया प्रोर 
बढ़ा की पूजीवादी कानून व्यवस्या जारी करके पूरी कर दो गयी । यह मारी 
भरझम व्यवस्या भारत की प्नर्य-व्यवस्या के लिए एक बिचठुल परदेसी चीव थो; 


किसानों पर दोऋ च्छ 


और इस व्यवस्था को देश पर लागू करती थी एक ऐसी विदेशी नोकरश्ाही-- 
जो कानून बनाना, क़ानूत लागू करता ओर न्याय करना, ये दीनों काम करती 
थी । इस परिवर्तन के द्वारा व्यवहार में अंग्रेज़ विजेताओं की हुकूमत का सारी 
जमीन पर श्रन्तिम अधिकार कायम हो गया भ्रोर किसान महज दूसझें की जमीन 
पर लगान देकर खेती करनेवला बत गया । लगात न देने पर उसे जमीन से 
बैदखल किया जा सकता था। या, भ्रंग्रज़्ी सरकार ने जमीर्ने कुछ ऐसे लोगों 
को दे दी जिनकी उसने जञमीदार मामज़द करना पसन्द किया। ये लोग भी 
सरकार की मर्जी से ही जमीन के मालिक थे और मालझुजारी न देने पर उनसे 
भी सारी जमीन छीन लो जा सकती थी। पुराने जमाने में झपना प्रवघ अपने- 
आप करनेवाले ग्रामीण समाज के पास भ्रव न तो कोई झासन-सम्बंधी काम 
रह गया ओर न कोई आधिक काम । दोनो तरह के अधिकार उससे छीन लिये 
गये भ्रौर जो जमीन पहले पूरे गाव की सामूहिक सम्पत्ति समझी जाती थी, वह 
ज्यादातर भ्रलग>अलग व्यक्तियों में बाद दी गयी । 

इस प्रकार, झ्रीपनिवेशिक देशों में साम्राज्यवाध जो-जों फाम फरता है, 
वे सारे फाम भारत में बड़ी बेरहमी के सध्ध शोर बड़े मुकम्मिल ढंग से किये 
गये । किसान मीन के सालिफ नहीं रहे, बल्कि लगान देफर दूसरे को ध्षमीन 
पर खेतो करनेवाले फाइतकार बन गये; श्रोर जब यह क्रिया प्रोर श्रागे थी 
तो किसानों का एक बढ़ता हुआ! हिस्सा भूमि-होन ऐत-मजदूरों में या प्रामीरा 
सर्वहारा के नवे बर्ग में शामिल होता गया; प्रोर यहां तक कि खेतो पर निर्भर 
रहनेंवाला प्राबादों का एक-तिहाई से ज्यादा भाग छखेत-मणदूर बन गया। 
माक्स ने गेसल में इसी परिवर्तन की शुरू को मजिलों का हवाला दिया भा; 
जब उन्होने इस वात पर जोर दिया था कि “इन छोटे-छोटे भाधिक संगठनों 
को छिन्न-भिन्‍न करने के लिए प्रंग्र जो ने भारत में शासकों झौर जमीदारों के 
रूप में झपनी प्रत्यक्ष राजनीतिक ताकत भौर प्राधिक ताकत दोनो बग एक साथ 
इम्तेमाल किया ।” इसके साथ माक्स ने यह फुटनोट नी जोड़ा था : “वयाल 
में उन्होंने इंगलेड को उमोदारी प्रथा की एक भोडी नकल बड़े पंमाने पर सड़ो 
की, दक्षिस-यूर्वों भारत में उन्होंदे लगान पर उठाये गये छोटे-छोटे खेतों की 
*एसौटमेंट प्रथा जादी की प्रोर उत्तस्पश्चिम में उत्होते भारतीय ग्रायों के 
पचाथती समाज को, जिसमें उम्रोन सद को साके की सम्पत्ति हुमा करतो थी, 
इस तरह बदल डालने का प्रयल किया कि बह झुद प्रपता ही व्यंग-चिदर बत 
जाय । 


घ्द भारत : वर्तमान प्लोर भावी 


३. ज्मीदारी प्रथा फा जन्म 


पश्चिमी विजेताओं ने भारत में ज़मीन का वन्दोबस्त पहले-पहल इस तरह करने 
की कोशिश की कि इगलेड की जमीदारी प्रथा थोड़े परिवर्तित रूप में वहा 
जारी कर दी जाय । १७६३ में लार्ड कानंवालिस ने बंगाल, बिहार भौर उड़ीसा 
में जो मशहूर इस्तमरारी वन्दोवस्त किया था, वह इसी ढंग का था । वाद में, 
मद्रास प्रान्त्त के उत्तरी हिस्सों में भी इसी तरह का बन्दोबस्त किया गया । इस 
प्रान्तों में पहले से ज़मीदार चले आते थे, लेकिन वे जमीन के मालिक नहीं बल्कि 
कर था मालग्रुजारी वमूलनेवाले सरकारी कर्मचारी थे । उन्हे इन प्रान्तो के पुराने 
शासकों ने नियुक्त किया था। जितनी मालग्रुजारी वे वसूल करते थे, उसके 
हिसाव से उन्हें उनका कमीशन या दलाली मिल जाती थी। प्ंग्रेज़ी सरकार 
ने इन जमीदारों को सदा-सदा के लिए ज़मीन का मालिक बना दिया भ्रौर ते 
कर दिया कि उन्हे सदा एक निश्चित रकम ही सरकार को देनी पड़ेगी, जो 
कभी घटेगी-बढ़ेगी नहीं । 
उस जमाने में ये शर्ते जमीदारों ओर काश्तकारों के लिए बहुत सख्त 
झोर तकलीफदेह भ्ौर सरकार के लिए बहुत ही फ़ायदेमन्द थी । सरकार ने ते 
कर दिया था कि भव से बंगाल के ज़मीदार हर साल ३० लास पॉंड किसानों से 
बभूल करके उसे दिया करेंगे । पुराने शाप्तकों के राज में ज़मीदार सरकार के लिए 
जो कुछ वसूल किया करते थे, उससे यह रकम बहुत ज्यादा थी । बहुत से पुराने 
जमीदार परिवारों ने इस नये ज़माने में भी झपना पुराना ढंग बरतना चाहा 
झोर मुसीबत के वक्त किसानो पर कुछ रहम दिखाया श्रौर वयूली में उसके साथ 
दिलाई की । ये लोग मासग्रुजारी की पहले से निश्चित रकम के बोक को नही 
उठा सके और फौरन उनकी ज़मीदारिया नीलाम कर दी गयी । भ्रौर तब एक 
नयी तरह की थीकों ने, धन के लोभी ऐसे व्यापारियों ने इन जमीदारियों को 
खरीद लिया जो किसानो की आपिरी छद्वाम तक छीन लेने के लिए नीच से 
मीच हयकंडों को इस्तेमाल करने में भी न हिंचकिचाते थे। ऐसा था वह 
*भद्द झमीदारों ” का नया वर्ग जिसे उत्पन्न करना इस्तमरारी वन्दोबस्त का 
प्रधान लट्ष्य था । 
बाद के यह व्यवस्था उल्टी दिशा में काम करने लगी शोर उससे ऐसे 

नतीजे द्वोने लगे जिनकी सरफार ने पहले कभी कल्पना भी न को थी। एक 
तरफ, मुद्रा फा मूल्य गिर गया; दूसरी तरफ़, जमीदार छित्तानों का लगाने 
बराबर बढ़ते गये । इन दोनों बातों का यह नतीजा हुम्ला कि दस सूट में सरकार 
का हिस्‍सा, जो हमेशा के लिए ३० लात पड ते हो चुझा था, उसीदायों के 
मुझाअले में बराबर गिरता गया ओर यमीदारों का हिस्सा बढ़ता गया । 


किसानों पर बोझ प्‌ 


जब से यह बात हुई, तब से बंगाल में इस्तमरारी बन्दोबस्त की हर शोर 
से भालोचना झोर बुराई होने लगी। न प्तिर्फ किसान, बल्कि ज़मीदारों को 
छोड़कर बाक़ी समस्त भारतीय जनता इस्तमरारी बन्दोबस्त का विरोध करने 
लगी, यहा तक कि खुद साम्राज्यवादी भी उसकी निन्‍्दा करने लगे । साम्राज्य- 
बाद के प्राधुनिक समयंक यह सफ़ाई देने की कोशिश करते हैं कि यह पूरा 
बन्दोबस्त ग्रलती से हो गया था और गलती इसलिए हुई थी कि उस समय के 
भ्रग्न ज़् हाकिमों को यह नही मालूम था कि भारत में जमीदार लोग जमीन के 
मालिक नहीं थे । लेकिन यह परियो की कहानी सरासर भूछ है। उस ज़माने 
की दस्तावेजों को देखने से यह बात पूर्णातया स्पष्ट हो जाती है कि लाई कानें- 
वालिस शौर उस काल के दूसरे अंग्रेज़ राजनीतिज्नों के दिमाग में यह वात 
बिलकुल साफ़ थी कि वे जमीदारो का एक नया वर्ग पैदा कर रहे हैं, भोर वे 
यह भी अ्रच्छी तरह समभते थे कि वे किस उद्देश्य से इस नये वर्ग को पैदा कर 
रहे हैं । भरंग्रेज़् शासको का विचार था कि पंग्रेज़ों की एक बहुत ही छोटी सी 
सख्या को चूकि भारत की इतनी विशाल प्ावादी को दवाकर रसना पढ़ता है, 
इसलिए उनके लिए यह नितान्त झावश्यक है कि वे एक नया वर्ग पैदा करके 
भ्रपनी भक्ति के लिए एक सामाजिक आधार तंयार करें। यह वर्ग ऐंसा होना 
चाहिए जिसे भारत की छूट में से चन्द टुकड़े मिलते रहे भोर इसलिए जिसका 
स्वायं भारत मे भ्रग्ने जी राज को कायम रखने में हो । यही कारण था कि जब 
भारत की जनता स्वतत्रता के लिए सघर्ष कर रहो थी, भौर किसानो के संघर्ष 
राद्रीय भान्दोलन की मुख्य प्रेरक शक्ति बने हुए थे, तब हर भप्राल्त में ज़मीदार 
सप, ज़मीदार एसोसिय्रेशन, या ऐसी हो दूसरो सस्याएं प्रग्नेज़ी राज की वफा- 
दारो की कसमें साया करती थो । इसका एक ऋदाहरण १६२४५ में वायसराय 
को बगाल लेडझोनर (जमोदार) एसोसियेशन के भ्रध्यक्ष द्वारा दिया गया 
प्रसितन्दन-पत्र है। उसमें कहा यया पा: “महामहिम, इस बात पर भरोसा 
कर सकते हैँ कि उमीदार लोग सरकार का निस्सकोच समयंन करेंगे भौर सच्चे 
दिल से उसकी नहायता करेंगे । 

इस्तमरारी वन्दोबस्त के सिलसिले में जो “ ग्रततिया ” एक बार हो गयी 
थी, उन्हें फिर दोहरामा नहीं गया । इसके दाद जो उम्रीदारी ढग के बम्दीबस्त 
किये गये, थे सब “भारी / पे-- यानी, कुछ साल के घरसे के बाद जमीन 
फा.नये मिरे से बन्दोबस्त होता था ताकि सरकार चाहे तो हर बार प्रपनी 
मालयुत्ारी बढ़ाती जाय | 

इस्ममरारी बन्दोवस्त के बाई जो वात प्रारम्म होता है, उसमें झुद 
इसाऊ में एक नया तरीडा प्रपनाया गया, जिसे रंयतवारों बन्‍्दोयक्त का नाम 
दिया गया दा । यह इबन्दोदस्त सबसे पहले मदास में धुरू हुप॥। उसका सर 


झ८ भारत : वर्तमान प्लोर भावी 


३. ज्रमींदारी प्रथा फा जन्म 


पश्चिमी विजैताओं ने भारत में ज़मीन का बन्दोबस्त पहले-पहल इस तरह करने 
की कोशिश की कि इंगलेड की जमीदारी प्रथा थोड़े परिवर्तित रूप में वहां 
जारी कर दी जाय । १७६३ में लार्ड कानंवालिस ने बंगाल, विहार भ्रौर पड़ीसा 
में जो मशहूर इस्तमरारी बन्दोबस्त किया था, वह इसी ढंग का था। वाद में, 
मद्रास प्रान्तत के उत्तरी हिस्सो में भी इसी तरह का वन्दोबस्त किया गया । इन 
प्रान्तों में पहले से जमीदार चले झाते थे, लेकिन वे ज़मीन के भालिक नहीं बल्कि 
कर या भालगुज़ारी वसूलनेवाले सरकारी कमंचारी थे | उन्हें इन प्रान्तो के पुराने 
शासकों ने नियुक्त किया था। जितनी मालगुजारी वे वसूल करते थे, उसके 
हिसाब से उन्हे उनका कमीशन या दलाली मिल जाती थी। अंग्रेज़ी सरकार 
ने इन ज़मीदारों को सदा-सदा के लिए जमीन का मालिक बना दिया और ते 
कर दिया कि उन्हे सदा एक निश्चित रकम ही सरकार को देवी पड़ेगी, थो 
कभी घटेगी-बढ़ेगी नहीं । 
उस जमाने में ये शर्तें जमीदारो और काइतकारों के लिए बहुत सख्त 
झौर तकलीफदेह भ्रौर सरकार के लिए बहुत ही फ़ायदेमन्द थी । सरकार ने ते 
कर दिया था कि अब से बंगाल के जमीदार हर साल ३० लाख पौंड किसानों से 
वसूल करके उसे दिया करेंगे । पुराने झासको के राज में ज़मीदार सरकार के लिए 
जो कुछ वसूल किया करते थे, उससे यह रकम बहुत ज़्यादा थी । बहुत से पुराने 
ज़मीदार परिवारों ने इस नये ज़माने मे भी भ्रपना पुराना ढंग बरतता चाहा 
और मुसीबत के वक्त किसानो पर कुछ रहम दिखाया ओर वसूली में उनके साथ 
ढिलाई की । ये लोग मालगुजारी की पहले से निश्चित रकम के वोभ को नहीं 
उठा सके और फौरन उनकी ज़मीदारिया नीलाम कर दी गयी । मौर तब एक 
नयी तरह की जीको ने, धन के लोभी ऐसे व्यापारियों ने इत जमीदारियों को 
खरीद लिया जो किसानो की आखिरी छद्मम तक छीन लेने के लिए नीच से 
नीच हंथकडो को इस्तेमाल करने मे भी न हिचकिचाते थे। ऐसा था वह 
“भद्र ज़मीदारों ” का नया वर्म जिसे उत्पन्न करना इस्तमरारी बन्दोबस्त का 
प्रधात लक्ष्य था । 
बाद को यह व्यवस्था उल्टी दिल्ला में काम करने लगी झौर उससे ऐसे 
नतीजे होने लगे जिनकी सरकार ने पहले कभी कल्पना भीन की थी। एक 
तरफ़, मुद्रा का मूल्य गिर गया; दूसरी तरफ, ज़मीदार किसानों का लगान 
बराबर बढ़ाते गये । इन दोनों बातो का यह नतीजा हुआ कि इस लूद में सरकार 
का हिस्सा, जो हमेशा के लिए ३० लाख पौंड ते हो चुका था, जमीदारों के 
मुकाबले में वरावर ग्रिरता गया और जमीदारो का हिल्सा बढ़ता यया । 


किसानों पर यो प्ह 


जब से यह बात हुई, तब से बंगाल में इस्तमरारी वन्दोवस्त की हर ओर 
से आलोचना भौर बुराई होने लगी। न सिर्फ किसान, वल्कि ज़मीदारों को 
छोड़कर बाक़ी समस्त भारतीय जनता इस्तमयरी बन्‍्दोबस्त का विरोध करने 
लगी, यहा तक कि खुद साम्राज्यवादी भी उसकी निन्‍्दा करने लगे । साम्राज्य- 
वाद के झ्लाधुनिक समयंक यह सफ़ाई देने की कोशिश करते हैं कि यह पूरा 
बन्दोबस्त गलती से हो गया था भौर गलती इसलिए हुई थी कि उस समय के 
अग्रेज हाकिमों को यह नहीं मालूम था कि भारत में ज़मीदार लोग जमीन के 
मालिक नही थे । लेकिन यह परियों की कहाती सरासर भूठ है। उस जमाने 
की दस्तावेज़ों को देखने से यह वात पूर्णतया स्प्ट हो जाती है कि लाई कार्ने- 
वालिस और उस काल के दूसरे अग्रेज़ राजनीतिज्ञों के दिमाग में यह वात 
बिलकुल साफ थी कि वे ज़मीदारों का एक नया वर्ग पैदा कर रहे हैं, भौर वे 
यह भी भ्च्छी तरह समभते थे कि वे किस उद्देश्य से इस नये वर्ग को पँदा कर 
रहे हैं । प्ंग्रे ज़ शासकों का विचार था कि अग्नेज़ों की एक बहुत ही छोटी सी 
सख्या को चूकि भारत॑ की इतनी विश्ञाल आवादी को दवाकर रखना पडता है, 
इसलिए उनके लिए यह नितान्त' झ्रावश्यक है कि वे एक नया वर्ग पैदा करके 
श्रपनी शक्ति के लिए एक सामाजिक आधार तैयार करें। यह वर्ग ऐसा होना 
चाहिए जिसे भारत की छूट में से चन्द ठुकड़े मिलते रहे श्लौर इसलिए जिसका 
स्वार्थ भारत में ग्रग्न जी राज को क्रायम रखने में हो । यही कारए था कि जब 
भारत की जनता स्वतत्रता के लिए सघर्प कर रही थी, श्रौर किसानों के सघये 
राष्ट्रीय आन्दोलन को मुल्य प्रेरक शक्ति बने हुए थे, तब हर प्रान्त में ज़मीदार 
संघ, ज़मीदार एसोसियेहान, या ऐसी ही दूसरी सस्थाएं अग्ने ज्ञी राज की बफ़ा- 
दारी की कप्तमें खाया करती थी । इसका एक रठदाहरणस १६२४५ में वायसराय 
फो बंगाल लंडझोनर (ज़मीदार) एसोसियेशन के श्रघ्यक्ष द्वारा दिया गया 
श्रभिनन्दन-पत्र है । उसमें कहा गया था : “महामहिम, इस वात पर भरोसा 
कर सकते हैं कि जमीदार लोग सरकार का निस्संकोच समर्थन करेंगे और सच्चे 
दिल से उसकी सहायता करेंगे |” 

इस्तमरारी वन्दोबस्त के सिलसिले में जो “गलतिया” एक बार हो गयी 
थी, उन्हें फिर दोहराया नही मगया,। इसके बाद जो ज़मीदारी ढंग के बन्दीवस्त 
किये गये, वे सब “आरजी ” थे-- यानी, कुछ साल के अरसे के बाद ज़मीन 
का,नये सिरे से बन्दोवस्त होता था ताकि सरकार चाहे तो हर बार अपनी 
मालग्ुज्ञारी बढाती जाय । 

इस्ममरारी बन्दोवस्त के बाद जो काल आरम्भ होता है, उतमे कुछ 
इलाकों में एक नया तरीका झपनाया गया, जिते रैयतवारी बन्दोवस्त का नाम 
दिया गया था । यह वन्दोबस्त सबसे पहले मद्वास में शुरू हुआ । उसका सर 


मद भारत : वर्तमान पभोर भावी 


३. क्ष्मीदारी प्रथा फा जन्म 


पश्चिमी विजेताओं ने भारत में ज़मीन का बन्दोबस्त पहले-पहल इस तरह करने 
की कोशिश की कि इगलेड की ज़मीदारी प्रथा थोड़े परिवर्तित रूप में वहां 
जारी कर दी जाय । १७६३ में लार्ड कानंवालिस ने बगाल, बिहार प्र उड़ीसा 
में जो मशहूर इस्तमरारी बन्दोबस्त किया था, वह इसी ढंग का था। बाद मे, 
मद्ास प्रान्त्त के उत्तरी हिस्सों में भी इसी तरह का बन्दोवस्त किया गया । इन 
प्रान्तों में पहले से जमीदार चले आते थे, लेकिन वे जमीन के मालिक नही बल्कि 
कर या भालमुज़ारी वसूलनेवाले सरकारी कर्मचारी थे । उन्हे इन प्रान्तों के पुराने 
शासको ने नियुक्त किया थां। जितनी मालग्र॒जारी वे वसूल करते थे, उसके 
हिसाव से उन्हे उनका कमीशन या दलाली मिल जाती थी। अंग्रेज़ी सरकार 
ने इन ज़मीदारों को सदा-सदा के लिए जमीन का मालिक बना दिया झौर ते 
कर दिया कि उन्हे सदा एक निश्चित रकम ही सरकार को देनी पड़ेगी, जो 
कभी घटेगी-बढंगी नही | 
उस जमाने में ये शर्ते जमीदारो और काशइतकारों के लिए बहुत सख्त 
और तकलीफदेह और सरकार के लिए बहुत ही फ़ायदेमन्द थी। सरकार ने वे 
कर दिया था कि अ्रव से बंगाल के जमीदार हर साल ३० लाख पॉड किसानो से 
वसूल करके उसे दिया करेंगे । पुराने शासकों के राज में ज़मीदार सरकार के लिए 
जो कुछ वसूल किया करते थे, उससे यह रकम बहुत ज़्यादा थी । बहुत से पुराने 
ज्ञमीदार परिवारो ने इस नये ज़माने में भी अपना पुराना ढंग बरतना चाहा 
और मुसीबत के वक्त किसानो पर कुछ रहम दिखाया और वसूली में उनके साथ 
ढिलाई की । ये लोग मालगुज़ारी की पहले से निश्चित रकम के बोझ को नहीं 
उठा सके और फौरन उनकी ज़मीदारिया नीलाम कर दी गयी ॥ और तब एक 
नयी तरह की जीकों नें, घन के लोभी ऐसे व्यापारियों ने इन ज़मीदारियों की 
खरीद लिया जो किसानो की आखिरी छुदाम तक छीन लेने के लिए नीच से 
नीच हथकडो को इस्तेमाल करने में भी न हिचकिचाते थे। ऐसा था वह 
#भअद्र जमीदारों ” का नया वर्ग जिसे उत्पन्न करना इस्तमरारी बन्दोवसस्‍्त का 
प्रधान लक्ष्य था । 
बाद को यह व्यवस्था उल्टी दिल्ला में काम करने लगी झ्रोर उससे ऐसे 
नतीजे होने लगे जिनकी सरकार ने पहले कभी कल्पना भीन की थी। एक 
त्तरफ, मुद्रा का मूल्य गिर गया; दूसरी तरफ़, ज़मीदार किसानों का लगाव 
बरावर बढ़ाते गये । इन दोनों बातो का यह नतीजा हुआ कि इस लूट में सरकार 
का हिस्सा, जो हमेशा के लिए ३० लाख पौड़ ते हो छुका था, जमीदारो के 
मुकाबले में वरावर ग्रिरता गया ओर जमीदारो का हिस्सा बढ़ता गया । 


किसानों पर योर घ्््‌ 


जब से यह वात हुई, तब से बंगाल में इस्तमरारी वन्दोबस्त की हर शोर 
से आलोचना झौर बुराई होने लगी। न सिर्फ किसान, बल्कि जमीदारों को 
छोड़कर वाक़ी समस्त भारतीय जनता इस्तमरारी बन्दोबस्त का विरोध करने 
लगी, यहा तक कि खुद साम्राज्यवादी भी उसकी निन्‍्दा करने लगे। साम्राज्य 
चाद के झ्राधुतिक समर्थक यह सफाई देने को कोशिश करते हैं कि यह पूरा 
बन्दोवस्त ग्रलती से हो गया था भौर ग्रलती इसलिए हुई थी कि उस समय के 
अंग्रेज हाकिमो को यह नही मालूम था कि भारत में जमीदार लोग जमीन के 
मालिक नहीं थे । लेकिन यह परियों की कहानी सरासर भूठ है। उस ज़माने 
की दस्तावेज़ों को देखने से यह बात पुर्णंतया स्पष्ट हो जाती है कि लाडे कार्न- 
वालिस झौर उस काल के दूसरे अग्रेज़ राजनीतिज्ञों के दिमाग में यह बात 
बिलकुल साफ़ थी कि वे ज़मीदारों का एक नया वर्ग पैदा कर रहे हैं, भोर वे 
यह भी भच्छी तरह समभते थे कि वे किस उद्देश्य से इस नये वर्ग को पैदा कर 
रहे हैं। प्रग्ने ज्ञ शासकों का विचार था कि भ्ग्रेज़ों की एक बहुत ही छोटी सी 
संख्या को चूकि भारत की इतनी विश्ञाल भावादी की दवाकर रखना पड़ता है, 
इसलिए उनके लिए यह नितान्त' झ्रावश्यक है कि वे एक नया वर्ग पैदा करके 
अपनी शक्ति के लिए एक सामाजिक आधार तैयार करे। यह वर्ग ऐसा होना 
चाहिए जिसे भारत की थूट में से चन्द टुकड़े मिलते रहे भोर इसलिए जिसका 
स्वार्थ भारत में ग्रग्रे ज़ी राज की क़ायम रखने में हो । यही कारण था कि जब 
भारत की जनता स्वतंत्रता के लिए सघपं कर रही थी, झ्ौर किसानों के सधर्ष 
राष्ट्रीय आन्दोलन की मुख्य प्रेरक शक्ति बने हुए थे, तब हर प्रान्त में उमीदार 
सध, ज़भीदार एसोसिप्ट्रेन, या ऐसी ही दूसरी सस्याएं प्रग्ने जी राज की वफा- 
दारी की कसमें खाया करती थी । इसका एक छदाहरण १६२५ में वायसराय 
को बंगाल लेडमोनर (ज़मीदार ) एसोसियेशन के श्रध्यक्ष द्वारा दिया गया 
अ्रभिनन्दन-पत्र है । उसमे कहा गया था : “महामहिम, इस वात पर भरोसा 
कर सकते हैँ कि ज़मीदार लोग सरकार का निस्संकोच समर्थन करेंगे झौर सच्चे 
दिल से उसकी सहायता करेंगे |” 

इस्तमरारी बन्दोबस्त के सिलसिले में जो “ ग़लतिया” एक बार हो गयी 
थी, उन्हे फिर दोहराया नही गया । इसके बाद जो ज़मीदारी ढग के बन्दीबस्त 
किये गये, वे सब “आरज़ी ” थे--- यानी, कुछ साल के अरसे के बाद जमीन 
का,नये सिरे से बन्दोबस्त होता था ताकि सरकार चाहे तो हर बार अपनी 
मालगुजारी बढ़ाती जाय । 

इस्नमरारी बन्दोबस्त के बाद जो काल आझ्रारम्भ होता है, उसमें कुछ 
इलाक़ो में एक नया तरीक़ा गपनाया गया, जिसे रैयतवारी बन्दोवस्त का नाम 
दिया गया था । यह बन्दोबस्त सकसे पहले मद्गास में शुरू हुआ । उसका सर 


झ्८ भारत : वर्तमान भोर भावी 


३, ज़मीदारी प्रथा का जन्म 


पश्चिमी विजेताओो ने भारत में ज़मीन का वन्दोबस्त पहले-पहल इस तरह करने 
की कोशिश की कि इगलेंड की ज़मींदारी प्रथा थोड़े परिवर्तित रूप में वहा 
जारी कर दी जाय । १७६३ में लार्ड कानंवालिस ने बंग्राल, बिहार भौर उड़ीसा 
में जो मशहूर इस्तमरारी बन्दोवस्त किया था, वह इसी ढंग का था । वाद में, 
मद्रास भ्रान्त के उत्तरी हिस्सों मे मी इसो तरह का बन्दोबस्त किया गया । इन 
प्रान्तो सें पहले से जमीदार चले आते थे, लेकिन वे जमीन के मालिक नही बल्कि 
कर या मालग़ुज़ारी वसूलनेवाले सरकारी कर्मचारी थे । उन्हें इन प्रान्तों के पुराने 
शासकों ने नियुक्त किया था। जितनी मालग्रुज़ारी वे वसूल करते थे, उसके 
हिसाब से उन्हे उनका कमीशन या दलाली मिल जाती थी। अंग्रेजी सरकार 
ने इन ज़मीदारों को सदा-सदा के लिए जमीन का मालिक बना दिया श्ौर तै 
कर दिया कि उन्हें सदा एक निश्चित रक़म ही सरकार को देनी पड़ेगी, जो 
कभी धंटेगी-बढेगी नहीं । 
उस ज़माने में ये शर्तें उमीदारो ओर काश्तकारों के लिए बहुत संह्त 
और तकलीफ़देह भ्ौर सरकार के लिए बहुत ही फ़ायदेमन्द थी। सरकार ने ततै 
कर दिया था कि भ्रव से बंगाल के जमीदार हर साल ३० लाख पौंड किसानों से 
बसूल करके उसे दिया करेंगे । पुराने शासकों के राज में जमीदार सरकार के लिए 
जो कुछ वसूल किया करते थे, उससे यह रकम बहुत ज़्यादा थी । बहुत से पुराने 
ज्मीदार परिवारों ने इस नये ज़माने में भी अपना पुराना ढंग बरतना चाहा 
और मुसीबत के वक्त किसानों पर कुछ रहम दिखाया और वसूली मे उनके साथ 
ढिलाई की । ये लोग मालगुजारी की पहले से निश्चित रकम के बोक को नहीं 
उठा सके और फौरन उनकी ज़मीदारिया नीलाम कर दी गयी । और तब एक 
नयी तरह की जीकों ने, धन के लोभी ऐसे व्यापारियों ने इन जमीदारियो को 
खरीद लिया जो किसानो की आखिरी छदाम तक छीन लेने के लिए नीच से 
नीच हथकंडो को इस्तेमाल करने में भोन हिचकिचाते थें। ऐसा था वह 
“भद्र ज़मीदारों ” का नया वर्ग जिसे उत्पन्न करना इस्तमरारी बन्दोबस्त का 
प्रधान लक्ष्य था । 
बाद को यह्‌ व्यवस्था उल्टी दिल्या में काम करने लगी शोर उससे ऐसे 
नतीजे होने लगे जिनकी सरकार ने पहले कभी कल्पना भी न की थी। एक 
तरफ़, मुद्रा का मूल्य गिर गया; दूसरी तरफ, ज़मीदार किसानो का लगाने 
बरावर बढाते गये ) इन दोनों बातों का यह नतीजा हुआ कि इस लूद्ध में सरकार 
का हिस्सा, जी हमेशा के लिए ३० लाख पॉड ते हो चुका था, आमीदारों के 
मुकाबले में वरावर गरिरता गया और जमीदारों का हिस्सा बढता गया | 


किसानों पर बोर घ्& 


जब से यह बात हुई, तब से बंगाल में इस्तमरारी बन्दोवस्त की हर झोर 
से आलोचना झौर बुराई होने लगी। न सिर्फ किसान, बल्कि जमीदारों को 
छोड़कर वाक़ी समस्त भारतीय जनता इस्तमरारी वन्दोवस्त का विरोध करने 
लगी, यहा तक कि खुद साम्राज्यवादी भी उसकी निन्‍दा करने लगे । साम्राज्य- 
चाद के झ्राधुनिक समयंक यह सफ़ाई देने की कोशिश करते हैँ कि यह पूरा 
बन्दोवस्त ग़लती से हो मया था भोर गलती इसलिए हुई थी कि उस समय के 
प्रंग्र ज़् हाकिमो को यह नही मालूम था कि भारत में जमीदार लोग ज़मीन के 
मालिक नही थे । लेकिन यह परियो की कहानी सरासर मूठ है। उस ज़माने 
की दस्तावेज़ो को देखने से यह वात पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है कि लाड्ड कार्ने- 
वालिस भौर उस काल के दूसरे अंग्रेज़ राजनीतिज्ञो के दिमाग में यह वात 
बिलकुल साफ़ थी कि वे ज़मीदारो का एक नया वर्ग पैदा कर रहे हैं, भोर वे 
यह भी अच्छी तरह समझते थे कि वे किस उद्देश्य से इस नये वर्ग को पैदा कर 
रहे हैं। प्ग्नेह़ शासको का विचार था कि अंग्रेजों की एक बहुत ही छोटी भी 
सख्या को चूकि भारत की इतनी विशाल भ्ावादी को दवाकर रखना पड़ता है, 
इसलिए उनके लिए यह नितान्त' प्रावश्यक है कि वे एक नया वर्ग पैदा करके 
अपनी शक्ति के लिए एक सामाजिक आधार तैयार करें। यह वर्ग ऐसा होना 
चाहिए जिसे भारत की छूट में से चन्द टुकड़े मिलते रहे भोर इसलिए जिसका 
स्वार्थ भारत में अंग्रे जी राज को कायम रखने में हो । यही कारण था कि जब 
भारत की जनता स्वतभ्ता के लिए सधपं कर रही थी, प्रौर किसानो के संघर्ष 
राष्ट्रीय आत्दोलन की मुख्य प्रेरक शक्ति बने हुए थे, तब हर प्रान्त मे उमीदार 
संघ, ज़मीदार एसोसियेह्न, या ऐसी ही दूसरी संस्थाएं श्रग्न ज्ञी राज की वफ़ा- 
दारी की कसमे खाया करती थी ॥ इसका एक &दाहरण १६२४ में वायसराय 
को बंगाल लेडम्रोनर (जमीदार) एसोसियेशन के श्रध्यक्ष द्वारा दिया गया 
अ्रभिनन्दन-पत्र है । उसमें कहा गया था: “महामहिम, इस बात पर भरोसा 
कर सकते हैं कि ज़मीदार लोग सरकार का निस्संकोच समर्थन करेंगे और सच्चे 
दिल से उसकी सहायता करेंगे । ” 

इस्तमरारी बन्दोवस्त के सिलसिले से जी “गलतियां ” एक बार हो गयी 
थी, उन्हे फिर दोहराया नही गया ॥ इसके बाद जो जमीदारी ढंग के वन्दीबस्त 
किये गये, वे सब “आरजी ” थे--- यानी, कुछ साल के अरसे के बाद जमीन 
का,नये सिरे से वन्दोबस्त होता था ताकि सरकार चाहे तो हर बार अपनी 
मालगुजारी बढ़ाती जाय । 

इस्नमरारी बन्दोबस्त के बाद जो काल आरम्भ होता है, उसमें कुछ 
इलाकों में एक नया तरीक़ा अपनाया गया, जिसे रैयतवारी बन्दोवस्त का नाम 
दिया गया था | यह बन्दोबस्त सवसे पहले मद्गास में घुरू हुआ ॥। उसका सर 


सुर भारत : वर्तमान और भावी 


आम बना दिया गया है कि उससे खेती करनेवालों की जोतों के रकबे पर कोई 
प्रकाश नही पड़ता, ओर इसलिए उससे बड़े किसानों, मंकोले किसानो और छोटे 
किसानो के भेदो पर पर्दा पड़ जाता है। खास तौर पर इस विभाजन से यह 
नहीं मालूम होता कि किसानों के उस सबसे बड़े हिस्से की क्या संख्या है जिसके 
पास अपने ग्रुज़र-बसर लायक भी जमीन नहीं है, जिसकी हालत खेत-मज़दूरों 
जैसी हो गयी है श्लौर जिसे आम तौर पर खेत-मज़दूरों की तरह दूसरों के खेतों 
में जागर चलाकर जीविका कमानी पड़ती है। व्यवहार में, छोटे शिकमी 
किसान ओर खेत-मज़दूर में बहुत कम फर्क रह जाता है, इसलिए किसानों की 
हालत की श्रसली तसवोर पाने के वास्ते हमें श्राम जन-गणाना के भ्राकड़ों के 
अलावा सरकारी ओर गैर-सरकारी क्षेत्रीय तथा स्थानीय खोज और छाम-बीन 
से मिले शझ्राकडो पर भी विचार करना होगा । और ऐसे आ्राकडों से पत्ता चलता 
है कि खेती न करनेवाले ज़मीदारों की « संख्या में कितनी बढ़ती हुई है, श्रौर 
भूमि-हीन खेत-मज़दूरों की सख्या कितनी तेजी से बढी है । 
उदाहरण के लिए, मद्रास में १९०१ से लेकर १६३१ तक के तीस बरसो 
में ऐसे लोगों की संख्या, जो कि काम नहीं करते और लगान वसूलते है, ढाई- 
गुनी हो गयी भौर भ्रूमि-हीन खेत-मज़दुर, जो कि पहले खेती पर निर्भर पूरी 
आबादी के एक-तिहाई थे, इन तीस बरसो में बढ़कर आबादी के आधे हो गये । 
अगाल की जन-गणाता के आकडो से भी यही चित्र सामने झाता है कि खेती पर 
निर्भर करनेवाली पूरी प्राबादी मे बिना कुछ किये लगान वसूलनेवालों और 
भूमि-हीन' खेत-मज़दूरों का हिस्सा बढ गया है । 
सबसे ज़्यादा महत्व भ्रूमि-हीन सेत-मज़दूरों की सख्या के बढ़ने का है । 
श८म१ की जन-गणाना के पहले इस बात के कोई अकिड़े नही मिलते थे कि 
भारत में भूमि-हीन खेत-मज़दूरों की कितनी संख्या है। १८८२ में जन-गणना 
करनेवालों ने ग्रनुमान लगाया कि खेती में ७५ लाख “भ्ूमि-हीन दिन-मज़ूर ” 
काम करते हैं। १६९२१ की जन-गराना के समय खेत-मज़दूरों की संख्या २ करोड़ 
१० लाख बतायी गयी, जो खेती पर निर्मर करनेवाली पूरी आवादी का पाचवां 
हिस्सा होती घी । १६३१ की जन-गराना से पता चला कि खेत-मज़दूरों की 
सख्या ३ करोड ३० लास हो गयी है। यह खेती में लगी हुई कुल झाबादी का 
एक-तिहाई हिस्सा है। १६५१ में बटवारा हो जाने के वाद भारत संघ में 
सेत-मजदूरों की संख्या ( जिनके पास या तो ज़मीन विलकुल नहीं थी, या श्ुजर 
के लायक नही थी) हे करोड़ ५० लाख पायी गयी, जो खेती के सहारे जीने- 
वाली कुल आबादी का है होती थी । (इंडियन लेबर मजट, नवम्बर १६५४) 
इन खेत-मजदूरों को मजदूरों कितनो मिलती थी, यह झागे दी गयी 
तालिका में देखिए : 


फिसानों पर बोस्ध ध्रे 


१८४२ १८४५२ १८६२ १८७७२ १६११ १६२१२ 


रक (आानों में ) 

सेंत-मझदूर की रोजावा $ । 

मजदूरी, बिना भोजन के | 2 अर  22ज 5  अ 
(सेरो में ) 


चावल का भाव (फी रुपया) ४० ३० २७ २३ १५ ४ 


इस प्रकार, जहां खेत-मज़दूरों की नकद मझदूरी इस बीच में घार-गुवी 
या छ.गुनी हो गयी, वहां चावल का भाव आ््-गुना बढ़ गया । 

१६५०-५१ में सरकार ने खेत-मज़दूरों की हालत की एक जांच की थी। 
उसकी रिपोर्ट (खेत-मश्नवूर--उनऊका काम्त झ्लौर उनका जीवन) १६५४ में 
प्रकाशित हुई घी । उससे पता चला कि खेत-मज़दूरों की श्रोसत रोजाना मजदूरी 
भर्दों के लिए साढ़े १७ आने और औरतों के लिए लगभग पौते ११ आने थी । 
साल भर में १०० दिन खेत-मज़दूरों को बेकार रहना पड़ता था । एक साधारण 
झादमी के जिन्दा रहने के लिए कम से कम जितने भोजन की आवश्यकता है, 
खेत-मजदूरों को उससे २५ प्रतिशत कम मिलता था। ओर ३ करोड ५० साख 
खेत-मजदूरों में से ४५ प्रतिशत कर्ज से लदे थे । 

समाज की सीढ़ी पर और भी नीचे उतरने पर--यदि और नीचे उत्तरना 
संभव हो तो--हम ग्र्ध-युलामी, हरी-बेगार भर साहुकारों की दासता में पहुंच 
जाते हैं। यहां हमे ऐसे खेत-मज़दूर मिलते हैं जिन्हें मजदूरी भी नहीं मिलती । 
ये भारत के सभी हिस्सों में पाये जाते हैं । वहुत से इलाकों में ये अधे-गुलाम 
और साहकारो के दास झ्रादिवासी जातियों के लोग हैं | लेकिन उस किसान की 
हालत भी कानूनी अर्ध-दास से बहुत भ्रच्छी नहीं है, जिसकी जमीन छिन गयी 
है और जिसे कर्ज के नागफांस ने साहुकार की ग्रुलामी में जकड़ दिया है, या, जो 
बटाई पर खेती करने लगा है । इनसे वहुत-कुछ मिलती-ज़ुलती हालत बांगानों 
में काम करनेवाले ग्रुलामो की है। चाय, कॉफी और रबड़ के बड़े-बड़े वागानों 
में दस लाख से ज़्यादा मजदूर काम करते हैँ । इन बागानो में से ६० प्रतिशत से 
अधिक की मालिक विलायती कम्पनिया हैं, जो इन दस लाख से ज़्यादा गरुलामों 
की मेहनत छूटकर मोटी हो रही हैं । 

किसानों की तबाही का एक ओर सबूत छोटे किसानों की हालत है । 
इनमें से अधिकतर के पास इतनी कम जमीन है कि वे उस पर अपनी थ्रुत्ञर के 
लायक भी नही पैदा कर पाते | बसी हो हालत शिकमी काइतकारो की है ओर 
उन किसानों की है जिनको किसी प्रकार के अधिकार नही प्राप्त हैं । व्यवहार मे, 


डे भारत ३ वर्तमान श्रोर भावी 


इन तमाम' लोगों की हालत में खेत-मज़दूरों की हालत से कोई विशेष ग्रन्तर 
नहीं है; और इत लोगो को एक-दूसरे से अलग करनेवालौ रेखा बहुत ही 
घुधली पड गयी है । 

बंगाल मालगुज़ारी कमीशन (फ़्लाउड कमीशन ) के सामने जो गवाहियां 
पेश हुई थी, उनमे झ्राम तोर पर यह मत प्रकट किया मया था कि एक भौसत 
परिवार के लिए अपना तमाम खर्चा चलाने के वास्ते कम से कम ५ एकड़ 
जमीन की आवश्यकता है। लेकिन कमीशन को जाच करने पर पता चला कि 
बंगाल के लगभग तीत-चौथाई किसान परिवारों के पास ५ एकड़ से कंम जमीन 
है, और ५७२ प्रतिशत जोतें तो ३ एकड से भी कम की हैं । 

तब यह्‌॒बहुसख्यक किसान जनता, जिसके पास ग्रुज्अर-बसर के लायक 

जमीन भी नही है, अपनी जीविका कंसे कमाती है ? वह नहीं कमा पाती । वह 
अधिकाधिक कऊ़ं के गढ़े मे गिरती जाती है, उसकी ज़मीन छिन जाती है, और 
ग्न्‍्त में वह भ्ूमि-हीन खेत-मज़दूरों की सेना मे शामिल हो जाती है । 


५- करें फा बोभ्क 


जैसे-जैसे किसान की कठिनाइया बढ़ती जाती हैं, वैसे-वंसे वह कर्ज के बोझ के 
नीचे अधिकाधिक दबता जाता है, जिससे उसको कठिनाइयों और बढ़ जातो हैं । 
इस तरह बहू एक ऐसे भंवर में फस जाता है जिससे निकलने का कोई रास्ता 
नही हे। और थ्रृत्त में वह भवर में हृव जाता है, यानी उसकी जमीन छित 
जाती है । 

यह बांत सब लोग मानते हैं कि अंग्रेजी राज के साथ-साथ किसानों पर 
पर कर्जे का धोभा भी बढता गया है, और कर्ज का सवाल एक बहुत ही जरूरी 
और व्यापक सवाल बन गया है । अग्रेज़ी राज में किसानो पर कर्ज का बोका 
क्यों बढ़ता गया ? सास तौर पर आधुनिक काल में इस समस्या ने इतना 
विकट रूप क्यों धारणा कर लिया ? साम्राज्यवाद के पापों पर पर्दा डालनेवाले 
लोग इसका अक्सर यह कारण वताया करते थे दिः किसान चूकि दूरदशिता से 
काम नहीं लेते श्रौर बहुत फिजूलसर्ची करते है; इसलिए वे कर के चंगुल में फस 
जाते हैं। कर्जे के बोक को वजह ये लोग किसानों के सामाजिक रोति-रिवाझों में 
देखते थे भोर कहते थे कि शादी, गमी और अन्य सामाजिक समारोहों पर शौर 
मुकदमेबाजी में किसान झपनी सामथथ्यं से ज्यादा रुपया खर्च कर देते हें ! यदि 
तथ्यों को देखा जाय तो यह वात सही नही उतरती । दकन के किसान विद्रोह के 
कारणों की जाच करनेवाले कमीशन ने प्रपतनी रिपोर्ट में १८७५ में ही लिस 
दिया था कि “ब्याह-सादी भौर तीज-त्योहार पर जो सर्चा होता है, उसे भना- 


फिसानों पर बोछ (34 


बश्यक महत्व दिया गया है ।...इस मद में किसान को काफ़ी रुपया खर्च करना 
पड़ता है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने में भ्राता है कि इस मद के खर्चो के कारण 
किसान कभी के में फंसा हो।” वगाल प्रान्त की बेकिंग जाच समिति भी 
“गांवों की हालत की बहुत गहरी छान-बीव” करने के बाद इस नतीजे पर 
पहुंची थी कि यह झारोप ग़लत है । 

तथ्यों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि भारत के किसानो के 
कर्जे की चक्की में पिसने के कारण आशिक हैं; ओर उनका किसानों के श्योपण 
से गहरा सम्बंध है । किसान कर्जा लेते हैं तो लगाने देने के लिए, श्रपनी खेती में 
कोई ऐसा सुधार करने के लिए जिसमें पूजी की झावश्यकता हो, पुराना कर्ज 
छुकाने के लिए, या ऐसे ही किसी ग्रन्य काम के लिए। वम्बई सरकार के माल 
विभाग के एक अफसर सर दी. होप ने १८७६ में कहां था : “यदि सच पूछिए 
तो किसानों पर लदे हुए कर्ज का एक कारण हमारी मालगुज़ारी को व्यवस्था 
भी है।” वौधपन नेश ने १६०० में लिखा था : “वम्बई यात्रा के बाद यह बात 
मेरे दिमाग़ में बिलकुल साफ हो गयी कि अधिकारी वर्ग की दृष्टि मे किसान 
मुख्यतया महाजन श्रौर साहुकार की मदद से ही मालगुज़ारी दे पाते हैं ।/” 

साहुकार झ्रोर कर्ज भारतीय समाज के लिए कोई सवंथा नयी वस्तुएं नही 
हैं। लेकित जव से भारत का पूजीवादी झोपण शुरू हुआ, खास तौर पर 
साम्राज्य के काल में, साहुकार की भूमिका झाकार और विस्तार में बहुत बढ़ 
गयी है। पहले साहुकार को गाव के जनमत का खयाल रखते हुए अ्रपना कारवार 
चलाता पड़ता था । पुराने कानूनों के मातहत कोई महाजन कर्जे के एवज् मे 
ज़मीन नही छीन सकता था । अ्रग्ने ज़ी राज के आने पर ये सारी बाते बदल 
गयी । भारत में इगलेड के कानून जारी कर दिये गये, जितके अनुसार कर्जंदारों 
को जेल में बन्द किया जा सकता है और ज़मीन एक आदमी के हाथ से निकल 
कर दूसरे झ्रादमी के हाथ में जा सकती है ! इन कानूनों से महाजन या साहुकार 
की चारो उंगलिया धी मे हो गयी ओर पुलिस और श्रदालत की पूरी ताकत 
उसके पीछे-पीछे चलने लगी । साहुकार पूणीवादी शोपरा की पूरी व्यवस्था की 
आवश्यक घुरी वन गया । कारण कि न केवल साहूकार की मदद के बिना 
मालगुजारी जमा नही हो सकती, वल्कि आम तौर पर साहुकार सूद पर क़र्जा 
देने के अलावा अनाज की खरीद और बिक्री भी करता है! जब फसल कटतो है, 
सो किसानो की लगभग सारी उपज साहुकार खरीद लेता है । भ्रक्सर वही फसल 
के घुरू में किसानों को बीज और हल, बैल, भादि देता है। झौर उसका वही- 
खाता किसानों के लिए जादू का पिटारा बना रहवा है। साहूकार का उत पर 
कितना चाहिए था भर वे उसमे से कितना अदा कर चुके हैं, इसका हिसाब 
आयः किसानो को नही मालूम होता । नतीजा यह होता है कि दिननब-दिन वे 


कु] भारत : वर्तमान झौर भावी 


उसके गुलाम बनते जाते हैं; और साहूकार गांव का तानाशाह बन जाता है| 
जैसे-जैसे किसानों की ज़मीन उसके हाथ मे ग्राती जाती है, वैसे-वैसे यह क्रिया 
और भागे बढ़ती है । किसान खेत-मज़दूर बन जाते हैं. था बटाई पर साहुकार के 
खेत जोतने लगते हैं भोर जो कुछ पैदा करते हैं, उसका अधिकतर भाग लगाने 
और सूद के रूप में उसे सौप देते हें। साहुकार अधिकाधिक' भारत की ग्रामीण 
अर्थ-व्यवस्था में छोटे पूजीपति की भूमिका झदा करने लगता है और किसान 
मज़दूरी की तरह उप्तकी नौकरी बजाने लगते हैं ) शुरू-धुरू में, मुमकिन है कि 
किसानो का गुस्सा पहले साहुकार पर फूटे, क्योंकि उनकी नज़रों में वही सबसे 
बडा जालिम झोर उनकी तमाम मुसीबतों की जड़ मालूम पडता है। लेकिन, 
बहुत जल्द किसानों को मालूम हो जाता है कि साहुकार के पीछे साम्राज्यवाद 
की पूरी ताक़त खडी है। साहुकार बक-पूजी की शोषरा-व्यवस्था का एक ऐसा 
पुर्जणा है, जो खास उस जगह का काम करता है जहां उत्पादन होता है, भ्रोर 
जिसके विना यह पूरी मशीन काम नही कर सकती । 

जैसे-जैसे साहुकार का जुल्म और शोपरा बढता जाता है, बैसे-वैंसे सरकार 
कानून बनाकर उसे कुछ रोकने की कोशिश करती है । सरकार को डर लगता 
है कि कही साहुकार इस सोने का अडा देनेवाली मुर्गी को एकदम हलाल न कर 
दे । सूद की दर को कम करने के लिए भरोर खेती की जमीनो को किसानो के 
हाथ से निकलने से बचाने के लिए कानूनों के पोधे रण डाले गये हैं। लेकिन 
सरकार खुद भी मानती है कि ये सारे कान्नन बेकार सावित हुए हैं। इसका 
सबूत यह है कि किसानों पर करें का वोक बरावर बढता जाता है झोर यहा 
तक कि उसके बढ़ने की रफ्तार दिन-ब-दिन ज़्यादा तेज होती जाती है । 


६. तीन तरद्द का बोमा 


अब हम साराश्य में यह ववा सकते हैं कि साम्राज्यवादी झोपण का किसानों पर 
कुल मिलाकर क्या प्रभाव हुआ है। साम्राज्यवादी चोपण का अन्त में यह 
परिणाम हुआ कि यदि किसान किसी तरह भ्ूमि-हीन खेत-मज़दूरों में मिलने से 
बच गया, तो उस पर तीन तरह का बोका लद गया। सरकार की मालगरुज़ारी 
का बोका सभी पर पड़ता था। इसके अलावा झ्रधिकतर किसानों पर जमीदार 
के लगाने का वोका भी पड़ता था । और साहूकार के सूद का बौका उससे भी 
बड़ी संख्या को छोना पड़ता था । इस तरह कुख मिलाकर किसात की पैदावार 
का कितना हिस्सा उसके हाथ से तिकल जाता था ? और खुद उसकी गुझ्धर के 
लिए कितना बचता मा ? यह भारत की खेती का एक बुनियादी सवाल है। 
मगर कोई ऐसे प्राकड़े नही मिलते जिनके आधार पर इस सवाल का जवाब 


किसानों पर बोकछ ६७ 


दिया जा सके । सही जानकारी के अभाव में केन्द्रीय बेकिंग जांच कमिटी के 
पल्पमत की रिपोर्ट में एक बहुत मोटा सा अनुमान लगाने की कोशिश की गयी 
थी। यह बात बिलकुल साफ है और इसके लिए हमारे सामने स्पष्ट प्रमाण 
मौजूद हैं कि इस मोटे भ्नुमान से जो चित्र सामते आता है, वास्तव में किसानों 
की पीठ पर इससे कही भ्रधिक बोका लदा हुआ है । फिर भी, यह अनुमान भी, 
उसके साथ नमक-कर का वोभ जोड देने पर, २० रुपये फी किसान तक पहुंच जाता 
है । इसके मुकाबले में किसान का औसत आमदनी भी देखिए । केन्द्रीय वर्किंग 
जाच कमिटी के बहुमत के रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि “ ब्रिटिश भारत 
में किसान की औसत झामदती ४२ रुपये सालाना से ज्यादा नही बैठती ।” 

शोपण की एक ज़्यादा सही कलक एन. एस. सुकब्रमन्यन की रचना, 
बक्षिण भारत के एक गांव का प्रध्ययन में मिलती है जो १६३६ में प्रकाशित 
हुई थी । इस रचता में हर चीज़ का बडे विस्तार से अध्ययन किया गया है। 
उससे पता चलता है कि इस गांव का प्रत्येक निवासी हर साल प्रौसतन ३८ 
रुपये कमाता था। सरकार की मालग्रुज्ारी, जमीदार का लगान, भर साहूकार 
का सूद देने के वाद उसके पास १३ रुपये बचते थे, जिनके सहारे उसे साल भर 
जीना पडता था। थानी, जो कुछ वह कमाता था, उसका केवल एक-तिहाई 
उसके पास बचता था झोर दो-तिहाई उसके हाथ से निकल जाता था । 

महान फ्रासीसी क्रान्ति के पहले फ्रास के किसानों की दशा का वर्णन करते 
हुए कार्लाईल ने लिखा था : 


“विधवा अपने बच्चों का पेट भरने के लिए जंगल में जड़े चुन रही 
हैं; और होटल के बरामदे में नज़ाकत के साथ लेटे हुए चिकने-हुपडे भद्र 
पुरुष के पास एक ऐसा जादू है जिससे वह बरुढिया की हर तीसरी जड़ 
छीन लेगा, ओर कहेगा कि यह लग्रान और कानून का जादू है !/” 
अंग्र जी राज में भारत ने इससे भी बड़ा एक जादु देखा। यहा किसान 

के पास तीन में से केवल एक जड़ बचती थी और दो जड़ें भद्र पुरुष के पास 
पहुंच जाती थी । 


नवां श्रष्याय 
किसान-क्रान्ति की ओर 


उपरोक्त विश्लेषण के श्राधार पर प्रव संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि 
खेती का संकट किन विशेषताओं के साथ बढ़ रहा है। 


१. खेती के संकट में बढ़ती 


पहली विशेषता यह है कि राष्ट्र की श्रर्थ-ब्यवस्था में सेंती का स्थान अधिकाधिक 
असंतुलित होता जाता है; उसके साथ-साथ खेती पर आवादी का दबाव जरूरत 
से उ्यादा बढ़ता जाता है, देश का विकास नही होता और भारतीय भ्र्थ-व्यवस्पा 
के गपनिवेशिक स्वरूप के कारएा “अनुद्योगीकरण ” की क्रिया जारी रहती 
है । इस प्राम परिस्थिति का दूसरी तमाम वाद पर भी श्रभाव पडता है झर 
वे भी उग्र रूप धारण कर लेती हैं । 

दूसरी विश्ञेपता यह है कि खेती के विकास में ठहराव झा जाता है भोर 
उसका पतन होने लगता है, जमीन की उपज कम रहती है, श्रम का अपव्यय 
होता है, खेती के लायक जमीन पर भी खेती नहीं होती, जिस पर होती है 
उसका विकास नही होता, और यहा तक कि कुछ समय वाद सेती की उपज 
गिरने लगती है, ज़मीन सेती से निकलनें लगती है ओर खेती के कुल रक़बे में 
कमी थाने लगती है । 

तीसरी विशेषता यह है कि उमीन के लिए किसानो की भूस बढ़ती जाती 
है, उतकी जोते बराबर छोटी होती जाती हैं, श्रौर श्रधिकाधिक छोटे टुकड़ो में 
बटती जाती हैं, ऐसी जोतों का अनुपात बढता जाता है जिनके सहारे किसान के 
लिए प्रपनी ग्रुज़्र करना अमसम्नव होता है, और अन्त में हालत यहां तक पहुचती 
है कि उ्यादातर जोतें इसी तरह की रह जाती है । 

चौथी विद्येपता यह है कि जमीदारी प्रथा का विस्तार बढ़ता जाता है, 
तरह-तरह के शिकमी शोर सिकमियों के शिकमी ओर फिर उनके शिकमी क्रायम 


किसान क्रान्ति को झोर && 


हो जाते हैं, ऐसे लोगों की संख्या वढ़ जाती है जो खेती नहीं करते और मुफ्त 
में लगान वसूलते है, झौर अधिकाधिक किसानों की जमीनें इन मुफ़्तलोरों के 
हाथों में जाने लगती हें । 
पांचवीं विशेषता यह है कि जिन किसातों के पास थोड़ी-बहुत ज़मीन 
बचती है, उन पर कर्ज का बोक बढता जाता है, और अभी हाल के कुछ बरसों 
में तो किसानों पर लंदे कर्ज़ की कुल रक़्म एकदम आसमान पर पहुंच गयी है । 
छठी विज्ञेपता यह है कि किसानो की जमीने कर्ज के एवज में उनके हाथ 
से अधिकाधिक निकलकर साहूकारों और सट्टं वाज़ों के हाथों में पहुंचती 
जाती हैं । 
सातवीं विशेषता यह है कि ऊपर बतायी गयी बातों के परिणामस्वरूप 
सैत-मज़दूरों की सख्या अधिकाधिक तेजी से बढ़ती जाती है। १६२१ में तमाम 
खैती करनेवालों का पांचवां हिस्सा खेत-मज़दूरों का था दस वर्ष के ग्रन्दर, 
यानी १६३१ में एक-तिहाई खेती करनेवाले खेत-मज़दूर वन गये । और तब से 
आज तक उनकी संख्या और भी बढ़ गयी है ( १६५०-४१ में भारत सरकार के 
श्रम सचिवालय ने जो जांच करायी थी, उससे पता चला था कि ३६ प्रतिशत 
खेती करनेवाले खेत-मज़दूर वन गये हैं ) ! 
खेती के पतन; किसानो की ज़मीनों के छिनने, और उनमें वर्ग-भेदों के 
बढ़ने की यह पूरी क्रिया संसारव्यापी अर्थ-सकट के कारण, खेती की पैदावार 
के दामों के यकायक एकदम गिर जाने के कारण, ओर उसके बाद दूसरे महायुद् 
सथा उसके फलस्वरूप देश में अ्रकालों की लहर श्राने के कारण बहुत आगे बढ़ 
गयी है और बहुत तेज़ी से चल रही हैं। १६२८-२६ में फ़तल कटने के समय के 
औसत दामों को श्राघार भानने पर लगभग १,०३४ करोड़ रुपये के मूल्य को 
पंदावार खेती से हुई थी । १६३३-३४ में केवल ४७३ करोड़ की पैदावार हुई । 
यानी, उसमें ५५ प्रतिशत की कमी हो गयी । लेकिन मासगुज़ारी ज्यों की त्त्यों 
रही । १६२८-२६ में ३३ करोड़ १० लाख की मालग्र॒जारी वसूल की गयी थी; 
१६३१-३२ में ३३ करोड़ की शोर १६३३-३४ में ३० करोड़ की । १६३३- 
३४ में जो करीब ६ प्रतिशत की थोडी सी कमी श्रायी, उसका भी केवल यह 
कारसख था कि किसानों के लिए ज्यादा देना असम्भव हो गया था और बहुतों 
ने मालगुज्ारी देने के बदले अ्रपनी जमीनों से इस्तीफ़े दे दिये थे । 
बंगाल में १९२०-२१ से लेकर १६२६-३० तक हर साल श्रौसतन ७२ 
करोड़ ४० लाख रुपये की ऐसी फ़सल तैयार हुई थी जी बाज़ार में बेची जा 
सकती थी। १६३२-१३ में केवल ३२ करोड़ ७० लाख की ऐसी फ़सल तैयार 
हुई । लेकिन किसानों पर नक़द बोझ कम नही हुआ, बल्कि उल्हा २७ करोड़ 
€० लाख रुपये से बढ़कर २८ करोड़ ३० लाख रुपये हो गधा । इसका मतलब 


१०० भारत : वत्तमान और भावी 


यह हुआ कि लगान, सूद, आबपाणी, आझ्ादि देने के बाद किसानों की जेब में जो 
पैसे वचते थे, या उनके पास जो “स्वतत्र खरीदने की शक्ति” बचती थी, वह 
अर्य-संकट के कारण ४४ करोड ५० लाख रुपये से गिरकर केवल ४ करोड़ ४० 
लाख रुपये रह गयी । 

किसान आम तौर पर जो पैसा बचाते हैं, उससे सोने के जेवर खरीद लेते 
हैं । प्र्थ-सकट के दिनो में दिवालिया बनने से बचने के लिए किसानों ने धड़ाधड 
सोने के जेवर बेचे । १६३१ और १६३७ के वीच कुछ नहीं तो २४ करोड़ १० 
लाख पौड का सोना भारत से निकल गया। लेकिन सोना वेचकर भी किसान 
केवल कुछ दिनो के लिए ही दिवाला निकलने की घड़ी को टाल सके । ऐसे 
किसानों की सख्या तेजी से बढती हो गयी जो लगान न दे पाने के कारण ज॑मीनो 
से इस्तीफे दे रहे थे । १६३० में बंगाल में सिंचाई की व्यवस्था की जांच करने 
बाली एक कमिद्दी ने बताया कि “जमीन खेती से निकल रही है|” 

१६३४-३५ में खेती के आकड़ों से पता चला कि खेती की ज़मीन के 
रक़बे में ५० लाख एकड़ की कमो झा गयी है। अ्रनाज की फसलो के रकबे 
में ५५ लाख ८६ हजार एकड की कमी भ्रा गयी थी । 

कर्जे का बोका तिगुना हो गया । १६२१ मे किसानों पर कुल ४० करोड़ 
परौड का कर्ज़ा था । १६३७ में वह बढ़कर १३५ करोड पौड हो गया था । 

भारत की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का दिवालियापत नग्त रूप में उस समय 
प्रकट हुआ जब जापान के लड़ाई में झामिल हो जाने के बाद भारत में बर्मा से 
चावल झाना बन्द हो गया । उसका नतीजा यह हुआ कि पूरा देश अकाल का 
ग्रास बन गया और हर तरफ भुखमरी फैल गयी । पकेले बंगाल में, प्रोफ़ेसर के. 
पी. चटोपाब्याय ने हिसाव लगाया है कि ३५ लाख श्रादमी झकाल के परिणाम- 
स्वरूप मौत के शिकार हुए। भकाल के बाद महामारी आयी और सितम्बर 

१६४४ तक बगाल में १२ लाख झादमी विभिन्‍न बीमारियों के शिकार ही गये । 

जनता का सारा जीवन छिन्न-भिन्‍न हो गया । मां-बाप अपने दूघ-पीते बच्चो को 

इस आया से सडक के किनारे छोडकर चल देते थे कि किसी दयाजु झादमी की 

उनपर हृष्टि पड़ गयी तो सम्भव है कि उनकी जान बच जाय । पुरुष झपने परि- 

बारों को भाग्य के सहारे छोड़कर रोजी की तलाश में बाहर निकल जाते थे! 

स्त्रियां भूख को मार से विवय्य होकर अपनी देह का व्यापार करने लगी थी प्रौर 
बेश्यालयों में भरती हो रही थी। 

यह श्रकाल “ इसान का पैदा किया हुआ ” प्रकाल था | प्रसल मैं, बंगाल 
में केवल छः हफ्ते के रास्नन की कमी थी, ओर बाहर से भ्नाणे मंगाकर भौर 
छाने-पीर्ने की चीज़ों का सब में बरावर-बरावर वितरण करके इस कमी को 
आसानी से दूर किया जा सकता था। लेकिन, ऐसा किया जाने के बजाय बंगाल 


क्षित्तान क्रान्ति को शोर श्ण्रे 


में प्रकाल पड़ा, और अकाल भी ऐसा कि उसकी लपेट में प्रान्त की एक-तिहाई 
जनता झा गयी । भ्नाज का सारा स्टॉक बडेन्वडे ज़मीदारों और व्यापारियों ने 
हथिया लिया था शोर घुससोर मोकरशाही छिपा हुआ अनाज बाहर निकालने 
के बजाय, भाव बढ़ाने श्र करोडों आदमियों के जीवन से खिलवाड़ करने में 
इन भ्रनाजचोरों की मदद कर रही थी ! जनवरी १६४२ में चावल का भाव ६ 
रुपये मन था, नवम्बर १६४२ तक वह ११ रुपये मन हो गया। फरवरी- 
अप्रैल १६४३ में वह २४ रुपये मन, मई मे ३० रुपये मन, जुलाई में ३५ रुपये 
सन, झगरत में ३८ रुपये मन, और अक्तूबर १६४३ में ४० रुपये मत हो गया । 
मुफस्सिल के छिलों में तो भाव ४० से लेकर १०० रुपये मत तक चला गया 
था । अकाल के दिनो में भी चावल हर जगह मिलता था और चाहे जितने 
परिमाण में मिल सकता था, लेकिन १०० रुपये मन का भाव देने पर ही ! 


इस भ्रकाल के परिसामस्वरूप किसान और गरीब हो गये, और धनी 
ज़मीदारों भौर साहुकारो के पास पहले से भी ज्यादा जमीन जमा हो गयी । 

गांव की पूरी भर्थ-व्यवस्था छिन्न-भिन्‍न हो गयी । अकाल की मार सबसे 
ज्यादा गांव के दस्तकारो श्रोर कारीगरों पर पड़ी धी। मछुए, मोची, छुहार, 
कुम्हार, जुलाहे, श्रादि सबसे ज़्यादा तबाह हुए थे। झ्रकाल की चोट वास्तव में 
सबसे पहले इन लोगो पर ही पड़ी थी और वे उसके कारण दिवालिया बन गये | 

बगाल में जो कुछ हुआ, वह उस सकट का केवल सबसे उग्र रूप था जो 
सारे देश को निगले जा रहा था । 


२. किखान-क्रान्ति की झावश्यकता 


इस प्रकार, भारत के किसानो के सामने श्राज यह सवाल पैदा हो गया है 
कि वे ज़िन्दा भी रहेगे या नहीं॥ और श्रव यह सवाल झौर टाला नही जा 
सकता | किसानों को उसे आ्राज ओर अभी हल करना होगा । 

क्या वर्तमान व्यवस्था के रहते हुए इस सवाल को हल किया जा सकता 
है ? सभी लोग मानते हें कि वर्तेमान व्यवस्था में बहुत ब्रुतियादी परिवर्तेन 
करना झावश्यक है । 

सिद्धान्त रूप में बहुत दिनो से लोग यह बात रवीकार करते चले पाये 
हैं कि जमीदारी प्रथा को मिठाये विना काम नहीं चल सकता। १६३८ में 
फ्लाउड कमोौशन के बहुमत ने अपनी रिपोर्ट में बयाल में झमीदारी प्रथा को 
ख़तम करने की सिफारिश की घथी--लेकिन, उसकी राय थी कि ज़मीदारों को 
मुपावज्ञा दिया जाय । भारत में ज्मीदारी प्रया विदेशी सरकार की पैदा की 


श्ण्र भारत : वर्तमान झोर भावी 


हुईं चीज है ओर राष्ट्र की परम्परा में उसका कोई स्थान नही है। जमीदार जो 
कुछ किसानों से वयूलते हैं, उसके एवज़ में थे किसानों का जर्स बराबर भी 
फायदा नही करते । लेकिन जमीदारी प्रथा को सचमुच मिटाने का तरीका यह 
नही है कि केवल बाहरी स्वरूप में रस्मी परिवर्तत कर दिया जाय और जमीदारो 
को “मुआवजा ” देने के नये रूप में किसानो पर झ्राथिक बोभ ज्यों का त्यों 
बना रहे । असल में किसानों को उस आथिक बोऊ से मुक्त करने की आवश्यकता 
है, जो जञमीदारी प्रथा ने किसानों पर लाद रखा है । 
साहुकारी प्रथा श्रौर कज़ें के पहाड़ के वारे में भी यही बात सच है। कर्जे 
की रकम को पहले एकदम कम कर देना शोर अन्त में बिलकुल मंसूख कर देना 
लाज़िमी है । लेकिन केवल इतना करने से कुछ लाभ न होगा, या केवल अस्थायी 
रूप से थोडी सी राहत मिलेगी, यदि इसके साथ-साथ साहुकार की जगह किसानों 
को कर्जा देने की कोई अन्य व्यवस्था न की जायेगी और यदि कर्जे को बढने से 
रोकने के उपाय न किये जायेगे । 
यह मानना पडेगा कि आशिक उपायों से ग्स्थायी ढंग की तो कुछ राहत 
मिल सकती है, और देश के अलग-अलग हिस्सों में ऐसे कुछ उपाय करने का 
न्यूनाधिक प्रयत्त भी हुआ है, लेकिन किसानों के सवाल का ज़्यादा बुनियादी हल 
निकालने के लिए ज़रूरी है कि पूरी भूमि व्यवस्था का पुन.संगठत किया जाय । 
यदि जमीदारी प्रथा के श्रभिश्ञाप से देश को मुक्त करने के लिए अधिक सुनियो- 
जित ढंग से प्रयत्त करना है, तो ऐसा केवल एक अ्रधिक व्यापक झाधिक पुनर्गठन 
के श्रेय के रूप में ही किया जा सकता है । इस झाथिक पुनर्सगठत के द्वारा न 
केवल “ज़मीन का मालिक जोतनेवाला ” का सिद्धान्त कार्यान्वित किया जाय॑गा। 
बल्कि उन लाखो और करोडो झ्रादमियो के लिए जीविका कमाने के नये साधन 
तैयार ठिये जायेंगे जो भ्राबादी के बोक से दवी हुई खेती से नाता तोड़कर ही 
सुखी जीवन बिता सकते हैं ।५ खेती के विकास के लिए और उद्योग-धंधों के 
विकास के लिए जो उपाय करने है, वे यहां आकर एक हो जाते हैं । 
बुनियादी प्रइ्म केवल जमीदारी प्रथा का सवाल नही है। बुनियादी प्र 
पूरी भूमि व्यवस्था का पुनः:सगठन और जोतो का फिर से वंटवारा करने का है। 
लेकिन इस तरह का बटवारा, जो वहुसंस्यक जनता के हितों को महत्व देगा 
और व्यक्तिगत स्वामित्व की भ्रवदेलना करने से न हिचकेगा--ऐसा बटवाय 
करता नौकरशाही ढंग से काम करनेवाली विदेशी सरकार श्रथवा विदेशी साआ्रा 
ज्यवाद से सम्बंध रखनेवाली एकाधिकारी पूजीपधियों की सरकार के बूते के 
बाहर है। ऐसी किसी सरकार में यदि इस प्रकार का बंटवारा करने की इच्छा 
भी द्वो, ो भी उसमें उसकी सामर्थ्य न होगी । ऐसा बंटवारा वो खुद किसान 
जनता ही भपनी पहल से भौर पपने हाथों से कर सकती हे; भौर यह 


किसान क्रान्ति की झोर श्ण्३ 


कार्य वह मजदूर वर्ग के सहयोग से तथा मजदूरों-किसानो का श्रतिनिधित्व करने 
वाली तथा उनके हितों के लिए लड़नेवाली सरकार के नेतृत्व में पुरा करेगी । 

लेकिन क्षमीन का फिर से बंटवारा करना सिर्फ पहला कदम है । उसके 
बाद खेती के विकास की पूरी समस्या को हाथ में लेना होगा, खेती के कौशल' 
की विकसित करके उसे ग्राछुनिक स्तर तक ले जाना होगा, खेती में मशीनों का 
इस्तेमाल शुरू करना पड़ेगा भौर खती के लायक जमीन के जो विश्याल इलाके 
प्रती पड़े हैं, उनको तोड़कर खेती का रकबा बढ़ाना होगा । 


३, सरकारी सुधारों की असफलता 


पहले भारत में साम्राज्यवादियों का प्रत्यक्ष राज था। फिर उसकी जगह भारत 
संघ तथा पाकिस्तान की सरकारें क़ायम हुई, जो प्र भी उन्हीं पुराने एका- 
धिकार्ी पूजीपतियों श्रौर जमीदारों पर आधारित हैं जिन्‍्होने साम्राज्यवाद से 
सम्बंध बनाये रखा है। पुरानी अग्रे ज़ी सरकार ने और इन नयी भारतीय तथा 
पाकिस्तानी सरकारों ने खैती मे सुधार करने के जो अयत्न किये हैं, उनसे यह 
बात सावित हो जाती हैं कि इस ढय के सामाजिक आधार पर टिकी हुई कोई 
भी सरकार खेती के बढते हुए संकट को हल नहीं कर सकती । 
साम्राज्यवाद के हित एक तरफ जमीदारी प्रथा और सामन्ती तथा श्रर्ध- 

सामन्ती संस्थाम्रों और रीतियों को सुरक्षित रखने के साथ जुडे हुए हैं, क्योकि 
जनता को दवाकर रखने के लिए उसे इस सामाजिक आधार की सहायता की 
ज़रूरत होती है। दूसरी तरफ, साम्राज्यवाद के हित इस बात के साथ जुड़े हुए 
हैं कि इगलेड की बंक-पूजी भारत का झोपण करती रहे भर उसे एक पिछड़ा 
हुआ खैतिहर उपनिवेश बनाये रहे । इन दोनों बातों की वजह से साम्राज्यवाद 
के लिए यह नामुमकिन था कि वह खेती की समस्या को हल करने का प्रयल 
करता । साम्राज्यवाद की इस भ्समर्थता का एक प्रमाण यह है कि १६२७ में 
छेठी की जांच करने के लिए उसने जो शज्ञाही कमीशन नियुक्त किया था, 

उसे भूमि-व्यवस्था को छूतें की भी मनाही कर दी गयी थी। और अमली तौर 
पर इस क्षेत्र में साम्नाज्यवादी सरकार ने जिस दिवालियेपन का परिचय दिया 

है, उसने साम्राज्यवाद की इस अपमर्थता को और भी स्पष्ट कर दिया । 

खेतिहरों की सहायता के लिए अनेक कानून बनाये गये, लेकिन 

उनसे कर्ज के बोके का बढना नहीं रुका। यह बात कृषि कमीशन की 

रिपोर्ट में ही स्वोकार की जा चुकी है। इसो प्रकार, ज़मीन पर किसानों के 

अधिकारों की रक्षा के लिए भी श्रनेक कातून बनाये गये; लेकिन उनसे जमीदारी 

प्रथा श्रोर धिकमी प्रथा का विकास नही रुका, उतसे हर साज्न लगाने बढते 
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जाने की क्रिया बन्द नहीं हुई, शौर जिन थोड़े से किसानों को कुछ विशेष 
अधिकार दिये गये थे, वे खुद अक्सर छोटे ज़मीदार बने गये और अधिकार- 
विहीन किसानों का शोपण करने लगे । 

उन्‍नीसवी सदी के मध्य से ब्रिटिश सरकार ने सिंचाई की व्यवस्था के 
सम्बंध में जो थोडा-बहुत काम किया है, उसका बहुघा बडा ढोल पीटा जाता है। 
लेकिन १६३६-४० में भी ब्निटिश भारत के कुल जितने रकबे पर खेती होती 
थी, उसका केवल २३ प्रतिशत भाग सिचाईवाला रकवा था। और उसमें भी 
सरकार की तरफ से सिंचाई केवल १० प्रतिग्मत पर होती थीा। १६४६-५० का 
आकडा यह बताता है कि भारत सघ में कुल जितनी जमीन जोती गयी, उसके 
केवल १७ ७ प्रतिशत भाग की सिचाई हुई थी । 

१६४७ के बाद, भारतीय तथा पाकिस्तानी सरकारो के मातहत जो अनुभव 
हुआ है, उससे भी यह साबित होता है कि इस नयी सरकारो ने हालाकि भूमि 
व्यवस्था में भ्रनेक सुधार किये हैं, मगर चूकि वे उन बड़े-वडे एकाधिकारी पूजी- 
पतियों और जमीदारों के शासन का प्रतिनिधित्व करती है जिनका साम्राज्यवाद 
से घनिष्ठ सम्बध है, इसलिए वे खेती के संकट को हल करने में श्रसफल रही हैं । 

भारत सघ और पाकिस्तान के लगभग सभी प्रदेशों में ज़मीदारी भोर 
जागीरदारी प्रथाओं को खतम करने के लिए रस्मी तौर पर कातून पास हो छुके 
हैं । इसके साथ-साथ जोतों के विस्तार की हृदवन्दी कर दी गयी है। लेकिन इन 
क़ावूनों से बहुत कम लाभ हुआ है, और व्यावहारिक रूप मे उनसे जमीदारी प्रथा 
तो हरग्रिज ख़तम नही हुई है । न ही इन कानूनों से साधारण किसान ओर खेत- 
मजदूर जनता की समस्याएं हल हुई हैं । 

“जमीदारी उन्मूलन ” के इन कानूनों को बनाते समय इस साधारण 
सिद्धान्त को आधार बनाया गया है कि जमीदारों को लगान की मौजूदा दरो के 

मुताबिक पूरा मु्रावजां दिया जाय । इस मुआवजे के रूप में जो झ्रधिक बोझा 
किसानों पर पडता है, उसी का यह नतीजा हुआ है कि इनमें से बहुत से कानून 
व्यवहार में फार्यान्वित नही किये जा सके हैँ, और जहा कही इन कानूनों पर 
अमल भी हुमा है, बहा किसानों पर लदे हुए श्राथिक बोक का केवल रूप बदला 
है, उसमें कोई खास कमी नही श्रायी है; झोर कुछ जगहों में तो वह बढ़ गया 
है (पहले जमीदार की जितना लगान देना पड़ता था, अव उसमे ज़्यादा मुप्रावजे 
की क्िस्त के रूप में देना होता है ) । 

इन कानूनों से केवल थोड़े से धनी किसानों का लाभ हुमा है। अ्धिऊतर 
गरीब किसानों को, प्रस्थायों पट्ट वाले काइतकारों को, बठाईदारों को और खेत 
मजदूरों को उनसे कोई लान नहीं हुमा है। इसके अलावा, जहा कद़ी जमीन के 
पट्टो पर नामचारे के लिए हृ॒द वाध दी गयी है, वहा भी व्यवद्वार में अमीदार 
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अपनी विशाल जमीदारियों को सुरक्षित रखने में कामयाब हुए हैं, क्योकि 
उन्होंने दिखावे के लिए अपनी ज़मीन अपने भाई-भतीजों में बाट दी है या ऐसी 
ही कोई और तरकीब करके था बहाना बनाकर कानूत से बच गये हैं । 
भारत संब के विधान में बिना मुश्रावज्ा दिये किसी की सम्पत्ति लैने पर 
रोक लगा दी गयी है । १६४८ में भारत सरकार ने आदेश निकाला कि प्रदेशों 
की दरिद्र सरकारों को ज़मीदारों को मुआवज्ञा देना होगा ओर इस काम के 
लिए उन्हे केद्ध से कोई आथिक सहायता नहीं मिलेगी। १६४६ में भारत सरकार 
के वित्त-मत्री ने इस सिद्धान्त की घोषणा की कि जिस कानून में “सरकारी 
आय में से ग्रथवा सच्चा कर्ज लेकर मुप्रावजा देने की व्यवस्था नहीं हो, उसे रह 
कर देना चाहिए ।” मतलव यह हुआ कि ज्मीदारों को उनकी जायदाद के एव 
में सूद देतेवाली बौडों के रूप में या सालाना किस्तों के रूप में मुआवजा नहीं 
दिया जाना चाहिए। 
इन घातक बन्दिणों का जो नतीजा हुआ्ना, वह होना लाजिमी था । १६५० 
में भारत के रिजर्व बेक ने हिसाव लगाया कि केवल सात प्रदेशों में ही ४१४ 
करोड़ रुपये का मुआवजा देना होगा । नवम्बर १६५१ में पश्चिमी बंगाल के 
मुख्य मंत्री डा. विधानचन्द्र राय ने ऐलान किया कि ज़मीदारी उन्मूलन के लिए 
कोई बिल पेश करना व्यर्थ है, क्योकि उत्तका आरथिक वोफा उठाना नामुमकिन 
है, और इसलिए ऐसे क़ानूनो से किसानी का कोई लाभ न होगा । उत्तर प्रदेश 
में, जहा छुआवज्ञे की रकम १६० करोड रुपये या ११ करोड़ पौड बैठती थी, 
यह तरकीब इस्तेमाल की गयी कि किसानों से “ज्मीदारी उन्मूलन कीप / में 
स्वेच्छा से रुपया जमा करने के लिए कहा गया । इस तरह जो किसान' लगाने 
की दस-यग्रुनी रकम जमा कर देता था, उसे लगान पर ली हुई ज़मीन के ऊपर 
अधिकार मिल जाता था। असल में केवल धनी किसानों की एक छोटी सी 
सख्या ही इस व्यवस्था से लाभ उठा सको। दूसरे प्रदेशों मे किसानो को चालीस 
साल तक मुझ्नावजा देना पड़ेगा । 
इसलिए, कोई झाश्वर्य नही यदि प्रोरफ़सर बालोग अपनी भारत यात्रा के 
बाद इस नतीजे पर पहुचे : 
“भूमि-सुधार, विशेषकर व्यक्तिगत जोतों की हृदबन्दी का क़ानून, 
«देश के काफो बड़े भाग में अमल में नही झा सका । /” (न्यूथोर्क नेशन, 
१२ मार्च १६५५) 
श्री विभोबा भावे के नेतृत्व में चलनेवाले “भूदान ” प्रान्दोलन को सरकार 
का प्राशीर्वाद प्रास है। यह आन्दोलन सीघे-सीघे तैलंगराना के उन किसानो के 
विद्रोह से उत्पन्न हुआ है, जिन्होंने जमीन पर कब्जा कर किया था । इस झान्दी- 
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लन का उद्देश्य है किसानों के विद्रोह को रोकना और भ्रुमि-सुधार के क़ानृनों की 
प्रसफलता से उत्पन्न असतोष को प्रयभ्नष्ट कर देना । इसके लिए शमीदारों से 
कहा जाता है कि वे झपनी ज़मोनों का एक हिस्सा स्वेच्छा से दान कर दें । यह 
लाज़िमी था कि इस प्रकार के भानदोलन के ठोस नतीजे बहुत कम हों । ऐसा 
आन्दोलन मूल समस्या के एक नन्हे से अंग पर ही प्रभाव डाल सकता है। 
लेकिन उसका महत्व उसके नतीजों में नहीं है। भूदान श्रान्दोलन' का श्रसती 
महत्व इस वात में है कि उसके रूप में भ्र्ध-सरकारी तौर पर शासकों ने भी यह 
मान लिया है कि तथाकथित “ज्ञमीदारी उन्मूलन” कानून झसफल रहे हैं । 

भारत की खेती की समस्या एक सफल जन-कान्ति के द्वारा हल होगी, 
मोर वह होना झ्रभी बाकी है । 


४७. किसान आन्दोलन की प्रगति 


पिछले कुछ वर्षों में किसान-प्रान्दोलन में जो प्रगति हुई है, वह इस पृष्ठभुमि में 
भारत की एक सबसे महत्वपूर्णो घटना बन जाती है । 

जब से भारत में श्रग्ने जी राज्य कायम हुआ, तभी से किसानों से वार-वार 
बेचैनी प॑दा हुई झ्रोर किसानो के विद्रोह हुए तथा उनकी सख्या शौर तेजी 
बराबर बढ़ती ही गयी ! शरुरू-शुरू में किसानो का गुस्सा ओर वेचेनी श्रलग-प्रलग 
साहूकारों ओर जमीदारो से बदला लेने और हिसा का प्रयोग करने की इककौ- 
दुक्‍्की कार्रवाइयों का स्वय-स्फूर्त रूप लेती थी । 

उननीसवी सदी के उत्तरा्॑ में जो किसान विद्रोह हुए, उनमें सबसे महत्व- 
पूर्ण १८५४ का संयाल विद्रोह भ्रोर १८७४५ का दकन विद्रोह थे । 

लेकिन, असल में १६१४-१८ के महायुद्ध के वाद झोर विशेषकर संसार- 
ब्यापी प्रथ॑-संकट के बाद से, इस आधुनिक काल में ही, किसानो की बेचेनी 
अभृतपूर्व गति से बढ़ी है श्लौर अधिकाधिक उग्र रूप धारण करती गयी है। 
भारत की खैती की श्र्थ-व्यवस्था का पहले से ही दम निकला हुप्ना था। ऊपर 
से ससारख्यापी प्र्य-सकट ने तो उसकी कमर ही तोड़ डाली । उसके फलस्वरूप 
लगान बढ़ाने, कज्ंदारों को गुलाम बनाने शोर डिसानो की जमीन छीनने की 
जो क्रिया शुरू हुई, उसका परिणाम भारत के सभी मागो में किसान भानदोतन 
के जन्म के रूप में प्रकट हुमा | किसान भपने-य्राप याव-कमिटदियां बनाने लगे। 
उनके झरिए थे बेदसलियों का विरोध करते से, कुर्क ज़मोनों के नीलामी का 
बहिष्फार करते थे और साहकारो के खिलाक ग्रपनी एकता हढ़ करते ये । 

ये किसानो की अपनी सुसीबर्ते झौर तकलीफ थी जो उनको मारतोय 
राष्ट्रीय काग्रेस के राजनीतिक सपर्प में खीच लायो / लेकिन, राजनीतिक सपर्य 
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का कभी स्थानीय किसान कमिटी से सीधा सम्बंध नहीं स्थात किया गया। 
धीरे-धीरे किसान इन कमिटियों की विकसित करने और खुद अपने जन-संगठन' 
बनाने की आवश्यकता महयूस करने लगे । किसानों की गांव-कमिटियो ने धीरे- 
घीरे एक-दूसरे के साथ सम्बंध स्थापित करके जिला कमिटियो की स्थापना की 
और ये जिला-कमिटिया शुरू में बहुत ढीले-ढाले ढंग से प्रान्तीय संगठनों के रूप 
में एक-दूसरे से सम्बंधित हो गयीं । 

१६३६ में पहला अखिल भारतीय किसान संगठन वना--उसका नाम था 
झखिल भारतीय किसान सभा । इस संगठन का पहला अखिल भारतीय अधिवे- 
शन दिसम्बर १९३६ मे राष्ट्रीय काग्रेस के अधिवेशन के साथ-साथ फंजपुर में 
हुआ । उसमें बोस हजार किसानों में भाग लिया, जिनमें से बहुत से सैकड़ों मील 
पैदल खलकर आये थे । इसके साथ-साथ, कांग्रेस ने अपने फ़ैज़पुर अधिवेशन में 
एक खेती-सम्बंधी कार्यक्रम पास किया ओर दोनों संस्थाओं के राजनीतिक भाई- 
चारे की धोषशा की गयी । 

अखिल भारतीय किसान सभा का चोथा श्रधिवेशन अप्रेल १६३६ में मया 
में हुआ । वहां बताया गया कि उसके सदस्यों की संख्या ८ लाख हो गयी है । 

गया अधिवेश्षन के कुछ महीने वाद ही दूसरा महायुद्ध छिड़ गया । “भारत 
रक्षा कानून ” के नाम पर भारतीय जनता का कर दमन होने लगा । लेकिन 
तमाम दमन के बावज्ुद, सारे देश में किसानों ने साम्राज्यवादी-सामन्ती व्यवस्था 
के खिलाफ श्रपना संघर्ष जारी रखा । 

१६४२-४५ का काल पूरे किसान आन्दोलन के लिए प्रम्नि-परीक्षा का 
काल्न था। अगस्त १६४२ में साम्राज्यवाद ने पूरे राष्ट्रीय आन्दोलन पर एक 
क्रूर हमला किया। काग्रेस के नेताश्री की गिरफ्तारी के बाद दमन की चक्की 
अंधाधुध चलने लगी । 

इस समय संगठित किसान आन्दोलन के कंधों पर एक बहुत बड़ी ज़िम्मे- 

दारी झा पड़ी । इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय किसान 
सभा ओर उसकी प्रान्तीय शाखाओं ने राष्ट्रीय नेताओ की रिहाई और एक राष्ट्रीय 
सरकार की स्थापना के लिए हृढ्तापूर्वक आन्दोलन चलाया; सरकार के दमन का 
बहादुरी से मुकाबला किया; युद्धकोष के लिए किसानों से जबर्दस्ती पैसा वसूल 
करने का विरोध किया; अधिक श्रन्त पैदा करने के लिए एक आत्म-सहायता 
आन्दोलन संगठित किया; और हर गांव मे नौकरशाहों, श्रगाजचोरों और चोर- 
बाज़ारियों को शिकस्त दी । 

यह पूरा काल भारतीय किसानो की महान सफलताबं से भरा है। झ्राध 
में हजारो पर लाखो एकड़ परती जमीन तोड़कर जोती-बोयी गयी । जब बंगाल 
की जनता को ग्काल के दैत्य ने आ दबोचा, तो अखिल भारतीय किसान सभा 
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के नेतृत्व में सारे देश में बंयाल की सहायता का आन्दोलन चेलाया गया। 
किसानो ने वंगाल फी जनता के प्रति अपना कर्तव्य समझा और देश के कोने- 
कोने में उन्होने बंगाल की मदद के लिए धन और अनाज जमा किया | छुद 
अपने प्रान्तों के अन्दर कितानों ते अनाज-कमिटियां कायम की, चोर-बाजारियो 
का भंडाफोड किया शरौर प्रनाज के छिपे हुए ग्रोदामों का पता लगाकर उ्का 
अन्न ज़रूरतमन्द जनता के बीच बांट दिया । 
अखिल भारतीय किसान सभा देश की आज़ादी के लिए और जन-साधा- 
रण के भ्रधिकारों के लिए हढतापुर्क लड रही थी | इसलिए, बह ग्रधिकाधिक 
शक्तिशाली श्र जनप्रिय संगठन वनती गयी । १६४२ में उसके सदस्यों की संख्या 
२२५,७८१ थी; १६४४ में वह ५५३,४२७ हो गयी शोर १६४४ में 5२९,६८६ 
म्क पहुच गयी । युद्ध समाप्त होने पर भारत की गरीब' किसान जनता मे जाग्नति 
की एक नयी लहर आयी । इस समय श्रन्न-संकट बहुत तीखा हो गया था भौर 
तेजी से वढ़ रहा था। जीवन के लिए आवश्यक वस्तुप्रों की बडी कमी थी और 
और उनके दाम एकदम चढ़ गये थे । गांवों में सरकार की करता भर जमीदारो 
का भ्रत्याचार सोमा पार कर गया था । ये तमाम बातें भारत के किसानों को 
प्रपने भ्रधिकारों की रक्षा के लिए अधिकाधिक लडाकू ढंग से संघर्ष करने के 
वास्ते मजबूर कर रही थी | एक भोर, किसान यह मांग कर रहे थे कि ज़मीदारी 
प्रया को खतम करने के लिए तुरन्त कानून बनाये जाये; दूसरी श्रोर, वे खुद भी 
पहल कर रहे थे श्रोर किसान सभा के नेतृत्व में ज़मीदारों की परती ज़मीन पर 
कब्जा कर रहे थे, भ्रौर उन्हें बेदसल करने तथा लगान बढ़ाने की कोशिशों का 
उबर्दस्त मुकाबला कर रहे ये । 
हाल के कुछ वर्षों में यह बढता पुझा किसान विद्रोह नयो ऊचाइयों पर 

पहुंचा है। इसका एक उदाद्वरण बंगाल का तिभागा प्रान्दोलन है, और दुसरा 

सबसे बड़ा उदाहरण हैदराबाद में तैसंगराना का महान प्रान्दोलन है | तैलगाता 

में २,००० गांवों ने निज़्ाम के फासिस्ट गुडों के भत्याचारों से भपनी रक्षा करने 

के लिए झपनी जन-समितियां बनायी, जमीन पर झणधिकार कर लिया, प्रोर 

१५,००० वर्ग-मौल के इलाके मुँ--जो मोटे तोर पर डेनमार्क के रफरे के 

बरावर होता है --छुद श्रपता शासन-प्रदंध-भोर सेनिक व्यवस्था कायम को | 

इन घटनाप्रों से इस बात की सूचना मिल रही थी कि भारत में परिस्थितियाँ 

परिषवव द्वो रही हूँ भ्ौर किसान-क्रान्ति की पड़ी मज़दोक प्रा रही है । 


देसवां अध्याय 
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इसके पहले के तमाम श्रध्यायो में हमने मुस्यतया इतिहास की वस्तु के रूप में 
भारतीय णनता की स्थिति और दुखगाया का वर्णन किया है। अब झधिक 
सुखदायी भ्रध्याय श्रारम्भ होता है। आगे हम इतिहास के कर्ता के रूप में भारत 
की जनता की चर्चा करेंगे । 


१, एकता और विविधता 


शुरूशुरू के दिनों में साम्राज्यवाद के समर्थक एक विश्ञेप प्रइत किया करते थे । वे 
पूछा करते थे : क्या भारत के लोगों की कोई एक कोम है ? क्या भारत में रहने- 
वाले तरह-तरह की नस्लो और धर्मो के लोगो को, जिनको जात-पांत की दीवारों 
ने अनेक छुकड़ों में बांट रखा है, जिनमें भाषा के और पन्य अनेक प्रकार के भेद 
पाये जाते हैं, भोर जितके भलग्-अलग हिस्सों का सामाजिक तथा सांस्कृतिक 
स्तर अलग्र-अलग है--क्या इस पंचमेल खिचड़ी को एक “राष्ट्र” या एक 
“जाति” कहा जा सकता है, या क्‍या ये लोग कभी भी एक क़ौम वन सकते हैं ? 
पुराने मत के साम्राज्यवादी भारत के लोगो को एक जाति समभने की 
प्रत्येक धारणा को भ्रम और श्रात्म-प्रवचना कहकर उपेक्षा से ठुकरा दिया करते 
थे। “भारत नाम की कोई चीज न तो है और न कभी होगी “---यह सर जोन 
सटरेची की घोषणा थी जो उन्होंने १८८८ में की थी। दीसवीं सदी में राष्ट्रीय 
आन्दोलन की बढ़ती हुई शक्ति के कारण यह पहले से ज़्यादा माना जाने लगा 
कि भारतीय नाम को भी एक जाति है। कमर से कम उदारतावादी मत # 
साम्राज्यवादियो ने तो यह बात मान ही लो। ओर तब यह दलील दी #ने 
लगी कि भारत के लोगों का एक जाति के रूप में संगठित हो जाना श्र दी 
राज को देन है झोर पंग्रे ज़ो के उदारतावादी विचारों के भारत में कं.॥व ४ 
परिणाम है। कहा जाता था कि अंग्रेज़ी राज की इस महान स्छदा ४ कया 
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चलता है कि ब्रिटिश शासन भारतीय जनता के लिए कितना हितकारी साबित 
हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से यह नया भ्रचार हो रहा है कि हिन्दुप्नीं मोर 
मुसलमानों की दो अलग-अलग जातियां हैं । 
भारत की विविधता को अपना आ्राघार वतानेवाली दलील ब्रिटिश शासव 
के श्रन्तिम दिनों तक बहुत प्रचलित थी । साइमन कमीशन की रिपोर्ट के “पर्या- 
लोकन खड ” में वह आज भी अपनी पूरी शान-शोकत के साथ देखी जा सकती 
है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट का यह खड भारत के बारे में आधुनिक ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद के प्रचार का मुख्य प्रथ है। इस चिरस्मरणीय राजकीय पुस्तक 
के आरम्भ में हो घोषणा कर दी गयी है कि “जो भारत का राष्ट्रीय आन्दोलव 
कहताता है,” वह वास्तव में “भारत की असंख्य जनता के केवल एक बहुत 
छोटे भांग की आश्ा-आकाक्षाओं को ही सीधे-सीधघे प्रभावित करता है।” इत्त 
घोषणा में कितनी दूर-दर्शिता कूट-कूटकर भरी थी, यह थोडे दिनों के बाद ही 
तब एकदम साफ हों गया जब १६३०-३४ के स्विनय श्रवज्ञा भान्दोलन का 
स्वरूप भर १६३७ के श्लाम चुनाव के नतीजे सामने आये । इस घोपखणा के बाद 
रिपोर्ट मे भारत का एक प्रचलित चित्र पेश करके पाठकों को डराने और भ्रातं- 
कित करने का प्रयत्त किया गया है। हर कदम पर रिपोर्ट के लेखक यह दावा 
करते जाते हैं कि वे तो वियुद्ध वैज्ञानिक, पूर्णतया तटस्थ भौर निष्पक्ष दृष्टिकोश 
से केवल तथ्यों को पाठकों के सामने पेश्व कर रहे हैं जिससे उनका ज्ञान बढ़े । 
और इसके साथ-त्ताथ वे कभी भारतीय “समस्या” की ” विश्ञालता गौर 
दुरूहता ” से पाठक्ी को डराते हैं, तो कभी भारत की “विशाल भ्रूमि श्र 
विराट जन-सख्या ” की चर्चा करते हें। कभी “२२२ बोलियो ” से पेदा होने 
बाली “ भाषा की समस्या ” का जिक्र करते हैं, तो कभी “घामिक क्षेत्र में पाये 
जानेवाले प्रसस्य भेंदों ” का हवाला देते हैं, भौर "हिन्दुओं और मुसलमानों के 
बुनियादी विरोध " का होग्ना खड़ा करते हैं। “तरह-तरह की नस्लों श्र धर्मो 
की पचमेल खिचड़ी, ” “नस्लों श्रौर धर्मों का यह जमाव, ” “विविध प्रकार के 
जन-समूहों का यह छेर --और इसी प्रकार के प्रन्य नम्नता और भलमनसाहत 
से भरें विश्षेषण इस ग्रथ में मरे पड़े हैं ! 
ऊपर से देखने में भले ही यह लगता हो कि इस ग्रंथ के लिसनंवालों ने 
तो केवल निष्पक्ष राजनीतिशों की तरह कुछ कड़ये तस्यों को स्वीकार सर किया 
है; लेकिन वास्तव में यह केवल मिथ्या झोद बेझम॑ं अ्रचार है। साइमन कमीशन 
की रिपोर्ट में जानलयुककर भोर एक सास उद्देश्य को सामते रसकर कुछ तथ्यों 
को छाटा गया है भौर इन तस्यों के पीछे जो वास्तविकता थी, उसकी तोड़-्स रोड़ 
कर पेश किया गया है| भारत की मौदझ्धदा हालत को समकते के लिए जितनी वार्ते 
महत्वपूर्ण थी, उत सब पर पर्दा डात दिया गया है प्रौर जितनी बातों से भारत 
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के लोगों की बदनामी होती थी ओर अंग्रेजों के “फूट डालो श्रौर राज करो” 
के सरकारी सिद्धान्त को वल मिलता था, उन सब की बड़े प्रेम और विस्तार के 
साथ विवेचना की गयी है । 
साइमन कमीशन की रिपोर्ट में जिस भावना के साथ भारत की परि- 
स्थितियों का श्रवलोकन किया गया है, उसकी एक बडी सुन्दर नकल झार. पेज 
आर्नोद ने तैयार की है: “सयुक्त राज्य अमरीका के विशाल भूखंड के 
अलग-अलग हिस्सों में विभिन्‍न प्रकार की जलवाबु ओर भोगोलिक विशेषताएं 
पायी जाती हैं और वहां के रहनेवालो में इसी प्रकार तरह-तरह के नस्ल भर 
धर्म के भेद पाये जाते हैं ... ।” सच तो यह है कि श्रमरीकी क्रान्ति के कुछ 
समय पहले श्रग्नेज़ लोग अ्रमरीकी कोम के ज़्ारे में भी इसी तरह के ग्रूढ़ 
“ विश्लेषण ” किया करते थे और इस बात के “प्रमाण ” दिया करते थे कि 
अमरीकी कौम का एकतावद्ध होना श्रसम्भव है । 
पुराने जमाने में भारत मे कितनी एकता थी और कितनी नही, यह प्रश्न 
इतिहासकारों के लिए छोड़ा जा सकता है। यह ध्यान देने की बात है कि 
आबुनिक काल के इतिहासकार और अ्रनुसंघानकर्ता, यहां तक कि उनमें से 
साम्नाज्यवाद का पक्ष लेनेवाले लोग भी, अब उन बातों का समर्थन कही करते 
जो कि पचास वर्ष पढ़ले डके की चोट पर कही जाती थी। विसेट ए. स्मिथ ने 
१६१६ में लिखा था . “समस्त भारत की राजनीतिक एकता हालांकि कभी 
पूरी तौर पर स्थापित नही हुई है, परन्तु वह सदियों से जनता का आादशं 
अवश्य रही है |” 
अधिक महत्वपूर्ण प्रशन जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, यह है 
कि इस समय भारत में कितनी एकता है और कितने भेद हैं | और तब उन भेदों 
के बारे मे कुछ कहना आवश्यक हो जाता है जिनका साम्राज्यवादी प्रचारको ने 
इतना ढोल पीटा है और जिसकी वजह से, उनका कहना है. कि भारत के लोगो 
को स्वराज्य देना असम्भव हो गया था और प्रश्न जी राज को क़ायम रखना 
ज़रूरी हो गया था | 


२. जात-पांत, धर्म और भाषा के सवाल 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारतीय जनता को बीते हुए ज़माने से विरासत के 
रूप में तरह-तरह की समस्याएं, उलमनें, भेद ओर असमानताएं मिली हैं और वे 
पुराने ज़माने के अवशेष के तौर पर श्राज भी मौजूद हैं और जिन्हे भारत के 
लोगों को दूर करना है। हर कोम की कुछ झपनी खास समस्याएं होती हैं जो 
उसे भपने पुराने इतिहास से विरासत में मिलती हैं! साम्राज्यवाद से पूर्ण 
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स्वतञ्रता प्राप्त करना क्यों श्रावश्यक है, इसका एक सबसे बडा कारण यह भी है 
कि तब भारतीय जनता के प्रगतिशील नेताओ की इन समस्याझ्ों में हाथ लगाने 
और उन्हे हल करने का मौका मिलेगा और वे भारत के जोगो को जनवादी एवं 
सामाजिक प्रयति के मार्म पर ले जा सकंगे । कारण कि पिछले पचास वर्षों के 
अनुभव से खास तौर पर यह वात सावित हो गथी है कि साम्राज्यवाद के पतन 
के इस आधुनिक काल में भारत के स्वतव्रता आन्दोलन के प्रतिनिधि झधिका- 
धिक सक्रिय रूप से इन बुराइयो पर हमला कर रहे है, जब कि सांम्राज्यवाद 
सुधार की झनेक योजनाओं के रास्ते में गड़गे डालते का काम कर रहा है भौर 
इस तरह पेश आ रहा है जिससे ये वुराइया जिन्दा रहती हैँ और यहा तक कि 
और उम्र रूप धारण कर लेती हैं । 
ऐसी नोति खुद श्रपना छुह काला कर लेती है जो व्यवहार में तो एक 
पराधौन फौस को फूट श्रौर पिछड़ पन का पोपण करती है और उनको कायम 
रखतों हे, भौर यहां तक कि झपने द्ञालन के तरीकों से उन्हें श्रौर बढ़ावा देती 
है, मधर दिखावे के लिए इस बात का ढोल पीटतोी है क्लि इन अफसोसनाक 
युराइयों से प्रमारिषत हो जाता है कि यह कौम न तो करी अपने अन्दर एकता 
स्थापित कर सकतो है श्रौर न स्व॒राज्य के योग्य बन सकती है । 
वस्तुत' स्वयं साइमन कमोशन को अपनी रिपोर्ट में यह मानना पडा था 
कि हिन्दू-मुस्लिम विरोध उन दलाको की विश्येपता है जो सीधे प्रंग्रे जी राज के 
मातह॒त हैं, झौर यह विरोध श्रग्ने जी राज में बढ़ा है। इसके कारण उन राज- 
नीतिक बातो से सम्बंधित हैं, जो साम्प्रदायिक निर्याचन क्षेत्रों की स्थापना के 
रूप में प्रकट हुई थी, भोर अन्त में जिनका परिणाम भारत के बटवारे के रूप मे 
सामने झ्राया था । 
जहा तक जात-पात और दूत-अ्रूत के मेंदों का सवाल है, हम इस वात 
की सराहना किये बिना नहीं रह सकते कि साम्रा्यवादी लोग अद्ूनों तथा 
दलित जातों पर इतने दयासु हैं कि वे सदा उनकी सख्या को बडते रहने का 
प्रयत्त करते श्राये हैं ! कोई एक पीढ़ी पहले, जय रालनीतिक परिस्थिति नें 
इतना उग्र रूप धारण नहीं किया था, तब झाम तौर पर अछूतों और दलित 
जातों के लोगो की सस्या हे करोंड़े बतायी जाती थी। १६१० में वैलेंटाइन 
सिरोल ने उसे बडाफर ४५ करोड कर दिया । १६२६ में एस्टे ने उसे ६ करोह 
पर पहुचा दिया । है 
पअसूत प्रथा के खिलाफ बिटिया सरझार ने नही, बल्ग्रि प्रयतिमील राष्ट्रीय 
झान्दोलन ने संघर्ष चलाया है। पाठरों को वह पढना याद दोगी जब सटात्मा 
गाधी के मान्शेतन के प्रभाव ने दक्षिय भारत के हुद प्रसिद्ध महियो ने, जिनमें 
सदियों से प्रद्धूतो का प्रवेश सरवित या, झपने शार उसके लिए सोल दिये पें। 
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तब अछूतों को मन्दिरों में घुसने से रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार मे अपनी 
पुलिस भेजी थी और दलील यह दी थी कि ब्रछूतो के मन्दिर प्रवेश से जनता 
की घामिक भावनाओं को ठेस लगेगी और इसलिए उसे रोकना सरकार का 
पुनीत क्तेंब्य है। 

हां, इस बात की ब्रिटिश सरकार को अवश्य चिन्ता थी कि अछूतों या दलित 
जातों के लोगो की मतदाताओं की सूची अलग से बनायी जाये और उनको 
अलग से अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजने की गारंटी दी जाय, ताकि भारत के 
लोगो में फूट का एक और तत्व पैदा हो जाय और काग्रेस कमजोर पड जाय । 
खुद अछूत लोगो का सरकार के इस अति-स्नेह के विपय में वया विचार था, यह 
अछूत सघ के नेता डॉक्टर अम्बेदकर के मुह से सुनिएं, जिनको सरकार भी 
अदूतो का नेता और प्रवक्ता मानती है 


“प्रश्न ज्ञ लोग हमारी झोचनीय हालत का विज्ञापन इसलिए नहीं 
करते कि वे उसे बदलना चाहते हैं, वल्कि वे केवल इसलिए उसका ढोल 
पीटते हैँ कि ऐसा करने पर उन्हे भारत की राजनीतिक प्रगति को रोकने 
का एक बहाना मिल जाता है।” 


दलित जातो के लोगो के हिंत ओर उनकी मुक्ति का लक्ष्य अ्रवश्यम्भावी 
रूप से सम्पूर्ण भारतीय जनता के राष्ट्रीय स्वतत्रता आन्दोलन से जुडा है। 

जात-पात की समाज को पम्रु बनानेवाली प्रथा उपदेश देने या कोसने से 
नहीं खतम' होगी । वह तो केवल आधुनिक उद्योग-धधो तथा राजनीतिक जनतंत्र 
के विकास से ही मिटेगी। जैसे-जंसे पुराने सामाजिक बंधनों का स्थान नये 
सामाजिक बधन श्रोर समान हित लेते जायेंगे, वँसे-वैसे यह प्रथा भी मिटती 
जायगी। मावर्स के शब्दों में: “आधुनिक उद्योग-धध्े उस वशनसरम्परागत 
श्रम-विभाजन को मिठा देंगे. जिस पर भारत की जात-पांत की वह व्यवस्था 
आधारित है जो भारत की उन्‍नति और शक्ति-वर्धन के रास्ते में जबर्दस्त अडगा 
बनी हुई है।” मारकव्स ने सो वर्ष पहले जो भविष्यवाणी की थी, वह किस 
प्रकार सच उतर रही है, इसका एक प्रमाण १६२१ की जन-गणाना की रिपोर्ट 
में मिलता है । उसमे कहा ग्रया है : “जमझेदपुर जैसी जगहों में, जहा कि 
आधुनिक परिस्थितियों मे काम हो रहा है, सभी जातो ओर नसस्‍्लो के लोग मिल्ल 
के अन्दर साथ-साथ काम करते हैं और इस बात की कोई चिन्ता नहीं करते 
कि उनके बरावर में जो काम कर रहा है, उसकी कया जात है |” 

जहा तक भाषाओं के भेद का सवाल है, यदि हम १६२१ की जन-गणना 
की, जिसे साइमन कमीशन ने अपना झाधार बनाया है, १६०१ की जन-गणना 
से तुलना करे तो हम इस दिलचस्प नतीजे पर पहुंचते हैँ कि १६९०१ और १६२१ 
पे ॥ हर -- 
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के बीच आबादी २६ करोड २० लाख से बढ़कर केवल ३१ करीड़ ६० लाख 
हुई, लेकिन उसी झरसे में भापाओ' की सस्या १४७ से बढकर २२२ हो गयी। 

लेकिन, यदि थोडे ओर विस्तार से विचार किया जाय तो “२२२ अत्ग- 
अलग भाषाओ्रो ” की इस पुराखण-कथा पर काफी प्रकाश पड़ जाता है। इस 
सहया में १३४ हिन्द-चीनी भाषाएं शामिल है, और १६०६ में प्रकाशित भारत 
का इस्पीरियल गजेटियर हमे बताता है कि इन भाषाओं सें से भ्रत्मेक के कितने 
बोलेनेबाले हैं। उदाहरण के लिए, कुछ भाषाओं के बोलनेवालो की सख्या 
देखिए कबुइ भाषा को ४ आदमी बोलते हैं, झाद्रो को १ श्रादमी, कसुई को 
११, भ्रानू को १५, आका को २६, ताइरोग को १२, श्रौर नोरा को २। प्रभी 
तक यहें समका जाता था कि भाषा मनुप्यों के बीच विचारों के आदान-प्रदाव 
का साधन है; लेकिन जब आाद्रों भाषा को केवल १ ग्रादमी बोलता है, तो 
निश्चय ही भाषा के विपय मे हमें अपनी' घारणा बदलनी होगी ! मगर नोरा 
नामक भाषा के भाषा होने में किसी को सन्देह नहीं हो सकता, क्योकि भ्राखिर 
उसके बोलनेबालो की सख्या २ है ! 

उसके वाद जब १६३१ की जन-गणुना हुई तो उसमें भाषाओं की सब्या 
२०३ ही रह गयी । लगता है, जिन भाषाओ्रों के केवल एक, दो, या चार 
बोलनेवाले थे, उनके वोलनेवाले इस बीच दुर्भाग्यवश मर गये थे झौर इस प्रकार 
ब्रपनी नासमझी के कारण भारत के लोग की स्वराज्य की मांग के खिलाफ 
साम्राज्यवादियों की दलीलों को कमंग्रोर कर गये थे ! १६३७ में वर्मा के भारत 
से भ्रतय हो जाने पर तो मानों भाषाओं की सूची में महामारी फैल गयी, क्योकि 
भारत के लोगो में फूट साबित करने के लिए जिन सैकड़ों भाषाओं का नाम 
गिनाया जाता था, उनमें से श्रधिकतर (१२८) वर्मा की भाषाएं थी ।! 

भारत में भाषाओ्ों की समस्या व्यावहारिक रूप से १२ या १३ भाषामों 
की समस्या है, जिनमें से € उत्तर-भारतीय भाषाएं एक-दूसरे से बहुत घनिषठ 
सम्बंध रपती है। यहा तक कि १६२१ की जन-गशना की रिपीर्ट को भी 
यह कहना पडा था 

“इसमें कोई सन्देह नहीं कि उत्तर तथा मध्य मारत की मुख्य 

भाषाझ्री में एक समान तत्व है, जिसके कारण उनके बोलनेयाले बिना 

अपनी बोनचाल में कोई सास परिवर्तन ऊिये एक-दुसरे की बात समझ 

लेने हैं । इस प्रकार भारत के बहुत बड़े हिस्से के लिए समाल भाषा की 

आधार पहले से द्वी वैयार है !” 

भारतीय नाम की कोई जाति है या नदी, इसका श्रमाण झआरेबाज़ों के 
दपुव हों से या पालसिटों के मत्रखागृही में नहीं मिल सकता । इस प्रमाण तो 





राष्ट्राय झान्दालत का उदय 7१५ 


अमल के मैदात में मिल चुका है । वीसवी सदी का पूरा अनुभव इसका प्रमाण 
है, क्योकि भारत के लोगों की विविधता अथवा उनका बहुजातीय स्वरूप इस 
औनियादी एकता का खंडन नही करते । वे तो ऐसी समस्याएं हैं जिनको केवल 
भारत के लोग ही स्वयं हल कर सकते हैं । 


३, भारत मे राष्ट्रीय आन्दोलन का श्रीगणेश 


आधुनिक काल मे, भारत में राष्ट्रीय जनवादी चेतना के अस्तित्व से इनकार 
करना व्यावहारिक रूप से असम्भव हो गया था। इसलिए साम्राज्यवाद के 
ज्यादा होशियार प्रतिनिधि एक नयी दलील देने लगे। वह यह कि भारत के 
लोगों मे जो जातीय अथवा राष्ट्रीय चेतना दिखाई देती है, वह साञ्राज्यवाद की 
देन है, उसे साम्राज्यवाद ने भारत में ब्रिटेन के जनवादी झ्रादर्शों के बीज बोकर 
पैदा किया है। १६१८ में मांटेस्यू-वेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने कहा था: "भारत के 
लोगों का वह हिस्सा जिसमें राजनीतिक चेतता है...बोद्धिक रूप से हमारी 
सन्तान है ।” 


श्राघुनिक साआ्नाज्यवाद का यह दावा एक पतनोन्‍्मुख शक्ति की, निरीह्‌ 
झात्म-प्रव॑चना तथा झात्म-परितुष्टि मात्र कदापि नहीं है। इस तक का व्याव- 
हारिक भह॒त्व स्पष्ट है। उसका महत्व यह है कि यदि यह दावा सच है तो 
भारत की “विवेकशील ” तथा “रचनात्मक ” राष्ट्रवादिता को चाहिए कि वह 
साम्राज्यवाद को अपना झत्रु नही समके । भौर तब उसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता के 
लिए संघर्ष करना वन्द करके साम्राज्यवाद से समझौता ओर सहयोग करना 
चाहिए, और यहां तक कि कागज़ी “आजादी” की रामनामी की भाड़ में या 
तो ब्रिटिश “राष्ट्रसमूह ” अथवा साम्राज्य के श्रन्दर बनें रहना चाहिए, या 
उससे सम्बंध क्ायम रखना चाहिए । 


क्या यह समझना सही होगा कि भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन अ्रंग्रेजी 
राज का फल और परिणाम है ? निस्सन्देह, एक अर्थ मे यह बात सही है । भारत 
का राष्ट्रीय भ्रान्दोलन चूकि साम्राज्यवाद से लड़ने के दौरान में पैदा हुआ है ग्रौर 
बढ़ा है, इसलिए इस श्रर्थ में साम्राज्यवाद उसकी भ्रूमिका लिखने तथा उसका 
सूत्रपात करने का दावा कर सकता है| इसी तरह ज़ारशाही भी रूस में मज़दूर 
चर्ग की विजय का सूत्रपात करने का दावा कर सकती है झोर चाल्सं प्रथम 
क्रॉमवेल की विजय के लिए परिस्थिति तैयार करने का दावा कर सकता है। 
और चीन पर हमला करनेवाले जापानी यह दावा कर सकते हैं कि दे अपने 
हमले से चीनी जनता को राष्ट्रीय एकता क़ायम करने में मदद दे रहे थे । 


श्श्६ भारत : दतंमान भौर भावी 


लेक्नि आधुनिक काल के साम्राज्यवादी प्रचारकों का यह मतलब नहीं 
है ॥ एल एफ. रशब्र्‌ क विलिग्रम्स की तरह वे यह कहते हैं कि : “इगलेड के 
इतिहास मे भारत के लोगो को धीरे-घीरे नागरिक अधिकार प्राप्त करने का 
पाठ पढ़ाया | बर्के और मिल की सीखों के रूप में इंगलेड की राजनीतिक 
विचारधारा ने इस पाठ की और हढता से उनके मन पर अंकित किया ) शिक्षित 
भारतीयों की बुद्धि बुनियादी तौर पर बड़ी तेज होती है प्रौर वे जल्दी से जोश 
में आ जाते हैं। उनको ऐसा लगा मानो उन्होंने दिव्य शान प्रात्त कर लिया 
हो ।” ( द्वाद प्रवाउट इंडिया ?, १६३८५) 

इस दावे में सत्य का कितना पग्रद्ग है ? 

प्राथुनिक काल की जनवादी क्रान्ति, जो बहुत से देशों में हो छुकी है 
और जो इ गलंड में बहुत घुरू में हुई थी, कोई खास इंगलेड की चीज़ नही है। 
न ही यह कहना सही है कि जनवादी क्रान्ति के बीज बोने के लिए किसी देश 
पर विदेशी राज का होना आवश्यक है । उन्‍्नीसवी सदी के जनवादी प्रान्दोलन 
ने अमरीका की स्वतम्नता की घोषणा से ओर उससे भी भ्रधिक फ्रास की 
महान क्रान्ति से जितनी प्रेरणा प्रास की थी, उतनी उसने इ'गलेड से नही की 
थी, जहा कि बादशाहत और पार्लामेट के बीच समझौता हों गया था। भ्रौर 
बीसवी मंदी में दुनिया भर के राष्ट्रीय स्वृतमता तथा सामाजिक एवं स्‍ग्लाथिक 
स्वततता के बआत्दोलनों को प्रेरणा देने का काम मुख्यतया १६०५ और 
१६१७ की रूसी क्रान्तियों ने और १६४६ की चीनी क्रान्ति की ऐतिहासिक 
विजय ने किया है । 

भारत में जनता की जाग्रति ससार की इन्ही धारागरों के साथ-साथ बढ़ी 
है, मह उसके इतिहास से साबित किया जा सकता है। उननीसवी शताददी में 
भारत के पूजीवादी-राष्ट्रवाद के पिता राममोहन राय १८३० में इगलेड गये मे । 
उन्होंने बहुन तकलोफ उठाकर भी एक फ्रासीसी जहाज में यात्रा की, ताकि हर्स 
प्रकार वह फ्रासीसी ऋान्ति के सिद्धान्तो में अपनी भक्ति तया निष्ठा को पोषणा 
कर सके । राष्ट्रीय काग्रेस ही स्मापना शुरू में सरकारी प्रेरणा से हुई थी । उसे 
जनता के उठते हुए श्रान्दोलन को दवाने तया प्रंग्रेजी राज को सुरक्षित रसने 
के उद्देश्य से बनाया गया था। बह बीय साल तक इसी हालत में पड़ी सोती 
रही गौर भ्रपनी नींद के पहली बार तब जागी जब १६०५ के बाद जनता में 
बड़े पैमाने पर येइंनी और हलचल पेंदा हुई । उसके दाद जब बेचनी की लहर 
दव गयी, तो कांग्रेस फिर नरमदती अंग्र उमक्त रामनीति के शान्त सागर में 
विधाम करने लगी | प्रौर जब १६१७ के बाद दुनिया भर में जन-प्रान्दोलन वी 
लद्घर उठी, तब वह भी फिर एक बार जागी और पढ़े में मो ज़्यादा बड़े पैसाने 
पर प्राभे यड चली । 


राष्ट्रीय श्रानयोलन का उदय ११७ 


क्या भारत मे राष्ट्रीय आन्दोलन इसलिए पैदा हुआ कि यहा के शिक्षित 
वर्ग को उसके शासकों ने वर्क, मिल और मंकाले की रचनाओं को प्रढना और 
ग्लैड्स्टन तथा ब्राइट जैसे वक्ताओ की पालमिटी भाषण-शैली में रस लेना सिखा 
दिया था ? साम्राज्यवादियो ने यही कहानी गढ़ रखी है। कहानी बहुत सरल 
है। इसी प्रकार यह भी कहा जाता है, कि आधुनिक फ्रास नेपोलियन की इच्छा- 
शक्ति से उत्पन्न हुआ है; झौर कैथोलिक कहते हैं कि प्रोटेस्टेट धर्म लूथर की 
व्यक्तिगत दुर्भावनाओ से पैदा हुआ है। भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन यहां की 
सामाजिक परिस्थितियों से पैदा हुआ है । वह साम्राज्यवाद की परिस्थितियों से 
और उसकी शोपणा की व्यवस्था से उत्पन्न हुआ है। वह उन सामाजिक तथा 
आशिक शक्तियों से पैदा हुआ है जो इस शोपण के कारण भारतीय समाज में 
उत्पन्न हो गयी थी। वह इस कारण पैदा हुआ है कि भारत में पूजीपति वर्ग 
जन्म ले चुका था और शिक्षा की कसी भी व्यवस्था होती, ब्रिटिश पूणीपतिं बगे 
के प्रभुत्व के साय उसका टकराव होना लाज़िमी था । 

जब मैकाले ने भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति के समर्थवो को हराकर 
साम्राज्यवाद की तरफ से यहां अग्रेज़ी ढग की शिक्षा जारी की थी, वो उसका 
उद्देश्य भारत के लोगों में राष्ट्रीय चेतना पैदा करना नही, वल्कि उसकी जड तक 
खोद डालना था। यह साम्राज्यवाद की पूरी व्यवस्था में निहित अन्तर्विरोधों 
का परिणाम था कि शिक्षा की जो पद्धति साम्राज्यवाद के हितो की रक्षा करने 
के लिए जारी की गयी थी, उसी ने भारत के लोगो के लिए इ गलेड के जनवादी 
जन-पआ्रान्दोलनी और जन-सघर्पों से, और मिल्टन, शेली तथा वायरन जैसे कवियों 
से प्रेरणा प्रात करने का भी रास्ता खोल दिया । इमलेड को यह महान जनवादी 
धारा उसी प्रकार की निरंकुशता से लड रही थी, जिस प्रकार की निरकुशता 
भारत में क्रायम थी, और कभी-कभी तो उसका मुकाबला झासक वर्ग के उन्हीं 
व्यक्तियों से होता था जो भारत को ग्रुलाम बनाये हुए थे और उसका शोपण 
कर रहे थे, ज॑से पिट्ट, हेस्टिग्ल, और वेलिग्टन । इस अ्सगति का मूल कारण 
यह था कि भारत का साम्राज्यवादी झासन एक ऐसे देश का शासक वर्ग चला 
रहा था, जहा की जनता खुद भ्रपनी आजादी के लिए उससे लड रहो थी । 

भारत मे श्रंग्र जी राज की जो ऐतिहासिक भूमिका रही है, उसे कम करके 
दिखाने की ज़रूरत नही है । जिन शक्तियों ने भारत के लोगों को एक राष्ट्र के 
साजे में ढाला है, उनको पैदा करने में भी अग्न ज्ञी राज ने---चाहे जितनी अनिच्छा- 
पूरवंक---जो योग दिया, उसे भी कम करके दिखाने की कोई आवश्यकता नही है । 
माकस बता चुके हैं कि भारत मे भग्रे जी राज की भूमिका के वे कौन से दो हत्व 
थे जिनके कारण उसने “घोर स्वार्थो तथा नीचतम उद्देश्यो ” से प्रेरित होकर भी 
“अनजाने में ” भारत के विकास के लिए “इतिहास के साधन ” का काम किया। 


११८ भारत £ वरतेमान झौर भावो 


भारत में अंग्रेज़ी राज का पहला और सबसे महत्वपुर्णा परिणाम, या 
उसकी ध्वंत्तात्मक भूमिका की देन यह थी कि भारत में पुरानी समाज व्यवस्था 
का आझाघार निर्ममताएुर्वक नष्ट कर दिया गया | आगे किसी भी तरह की उलति 
के लिए पहले इस श्राधार का नाश होना जरूरी था। मगर लाज़िमी तोर पर 
इसका यह मतलव नही होता कि यदि अग्रेजों ने भारत को न जीता होता तो 
पुरानी समाज व्यवस्था का आधार मिटता ही नहीं । इसके विपरीत, जितनी 
सामग्री हमारे सामने भौछूद है, उसके आधार पर यह धारणा बनती है कि जिस 
समय अंग्रेजों ने भारत को जीता, उस समय यहां का परम्परागत समाज पूजी- 
बादी क्रान्ति की पहली पड्िल के कगार पर खड़ा कांप रहा था और पह मिल 
वह केवल अपने साधनो के वल पर ते करनेवाला था । लेकिन भारतीय समाज 
परिवर्ततकालीन श्रव्यवस्था के दौर में ही था कि ब्रिटेन की पूर्णतया परिपक्व 
पूजीवादी क्रान्ति ने उसे श्रा दबोचा श्ोर भारत पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। 
फिर भी इतिहास में यही लिखा जायगा कि भारत की पुरानी समाज व्यवस्था 
का प्राघार शअ्रग्नेज्ञी राज ने नष्ट किया था । 
प्ग्न जी राज की दूसरी देन यह थी कि उसने भारत में सयी समार्ज 
व्यवस्था का भोतिक आधार तैयार किया, हालाकि यह काम उसने उतने प्रूर्ण 
रूप में नही किया जितने पूण रूप में उसने श्रपनी ध्वंसात्मक भूमिका प्रदां 
की भी । 
लेकिन इन दोनों कामों से ही न तो भारतीय जनता को झ्ाजांदी मित्र 
सकती थी और न ही उसकी हालत में कुछ सुधार हो सकता था । 
उसके लिए एक तोसरा कदम खहूरी था । उसके लिए जरूरों या कि 
भारत की जनता उत्पादन को सयी शक्तियों पर प्रधिकार कर ले और उनकी 
अपने हित में मगठन करे । श्रोर जैसा कि मार्क्स ने बहुत जोर देकर कहा था 
महू काम भारत की जनता खुद ही करेगी । जब साझाज्यवाद के पिलाफ संपर्ष 
करती हुई वह इतनी झक्ति का संचम कर लेगो कि “अंग्रेजी छुए को एकदर्म 
उतार फेंकने में कामयाब हो जाय, ” तभी यह तीसरा कदम उठाया जा सर्केया। 
उन्‍्नीसवी मदी के पूर्वार्ष में, झग्रेंजी राज के पहले काल में, झग्र जे 
शासक भारत में जो तबाही भौर वरबादी ढा रहे थे, भझोर महा के उद्योग-र्पपा 
को जिस तरह तहस-नहस कर रहे थे, उसके बाबद्ूृद, या कहना चाहिए कि उसी 
के जरिए, ये कुछ बातों में इतिहास के इृश्टिकोश से एफ ज्लान्तिकारी भूमिका 
भदा कर रहे ये । देशी रियासतों को जबरदस्ती हूइप लेने की उनकी नोनि के 
फलस्वरूप बढुत सी नयाविया सौर रियासते मिटली जा रही थी शोर बारां 
राजा और नवाब भय से यर-यर काप रहे थे। बढ़ झामिक सुधारों का यु 
या। प्रथे जी सरहार ने सती-य्रया हो बन्द कर दिया या (झर भारतीय समाज 
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के प्रगतिशील तत्वों ने इसका पूरे हृदय से समर्थन किया था) । उसने गुलामी 
की प्रथा को खतम कर दिया था ( हालांकि अमल में यह कुछ रस्मी ढंग की 
कार्रवाई साबित हुई ) । वह शिश्वु-हत्या और ठगी के खिलाफ जिहाद चला रही 
थी । उसने देश में पश्चिमी ढंग की शिक्षा जारी की थी और पत्र-पत्रिकाओं को 
आज़ादी दी थी । थघुरू के ज़माने के इन अंग्रेज शासकों का हृष्टिकोश बड़ा कट्टर 
था। भारत की परम्परागत प्रथाश्रों में जो कुछ भी प्रतिक्रियावादी था, उसके 
साथ उन्हे ज़रा भी सहानुभूति न थी | उनका पक्‍का विश्वास था कि उनन्‍नीसवी 
सदी की भ्रग्ने जो की पूजीवादी तथा ईसाई धारणाझ्ों को समस्त मानवता की 
धारणाएं बन जाना चाहिए | फिर भी, ये लोग उस काल के उदीयमान पूजीपति 
वर्ग की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते थे, और इस रूप में उन्होने भारत में 
सीमित ढंग के काफी परिवर्तत किये । उस जमाने में भारत के नवजात पूजीपति 
बर्ग के प्रगतिशील तत्वों का प्रतिनिधित्व राजा रोममोहन राय और ब्राह्मन्समाजी 
आन्दोलन के समाज-सुधारक करते थे, और ये सब लोग अग्रनेजों की खुलेझम 
प्रशंसा किया करते थे ओर उन्हे भारत की प्रगति का समर्थक समभते थे । ये 
लोग अग्रे जी सरकार के सुधारों का निस्संकोच समर्थन करते थे और उनको एक 
नयी सभ्यता की भुमिका समभते थे। अग्नेज्ञों के सबसे बड़े झत्रु पुराने प्रति- 
क्रियावादी राजा-रजवाडे थे, जो अ्रश्नेजों फे इत क्रदमों को भ्रपने अस्तित्व के 
लिए खतरनाक समभते थे । 

१८४७ के विद्रोह के दो पहलू थे। एक शोर उससे पता चलंता था कि 
भारतीय समाज के गर्भ में जन-विद्रोह की कितनी विराट शक्तिया जन्म ले रही हैं. 
ओर साम्राज्यवादी शासत का आधार कितना कमजोर और अस्थिर है। लेकिन 
दूसरी ओर, इस विंद्रोह पर पुरानी दकियानूसी और सामन्ती शक्तियों की छाप 
भी, और उसका नेतृत्व उन राजाओं और नवाबों के हाथ में था जो अपने विश्ेेपा- 
धघिकारों को मिट्ते हुए देखकर उनकी रक्षा के वास्ते मैदान में उतरे थे । विद्रोह 
के इस प्रतिक्रियावदी स्वरूप के कारण उसे जनता का अधिक व्यापक समर्थन न 
मिल सका, ओर इसलिए यह लाजिमी था कि वह असफल रहता । फिर भी, इस 
विद्रोह से यह वात साफ हो गयी कि सतह के नीचे-नीचे जनता में श्रसंतोप और 
बेचेनी की कसी भयानक आग सुलग रही है, और इससे भ्रग्न ज़् शासको में ऐसी 
घबराहट पैदा हुई जो उसके बाद की उनकी सारी कार्रवाइयों में दिखाई देती 
है। लार्ड मैटकाल्फ, जो १८३४-३६ में भारत के गवर्नर जनरल थे, इसके 
पहलेवाले काल में ही लिख चुके थे कि “पुरा भारत हर घडी यही मनाया करता 
है कि हमारा तस््ता उलट जाय । हमारे नाथ पर हर जगह लोग खुशिया मनायेंगे, 
या कम से कम सोचते हैँ कि दे खुझिया मनायेंगे । और ऐसे लोगों की भी कमी 
नही है जो उस घड़ी को नजदीक लाने में अपनी पूरी ताकत लगा देंगे ।” 
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१८५७ के बाद अंग्रेजों की नीति और अग्रेजी राज के स्वरूप में एक 
महत्वपूर्स परिवर्तन हुआ । इसके बाद भ्रग्नेजों की नीति अधिकाधिक इस बात पर 
खास जोर देने लगी कि जनता के खिलाफ अपना पक्ष मजबूत करने के लिए किठी 
तरह भारत के प्रतिक्रियावादी तत्वो का समर्थन प्रात्त किया जाय । इसके साथ-साथ, 
भारत के नवजात पूजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करनेवाली, नयी प्रगतिशील 
शक्तियों के साथ भ्रश्न ज़ शासकों के सम्बधों मे भी एकदम परिवर्तन हो गया। 
पहले दोनो मे मैत्रीपूर्ण घनि्ठता थी, अब उसका स्थान उदासीनता, सन्देह और 
यहां तक कि शत्रुता ने ले लिया। उसमें थोड़ी कमी कभी झ्राती भी थी तो केवल 
उस समय जब भअप्रेज़ शासक मौक से मजबूर होकर जनता के खिलाफ़ उनसे भी 
प्रस्थायी गठबंधन कर लेते थे । देशी रियासत्रों को जबर्दस्ती ब्रिटिश भारत में 
मिला लेने की नीति यकायक त्याग दी गयी । इसके बाद से बचे-खुचे राजाग्रों 
भ्रौर नवाबों को भ्रपनी कठपुतलिया बनाकर ज़िन्दा रखने की नीति का पालन 
किया जाने लगा । अग्रेज़ो ने उन्हे “पूर्ंतया स्वतंत्र” घोषित कर दिया और 
कहा कि ये हमारे मित्र श्लौर सहयोगी हैं। देशी रियासतो में झब ग्रश्नोज़ हर 
तरह के सामन्ती अ्रत्याचार और ग्रताचार की रक्षा करने लगे। बल्कि सामन्ती 
भ्रत्याचार भ्रव पहले से भी वढ गये, क्योकि अब देशी राजा और नवाब एकदम 
मुफ्तछोर ओर जनता का सून चुसनेवाली जोकें बनकर रह गये थे । यह इस 
नयी नीति का ही नतीजा है कि पग्रेज़ों ने भारत के नकगे में छोटी-छोटी रिया- 
सतो के ऐसे पंवन्द लगा रखे थे जिनका कोई सिर-पैर नही था । पंग्रेज़ी राज के 
हवाल के दौर में इन राजाग्रो ग्रोर नवाबों को, जो उस समय तक एकदम भ्रष्ट 
हो गये थे भ्रोर भ्रपने साम्राज्यवादी आक्राओ के दश्यारे पर नाचनेवाली कृठपुत- 
लिया बन गये थे, फिर एक बार भारत के वैधानिक विकास के मामले में राष्ट्रीय 
स्वतत्नता की शक्तियों का विरोध करने के लिए सामने लाया गया। १८५७ के 
बाद प्रग्ने छो ने समाज-सुधार के मार्ग पर भी चलना बन्द कर दिया। उसती 
जगह वे हर प्रतिक्रियावादी धामिक प्रवा शोर रीति का जोरों से समर्थन करने 
लगे, भौर दिन-ब-दिन यह बात अधिक स्पष्ट होती गयो (इस काल का लगभग 
एकमात्र भपवाद “एज ग्रॉफ कसेट ऐक्ट /” था ) । १८५८ में महारानी विउदीरिया 
की तरफ से जो पोषणा को गयी, उसमें एक तरफ तो भारत के लोगो श्रौर 
प्रग्ने जो को बराबरी का दर्जा देने का रूपक रचा गया या ( जिसके बारे में बाई 
में वायसराय लार्ड लिटन ने कहा या कि “थे दावे भौर ये उम्मीदे न तो कभी पूरी 
हो सकती हें भोर न पूरी होगी” ), भोर दूरी तरफ उसमे सरकार के इस फैसले 
प्र जोर दिया गया या कि भागे से वह “धामिऊ विश्वास झ्रोर उपासना के 
मामलों में कभी किसी तरह का हृस्वक्षेप ने करेयो; / घ्रौर भारतीय समाज की 
दक्षियादूसी ताकतों को यह विश्वास दिलाया गया था कि “भारत के श्राषोन 
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अधिकारो, रीतियो और रिवाजो का पूरा-पूरा ध्यान रखा जायगा ।/ १८७६ में 
एक शाही उपाधियों का काठून वनाया गया, जिसके मांतहत अगले वर्ष महारानी 
विक्‍्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। वायसराय लाड्ड 
लिटन ने कहां कि यह कानून “एक नयी नीति ” के आरम्भ होने की सूचना देता 
है जिसके फलस्वरूप “अब से इगलेड के राज्य-सहासन को भारत के एक 
शत्तिशाली देशी ब्रभिजात वर्ग की आशाग्रो, आकाक्षाओं, उद्देश्यो और हितो का 
प्रतिनिधि और रक्षक समझा जाने लगेगा।” इस काल से ही अग्र॑ज शासक 
हिन्दुओ और मुसलमानों को आपस में भिड़ा देने और भारत के लोगो के प्रन्य 
प्रकार के छोटे-मोटे मतभेदों से फ़ायदा उठाने के तरीकों का अधिकाधिक ध्यान 
यूवंक अध्ययन करने लगे । यहा तक कि अन्त में अ्श्नज शासक साम्प्रदायिक 
चुनाव क्षेत्रों की श्राधुनिक पद्धति के द्वारा इस सवाल को भारत की राजनीति 
का मुख्य सवाल बनाने में सफल हो गये । इसके 'साथ-साथ १८५७ के बाद से, 
अग्नेज शासकों और भारतीय समाज के प्रगतिशील तत्वों का अलगाव बढ़ता 
गया। दोनो पक्षों के लोग मानते हैं कि १८५७ के वाद से ही प्ग्नेज़ शासकों और 
प्रगतिशील हिन्दुस्तानियो के सम्बधों में मौलिक परिवर्तन हो गया । 
इस प्रकार ब्रिटेत से और दुनिया के पैमाने पर पूजीवाद के सामान्य स्वरूप 
में जो परिवर्तन हुआ था, पूजीवाद की प्रारम्भिक काल की प्रगतिशील भूमिका 
के स्थान पर जिस प्रकार एक अधिक प्रतिक्रियावदी और पतनोन्म्रुख भूमिका का 
श्रीगणेश हो गया था, उसी प्रकार भारत मे अग्ने जी राज के स्वरूप में भी परि- 
चत॑नत हो गया था । जब पूजीवाद ने आधुनिक साम्राज्यवाद श्रथवा मरनोन्‍्मुख 
पूजीवाद की अन्तिम अवस्था में प्रवेश किया, तो उसकी यह प्रतिक्रियावादी 
भूमिका विशेष रूप से स्पष्ट हो गयी । 
दूसरी ओर जहा उनन्‍नीसवी सदी के बाद के दशको में भारत में अग्नेजी 
राज की भूमिका अ्धिकाधिक प्रतिम्रामी वनने लगी थी, वहां भारतीय समाज 
में नयी शक्तिया जन्म ले रही थी । 
उन्नीसवी सदी के उत्तरार्ध में मारत का पूजीपति वर्ग सामने आने लगा 
था। १८४३ में बम्बई मे पहला कामयाव सृती मिल खुला। १८८० तक भारत 
में १५६ सूती मिल चालू हो गये, जिनमें ४४,००० मजदूर काम करते थे। 
१६०० तक मिलो की सख्या १६३ और उनमे काम करनेवाले मजदूरों की सख्या 
१६१,००० हो गयी । शुरू से ही सूती कपड़े का यह नया उद्योग हिन्दुस्तानियो 
के हाथ में था, और उसमे उन्ही की पूजी लगी थी; ओर इस उद्योग को भारी 
कठिनाइयो का सामना करना पड़ा था इसके साथ-साथ नये शिक्षित मध्य बर्गं 
ने भो जन्म लिया था। वकीलो, डॉक्टरो, शिक्षको और सरकारी नौकरों के इस 
नये जर्ग को पश्चिमी ढय की शिक्षा मिली थी और बह उनन्‍नीसवों सदी की जन- 
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वादी धारखाओं के अनुसार नागरिक अधिकारों की मांग कर रहा था। 
पूंजीवादी उद्योग-घंवे तथा पश्चिमी ढंग का नया बुद्धिजीवी वर्ग, दोनों का ही 
अभी अपेक्षाकृत कम विकास हुआ था । लेकिन उस नये बगे ने जन्म ले लिया 
था जिसको लाज़िमी तोर पर आग्रे चलकर अपने से ज्यादा ताकतवर प्रतिद्वन्दी 
और अपनी तरक्की के रास्ते में रोड़े के रूप में ब्रिटिय पूजीपति वर्ग का मुका- 
बला करना था और इसलिए जिसके भाग्य में यह लिखा था कि वह भारत की 
राष्ट्रीय माय को सबसे पहले बुलन्द करेगा और देश का नेतृत्व करेगा ! 

भारत के इस नये पूजीपति वर्ग और ब्रिटेन के पूजीपति वर्ग के झाधिक 
हिंतो का ब्रुनियादी टकराव १८८२ में ही सामने आ गया था जब कि लकाशायर 
की कपड़ा मिलो के मालिकों की मांग पर सरकार ने भारत के बढ़ते हुए कपड़ा 
उद्योग का गला घीटने के लिए भारत में भानेवाले सूती कपड़े पर से हर तरह 
की चुगी हटा ली थी। इसके तीन साल बाद भारत में राष्ट्रीय का््रेस की 
स्थापना हो गयी । 

अन्तिम वात यह कि भारत में पग्रेंज़ी पूजी के घुसने के परिणामस्वरूप 
किसानो की गरीबी भ्ौर तवाही वढ रही थी, श्रोर उत्नीसवी सदी के उत्तरार्ष 
तक और खास तौर पर उसके आखिरी तीस वर्षों में हालत यहां तक पहुंच गयी 
थी कि किसान सब तरफ से निराश्व हो गये थे श्रौर उनकी बेचनी फ़ूटकर 
निकलने लगी थी । हम ऊपर बता चुके हैं कि जहा उत्नीसवी सदी के पूर्वार्ध में 
सात अफाल पे थे और उनमें १५ लाख झादमी मरे थे, वहा उन्‍्नीसवी सदी के 
उत्तराध में चोवीस प्रकाल पड़े थे शोर उनमें २ करोड़ ५५ लास भ्रादमी मरे 
मे; भोर इन चोबीस प्रकालों में से प्रठारह झकाल उन्‍नीसवी सदी के प्रन्तिम 
पच्चीस वर्षों में पढे ये । किसानों में आम पैमाने पर जो बेचैनी बढ़ रही थी, 
उसकी एक चेतावनी १८७४ में दकन के किसान विद्रोह के रूप में मिली । 
सरकार को उससे कितनी चिन्ता हुई, यह इस बात से प्रकट होता है कि 
उसने १८७४ में दकन के उपद्रवों की जाच करने के लिए एक कमीशन नियुर्क्त 
किया जिसने देद्वात की ह्वालव की पूरी जाच की भोर उपठ्रवों के कारणों 
की छात्र-दीन की । इसके बाद १८७४८ में सरकार ने एक प्रकाल कमीशन भी 
नियुक्त किया । 

इस प्रकार, उन्‍नीसवी सदी का तीन-चोयाई हिस्सा बीततेन्बीवते मारते 
में ये तमाम परिस्यितिया तैयार हो गयी थी, जो राद्वीय प्राद्दोलन के भारस्त 
होते के लिए भ्रावश्यक थी, भोर जो डल्नीसर्वी सदी के पदले पचद्धत्तर वर्षों में 
यद्ां मौजूद नहीं यी । 
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४. राष्ट्रीय कांग्रेस का अभ्युदय 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना १८८४५ में हुई । 

उसके जन्म की कहानी का हवाला देकर अ्रक्सर यह साबित करने की 
कोशिश की जाती है कि भारत में राष्ट्रवादी आन्दोलत को ब्रिदिश साआआज्यवाद 
ने ही पाल-पोसकर वडा किया है । किन्तु वास्तव में, काग्रेस का जिस तरह 
जन्म हुआ और वाद में उसका जिस तरह विकास हुआ, उसके बीच गहरा विरोध 
है, और यह इस बात का प्रमाण है कि भारत मे राष्ट्रीय जाग्रति की शक्तियां 
कितनी बलवान थी ओर साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष का बढ़ना भ्निवाये था। 

एक सगठन के रूप में काग्रेस का जन्म एक अग्नेज़् की पहलकदमी पर 
हुआ था। काग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की नीति के अनुसार और उसके 
सीछे नेतृत्व में की गयी थी | उसकी पूरी योजना वायसराय के मशविरे से पहले 
ही चुपचाप तैयार कर ली गयी थी । इरादा यह या कि श्रग्रेज़ी राज को 
जनता की बढ़ती हुई बेचेती और भंग्रे ज-विरोधी भावना से बचाने के लिए इस 
नमी संस्था का इस्तेमाल किया जाय । 

लेकिन बाद मे कांग्रेस का जो इतिहास रहा, जिस तरह उसका विकास 
हुआ, भ्रौर जिस तरह कांग्रेस साम्राज्यवाद के शुरू के इरादो की सीमाओं को 
तोड़कर आगे निकल गयी, उससे केवल यही साबित होता है कि राष्ट्रीय आन्दो- 
लन की शक्तियां अबाघ गति से भागे बढ़ रही थी और साम्राज्यवाद ने उनको 
बांधने के लिए जो सकरी नालिया वना रखी थी, उनमे इन श्षक्तियों को रोक 
रखना असम्भव था। सच तो यह है कि खुद भारतीय पूजीपति वर्ग की कारंवा- 
इयों के फलस्वरूप देश मे राष्ट्रीय काग्नेंस की स्थापना का विचार ज़ोर पकड़ने 
लगा था। ( १५२८ में ब्राह्मसमाज की स्थापना होते के समय से लेकर १८८३ 
में श्री आनन्दमोहन बोस के सभापतित्व में राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाये जाने तक, 
यह विचार बराबर फैलता गया । ) तभी अग्रेज़ी सरकार ने बीच में टाग भड़ाने 
का फैसला किया ! लेकिन उसने किसी ऐसे आन्दोलन को जन्म नहीं दिया 
जिसका देश में पहले से कोई भ्रस्तित्व या आधार नही था। आन्दोलन तो अरपने* 
आप बढ़ ही रहा था; जब सरकार ने यह देखा कि वह हर हालत में बढ़ता ही 
जायगा, तब उसने उसकी बागडोर झपने हाथ मे ले ली । 

सरकार का दृष्टिकोण यह था कि काग्रेस की स्थापना से निकट भविष्य 
में होनेवाली क्रान्ति की सम्भावना मिट जायेगी या उसका खतरा टल जावेगा । 

कांग्रेस का संस्थापक मि. ए. झो. हा,म॒ नामक एक अग्रेज़ हाकिम को 
समभा जाता है। १८८२ तक ह्य,म ने सरकारी नौकरी की थी। फिर पेंशन 
लेकर वह काग्रेंस की स्थापना के काम में लम गये | सरकारी हाकिम होने को 


श्रेड भारत : वरतमान और भावी 


बजह से हम को पुलिस की कुछ ग्रुतत और वहुत भारी-भरकम रिपोर्ट देखने को 
मिली थी। उनसे यह पता चलता था कि जनता मे बेचनी बहुत बढ़ गयी है 
ओर जगह-जगह लोग छिपकर पडयंत्रकारी संगठन बनाने लगे हैं । उन्नीसवीं सदी 
का आठवा दशक बडे-बडे अकालों और भुखमरी का दशक था, और जनता की 
बढती हुई बेचेनी दकन के किसान विद्रोहों के रूप में फूट भी चुकी थी । १८७५ 
में एक तरफ भयकर अ्रकाल पड रहा था, तो दूसरी तरफ बड़े ठा&-बाट से राज- 
दरवार हो रहा था जिसमे महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित 
किया गया । दूसरा अफगान-युद्ध भी इसी साल हुआ था । जनता की देचनी का 
उत्तर दमन के जरिए दिया यया । १८७८ में देशी भाषाओं के अखबारों का 
कानून बनाकर पत्न-पत्रिकाओं की आजादी छीन ली गयी | झगते वर्ष हथियारों 
का कामून ( आर्म्स ऐक्ट ) बनाकर देहात के लोगों से जगली जानवरों सें प्पनी 
रक्षा करने के साधन तक छील लिये गये । सभा करने के प्रधिकार पर वरिदिणे 
लगा दी गयी । हम की जीवनी के लेखक सर विलियम वैडरवर्न ने लिखा है: 


“दुर्भाग्य से, सरकार ने जिन प्रतिक्रियावादी उपायों से काम लिया 
भर जिन रूसी तरीकों से पुलिस के जरिए दमन किया, उने सबका गह 
नतीजा हुप्रा कि लाई लिटन के जमाने में भारत में चन्द दिनो के ग्रन्दर 
एक क्लास्तिकारी क्स्फोट होने की आसका पैदा हो गयी । मह तो सतरियंत 
हुई कि इसी समय मि ह्यम और उनके भारतीय सलाहकारों के मन में 
बीच में हस्तक्षेप करने का विचार पैदा हुआ श्रौर परिस्थिति बच गयी । 
सर विलियम ने झागे बताया है कि “मि. हा,म की विश्वास हो गया 
यथा कि जनता की बढ़ती हुई बेचनी को रोकने के लिए कोई प्रमली कदम 
उठाना जरूरी है । 


सरकारी श्राप्नीर्वाद के साथ काग्रे स को स्थापना के पहले दमन-चक्र चला। 
ये दोनो क्रियाएं एय्न्दूसरे की विरोधी नहीं, वल्कि पूरक थी । जेब तक दसने के 
जरिए ब्रात्लिफारी आन्दोलन की आभका को दुर नहों कर दिया गया, तब तक 
चरमदसी नेताड्रं के नेत्ृत्य में एक काहूती आन्‍्दोसन घुर कराना भी खतरे से 
साली नहीं समका जाता घा। दससिए, सूब जोरों से दमन करने के बाद ही 
४ जनता की बहती हुई वेचेनी को रोकने के लिए ” बढ दूसरा कम उठाना 
गया | बारोच्बारी से दमन और समकौता करने का यह दोहरा तरीका, एफ टासे 
मे कट्टर सदातों को दबाने प्रोर दूसरे हाथ से “ बफादार ” नरमदली नैतामों हर 
एुसझारने झोर उनसे गठबंधन करने का बह दखझदा साआम्यवादी झजनीतियी 
जो पुरानी सरीय है, जिसता थे प्रानेबाले जमाद में भी ऋई बार इस्वेमाते 
करनेयाते ये । 
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पुलिस की रिपोर्टों में मि. हा म को ऐसी कौन सी बातें मिली थी जिनके 
प्राधार पर उन्होने यह लिखा कि “मुझे न तब ज़रा भी सन्देह था और न आज 
है कि हम उस समय सचमुच एक बहुत ही भयानक क्रान्ति के खतरे का सामना 
कर रहे थे भौर खतरा हद से ज़्यादा बढ छुका था ?” इन बातो को मि. हम 
के शब्दों में ही बताना श्रधिक उपयोगी होगा : 


“मुझे सात बड़ी-बड़ी जिल्दे दिखायी गयी ..जिनमें बहुत सामग्री 
जमा थी। उनमें देशी भाषाओ्रो में लिखी गयी किसी न॑ किसी तरह की 
रिपोर्टो था समाचारो का अग्रेज़ी में साराश या सक्षिप्त श्रथवा विस्तृत 
अनुवाद दिया गया था... उस वक्त बताया गया था कि तीस हज़ार से 
ज्यादा अलग-अलग सवाददाताञ्ो की रिपोर्ट इन जिल्दों में जमा थी । 
बहुत सी रिपोर्टो में सबसे नीचे दर्जे के लोगो की बातचीत दर्ज की गयी 
थी, और उन सबसे पता चलता था कि ये गरीब लोग अ्रपनी मौजूदा 
हालत से एकदम निराश हो गये हैं और उन्हे विश्वास हो गया है कि वे 
भूखों मर जायेंगे, भर इसलिए वे अब कुछ करना चाहते है । वे कुछ करने 
पर तुल गये हैं और एक-दूसरे का साथ देना चाहते हैं, ओर इस कुछ का 
मतलब हिंसा है। बेथुमार रिपोर्टो मे पुरानी तलवारे, भाले और बन्दूकें 
छिपाकर जमा करने की बात थी कि मौका पडते ही उनसे काम लिया 
जाय । यह खयाल नहीं था कि इस सबके परिणामस्वरूप थघुरू में ही 
हमारी सरकार के खिलाफ बगावत खडी हो जायगी । सबसे नीचे स्तर 
के भ्राधा पेट खाकर रहनेवाले लोगो की जो हालत थी, उसे देखते हुए 
यह लगता था कि पहले कुछ छिटपुट अपराध होगे और फिर उनके होते 
ही उसी प्रकार के सैकड़ो अपराधों का ताता लग जायगा, और देश में 
ऐसी अभराजकता फल जाबगी कि अधिकारियों से और भद्र वर्गों से 
कुछ भी करते-धरते न बनेगा । यह भी खयाल था कि... जब बदमाशों 
के दल काफी मजबूत हो जायेगे, तो पढे-लिखे वर्गों के भी कुछ लोग उनके 
साथ हो जायेंगे । पढें-लिखे लोग पहले से हो! सरकार से बहुत नाराज़ थे, 
भले ही इसका कोई कारण न रहा हो । डर था कि ये लोग भ्ान्दोलन में 
शामिल होकर कही-कही उसके नेता बन जायेंगे, उपद्रवों को एक सूत्र में 
बाध देंगे भर एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में उनकी रहनुमाई करने 
लगेंगे ।/ 

१८८५ के घुरू के हिस्से में हम ने वायसराय लार्ड डफरिन से बातचीत 
की ओर सारी परिस्थिति उनके सामने रखी । लार्ड डफरिन अनुभवी राजनीतिज्ञ 
थे। शिमला में साअ्राज्यवाद के मुख्य कार्यालब मे इस वातचीत के दोरान में ही 


१२६ भारत : वर्तमाव झोर भावी 


कांग्रेस की रूपरेखा तैयार की गधी । काग्रेस के पहले भ्रध्यक्ष थी डन्त्यू. सी. 
वैनर्जी ने कांग्रेस के जन्म का इस प्रकार वर्णन किया है : 

“ शायद वहुत लोगों को यह बात मालूम ने होगी कि भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस की जिस रूप में शुरू-शुरू में स्थापना हुई भौर जिस प्रकार 
बहू तव से काम करती आयी है, वह भसल में डफ़रिन और भाव/ के 
मारक्विस की बनायी हुई है। उस समय वह भद्र पुरुष भारत के गवर्नर» 
जनरल थे। १८८४ में मि. ए. श्रो. हम के मन में यह विचार पैदा 
हुआ कि यदि देश के प्रमुख नेताओं को साल में एक वार एक जगह जमा 
किया जा सके और वहां वे सामाजिक विपयो पर विचार-विनिमय किया 
करें तया एक-दूसरे से मित्रता का सम्बंध क़ायम कर सकें, तो देश का 
बहुत लाभ होगा। मि. ह्यू,म यह नही चाहते थे कि ये लोग राजनीति 
पर भी बातचीत करे ।.,. ला्ड डफ़रिन मे मि. ह्य,म से यह शर्तें मतवा 
ली थी कि जब तक वह देश में रहे, तव तक उतका नाम ग्रुत रहे ।/ 
घुछू के राष्ट्रीय आन्दोलन का जिन लोगों ने श्रभी हाल में इतिहास लिखा 

है (जंसे सी. एफ. ऐण्ड्रयूज़ और जी. सी. मुकर्जी ), उन्होंने इस पटना का 
इस प्रकार बर्णन किया हैं : 
“१४८५७ के बाद इतना खतरनाक वक्त कभी नहीं भागां था, 
जितना कांग्रेस की स्थापना के ठीक पहुले झाया था । प्रंग्रे ज हाकियों में 
ह्व,म थे जिन्होंने इस खतरे को देखा भौर उसको रोकने की कोशिश की । 
«इस भखिल भारतीय भान्दोलत के लिए परिस्थिति पूरी तरह परिपक्त 
हो गयी थी । एक ऐसे किसान विद्रोह की जगह, जिसे पढ़ें-लिसे वर्गों की 
सहानुभूति भौर समर्थत प्राप्त होता, इसके ज़रिए नये उदीयमान वर्गों को 
नगर भारत का निर्माण करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच मिल गया | ऊुले 
मिलाकर यह भ्च्छा ही हुप्ला कि देश में एक बार फिर हिंसा पर प्राषा- 
रित क्रान्तिकारी परिस्थिति पैदा होने से रोक दी गयी । 
ध्यान देने की बात है कि काग्रेस की “हिसा पर भाषारित क्रान्तिकारी 
परिस्थिति को पैदा हीने से रोकने ” की प्रूमिका गाथी जी के घाने के बाद नहीं 
धुरू हुई थी । साम्रास्यवाद ने कांग्रेस के जन्म के सममर द्वी उसे इसकी पूटी 
पिला दो थो । 

कांग्रेस को भ्रूसिका के विषय में खुद ह्य,म साहब की या घारणा सो, 
यद्‌ उन्ही # शब्दो में सुनिए : 

“हमारे पते कामों से जो वियद मोर बढ़ती हुई घक्तियां भारत 
में पैदा दो गयी भी, दिफाउत के साथ उनका झादा जोघ बाहर तिकाल 
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देने के लिए एक यत्र की ज़रूरत थी; शौर इस काम के लिए हमारे कांग्रेस 
आन्दोलन से ज्यादा कारगर कोई यंत्र नही बनाया जा सकता था । 


लार्ड डफरिन का उद्देश्य यह था कि कांग्रेस के जरिए “वक़ादार ” 
लोगी को “वागियों ” से अलग करके सरकार की मदद करने के लिए एक 
आधार तैयार कर दिया जाय । उन्होंने अपना यह उद्देश्य कांग्रेस की स्थापना के 
एक साल बाद १८८६ में, शिक्षित वर्गों की मागों के विषय में भाषण करते हुए 
बहुत ही साफ़ शब्दो में बता दिया था : 


“जिन काले आदमियों से में मिला हूं, उनमे काफ़ी लोग योग्य भी 
हैं और बुद्धिमान भी । इन लोगो की वफादारी और सहयोग पर कोई 
भी बिला-शक भरोसा कर सकता है । जब ये लोग सरकार का समर्थन 
करने लगेंगे तो सरकार के बहुत से ऐसे कामी का जनता में प्रचार हो 
जायगा जो श्राज उसकी निगाह में धारासभाझों से जबर्दस्ती कानून 
बनवा कर किये जाते हैं। और झ्गर इन लोगों के पीछे काले भ्रादमियों 
की एक पार्टी की ताक़त हो जाती. है, तो फिर भारत सरकार श्राज की 
तरह भ्रकेली न रह जायेगी । श्राज तो मालूम होता है कि अग्ने जी सरकार 
एक अकेली चट्टान की तरह एक तूफ़ानी समुद्र के बीचोबीच खड़ी है और 
घारों दिशाझों से भयातक लहरें भ्रा-प्राकर उस पर एक साथ हूट 
रही हैं।” 
लार्ड डफरिन ने जो हिसाब लगाया था, वह बिलकुल साफ था। श्रौर 

शुरू-शुरू में काग्रेंस की स्थापना का जो परिणाम हुआ, उससे लगता था कि 
डफ़रिन साहब की तरकीव पूरी तरह कामयाब रहेगी । कांग्रेस के पहले अधि- 
वेशन ने परम साम्राज्य-भक्ति का परिचय दिया। उसने नो प्रस्ताव पास किये । 
सभी में शासन-प्रबंध में केवल छोटे-मोटे सुघारों की माय थी । राष्ट्र की जनवादी 

भांगों से कुछ मिलती-जुलती सिर्फ यह प्रार्थना थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिलों 
में कुछ चुने हुए प्रतिनिधि भी ले लिये जायें ॥ अपनी भेड़ों को मनचाहे ढंग से 
हांकने में ह्यूम साहब को कितनी कामयावी मिली, यह भ्धिवेशन समाप्त होने 
के'समय की एक घटना से स्पष्ट हो जाता है । काग्रंस के प्रथम प्रधिवेशन की 
रिपोर्ट में इस घटना का वरुंन दिया गया है : 


“मि. ह्यूम ने अपने प्रति प्रकट किये गये सम्मान के लिए धन्यवाद 
देने के वाद कहा : जयकार का काम चूकि मुझे सौंपा गया है, इसलिए 
भेरा प्रस्ताव है कि भला काम युरू में नही, तो बाद में कर लेने के 
सिद्धान्त का पालन करते हुए, सब लोग दीन वार ही नही, बल्कि तीन 
तिया नो बार, और भगर हो सके तो नो तिया सत्ताइस वार उस व्यक्ति 
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की जय बोले जिसके जूतों के फीते खोलने के लायक भी में नही हू, जो 
आप सबको प्यार करती हैं, ओर ज्जो आ्राप सबको अपने बच्चों के समात 
समभती हैं। मेरा मतलव है कि सव मिलकर वोलिए महामहिम, महा- 
उदार, महारानी विक्टोरिया की जय ? 


“वक्ता ने श्र क्या कहा, यह नहीं सुना जा सका वयोकि तभी 
चारों तरफ से जय-जयकार होने लगी और मि, हा म की आवाज शोर 
में हव गयी । उनकी इच्छानुसार लोगों ने वार-बार जय-जबकार की ।* 


इस तरह काग्रे स की शुरुआत जी-हजूरी से हुई ( परल्तु, ध्यान दैने की 
बात है कि इस काम में बाजी हिन्दुस्तानियों के नही, प्रंत्रे जो के ही हाथ रही ) । 
लेकिन वही कांग्रेस एक रोज गरेर-कानूनी करार दे दी गयी । एक दिन प्राया 
कि उसी काग्रेम को भ्रग्नेंजी सरकार जहा-तहा दूढ़तो फिरती थी, और लाखो 
आज़ादी के सिपाही उसके इशारे वर लडने-मरने को तैयार थे। काग्रेस के इत 
दोनो रूपो में यह कितना बड़ा अन्तर है 
काग्रे स के जन्म के समय ही उसके जो यह दोरगा रूप प्रकट हुआ था, 
उसका काग्रेस के वाद के इतिहास के लिए भी बहुत महत्व था। जब तेक 
कांग्रेस राष्ट्रीय आन्दोलन के अस्प के रूप में काम कश्ती रही, तव तक उसवी 
भूमिका और उसके ग्रस्तित्व का यह दोरगापव वराबर कायम रहा। यह बात 
कराग्रे से के पूरे इतिहास में साफ नज़र ग्राती है। एक तरफ तो कार्ग्रस जत* 
श्रान्दोलन के “सतरे” से बचने के लिए साम्राज्यवाद की श्रोर सहयोग का हाथ 
बढ़ाती थी; दूसरी तरफ वह राष्ट्रीय सघप में जनता का नेतृत्व करती थी । 
फाग्रेस के पुराने युग के नेता गोसले से लेकर, नये युग के मेता गोराले के शिष्य 
गाधी तक---काग्रेंस के सभी नेतागओ की असंगतियों के रूप में यह बात प्र 
हीती. है ( गोसले आर गांधी का भ्रन्तर मुस्यतया जन-प्रान्दीलस की अलग-मलेग 
मजिलों का अन्तर है, प्रौर इसलिए दोनों नेताप्रों को अलग-प्रतय दस की 
कार्यनीति भ्रपनानी पड़ी ) । यह दोरयापन भारत के प्रृजीपति वर्ग की दोहरी 
या जुनमुल् भूमिका का प्रतिदिम्ब है, जियक्री ब्रिटिय पं जीपति वर्ग से ढक 
होती है भौर इसलिए जो भारतीय जनता का नेदृत्व करना चाहता है, सेवन 
इसके साय-साय जिसे सदा यहू- डर भी बना रहता है. कि जन-प्रान्योतन को 
रफ़्तार कही “इतनी तेज ” न ही जाय हि साआज्यवादियों के साथ-साथ उसके 
पिश्नेपाधिटारों का भी सफाया हो जाये । 
दूसरे महायुद्ध के बाद जब भारत में प्रान्तिकादी उसार प्राया, तो बढ़ 
प्रसमति ध्पनी चरम सीसा पर पहुच गयी । काग्र सी नैदाग्रों ले भारत के बदवाई 
और भारत तथा परारिस्ताद के डोमीलिवसी डी इयासना बरसे गए सपइदबटस 
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योजना स्वीकार कर ली । ऐलान किया गया कि साम्राज्यवाद से उन्होंने यह 
अन्तिम समभौता किया है । इस समय से काग्रेस भारत संघ की नयी डोमी- 
नियन सरकार की सरकारी पार्टी बच गयी। बाद में भारत संघ भारतीय 
प्रजातंत्र बन गया मगर वह इंगलेंड के राजा को “ राष्ट्र-समूह का प्रमुख” मान 
कर ब्रिव्शि राष्ट-समृह में शामिल रहा । तव से भारत की स्वत॒त्रता का संघर्ष 
नये रास्तों पर होकर वढ रहा है। लेकिन ऐसा होने के पहले एक लम्बा अरसा 
ग्रुद्धरा जिसमें मुख्यतया कांग्रेस के नेतृत्व में और कांग्रंस के रूप में राष्ट्रीय 
आन्दोलन बार-बार आगे बढा और पीछे हटा; कभी उसने आगे बढकर साम्राज्य- 
वाद को चुनौती दी और कभी फिर उससे समझौता कर लिया । इस पूरे काल में 
व्यापक राष्ट्रीय आन्दोलन का मुख्य अरस्त्र काग्रेस थी; ओर इसी मार्ग पर चलकर 
भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन आगे बढा । 


भ्ा& 


स्यारहवां अ्रध्याय 


राष्ट्रीय आन्दोलन की तीन मंजिलें 


भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का ऐतिहासिक विकास संघर्ष की तीन बड़ी लहरों 
से ग्रुज़रा है। इनमें से हर लहर पहले से श्रधिक ऊंची उठी और हरेक प्रान्दोलन 
पर अपनी स्थायी छाप छोड गयी तया नयो लहर के ग्राने के लिए रास्ता सोले 
गयी । ऊँसा हम देस जुके हैं कि शुरून्युरू में भारत का राष्ट्रीय श्रान्दीलन केवल 
बड़े पु जीपति वर्ग का--जमीदारो के प्रगतिशील तत्वों का, नये कारखानेदारों 
का और धनी बुद्धिजीवियों का--प्रतिनिधित्व करता था । इस निश्चल जल में 
पहली वार १६१४ के पूर्व के शुगर में हलचल पैदा हुई जत्र कि देश्व में श्रानदोतत 
की पहली बंदी लहर उठी। बह लहर घहरो में रहनेवाले निम्न प्रूंजी- 
पति यर्म के अमतोप को व्यक्त करती थी, लेहिन बहू जग-साथारण तक भभी 
नही पहुंच पायी थी। राष्ट्रीय झ्रान्दीयन मे साथारण जनता कौ--किसलों की 
झौर कल-कारसानों में काम करनेवाले मयदूरों की, जो देख में एक नयी शक्ति 
के रूप में सामने श्राथे थे--इस दोनों ही नर्गों को क्‍या श्रुमिका है, यह केवल 
१६१८-१८ के महायुद्ध के बाद ही स्पष्ट हुआ । युद्ध क* बादवासे काल में जन 
संपर्ष की दो बड़ी लहरे देस में प्रायी--पहली युद्ध के बाद फौरन ही, मौर 
गुमरी सपतारब्यापी श्र्थ-सफ़ट के बाद । शोर बढ सत्र उसे विछाविक्र परसीक्षा 
की तंयारी मात्र थो जो दूसरे मदायुद्ध के साथ प्रारम्भ हुई और उसके उपसहाद 
के बाद तझ्म भलती रही व; 


१. संघ की पहली बढ़ीं लद॒र ( २६०५-१६१०) 
बोस साल तक रिरेय उसी रास्ते पर घलती रही यो राह उसके सरयावर्रो 


ने उसके लिए लेबार कर टिया था। इन बीस बरसों मे उप त्रस्वायों सें झूमी 
भी प्रोर किसी भी रत में ३4राज्य हो साय न, ही दंगे। यानी, उसने राष्र 
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की कोई बुनियादी मांग नहीं उठायी | इन बीस वरतसों में वह केवल यही मांग 
करती रही कि अंग्रेजी शासन-व्यवस्था में ही इतना सुधार हो जाय कि हिन्दु- 
स्तानियो को कुछ भ्रधिक प्रतिनिधित्व मिल जाय । झुरू के जमाने के कांग्रेस के 
नरमदली नेताओं का दृष्टिकोण जानने के लिए रमेश्चन्ध दत्त का एक उदाहरण 
दिया जा सकता है | रमेशचन्द्र दत्त उस युग के नेताप्रों में सवसे अधिक योग्य 
--और सबसे अधिक नरम थे--और १५६० में कांग्रेस के अध्यक्ष छुने गये 
थे। उन्होंने १९०१ में “भारत की जनता ” की मांग को निम्नलिखित शब्दों 
में पेश किया था : 


म* भारत की जनता यकायक होनेवाले परिवर्तनों और क्रान्तियों की 
पसन्द नही करती ... वह मौजूदा सरकार को और मजबूत बनाना 
चाहती है भर साधारण लोगों से उसका अधिक घनिए्ठ सम्पर्क कायम 
करना चाहती है। वह चाहती है कि भारत-मत्री की काउंसिल में और 
वॉयसराय की कार्यकारिणी काउसिल में भारत की खेती तथा उद्योग- * 
घधो के प्रतिनिधियों के रूप में कुछ भारतीय सदस्य और लिये जाये । 
वह हर प्रान्त की कार्यकारिणी समिति में कुछ भारतीय सदस्यों को देखना 
चाहती है। वह चाहती है कि शासन से सम्वधित हर महत्वपूर्ण सवाल 
पर विचार करने के समय भारत के लोगो के हितों का प्रतिनिधित्व करने 
वाले लोग भी मौजूद रहे । वह चाहती है कि साम्राज्य तथा उसके 
विद्याल प्रान्तों का शासन-प्रबंध जनता के सहयोग से चलाया जाय । ” 


इन मांगों की नरमी शुरू के जमाने के भारतीय पूजीपति वर्ग की स्थिति 
को सही तौर पर व्यक्त करती थी । उस जमाने की कांग्रेस पूजीपति वर्ग के 
केवल ऊपरी स्तर की, और विश्येप रूप से विचारों के क्षेत्र में उसके प्रतिनिधि 
थढ़े-लिखे मध्य वर्ग की प्रतिनिधि थी। ब्रिटिश पार्लामरेंट के एक अ्रश्ने ज् सदस्य 
डब्ल्यू, एस. केन ने कांग्रेस के १८०६ के अधिवेशन में भाग लिग्रा था। उन्होने 
लिखा था : ” मेरे इ्द-गिर्द जो चार हजार भद्र पुरुष वेढे हुए हैं, वे पूरे भारत 
के वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और लेखको में से डुने हुए लोग हे ।” उस 
काल के नरमदली नेताओं को यह अच्छी त्तरह मालूम था कि वे लोग जनता के 
प्रतिनिधि नही हैं शोर वे जनता के नाम पर उसकी भावनाओश्रों की व्याल्या 
करने का भले ही प्रयत्त करते हो, पर वे उसकी तरफ से बोलने का दावा नही 
कर सकते । शुरू के सालों में कांग्रेस के मुख्य मार्म-ग्रदर्घक्त सर फ़ीरीजशाह 
मेहता ने कहा था : “अवश्य ही काग्रेस जनता की आवाज़ नही थी; लेकिन 
पढ़े-लिखे हिन्दुस्तानियों का फर्ज था कि वे जनता की शिकायतों को पेश्न करे 
और उनको दूर करने लिए सुझाव दें ।” 
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उस कान का भारत का प्रारम्भिक पूजीपति वर्ग अच्छी तरह सममता 
था कि वह अग्र॑ जी राज को चुनौती देने की स्थिति में नही है । उल्टे, वह प्रग्रेजी 
राज को अपना मददगार समभता था। उसके लिए मुख्य अत्रु खुद अंग्रेजी राज 
नहीं था। उसके लिए मुस्य झन्रु थे जनता का पिछड़ापन, देश में विकास की 
कमी, ग्रज्ञान और अधविब्बास की शक्तियों की जबर्दस्त ताक़त, और “नौकर- 
शाही ” शासन व्यवस्था के वे दोप जिनके कारण यह: स्थिति उत्पत्त हो गयी 
थी। इन बुराइयो के खिलाफ लडने मे उन्हे यह भ्राद्या थी कि अग्रेज़ शासकों से 
उन्हें सहयोग मिलेगा। काप्रेस के १८९८ के अधिवेदन के ग्रध्यक्ष श्ली आनन्द 
मोहन बोस ने कहा था : “पिक्षित वर्ग इगलेड का ज्चत्रु नही, बल्कि मित्र है। 
इ गलेंड के सामने ग्राज जो काम है, उसमे उसे भारत के पढे-लिखे लोगो की 
भ्रावश्यकता है और वे स्वभावतया उसकी मदद करेंगे।” सर फीरोजशाह मेहता 
ने (८९० मे कहा था : “ मुझ्के इस वात में तनिक भी सन्देह नही है कि प्रस्त में 
अग्नेज़ राजनोतिज्न वक्त की पुकार को सुनेंगे ।”” कांग्रेस के पितामह श्री दादा 
भाई नौरोजी ने काग्रेस के दुसरे अ्रधिवेशन के अ्रध्यक्ष-पद से भाषण करते हुए 
प्रग्न॑ ज़ शासकों से वह प्रपील की थी : “इस थक्ति को ( यानी पढे-लिसे हिलु- 
स्तानियों को ) श्रपनी तरफ खीचने के बजाय वे उसे अपना दुइमन ने बनायें। ” 
पुराने कांग्रेसी नेताओं में सबसे प्रभावशाली वक्ता सर सुरेन्रताय बनर्जी ने 
कांग्रेस के सामने यह ग्राएर्भ रखा घा कि वह सदा ग्रग्नेज़ों के प्रत्ति मड्िग 
राजभक्ति के साथ काम करे--क्योकि हमारा उद्देश्य भारत मे श्रंग्रेज़ी राज को 
हटाना नही, वल्कि उसके श्राधार को और व्यापक बनाना है। हमारा उद्दँष्य 
प्रग्नं थी राज के स्वरूप को और उदार बनाना है और उसे राष्ट्र के स्नेह वी 
ग्रद्ठद नीच पर सदा कर देना है।” 

इन घोषणाग्रों श्रोर ऐलानों से जो ध्वनि निऊलती है, उसमे हमें यह नहीं 
समक सेना चाहिए हि घुरू के जमाने के कामग्रेसी नेता विदेशी सरकार के प्रति 
शियावाई गौर राष्र-विरोधी चाकर थे । उसके विपरीत्त, सत्य यद दे हि ये उसे 
समय भारतीय समाज मी राजनीसिक दृष्टि से संगठित सबसे ग्रधिक प्रगतिशील 
झत्तपि या प्रतिनिधित्व ऊरते थे । जब तक दाल हो में पंदा हुए मजदूर वर्ग ने 
अपनी ख्रायाज हे करता शुरू नहीं कर शिया था प्रौर जब तक उसता 
संगत क्रायम नटी हो गया था और किसाव झसगठित पवस्या में से, तब तक 
£ घक्ति मा। बह 


















भारत या पूजीपति उर्म ही बढ़ा री सादे: 
समाज सुधार झा से करता था। जनता मे जाग्रि 
समाम दतसातूर्गी घोर पिद्ु़ी हुई चौजो झे विजाक 
का प्यार झगता सा। बढ़ माय करग़ मा हि उद्दो 
देट्टि भे मारा का पाधिक विद्यम हो 
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लेकिन उनका यह विश्वास और यह आश्या कि इस काम में ब्रिटिश साम्रा- 
ज्यवाद उनकी मदद करेगा, भूठी साबित होनेवाली थी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद 
यह अच्छी तरह समझता था--वल्कि कहना चाहिए कि इन लोगों से भी ज़्यादा 
अच्छी तरह समता था--कि इस काम का क्या परिणाम होगा। वह जानता 
था कि इन सब सुधारों का यह मतलब होगा कि श्रन्त में यह नयी ताकत 
साम्राज्यवादी शासन तथा शोपण के हितो से टकरायेगी। इसलिए, थुरू मैं 
कांग्रेस को सरकार से जो सरपरस्ती मिली थी, वह बहुत जल्द सन्देह झौर शत्रुता 
में बदल गयी । कार्ग्रंस की स्थापना के तीन साल के अन्दर ही लार्ड डफ़रिन, 
जिनकी प्रेरणा से काग्रेस का जन्म हुआ था, बडे निरादर के साथ काग्रेस की 
चर्चा करने लगे और कहने लगे कि कांग्रेस तो “केवल मुट्ठी भर लोगों ” का ही 
अतिनिधित्व करती है। १८८७ में जब एक प्रतिनिधि ने अपने जिले के कलक्टर 
के हुक्म की अवहेलना करके कांग्रेस अ्रधिवेशन में भाग लिया, तो उससे २०,००० 
रुपये का मुचलका माग लिया गया । १८६० में सरकार ने एक गश्ती हुक्म जारी 
किया कि सरकारी अ्रफसरों को कांग्रेस के अ्रधिवेशनों में दर्शकों की तरह भी 
भाग नही लेना चाहिए | १६०० में लाई कर्जन ने भारत मत्री को एक खत में 
लिखा : "कांग्रेस लड़खडाकर गिरनेवाली ही है, और भारत मे रहते हुए मेरी 
एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि में उसे शान्ति से दफ़नाने में मदद करू ।/” 
अतएव, भारतीय राष्ट्रवाद की पुराती धारा के नेताओं के भाग्य में यही 
लिखा था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद से उन्होंने जो आज्ञाए बांध रखी थी, वे घुल 
में मिल जाये । नरमदली नेताओं के अग्रज श्री गीखले ते भ्रपने अन्तिम वर्षों में 
बड़े दुख के साथ कहा : “नौकरशाही साफ-साफ स्वार्भी बनती जा रही है और 
रात की आशाश्रों का खुलकर विरोध कर रही है| पहले वह ऐसी नही थी। ” 
जैसे-जैसे यह बात साफ़ होती गयी कि पुरानी नीति सफल रही है, वैसे- 
वैसे एक नयी धारा का उदय होना अवश्यम्भावी होता गया। इस धारा का 
प्रतिनिधित्व करनेवाले लोग पुराने नेताओं की श्रालोचना करते थे और माग 
करते पे कि कोई ऐसा ठोस कार्यक्रम ओर नीति झपनाथी जाय जिसका मतलब 
साम्राज्यवाद से नाता तोड़ लेना हो । इस नयी धारा का लोकमान्य वालगगाघर 
तिलक के नेतृत्व से खास सम्बंध था । वसे तो उन्‍नीसवी सदी के अन्तिम दश्यक सें 
ही यह घारा देय के सामने झा गयी थी, लेकिन जब तक परिस्थिति परिपक्व 
नही हुईं, तब तक वह कोई निर्णायक भूमिका झदा न कर सकी । यह वात दस 
साल बाद हुई । तिलक ने वम्बई प्रान्त में महायप्र प्रदेश को अपना आधार 
बनाया था, जहां उद्चीसवीं सदी के आठवें दशक में सबसे तेज किसान विद्रोह 
हुमा था । तिलक के भलावा नये नैताओं में सबसे अधिक विख्यात बंगाल के 
विपिनचन्द्र पाल झोर झरविन्द घोष और पंजाब के लाला लाजपतराय ये । 
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नयी घारा के नेता अपने को “राष्ट्रवादी” ओर कभी-कभी "पसड़ 
राष्ट्रवादी ” श्रोर “कट्टर राष्ट्रवादी ” भी कहते थे। जनता भाम तौर पर उऊ्हें 
“नरमदली ” नेताओ के मुकाबले में “गरमदली” नेता कहती थी। इन तामों 
से यह समझ लेना गलत होगा कि दोनो पक्षों में केवल इतना ही प्रन्तर या कि 
उनमें से एक उग्रवादियों का वामपक्ष था और दूसरा रूढ़िवादियों का दक्षिण पक्ष 
था। वास्तव में उस समय की परिस्थिति में एक झान्तरिक विरोध था नियमों 
यह बात ऋलकती थी कि राष्ट्रीय श्रान्दोलन का अ्रभी पूरा विकास नही हुआ है । 


पुराने नेताओं के मुकाबले में विरोधी पक्ष युरुआ्रात ही इसी वात से कसा 
या कि साम्राज्यवाद से समझौता करने की नीति को त्यागा जाय और उसके 
खिलाफ डटक़र और निरायिक ढंग से संघर्ष करने की नीति प्रपनायी जाये। 
इस हद तक नये नेता एक प्रयतिशझील शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे । लेकित 
संघर्ष की नीति अपनाने की उनकी यह इच्छा अ्रभी केवल इच्छा ही थी। प्री 
जन-प्रानदोलन का वह भ्राधार नहीं तैयार हुआ्ला था जिसके सहारे ही ऐसा 
तिरायिक संधर्ष चलाया जा सकता था । इन नेताओं का असर अ्रसंतु्ट निम्न 
मध्य वर्ग पर था। पढे-लिसे नौजवानों के दिलो पर झौर सास तौर पर ग़रोब 
विद्याधियों तमा बेकार भ्रववा बहुत ही कम तनथ्वा पर काम करनेवाले बुढि- 
जीवियों के दिलो पर नये नेताप्रों की दातें जबर्दस्त श्रसर डालती थीं। बीसवी 
सदी के शुरू के सालो में ऐसे ब्रुद्धिजीवियों की एक पूरी सेना तंयार ही गयीं 
पी । उनकी हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही थी और यह बात प्रधिशाधिक 
साफ होती जा रही थी कि साम्राज्यवादी श्वासन के रहते हुए इन लोगों के 
लिए न तो उलति का कोई रास्ता सुल सत्ता है झौर ने द्वी उनकी कीई 
इच्छा पुरी हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में समान में श्रच्छी तरह से 
जमे हुए ऊपरी वर्ग के नेता-यण क्रमशः एवं सुगम विकास की जो बा 
ढ़िमा करते थे, ये निम्न मध्य वर्ग के लोगों को पसन्द सही प्रा सकती थीं। 
सरामानिक परिवर्तन भौर किसी पुरानी व्यवस्था के घ्वस के समय इस रद कै 
लोग जनता की येच॑नी प्रौर सब शक्ति को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हीं 
सकते हूँ। सेकिन सुद भ्पनी परिस्थिति से सजबूर होते के कार जब तक मैं 
सोग जन-प्रात्योसन से धपना सम्बंध नद्ठी जोद़ते, तब तक इन लोगों में श्रपर्ती 
भाकाक्षाएं पूरी करने की शक्ति नहीं पंदा होतो । तय तक ये या तो बुत 
गरम-गरम बातें करके संतोष प्राप्त कर सकते हें, या मराजरखाबादी मोर 
स्यक्तिदारी काम कर सकते हूँ जिलका घल्त में जार राजनीतिक देष्टि से कीई 
फल नहीं निकलता । 

सके नेतायों का सामाजि विडास मे तया राजनीतिक के हिसी वंजादिक 
पिद्टान्त से कोई सम्दंध ने था। इंससिए, से नरमदसी नेता्ों की समस्ठावास 
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और पश्रसफल नीति का कारण यह समभते थे कि पुराने नेताओं को “भारती- 
यता “ नष्ट हो गयी है और वे देश को पश्चिम के रंग में रग देना चाहते हैं । 
इसलिए वे नरमदली नेताओं की इन्ही प्रवृत्तियों का सवसे ज्यादा विरोध करते 
थे। इस प्रकार गरमदली नेता पुराते नरमदली नेताओं की ठीक उन्ही बातो की 
सबसे कड़ी झालोचना करते थे जो सचमुच प्रगतिशील वाते थी। इन प्रगतिशील 
भप्रवृत्तियो के मुकाबले में वे राष्ट्रीय श्रातदोलन की सामाजिक रूढिवाद की उन 
शक्तियों के झरधार पर खड़ा करता चाहते थे, जो भारत में इस समय भी बहुत 
बलवान थी । बे राष्ट्रीय श्रान्योलन को कट्टर हिन्दुत्व और इस भावना के झ्राधार 
पर खड़ा करना चाहते थे कि प्राचीन हिन्दू अथवा “आय॑ ” सम्यता प्राध्यात्मिक 
हृष्टि से “पश्चिम ” की आधुनिक सम्यता से श्रेष्ठतर है। यानी, बे राष्ट्रीय 
आंदोलन को, जो भारत का सबसे प्रगतिशील आन्दोलन था, एक पुरानपथी 
घर्म और घोर प्रधविश्वास की नीव पर खड़ा करना चाहते थे। इसी युग से 
भारत में उग्रवादी राजनीति और सामाजिक प्रतिक्रियावाद का वह सत्यानाशी 
गठबंधन आरम्भ होता है, जिसका राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए इतना घातक 
परिणाम हुप्ना है, और जिसके प्रभाव को नष्ट करना अ्रभी भी बाकी है । 
उग्र राष्ट्रवाद और कट्टर हिन्दुत्व की सबसे प्रतिक्रियावादी शक्तियों के 
गठबंधन का घटा १६६० में तद बजा जब तिलक ने “एज ऑफ कंसेट” बिल 
के खिलाफ़ झ्रांदोलन शुरू किया । यह विल लड़की की उम्र दस के बजाय वारह 
वर्ष हो जाने के वाद ही उसके पति को उसके साथ योन-कर्म करने की इजाजत 
देता था। रानाडे और पुराने प्रगतिशील राष्ट्रीय नेताओं ने इस बिल का समर्थन 
किया | तिलक ने उसके खिलाफ घुझ्माधार आन्दोलन चलाया और हिन्दू समाज 
के घोर प्रतिक्रियरावादी लोगों की मागों को डुलन्द किया। बाद को, उन्होने 
“ग्रोरक्षा समिति ” का संगठव किया। राष्ट्रीय त्यौहार मनाये जाने लगे--न 
केवल मराठा जाति के राष्ट्रीय वीर शिवाजी की स्मृति में, बल्कि हिन्दुओं के 
देवता गणपति के सम्मान में भी उत्सव होने लगे । वगाल में कुछ विशेष उत्साही 
लोगों ने संहार की देवी काली की पूजा बड़े जोरों से शुरू कर दी । 
इन घामिक उत्सवों और पूजा के पीछे जो राष्ट्रीय उद्देश्य ओर देशभक्ति 
की भावना छिपी थी, उसे समझ लेना आवश्यक है । जिस समय साआज्यवाद 
हर तरह के प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रचार ओर संगठन का क्रूर दमन करता था भौर 
राष्ट्रीय झान्दोलन को जनता के वीच कोई आधार नहीं प्राप्त हुआ था, उस समय 
इस तरह के धामिक रूपो का सहारा लेना प्मभ में झाता है। लेकिन महा सिर्फे 
यह सवाल नही है कि राजनीतिक प्रचार के लिए धामिक उत्सवों की भाड़ ली 
जाती थी। न ही यहां यह सवाल है कि एक राजनीतिक आन्दोलन विद्येप प्रकार 
के रूपों से गुजर कर पागे वढ़ा है। कहा यह जाता था कि प्राचीन हिन्दू धर्म 
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ही राष्ट्रीय भान्दोलन की जान है । इससे लाजिमी तौर पर प्रान्दोतन की वास्त- 
विक प्रणतति धकती थी, आन्दोलन कमज़ोर पड़ता था, और राजनीतिक चेतना 
कमजोर पडती थी । मुस्लिम जनता के एक बहुत बड़े भाग के राष्ट्रीय आन्दोवत 
से झलग रहने का एक कारण यह भी है कि उसमे हिन्दू धर्म पर इतना डोर 
दिया जाता है। 

इन घारणाओं का भारतीय राष्ट्रवाद के विकास पर जवर्दस्त असर पड़ा 
है, क्योकि आधुनिक काल में ये ही वाते और भी निखरे हुए रूप में गाधीवाद 
में प्रकट हुई हैं। इसलिए, यह अनुचित न होगा यदि उन पर थोड़े भ्रधिक ध्याव 
से गौर कर लिया जाय । ये धारणाए वास्तव में इस विश्वास को व्यक्त करती 
हैं कि भारत के विकास तथा उसकी स्वतंत्रता का मार्ग सामाजिक विकास प्रौर 
पुरानी कमजोरियों, फूट और बुरी परम्पराओं को दूर करने का मार्ग नहीं है 
बल्कि वह समाज को पीछे की भोर ले जाने झौर वीते हुए जमाने के तोर- 
तरीकों में श्रोर उस काल के अवश्नेपो मे फिर से जान डालने का मार्ग है। 

कट्टर राष्ट्रवादी पुजीवाद के काम करने के ढंग को नहीं समझ सकते पें। 
वे न तो उसकी प्रच्छाइयों को देख पाते थे, और न बुराइयों की । इसके परि 
खामस्वरूप वे यह नहीं समभ पाते थे कि जिस “पग्रग्न जी” सस्कृति के पीछे वे 
डडा लेकर पड़े गये हैं, वह वास्तव में पूजीवाद की सल्कृति है, झौर जिस हद 
तक राष्रीय ग्रान्दोलन का नेतृत्व पूजीपति बर्ग के हाथ में है, उस हृद तक गह 
भरान्दोलन इस सास्कृतिक प्राधार से झागे नहीं जा सकता, क्योहि तथातर्मित 
# प्रग्ने जो " सेल्कृति का प्रमतिमील दृष्टिकोण से विरोध तो प्रन्त में जाऊर कैयल 
भज़दूर वर्ग ही कर सकता था | पूजीवादी सस्कृति का एकमात्र जवाब मझदूर 
वर्ग की संस्कृति है । वही पूजीवादी सस्कृति की जगढ़ ले सकती है। वही उसमे 
प्रागे जाती है भौर उसमे जो कुछ प्रच्छा है, उसे मे लेती है भोर वाढ़ी पी 
छोड़ देतो है | सेकिन उस समय तक भारत में जितना झनुभव हुमा था, उ्के 
बल पर गरमदलों नेता मझदूर बर्ये के इस दृष्टिकोण तवा सल्कृति को कलाना 
भी न कर सऊते थे । 

इसलिए, जब उन्होंने देखा हि देश में थ्िट्ेन की पूजीरादों संस्ट्र्ति तथा 
विचारधारा की बाई मा गयी है ग्लोर भारतीय पूजीपति वर्ग तथा इुदितीरों 
सोग उसमें बढ़े जा रदे हैं, तो एस बाड़ को रोकने के सिए उन्होंने जल्दी-वर्की 
हिल्दू सस्झृति एवं विखारो की कमझोर दीगार सडी करने को ऑोधिय वी, 
हालांकि जीउन की ब्तावरिक वरिहिवतियों में दस दिचारधारों का पग्रवराई 
प्राकृतिक सापार से रहू यया मा। गरमदसी तेताओ्नों से मी जो स्वाद क्र 
पे, वे हर तरदू के सामालिक तथा वेशानिक विछास को विजेशबों की गसदति 
बहुहूर कॉमते पे, भोर हर तरह को पुरातों बी को घोर यहा ड़ हि टन 
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चार, स्वेच्छाचारिता और अंघ विश्वासों को भी श्रद्धा और आदर की वस्तु 
समभते थे । 
यही कारण था कि जनता के ये लड़ाकू राष्ट्रीय नेता, जिनमें से बहुत से 
बड़े निडर और सच्चे देशभक्त थे, व्यवहार में सामाजिक रूढियों और ग्रंध- 
विश्वासों के समर्थक वन गये थे । 
कट्टर राष्ट्रवादियो को विश्वास था कि इस प्रकार वे साम्राज्यवाद के 
खिलाफ एक राष्ट्रीय जन-आन्दोलन खडा कर रहे हैँ । केवल इसी प्रकार यह बात 
समभ में श्राती है कि तिलक जैसे मेधावी नेता भी वाल-विवाह तथा गोरक्षा के 
समर्थन में क्यों श्रानदोलन चलाते थे । 
लेकिन यह नीति न केवल सिद्धान्त में घातक थी, बल्कि व्यवहार मे भी 
गलत थी । उसम्तप्ते न केवल राजनीतिक चेतना लाजिमी तौर पर कमजोर हो 
जाती थी और आन्दोलन का मां धु धला पड़ जाता था, बल्कि प्रगति की श्रोर 
बंढनेवाली शक्तियों में फूट पड जाती थी। यह बात ग्रकारण नही है कि लगभग 
सभो प्रसिद्ध गरमदली नेता बाद में चलकर या तो न्यूनाधिक मात्रा में साम्रा- 
ज़्यवाद से सहयोग करने लग्ने, था राजनोतिं से सन्‍्यास लेकर दार्शनिक ग्रुत्यिया 
सुलभाने लगे, भौर उन्हे प्रान्दोलन की प्रगति मे कोई दिलचस्पी न रह गयी । 
इसके झलाव/, सामाजिक म।मलो में गरमदली नेताओं का प्रतिक्रियावादी कार्ये- 
क्रम देखकर बहुत से ऐसे लोग आन्दीलन से दूर हट गये जो एक लड़ाकू राष्ट्रीय 
नीति का समर्यन करने को तो तैयार थे, मगर इतने खर-दिमाग नही थे कि 
उम्रवादी कार्यक्रम के नाम पर प्रतिक्रियावादी भंदगी और दाशंनिक कलाबाजियो 
की पूजा करने लगते । 
कट्टर राष्ट्रवादियों ने अपनी दलीलो के लिए यह धार्मिक आधार तो तंयार 
कर लिया था, किन्तु व्यावहारिक संघर्ष मे वे उसकी सहायता से कोई नया 
अस्त्र, कोई नयी कार्यन्योजना नही बना सके ! उन्होंने कोई अस्त्र खोजकर 
निकाला भी तो वही व्यक्तिवादी प्रातकवाद का श्रस्त्र, जो हर देश मे चारों प्रोर 
से निशाश किन्तु निष्क्रिय, और हर प्रकार के जन-आन्दोलन से कटे हुए निम्न- 
पूजीपति वर्ग का अस्त्र रहा है। यहा भी उस बहुत ही घुधली धामिक भावना 
और प्रेरणा ने बहुत कम काम किया । गुप्त सगठन बनाये गये, लेकिन उन्होंने 
भी कोई खास काम नही किया । बाद में जब आन्दोलन का एक नया युभ 
आरम्भ होने के लिए परिस्थिति तैयार हो गयी, तभी भ्ातकवादो आन्दोलन ने 
भी एक सहयोगी के रूप में कुछ महत्वपूर्ण भुमिका अदा की | 
१६०५ तक झान्दोलन के एक नये युग के लिए परिस्थितिया तैयार हो 
गयी । उस समय हमारे इन कट्टर राष््रकादियों ने जो मुख्य झस्त्र खोजकर 
निकाला, वह उनकी तमाम धाभिक और प्राध्यात्मिक कलाबाज़ियों से बहुत दूर 
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की चीज़ था और बुनियादी तौर पर एक आवुलिक एवं झआधिक अस्थ्र था। 

बह था आधिक बहिष्कार का अस्त । उस समय केवल एक यही कारगर प्रस्र 
चा जिसे अपनाया जा सकता था। उसे अपनाकर गरमदली नेताओं ने यह सह 
कर दिया कि उनका आन्दोलन पूजीवादी आन्दोलन है, और बाद में तो नरम- 
दली नेताओं ने भी इस भ्रस्त्र को अपना लिया । 

१६०४ में आन्दोलन के नये थुग का श्रीगणेश करने के लिए जो शतिया 
एकत्रित हुई थी, वे वास्तव में प्रगति की उस संसारब्यापी लहर का ही प्रति- 
विम्ब थी, जो जापान के ह्वाथों जारशाही को हार और पहली झसी क्रान्ति की 
प्रारम्भिक जीतो के वाद दुनिया में आयी थी । जारशाही पर जापान की विजय 
झ्ाघुनिक काल में योरप की एक शक्ति पर एक एशियाई शक्ति की पहली जीत 
थी, श्रौर भारत पर उसका गहरा प्रभाव पडा था । जिस फ़ौरी सवाल पर भारत 
में सघपं घुरू हुआ, वह वग-भंग का सवाल था। बंगाल उस ज़माने में राज- 
नोतिक प्रगति का केन्द्र था। लाडड कर्जन ने उसके दो टुकडे कर देने को योजना 
तैयार की प्रोर उनके उत्तराधिकारी ने इस योजना को कार्यान्वित कर दिया। 
इस बटवारे से सारे देश मे गुस्से की लहर दोड़ गयी घोर ७ प्रगस्त, १६०४ को 
उसका विरोध करने के लिए विदेशी माल के बहिष्कार की घोषणा की गयी । 

इसके वाद राष्रीय प्रान्दोलन बड़ी तेजी से प्राये वड़ा । कार्ग्र स के १६०५ 
के झधिवेशन ने केवल हांशिक रूप से बहिष्कार का समन किया था। परत 
१६०६ के कलकत्ता प्रधिवेशन ने, जिस पद गरमदली नेताप्रो की गहरी छाप 
थी, एक परूरंतया नवीन कार्यक्रम भ्रवनाया। इस कार्यक्रम को छुद कांग्रेस के 
पितामह दादाभाई नौरोजी ने पेश किया था ! उसमें पहली बार यह घोषणा गी 
गयी कि काग्रेंस का लक्ष्य स्वराज्य प्रात करना है । स्वराज्य की परिभाषा हा 
को गयी कि ब्रिटिश साआज्य में रहते हुए भारत को युद प्रपना शासन प्रवप 
चलाने का भपिकार मिल जाता चाहिए (कार्यक्रम के शब्दों मैं भारत में ऐसी 
राज्य-थ्यवस्या कायम होती चाहिए “जैसी भंग्रे जो के भ्पना शासन-अ्वध भाव 
चसानेयाले उपनिवेयों में कायम है” )। इसके पलाया कार्यक्रम में बहिसार 
प्रात्योचन का समर्थन रिया गया, “स्वदेशी” प्र्यात देशी उद्योग-पंपोंतों 
बढावा देने की नीति का समर्थन किया गया, भौर राष्ट्रीय शिक्षा की पोजना 
स्प्रीडार की गयी । स्व॒राज्य, विदेशी माल का बहिष्कार, स्वर्ेशों, झौर रा्ार 
शिक्ना--हांग्रे स कार्यक्रम के ये चार मूल मंत्र हो गये । हे 

एक यप बाद, १६०७ में “मूरत अधिप्रेशन में कांग्रेस दो दुरुड़ों में बड़ 
मयो । मोसे के नेतृत्व में वरमदल भोर तिसक के वेदृत्य में गो रमइत एकटूवरे 
में भलग हो गये | इसके बार, १६१६ तक योनी दसों का प्रलम-प्रतग वात 
हुपा। १६१६ में दोनों में एकुता दो ययो, वेहिन १६१८ में तरमइसी चेगापों 
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ने कांग्रेस को सदा के लिए त्याग दिया और अपना लिवरल फेंडरेशन अलग 
बना लिया । 
नयी जाग्रति के आते ही सरकार के दमनचक्र का चलना भी शुरू हो 

गया। १६०७ में राजद्रोही सभाओं पर रोक लग्रानेवाला कानून बनाया गया। 
१६१० में एक नया प्रेस-क़ानुन बनाया गया जो पुराने प्रेस-कानून से भी ज्यादा 
सख्त था (१८७८ का पुराना प्रेस-कानुन लार्ड रिपन के उदारपंथी शासन के 
काल १८८२ में मंसूख कर दिया गया था)। ग्रमदली नेताश्रो को बिना 
मुक़दमा देश से जलावतन करने के लिए १८१८ का एक पुराना रेग्रुलेशन खोद 
कर निकाला गया और यह सब उस जमाने में हुआ जब कि “उदारपंथी ” 
कहलानेवाले लाड मोर्ले भारत मंत्री थे। सरकार सवसे ज़्यादा तिलक से डरती 
थी। छुनाचे १६०४८ में तिलक को अपने अखबार में एक लेख लिखने के लिए 
६ बष की क़ैद की सजा सुना दी गयी, और १६१४ में युद्ध झ्रारम्भ होने तक 
उनको वर्मा में मांडले की जेल में वत्द करके रखा गया | तिलक की गिरफ्तारी 
पर बम्बई के कपडा मज़दूरों ने आम हड़ताल की । यह भारत के मजदूर वर्ग 
की पहली राजनीतिक हडताल थी और लेनिन ने उसको भविष्य की शुभ सूचना 
मानकर उसका अभिनन्दन किया था । दूसरे प्रमुख नेताओं को भी या तो सजा 
सुनाकर जेल में ठूस दिया गया, या बिना मुकदमा चलाये जलावतन कर दिया 
गया। कुछ लोग सज़ा से बचने के लिए खुद देश छोडकर चले गये। १६०६ 
और १६०६ के बीच झकेले बगाल में ५५० राजनीतिक मुक़दमे चलाये गये । 
पुलिस बड़ी सछ्ती से अपनी कार्रवाई कर रही थी। सभाएं तोड़ी जाती थी । 

पंजाब में एक किसान विद्रोह का वडी क्रूरतापूर्वक दमन किया गया। स्कूली 
बच्चो को राष्ट्रीय गीत गाने पर ही पकड़ लिया जाता था । 

पहले काल की तरह इस बार भी दमन के बाद सुधारों का नम्बर झाया 

ताकि उनके जरिए सरकार को नरमदली नेताओं का समर्थन प्राप्त हो जाय । 

१६०६ में मोर्ले-मिटों का सुघार झाया जो बहुत ही सकुचित ढंग की योजना 
थी | १८६२ के इंडियन काउसिल्स ऐब्ट के द्वारा काउंसिलों में. कुछ भारतीय 
प्रतिनिधि लेने की जिस क्रिया का श्रीमणशेश किया गया था, वह क्रिया अब भौर 
झागे बढ़ी | मोलें-मिटो सुधार-पोजना द्वारा केन्रीय लेजिस्लेटिंद काउसिल में 
कुछ भारतीय प्रतिनिधि ले लिये गये, हालाकि इन प्रतिनिधियों का काउंसिल में 
भ्रल्पमत था झौर वे अप्रत्यक्ष रीति से चुने जानेवाले थे। झोर प्रातीय काउंसिलों 

में भप्रत्यक्ष रीति से छुने गये प्रतिनिधियों का बहुमत कर दिया गया । लेकिन 

इन काउसिलों को कोई ठोस भ्रधिकार नही दिया गया। उनका काम केवल 

अंग्रेज्ञ गवर्नर को सलाह देना था । काग्रेस इस समय नरमदली नेताझ्रों के कब्जे 

में थी। सुधारो का ऐलान होते हो उन्होने घोषणा कर दी कि वे सरकार के 
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साथ हैं। १६१० में जद नया वायसराय आया तो काग्रेस के नेताओं ने राज- 
भक्ति के भावों से भरे एक अभिनन्दत्र पत्र से उसका स्वागत किया । झोर यब 
१६११ में एक शाही फरमान के द्वारा वग-भंग रह कर दिया गया, तो कार्ग्रस 
की तरफ़ से ऐलान किया यया कि “ इस समय हरेक भारतीय का हृदय ब्िव्यि 
सम्राट के प्रति श्रद्धा औरे भक्ति से ओ्रोत-प्रोत है; और ब्रिटिश राजनीतिशो में 
हमारा विश्वास फिर से हृढ़ हो गया है और हम उनके झत्यंत झतन हैं ।” 

१६११ में वग-भग का रह किया जाना बहिष्कार आन्दोलन की एक 
आशिक जीत थी | १६०६ से १६११ तक भारत में सघपे की जो लहर उठी 
थी, वह बाद के वर्षों में मीचे गिरने लगी; लेकिन उससे राष्ट्रीय प्रात्दोलत के 
बल प्रोर विस्तार में जो स्थायी विकास हुआ था, वह कायम रहा । १६१४ डक 
पहले के गरमदली नेताग्रों ने अपने बहुत से दोपों के बावज्जुद एक महंत एवं 
स्थायी कार्य कर डाला था। उनके कार्य के फलस्वरूप इतिहास में पहली बार 
भारत की प्राज़ादी की माग दुनिया की राजनीति का एक प्रमुख प्रश्न वन गयी; 
प्रौर भारत के राजतोतिक प्रान्दोलन में पूर्ण राष्ट्रीम स्वरेत्रता के लक्ष्य तथा उप 
प्रा्त करने के लिए हृइ संघर्ष के बोज पड़ गये, जो भागे चलकर प्राम जनता 
से बस प्राप्त करके ग्रकुरित हुए । 


२. संघ फी दूसरी बड़ी लद्धर (१६१६-२२) 


ते ममारव्यापी मदह्ायुद्ध ने साम्राज्यवाद की पूरी व्यवस्था पर ऐसा उबरस्‍्त ्स्त 
प्रद्दर किया कि यह झा के लिए कमजोर हो गयी; झौर १९१७ तथा उत्तक 
बाई के वर्षों में सारो दुनिया में एक ब्रान्तिारी लहर घुरू हो गयी। इन्ही दो 
बातों से भारत में भी पहले जन-प्रान्दोलन के रूप में विद्वोहू का श्रीगरणो् हु । 
जिस प्रकार १६०५४ के जागरख पर ससारव्यापी प्रान्दोतव की छाप था 
डीक उसी प्रकार, बल्कि उसमे भी उयादा उस मद्दात लन-आ्रान्शोलन पर समार 
के सपय की छाप थी जिसते कि १६१७ के याद के वर्षों में प्र्थजी के रास्प- 
सिद्वासन को द्विला दिया | भारत के सपर्ष तथा दुनिया की जनता के सर्प नी 
एकता को समझना घत्य्त घ्रायश्यक है । सास तोर पर इसलिए कि भारत के 
राजनो जिक्र जोयन में उच्च ऐसी विचारपाराएं भी हैं. जो भारत णो दुनिया में 
अलग करऊे देखती हैं पोद जिस्दोने यदू परवृज्ञानिस समझ इना रखी है हि 
मदास ब्यलियों मबवा दसो के नेतृत्व करने या ने करने से ही बई-चड़ें भाशतत 
पते या ठप दो जाते हूं। श्मयें सूद नहीं कि १६१३ + बाइक वर्षा में 
मारते में राजनोपिझ प्रान्शेतत में सोगो डी घीड़ ने रहरूद जनता रा 
आन्शो वन बल गया सेकित सह परियर्वत प्रडेते मास्द में ही नही हुआ था । 








राष्ट्रीय भानदोलन को तीन मंझिलें श्र 


दस साल पहले जापान के हाथों जारशाही रूस की हार के बाद १६१४ 
के महायुद्ध ने एशिया के लोगो के सामने यह वात और भी साफ कर दी कि 
पश्चिम के साम्राज्यवादी भ्जेय नहीं हैं। जब साम्राज्यवादी शक्तिया खुद 
एक-दूसरे का गला कादने लगी, तो ग्रुलाम देशो के करोडों लोगो को यह आशा 
बघने लगी कि साम्राज्यों का सूर्य भ्रव श्रस्त होनेवाला है । 

साम्राज्यवाद ने शुरू से ही परिस्थिति पर काबू पाने के लिए बड़ी सख्ती 
से काम किया । उसने नये-नये कानून बनाकर विश्ञेप अधिकार अपने हाथ से 
ले लिये। खास तौर पर इसके लिए भारत रक्षा कानृत बनाया गया और सबसे 
ज्यादा डटकर लड़नेवालों को या क्रान्तिकारी दलों के सदस्यों को कँदया 
नजरबन्द कर दिया गया । युद्ध के थुरू के दिनों में राजनीतिक आन्दोलन के 
ऊपरी हिस्सो ने अपनी इच्छा से इस काम में साम्राज्यवाद की मदद की | 
काग्मे स नरमदली नेताओं के क़ब्जे में थी । युद्धकाल में उसके जो चार वापिक 
अधिवेशन हुए, उनमें कारें स ने अपनी राजभक्ति का ऐलान किया और युद्ध के 
समर्थन मे प्रस्ताव पास किये । यहा तक कि युद्ध खतम हो जाने के बाद १६१८ 
में दिल्‍ली मे जो भ्रधिवेशन हुआ, उसमे भी अग्र ज़ वादशाह के प्रति वफादारी का 
ऐलान किया गया और उसे “युद्ध के सफलतापूर्वक समास हो जाने ” पर बधाई 
दी गयी । बदले में सरकार ने भी काग्न स पर कृपादृष्टि रखी । काग्रेस के १६१४ 
के अधिवेशन में मद्रास के गवर्नर ला पेटलेड ने, १६९१५ के झ्धिवेशन में बम्बई 
के गवरनर लार्ड विलिगडन ने, ओर १६१६ के अ्रधिवेशन में उत्तर प्रदेश के 
भवर्नर सर जेम्स मेस्टन ने भाग लिया, और हर वार अ्रग्न जी सरकार के प्रति- 
निधि का बड़ी घुमधाम से स्वागत किया गया। लड़ाई शुरू होने के सम्रय जो 
ज़िम्मेदार भारतीय नेता लन्दन में मौजूद थे, उन्होंने तुरन्त सरकार की मदद 
करने का ऐलान किया | उस समय कांग्रेस का एक प्रतिनिधि-मंडल लन्दन गया 
हुप्रा था, जिसमें लाला लाजपतराय, मि. जिन्ना, लार्ड सिन्हा, श्रादि थे। इस 
प्रतिनिधि-मंडल ने भारत-मत्नी की एक पत्र लिखकर अपना यह विश्वास प्रकट 
किया कि “भारत के राजे-रजवाड़े और साधारण जनता वड़ी तत्परता के साथ 
और स्वेच्छा से भरसक सहयोग करेगी और देश के तमाम साधन सम्राट को 

अपंण कर देगी ” ताकि “साम्राज्य की शीघ्र विजय हो ।” 

गाधी जी दक्षिण झफ़ोका से नये-मये लन्‍्दन आये थे । सिसिल होटल में 
उनका स्वागत किया गया वहा उन्होंने अपने नौजवान भारटोय दोस्तों से 
कहा कि उन्हें “साम्राज्य के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए” श्लौर “अपने कर्ठंव्य 
का पालन करना चाहिए ।” अपने तथा दूसरों के दस्तखतों के साथ उन्हीने 
भारत मंत्री के पास एक पत्र भेजा झौर अपनी सेवाओं का वचन दिया । बाद में 
उन्होने लन्दन में रहनेवाले भारतीयों को भर्तो करके एक डावटरी दल संगठित 
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करने के सिलसिले में जो काम किया, वह स्व-विदित है। भारत लौठकर 
उन्होने फिर अपनी सेवाएं वायसराय को अरपण की झौर कहा कि वह मेसो- 
परोटामिया के युद्ध में होनेवाले जल्मियों को ढोने के लिए एक दुकड़ी भर्ती कला 
चाहते हैं। वायसराय ने १६१७ में जब दिल्ली में एक युद्ध-सम्मेलन बुलाया, को 
उसमे ग्राधी जी भी शरीक हुए। ओर यहा तक कि छुलाई १६६६ में भे 
गाधी जी ग्रुजरात में रगरूटो की भर्तो का प्रचार करते ध्वूम रहे थे भौर गुजराती 
किसानों से कह रहे से कि स्वराज्य लेना है तो फ़ौज में भर्ती हो । 


नरमदली नेताओं के इन ऐलानों मोर “राजभक्ति” के प्रदर्शनों का 
प्रश्न ज्ञी सरकार ने यह मतलब लगाया कि भारत के नेताओं में भंग्रेजों राज 
के उपकारों को देसकर वडा उत्साह झौर इतज्ञता का भाव पैदा हुप्रा है। 
लेकिन भ्रसलियत कुछ भौर ही थी । बाद को झुद कांग्रेस के नेताप्रों ने बाठ 
साफ कर दी | भ्रसल में उन्होंने यह हिसाथ लगाया था कि युद्ध में सान्राज्यवाई 
की सहायता करने पर सबसे जल्दी स्वराज्य का दरवाज़ा सुल जायगा। हुतानें 
१६२२ में गाधी जी ने अपने मुकदमे के दोरान में बयान देते हुए कहां या 


“साम्राज्य की सेवा करते के ये तमाम प्रयत्त मैंने इस विश्वातत 
के साथ किये थे कि इस प्रकार की सेवामों के द्वारा में श्रपने देशवाध्तियों 
के लिए पूर्ण समानता का स्थान प्राप्त कर सकूया । / 
बाद में इन लोगों ने सुद कहा कि उनको म्ाओ्नाएं झूठी सावित हुई । 
ऊपरी नैताग्रों की इस नीति के वाबजुद जनता का ग्रसंतोष बढ़ने से तदी 

शा । युद्ध के कारण! जनता की हालत बहुत पराब हों गयी थी। युद्ध को 
सर्चा चलाने के लिए भारत की गरीब जनता से इतना कसकर रुपया मर्यूता 
गया था हि उसकी कमर टूट गयी थी । महंगाई की मार झ्ौर प्रपाधुष मफ़ा* 
सोरी ने लोगों को तवाह भोर बरवाद कर दिया घा। यद इसीका एफ नतीजा 
मात कि युद्ध समास्त होने पर भारत में काले वुसार की ऐसी सद्वामारी फ्रसी, 
जगा पूल कभा झायी थी । १ ऋरोड ४० लास स्‍सादसी दस मद्रामारा ह 
शिकार दो गये । जनता की बत्ती दुई बेचनी की हक झलक पंजाब के ग्रईर 
आरशोलनत गौर फोजों टी बंगावगों के रूप में दिसायी दी जिसका बढ़ीं बेरहमी 
में दमन किया गया झौर जितर्फो जुसलने के लिए झनेे लोगों को फासो मोर 
सम्बी बंद को साझाए दी गयी । १६१७ में रगपरंड के एक जज को मातदवी में 
रो कट वर्मीयन नियुक्त हिया गधा । इस क्मौशन को प्रारेश दिया ससा कि 
बढ़ "और में भजियाते ्निशारी झभास्रोसनों मे सम्बंधित पहप्तोंरी 
जाथ / झगड़े मिहारिय हरे कि उन हा दसत करने ढे विए खरहार कौत व 
नये हादून बना 
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कुछ समय बाद जनता की बढती हुई बेचेनी राजनीतिक आन्दोलन में भी 
अकट होने लगी । १६१६ के बाद से राष्ट्रीय आन्दोलन में कुछ नयी प्रवृत्तिया 
दिखायी पड़ने लगी । १६१६ में तिलक महाराज ने होम-रूल ( स्वराज्य ) लीग 
की स्थापना की । उनके आन्दोलन में श्रीमती एनी वेसेट नामक एक श्रग्रनेज़ 
थियोसोफ़िस्ट महिला भी शामिल हुईं। श्रीमती बेसेंट राष्ट्रीय आन्दोलन को 
साम्राज्य के प्रति “वफ़ादारी ” के मार्ग पर घसीटने का प्रयत्व करती थी । 
याद को इन्होंने सक्रिय रूप से असहयोग श्रान्दोलब का विरोध किया । १६१६ 
में काग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ, ओर इस अभ्रवसर पर गरमदली और 
नरमदली नेताओं में मेल हो गया । इससे भी ज्यादा महत्व की बात यह रही 
कि का्रेस भौर मुस्लिम लीग ( जिसकी स्थापना १६०४ में हुई थी ) के बीच 
समभोौता कराने के जिन प्रयत्नो का सूत्रपात १६१३ में काग्रेस के कराची 
अधिवेशन में हुआ था, वे अन्त में १६१६ में आकर सफल हो गये । काग्रे स 
और लीग के बीच समझौता होने का एक कारण यह था कि तुर्की के खिलाफ़ 
अंग्रे ज्ञों के लड़ाई छेड़ देने की वजह से मुस्लिम जनता में बडा भुस्सा फैल गया 
था, भौर उसकी यह भावना १६१९५ में मुस्लिम लीग के सम्मेलन मे व्यक्त भी 
हो चुकी थी। १६१६ में कांग्रेस और लीग के बीच समभोता हो गया। दोनों 
ने मिलकर सुधारों की एक संयुक्त योजना तैयार की । इस योजना का श्राधार 
साञआज्य के अन्दर रहते हुए भांशिक स्वराज्य था ( उसकी मुख्य बाते ये थी : 
काउसिलों में चुने हुए सदस्यों का बहुमत हो, काउसिलों के भ्रधिकार वढ़ाये 
जाये, वायसराय की कार्यसमिति के आधे सदस्य भारतीय हों )। इसके साथ- 
साथ दोनों संस्थाओं ने यह ऐलान किया कि भारत का उद्देश्य यह है कि उसे 
“साम्राज्य के अन्दर खुदमुख्तार डोमीनियनों जेसा बराबरी का दर्जा मिले ।/ 
भारत की यह हालत थी जब कि १६१७ में रूसी क्रान्ति के बाद दुनिया 
की परिस्थिति में यकायक एक बड़ा परिवर्तन श्राया, भौर उसके कारण घटना- 
चक्र बड़ी तेज़ी से घूमने लगा । यह परिवर्तन ब्रिटेन ओर भारत के सम्बंधों के 
क्षेत्र में भी प्रकट हुआ । रूसी क्रान्ति ने राद्रों के श्रात्म-निणंय के सवाल को इस 
तरह दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया कि दोनों पक्षों की साम्राज्यवादी 
शक्तिया बेहद परेशानी में पड़ गयी । जारश्ाही के पतन को पांच महीने भी नही 
बीते थे कि ब्रिटिश सरकार ने जल्दी-जल्दी यह ऐलान निकाला कि भारत में 
अंग्रे जी राज्य का उद्देश्य “स्वायत्त शासन की सस्याप्रों का घीरे-धोरे विकास 
करना है ताकि भारत ब्रिटिश्व साम्राज्य का एक अभिन्न प्ंंग रहते हुए क्रमथझः 
जिम्मेदार हुकूमत की झोर बढ़ सके ” साथ ही इस ऐलान में यह वादा किया 
गया था कि “जल्द से जल्द इस दिद्या में ठोस क़दम उठाये जायेंगे ।” (यही 
वह ऐलान है जो मार्टेसु-घोपणा के नाम से प्रसिद्ध है बयोकि उस समय मारटेस्यू 
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माहव भारत-मत्री थे; हालाकि असल में इस ऐलान को कर्जन और औसत 
चेम्बरलेन ने तैयार किया था ।) ब्रिटिश सरकार ने कितनी जहदी में यह ऐलाव, 
किया था, यह इस वात से साफ हो जाता है कि ऐलान कर चुकने के वाद हो 
इस वात की छान-बीन थुरू हुई कि आखिर किस मतलब से यह ऐलान किया 
गया था। इस छानबीन के नतीजे के तौर पर, माटेखय-बेम्सफोईड रिपोर्ट कही 
एक साल बाद जाकर तैयार हुई। उसके झ्राघार पर कानूत कही १६६ में 
बनाया गया । झोर उस्र पर भ्रमल करना तो १६२० में जाकर थुरू हुमा | तव 
तक भारत की पूरी परिस्थिति बदल ययी थी । 

१६१८-१६१६ के सुधारों की मुख्य वात यह थी कि प्रान्तों में ” डायकी द 
यानी दोहरी हुकूमत कायम कर दी गयी; अर्थात, कुछ विभाग मंग्रेज्ञ मत्रियों 
के हाथ मैं रहे प्रोर कुछ भारतीय मश्रियों के सिपुर्द कर दिये गये । दस सात 
पुरानी मोर्लेंनमटों योजना की तरह ये सुधार भी इस माने में कामयाब रहे कि 
उनसे ऊपरी वर्गों के राष्ट्रीय मेताग्रों में फूट पड़ गयी । लेकिन, इस बार सुधारों 
के द्वारा जिन नरमदली नेताओं का समर्थन साम्राज्यवाद को मिला, उसका देश 
के राजनीतिक जीवन में कम वजन था । यह इस वात का सूचक या कि राष्ट्रीय 
भानदोलन विकास की एक नयी मज़िल में पहुच गया है। १६१७ के म्न्त में 
कांग्रेस का कलफत्ता अधिवेश्ञन हुआ॥र। उसकी अ्रष्यक्ष श्रीमती वेसेंट थीं। 
उन्होने बढ़ा एफ प्रस्ताव पास कराया जिसमें कहा गया था कि "एकता के यूत 
में बधी हुई भारत की जनता की श्रोर से काग्रे स, महामहिम सम्नाठ को घत्वत्त 
प्राइरपू्फ प्रपनी हादिक पफ़ादारी प्रौर गहरे प्रेम का विश्वास दिलाती है तथा 
निवेदन करती है कि भारत की जनता हर मुभीबत में और हर कीमत देकर 
प्रिठिय साम्राज्य का साथ देगो ।” लेकिस जब मा्टस्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट १६१८ 
की गरमियों में प्रकाशित हो गयी, तव बम्बई में काग्रे स का एक विद्येप प्रधियें> 
धन टुधघां प्रौर उसने रिपोर्ट के खुावों को /निराशाजनक मोर प्रमतोपप्रर / 
बताये दुए उनकी निन्‍्द का थ्रस्ताव पास छिया । इस विश्ेप प्रधिवेशन के बाई 
ही गांधी जो के सिवा वाड़ी सभी नरमदली नेता कांग्रेस से मसय हो गये प्रौर 
बाद को उस्होने भारतीय लिवरत फ्रेडरेशन की स्थापना कर डाली । ये सोग 
पूजीपति वर्ग के उन तत्वों का श्तिनिषित्द करते थे जो साम्राम्ययार से सहयोग 
करना बाद ये। तेहित रिखस्बद्र १६१६ में भी वाग्रेस ने किर सुपारोंवों 
रवीहार करने का हो प्रस्थाद पास किया, हालाकि इस बार दस सास को ने हर 
सबडस में गहरा मा्मेद उठ सड़ा दघा | माघी जी ने क्रीम बेसेड के समधत 
मे सुपारों को स्वीरार करने पर छोर दिया। विरोधों पक्ष ता नेह थीसी: 
पार, दास मे उिर्या। मस्त में जो व्स्ताई पाय टुप्र, उससे सुधारों हो एड काट 
दिए मरातोचता करने के दाद यह मांग की गयीं थो हि “घास विंगोद दे 


राष्ट्रीय प्रान्दोलन को तीन मंज्िलें श्ड्‌ 


सिद्धान्त के भ्रनुसार पूरी तोर पर ज़िम्मेदार हुकूमत कायम करने के लिए फौरन 
कदम उठाये जायें ।” लेकिन इसके साथ-साथ प्रस्ताव में गांधी जी का यह संशो- 
घन भी जोड दिया गया था कि “जब तक ऐसे कदम नही उठाये जाते, तब तक 
कांग्रेस यह विश्वास करती है कि जनता जहां तक सम्भव होगा, इन सुधारों से 
इस तरह काम लेगी कि जल्द ही देश में एक पूरी तौर पर जिम्मेदार हुकूमत 
कायम हो सके । / 

गाधी जी का मत १६१६ के अन्तिम दिलों में भी सरकार से सहयोग 
करने श्रौर सुधारो को मज़जूर करने का था। उन्होने अपने सासाहिक पत्र में एक 
लेख के दौरान' में लिखा था : 


“सरकारी ऐलान के साथ सुधारों का जो कानून पास हुआ है, वह 
इस बात का सबूत है कि श्रग्नेज लोग भारत क्रे साथ न्याय करना चाहते 
हैं और भव इस बारे में हमारे सन्देह दूर हो जाने चाहिए ... इसलिए 
हमारा कर्तव्य है कि सुधारों की बेकार नुक्ताचीनी न करके चुपचाप 
उनसे काम लेना शुरू करे ताकि वे कामयाब हों । /” 


ग्रांधी जी का यह ऐलान बड़े महत्व का है, क्योंकि रौलट कानों के बनने, 
जलियावाला बाग की घटना और पजाब में माशल-लों लगने के बाद यह बात 
कही गयी थी । यानी, यह उन तीनों घटनाओं के बाद का ऐलान है जिनको बाद 
में अ्सहयोग ग्रान्दोलन छेड़ने का कारण बताया गया था । इससे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि जब अगले साल नेताग्रों ने श्रसहयोग भ्रान्दोलन छेड़ने कर फैसला 
किया, तब ये तीन धठनाएं नही, बल्कि कुछ ओर ही बात उनके सामने थी । 

वास्तविकता यह थी कि कांग्रेस हालांकि अब भी सरकार से सहयोग कर 
रही थी, ममर १६९१६ में परिस्थिति एकदम बदल गयी थी प्र कांग्रेस की 
सहयोग की नीति का सारा आधार नष्ट हुआ जा रहा था। १६१६ में सारे देश 
में बेचेनी की लहर फल गयी। १६१८ के अन्तिम और १६१६ के शुरू के 
महीनों में हडतालों की एक ऐसी लहर शुरू हो चुकी थी, जैसी पहले भारत में 
कभी मही देसी गयी थी। दिसम्बर १६१८ में बम्बई की मिलो से हड़ताल 
आरम्भ हुई जो जनवरी १६१६ तक १२५,००० मजदूरों में फैल गयी। १६१९ 
के आरम्भ में रोलट क़ानून काउसिल में पेश हुए और मार्च के महीने में वास हो 
गये । इन कामूनों का उद्देश्य यह था कि युद्ध-काल में सरकार ने विशेष कानुन 
पास करके दमन करने के जो ग्रसाधारस अधिकार प्रपने हाथ में ले लिगे थे, वे 
ग्रुद्ध समासत हो जाने ओर विशेष कानूनों की भियाद खतम हो जाने के बाद भी 
सरकार के हाथों में बने रहें, ताकि उसे झदालती कार्रवाई करने की जरूरत न 
पड़े और वह लोगो को बिना मुकदमा जेल में बन्द कर सके । इन क्रानूनो से यह 
भा १० 


क) अक्ीक २5 ) । जनता 3 इतने मे से पी पर , अत किया कि मु 

अपील कर॥े /ले 8१३: पक्के रह गये । कह ग्रीर ग्रप्रंत्त मे देश अनेक भागे 

" वकेजडे जनम निकने, हड्वाक हैंड, और कही-कही >गेता #) पृत्तिम के 

गयी डर जनता # दपेगने के बहादुरी युः डियि 

हैनाक़ि इस बहुत से कक ख्मी हुए फरर ऋतेक मारे हम बा की 
सरकारी में इस बात बडी #ैराक, श्रीर पवराहट हिर +) बे 

के लोग 5 पकायक हक एक क+े कायम हू. क्र “उस्निम विरोप 

) कार होगे रिफोड के भब्द ६ 
“दस भाग दैनचत क एक सास बात हह देखी बकष हिसुमों 
ग्रौर नो में ऋ; मेतपृक भाईकतत झपम हो है । वंतामों के 


प० बन र्फाफ, इ्य भ्राय का गये के कह की 


सपने अदभाक बेस ये भाईचारे ऐैप्प दिलाई (३ ।* 
< फापारत्त २ मत किया ; पमृतयर पयावाता 
ग्य को ई जहा अमर; ने 9. ये भोर दीवार मे परे 


| लत 
प7 एक सबक मे एकप्रिक जनक प२, जिप्रे बहर निकसके का कोई जाय के 
ई 7॥ इस हेत्पाका, मे [ सरकासे किडो के घनुमार) 
२०६ प्रदनी मारे ॥३ प्रौर १,२०० य्स्को हए जो /ना फ्यि तक 


प्माओे + परनका-> दी परे ग्हे। रत झ्. घार मं कहा ६ 
पानी चक्र 77 उर्फ « 7 पर मोरर चोग पर्झ्ले नहीं, ५ विश्रेषकशा 
4ैरे १+, सगे 4. क्‍/+ रेट मे बंतिक अ्माक अनक बक 77 मीफेसाई 
मन्त्र वो > रत झबर + मनुबार २/ *$ दृश्यराह़ 
भय उस का, पावक्क कर। जम अमय परत हर दस्त 
हक पर उ्फ़्या पा, ० कगये ऊक जा हि सप्रक 
किम २३ भी फाड़ विल्लक पमाकार पटक 9 मक्ेव सर 
म्ज़ि, ह्स्ग पाठ #॥ तक मे रम्ायर + ज्यह् भी कसर अकाभार 
8020, शर्फि पमिड मोर एन. जब वे कर 
स्यः ४ पल्येफत हक )र काम्क + आम) २३ ऋऊ रस्म $ सह 


राष्ट्रीय झ्रान्वोलन को तोन मंजिलें श्ड७ 


अपनी एक कमिटी नियुक्त कर दी, तब ब्रिटिश सरकार को भी कूटनीति के नाम 
पर मजबूर होकर घटना की जांच और निन्‍दा करनी पड़ी । लेकिन जनरल 
डायर की साम्राज्यवादियों ने बड़ी तारीफे की (और उसे २०,००० पौड की 
एक थैली भी दी) और लाडं-सभा ने उसके काम की वाकायदा प्रशंसा की । 
पजाव में मार्शल-लॉं लगा दिया गया। आतंक-राज्य के उस काल में वहा किस 
बड़े पैमाने पर गोलीकांड हुए, फासिया दी गयी, हवाई जहाज़ों से बम मिराये 
गये, ओर भयानक सजाए दी गयी, इसका पूरा हिसाब अभी तक नही लगाया जा 
सका है। बाद को जो जाच-पड़ताल हुई, उससे भी केवल आंशिक जानकारी ही 
प्रात हो सकी । 
ब्रिटिश सरकार का मत था कि इस काल में “आन्दोलन ने निर्सन्देह 
प्रश्न जी राज के खिलाफ संगठित विद्रोह का रूप ले लिया था ।” परिस्थिति को 
यों बदलते देखकर गाधी जी को धबराहट हुई । कलकत्ता, वम्बई, अहमदाबाद 
और अन्य कुछ स्थानों मे जनता ने झासको के खिलाफ इक्के-दुक्‍्के हिसा का 
प्रयोग किया । इस पर गाघी जी ने ऐलान किया कि मैने “एक हिमालय जैसी 
भूल की थी जिससे कुछ ऐसे लोगों को उपद्रव करने का मौका मिल गया जिनका 
उद्देश्य भ्रच्छा नही था और जो सच्चे सत्याग्रही कदापि न थे ।” चुनाचे एक 
हफ्ता हड़ताल चलने के बाद ही गांधी जी ने अप्रैल के बीच में सत्याग्रह आन्दोलन 
रोक दिया । इस प्रकार ठोक उस समय, जब आन्दोलन शिखर पर पहुचने ही 
वाला था, उसे बन्द कर दिया गया । बाद में गांधी जी ने २१ जुलाई को 
अखबारों के नाम एक खत लिखकर यह बताया कि आन्दोलन इसलिए वापिस 
ले लिया गया है क्योकि “सत्याग्रही कभी सरकार को परेशान नहीं करना 
चाहता ।” सत्याग्रह का यह अनुभव आगे चलकर एक बड़े पंमानें पर दुहराया 
जानेवाला था। 
हम ऊपर देख चुके हें कि दिसम्बर १६१६ में काग्रेस सुधारों से काम 
लेने की बात सोच रही थी और गाधी जी कह रहे थे कि राष्ट्रीय ऑन्दोलन का 
कतंव्य है कि “ चुपचाप सुधारों से काम लेना घुरू करे, ताकि वे कामयाब हों । ” 
लेकिन प्बब देश की परिस्थिति ऐसी नहीं रह गयी थी कि यह सपना सच्चा 
होता । १६१६ में जनता में बैचंनी की जो लहर तेजी से उठी थी, वह १६२० 
और १६२१ में वरावर आगे बढती रही और १६२० के उत्तरार्ध में जो अ्य- 
संकट शुरू हुआ, उससे तो इस लहर का वेग और भी बढ़ गया । १६२० के पहले 
छः महीनों में हडताले सबसे तेज रही । इस कातत में २०० हड़तालें हुई' जिनमें 
१५ लाख मजदूरों ने भाग लिया। इस बाढ़ के सामने “चुपचाप सुधारों से काम 
लेना शुरू करने ” की सलाहे एक मखोल वन गयी । सितम्बर १६२० में काग्रेस 
का एक विश्येप अधिवेशन हुआ । उसके ब्रध्यक्ष लाला लाजपतराय ने कहा : 


श्ड८ भारत : यर्तेमान झौर भावी 


इस सत्य की झोर से आंखे मूद लेने से कोई लाभ नही है हि 
हम लोग एक क्रान्तिकारी ज़माने से भ्रुजर रहे है.. “हम स्वभाव ग्रौर 
परम्परा से क्रान्तियो के खिलाफ़ हैं । परम्परा से हम धीरे-धीरे चलनेवाले 
लोग हैं; मगर जब एक बार हम ते कर लेते हैं कि चलता है तो फ़िर 
हम बहुत तेजी से चलते हैं और बहुत जल्दी-जल्दी डय भरते हैं । कोई 
भी सजीव वस्तु अपने जीवन काल में क्रान्तियों से एकदम प्रछूती नहीं 
रह सकती |॥” 


काग्रे स ग्रध्यक्ष के इस विश्लेपणा की मूल बात सही थी । उनके ऐलान का 
असल में यह मतलब था कि जमाना क्रान्ति'का है, मगर नेता-गण “स्वभाव 
झरौर परम्परा से क्रान्तियो के खिलाफ हैं, ” श्रौर इसलिए उनके सामने समस्या 
यह पैदा हो गयी है कि बढ़ते हुए भ्रान्दोलन का आपिर कंसे नेतृत्व किया है 
पुद्ध के बाद भारत मे जो राजनीतिक परिस्थिति पैदा हो गयी थी, उसका नोतस 
विरोध इसी वात में था । उस समय और भी बहुत से देशों में ऐसी हालत पी 
कि युद्ध से जो प्रवसर पंदा हुमा था, उससे लाम उठाने की परिपववता राज- 
नीतिक आ्ान्दासन में नहीं थी । 
इस परिस्थिति में गाधी जी प्रौर काग्रेस के पन्य प्रमुख नेताप्रो ने (नरम 
दलो नेता तो इस समय तक कांग्रेस छोड़ ही छुके थे ) अपना मोर्चा एकदम 
बदल देने का फैसला किया । १६२० में उन्होने मुघारों से सहयोग करने ढ़ बात 
छोड़ दो भ्रौर बढ़ने हुए जन प्लार्दोलन की बागओर पपने हाथ में लेने का फ्रंसना 
छिया । इसके लिए उन्होंने तरीका निकाला « प्रहिंसात्मक स्‍्रसहयोग ” का। 
मदां से जन-म्रान्शेलन का नेतृत्व काग्रेस करने लगती है, मयर इसके लिए देख 
को यह कीमत देनी पड़ती है कि सपर्य सदा ४ परहिसात्मक / रहेगा । 
परद्धिसात्मक प्रमदयोग को नयी योजना कांग्रेस से सितम्बर १६२० में 
फेलकत्ते के प्रसने विशेष प्रधियेशन में रवोकार को । कुछ लोगों ने उसहा 
विरोध फ़िया, सेकिन याधी जो पभोर पद्चित मोलीलास नेहरू के माय 
उप्यादेी मुस्ममान नेता मरली-ययुमो के मिल जाने से एक ऐसा उबसेल 
मोर्षा डायम ठो गया था कि विरोधियों की उुद्च मे बने वायी । प्रतीन्‍यपू 
शग यमय खितरफ़त प्रान्येतन को परदुमाई कर रहे थे, औओडि नाम जोया 
पुर्डों के साथ सेब ने की संधि के झरा किद ययरे प्रस्याय का दिशेध्ध करन डा 
दान था, मंगर व्यवहार में मुख्लिस जताया $ प्रझााव को एड दर मे 












प्रार 
बांधने को झाम हर रस या । कवाल्ला प्रधि्नन  अस्ताड मे हू प्रन वि गा 


गण म ४मदत्मा बाची ने जो उनरोचर बसनेकाता आटगा मद प्राहवाध 
मर्द | घारम्म दिया है, बह ते डह नागा सजेथा जब यहा हि उपर 5 





राष्ट्रीय भान्दोलन फो तोन मंखझिलें श्ड& 


अन्याय की बातो का मियकरण नहीं किया जाता और स्वराज्य नहीं कायम 
होता । ” झसहयोग का यह आन्दोलन कई मंज़िलों में से होकर बढनेवाला था ! 
उसका श्रीगणेश सरकार की दी हुई उपाधियों को त्यागने और तीन तरह के 
बहिष्कार से होनेवाला था। तीन तरह के बहिष्कार में धारा-सभां का, 
अदालतो और कचहरियो का तथा स्कूलो-कालेजों का वहिंप्कार शामिल, था | 
उसके साथ ही “हर घर में फिर से चर्खा और करघा चालू करने” की बात 
थी। आन्दोलन की अ्रन्तिम अवस्था में कर-बन्दी आरम्भ करने की योजना थी, 
पर यह निश्चित नही था कि यह समय कब भायेगा । यह बात देखने की है कि 
तुरन्त जो कदम उठाये जा रहे थे, वे मध्य-वर्ग के क़दम थे; जैसे वकीलों को 
अदालतों का बहिप्कार करता था और विद्यार्थियों को स्कूलो-कलेजों का, प्रौर 
अफसरों को सरकारी नौकरिया छोड़नी थी | मगर झाम जनता से केवल चर्सा 
फातने के लिए कहा गया था । कर-वन्दी (जो लाज़िसी तौर पर लगान-बन्दी 
वन जाती ) के कार्यक्रम में जनता सचमुच सक्रिय रूप से भाग ले सकती थी, 
लेकिन वहू बाद'के लिए टाल दिया गया था । 
धारा-सभाओो का चुनाव नवम्बर में होनेवाला था। उसका बहिष्कार 
भहुत सफल रहा। दो-तिहाई वोटरों ने छुनाव में भाग नहीं लिया। स्कूलो, 
कालेजो का वायकाट भी काफी कामयाव रहा। विद्यार्थियों में बड़ा जोश था । 
उनकी बहुत बड़ी संख्या असहयोग आन्दोलन में खिच झायी। अदालतों का 
वकीलों द्वारा बहिष्कार कम कामयाव रहा | हां, पं. मोतीलाल नेहरू झोर श्री 
खवितरजनदास जैसे देश के कुछ वकीलों ने ज़रूर मुकदमे लडना छोड दिया । 
दिसम्बर १६२० में कांग्रेस का वापिक अ्रधिवेशन नागपुर में हुआ । वहा 
लगभग एकमत से नया कार्यक्रम पास हो गया | इसके पहले काग्रेस का लक्ष्य 
साम्राज्य के प्रन्दर रहते हुए ओऔपनिवेशिक खुदमुख्तार हुकूमत प्राप्त करना था। 
अ्रब उसे बदलकर “ शान्तिपूर्ण तथा उचित उपायो से स्वराज्य प्रात करना 
काग्रेंस का लक्ष्य बना दिया गया । इसके पहले काग्रेस का संगठन बड़ा ढीला- 
ढाला था । नागपुर में एक आधुनिक ढंग की पार्टी का विधान स्वीकार हुआ ताकि 
काग्रें स की स्थानीय शाखाएं टर गांव भोर मुहल्ले में क्रायम हो सके। पूरे संगठन 
का संचालन करने के लिए पन्द्रह सदस्यों की एक कार्यसमिति बनायी गयी । 
ग्राधी जी के दिये हुए नये कार्यक्रम और नीति को भपनाकर काप्रेस ने 
एक बहुत बड़ा क़दम उठाया था। पअ्व कांग्रेस राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के 
लिए सरकार के खिलाफ़ संपर्ष में जनता का नेतृत्व करनेवाली राजनीतिक पार्टी 
बन गयी थी। इस स्थिति से ( जिसको देखकर धुरू के जमाने के उप्र राष्ट्रवादी 
भी पांख सलते नज़र भाते ) प्रगति करतेकरते कांग्रंस भागे चलकर राष्ट्रीय 
प्रान्दोलन का मुल्य केन्द्र बन गयी । 


१५० भारत : वतंमान पभ्ौर भावी 


लेकिन इस नये कार्यक्रम भौर नीति में एक दूसरा तत्व भी था, जो जन- 
संघ से मेल नहीं खाता था। यह मध्य-वर्गी आध्यात्मिकता, नैतिक उपेड़जुत 
और सधारपथी क्षान्तिवाद का तत्व था जो “अहिसा” के बड़े निर्दोप लगनेवाले 
शब्द के रूप में प्रकट हुआ था। गाघी णी के हाथों में यह शब्द एक (री 
धार्मिक एवं दाशंनिक विचारधारा का सूचक बन गया । गाधी जी बहुत प्रभाव 
शाली दग से और वड़ी लगन के साथ इस विचारधारा का प्रतिपादन झ्रोर प्रचार 
कर रहे ये । कुछ बातो में उसको विचारधारा भारत की पुरानी दाशविक 
सिन्तन-धारामो से मिलती-छुलती थी, मयर उसका घनिष्ठ सम्बंध पश्चिम के 
तोल्सतोय, थोरो, ग्लौर इमेसन जैसे प्राधुनिक विचारकों के चिन्तन के साथ पा। 
जब गाधी जी प्रपते युवाकाल में विल्ायत गये थे, तब वहा इन' लोगों के विचारों 
का बडा चलन और प्रभाव था । गाथी जी की चिन्तनधारा के निर्माण में इत 
विचारों का जबर्दस्त हाथ रहा । याधी जी के बहुत से सहयोगी उनके दानिक 
विचारों को नहीं मानते ये । मगर उन्होने भी भ्रहिंसा श्लब्द को महू सोचकर 
ग्रहण कर लिया कि जहा निद॒त्यी जनता को एक शक्तिशाली सशस्त्र शासक व 
से लड़ना है, वहां, कम से कम संघर्ष को थुरुभाती प्रवस्था में, उसके लिए 
प्रहिसात्यक उपायो से काम लेना ही बुद्धिमानी है। लेछित, गंसा कि याद वी 
पदनताभों से भोर इस श्म्द को नित नयी भौर प्रधिफ विस्तृत स्यात्याप्रों से 
स्पष्ट हो गया, ऊपर से यहू शब्द कितना ही निर्वोष, मानमतावादी प्रौर उप 
योगी बयों त लगता हो, वास्तव में, उसके गर्भ में न सिर्फ प्रन्तिम संघर्ष से भागते 
रो बात छिपो हुई पी, अल्कि उसमें फ़ोरी भगया तात्कालिक संपर्प रो रोकने 
को नोति भो निहित यो, बयोकि प्रहिसा के नाम पर प्राम जनता के हितों को 
बड़े-बड़े पूंजोपतियों प्रोर उ्मोंदारों के हितों से पदरो बंठायों जाती थी, जवर्िं 
पे सोग साठिमो तौर पर हर तरह के निर्रायक्त जन-संपर्ष के छिसाफ में! 
गद्दी वह भीतरी विरोध या जिसके कारण प्रान्योलन बढुत बढ़ी सफलताएं प्रात 
करने के दाद भी ने तो पदली बार सफल दुप्मा, प्लौर ने दस सास बाई दूसरी 
बार, जब हि पहले से भी बड़े पैमाने पर सम्ष छेड़ा यथा । सेलाम्ों ने हर (१684 
को विश्यास इिलाया या झि नयी नीति धपताने पर बबुत जल्द घोर विंशिर 
हुप थे स्वराम्य मिल जायगा ? इसी भोव री विरोध के कारण कह धागा हरी 
नहीं हो सकी । 

जद में जतद स्थरान्प प्रात करने के सिए झाप्रेस ने सरदार डे ख्षितार 
संघर्ष बवाल का जो नया लड़ाकू हार्यघस प्ानतायां, उससे जल-््रास्दोनल नी 
लेडी ये प्रास बड़ धसा । गाषी जी ने झ्पटट प्रौर 7 भन्दों में महू मविश्ययारा! 
को मी हि इवरास्य बारह महीने के घस्दर सिख खायगा। महा सर हि उमेड 
लिए यदाने एड यार भी निशिचत कर थी भौ--3३है शिखर दर # 


राष्ट्रीय प्राम्रोघन फो तोन मंखिलें श्ध्रा 


पहले-पहले स्वराज्य मिल जानेवाला या। बात यहां तक बढ़ गयी थी कि 
सितम्बर १६२१ में माधी जी ने एक सम्मेलन मे कह डाला कि “साल खतम 
होने के पहले-पहले स्वराज्य प्राप्त कर लेने का मुझे इतना पक्का विश्वास है कि 
बिना स्वराज्य लिए मैं ३१ दिसम्बर के बाद जीवित रहने की कल्पना नहीं कर 
सकता । ” लेकिन जाहिर है कि इस तारीख के बहुत वर्ष बाद तक गाधी जी 
सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेते रहे और आखीर तक अपनी यह दो-तरफा 
भूमिका झदा करते रहे । 

गाधी जी ने विजय की तिथि को निश्चित कर दी थी, लेकिन उनकी 
आन्दोलन की योजना उतनी सुनिश्चित नहीं थी । कांग्रेस का इतिहास में 
यह लिखा गया है: 


“लोग इस बात से आकर्षित हो रहे थे कि इस बार साधारण 
जनता सत्याग्रह करेगी । यह कंसा सत्याग्रह होगा; यह आन्दोलन क्या रूप 
धारण करेगा ? खुद गाधी जी ने वह कभी नहीं बताया था, इसकी कभी 
विस्तार से व्याख्या नही की थी, और खुद अपने दिमाग में भी इसका कोई 
चित्र नहीं बनाया था |” 


मुभाष बोस ने झपनी पुस्तक में बताया है कि क॑से वह १६२१ के उन 
ऐतिहासिक दिनो में एक थ्रुवा शिष्य के रूप मे वडी उत्सुकता के साथ पहली बार 
महात्मा जी से मिले थे और कंसे गांधी जी की वात सुनकर उन्हें घोर निराशा 
हुई थी । सुभाष बोस महात्मा जी से “साफ-साफ और तफ़्सील के साथ यह 
जानना चाहते थे कि उनकी योजना क्‍या है, वह कित मज़िलो में से होकर 
बढ़ेगी, मौर एक-एक कदम रखते हुए ग्रन्त में किस तरह विदेशी नौकरश्ाही 
के हाथो से सत्ता छीनी जायेगी ।” लेकिन गांधी जी ने उनकी जिज्नासा शान्त 
नहीं की । सुभाष वाबू ने लिखा है : 

४ में यह समभकने में असमर्थ रहा कि गाघी जी सचमुच चाहते कया 
थे । या तो वह समय से पहले अपना भेद नही देना चाहते ये झौर या 
उनके दिमाग में इस वात की कोई साफ समझ ने थी कि आखिर किन 
दावपेचो से सरकार को परास्त किया जायगा । /” 
श्री जवाहरश्लाल नेहरू ने माधी जी की “मजेदार अस्पप्टता ” का जिक्र 

इन शब्दों मे किया है: 

“यह बात साफ थी कि हमारे झधिकतर नेताभो के लिए स्व॒राज्य 
का मतलब स्वतञता से बहुत छोटी' चीज़ था | गांधी जी इस विपय पर 
एक मजंदार प्रस्पष्टता से काम लेते ये, झोर वह यह भी नही चाहते ये 
कि दूसरे लोग ही उमके बारे में कोई साफ़ सम रखें“ 


१५२ भारत : वर्तमान प्रोर भावी 


लेकिन फिर भी, ज॑सा कि श्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है : 


“हम सब यह महसूस करते थे कि वह एक महान भोर प्रनोसे 
व्यक्ति तथा तेजस्वी नेता हैं; झौर एक बार उनमे विश्वास कर मेने के 
बाद हमने उन्हें ग्पनी तरफ से, कम से कम उस समय, सब कुछ करने 
का भ्रधिकार दे दिया घा । ” 


१६२१ में प्रान्दोलन को प्रगति केवल इसी वात में नही दिखाई देती थी 
कि लोग बड़े जोश के साथ असहयोग झान्दोलन में भाग ले रहे थे, बल्कि उसके 
साय-साय देश के तमाम भागों में जन-सघर्प नया और प्रधिकाधिक उप्र रुप 
धारण कर रहा था। आसाम-बगाल रेलवे पर मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी । 
मिदनापुर में कर-बन्‍्दी झ्रान्दोसलन चल रहा था। दक्षिण में मवाबार के मोपता 
किसानों ने विद्रोह कर दिया था। पजाव में सरकार के दलाल महत्तों के 
खिलाफ प्रकातियों का उग्र झ्रान्दोलन चल रहा था । 


१६२१ के भ्रन्तिम महीनों में सघप पझोर तेज हो गया । सरकार पूरी 
परिस्थिति से बहुत प्रधिक चिन्तित पोर पवरायी हुई थी । उसने बहुत सोच 
विचारकर प्रौर बड़ी उम्मीदों के साथ गाषी जी को हराने के लिए प्रपना तुरुप 
का इसका फंसा । वर्ष के धुरू में कनाट के ड्यूक को भारत का दौरा फरने के 
लिए भेजा गया था। इस बार सरकार ने खुद गुवराज को भारत यात्रा पर 
भेजा । सरफार को यह भ्रात्ा तो नही थी कि इस तरह जनता खुश हो जायगी, 
लेकिन पूर्व के रहस्यों का हर प्रग्ने ज विशेषज्ञ यदू समझता था कि पूर्व के लोगों 
के लिए राजा मबवा युपराज सयसे प्रधिक श्रद्धा भोर भक्ति का पात्र होता है । 
इसलिए, सरकार युयरान को भारत में धुमाफर जनता की भायनापों ु डी 
पाकता घादनों थी। युवराज के दोरे का परिणाम सरकार की ग्रामामों था 
प्रपिक हुप्रा -- सेकिन उल्दों दिमा में । १७ नयम्बर को जब प्रग्य उ युवरान मे 
भारत में पैर रसा, तो एक देखब्यापी हृइताल मे उनझा स्वागत किया गया । 
जनता के प्रमतोष का ऐसा जबरदस्त घोर कामयाब प्रदर्भन भारत में पहने करी 
मद्ठी प्रेप्मा पा । एक तरफ़ जलवा का विरोध, दुसरी तरफ क्रोप में भरी सरकार 
पा दसन-पक्र, दोनों में शूसो टक्करें टुई। साधी जो ते उन्हे रोड़ने वी सोदिः 
को, पर दढ्े सकने नहीं हैए । प्रासिर में उर्हाते सुखाने कर दिया हि उन्हें 
सिरास्ध मर्द मे भो पिन प्रात समो है । है 

बसी समपर से राष्ट्रीय सेगाइस वा संयटन जोर पहुड़न सदा । प्रभीमी 
रबससेदको का संगठन कांग्रेस मय समिलाफा धान डे साह़ए या पौर उसका 
पापार ४घढ़िसाःबहू प्रमदयोग/ का सिद्धानः या । सेकिन स्थरमेउड़ों हो 
गख्या बदुठ बड़ी यो । हे दही दद़सऱे थे, क्यायद करने थे घोर जद ये दृगइत 


राष्ट्रीय भान्रोलन को तोन मंशझ्िलें १४५३ 


करावे और विलायती कपड़े की दुकानो पर धरना देने या लोगों को झान्तिपूर्स 
ढंग से समझाने के लिए जाते, तो सिपाहियो की तरह लाइन बनाकर चलते। 

सरकार नें अपनी पूरी ताकत से सेवादल का दमन किथा। स्टेट्समेल 
आर इ'ग्लिशमंन जैसे सरकारी भ्रखगा/र चीख रहे थे कि कलकत्ते पर सेवादल 
के स्वयसेवकों ने कब्जा कर लिया है भ्रौर सरकार खतम हो गयी है । वे मांग 
कर रहे थे कि सेवादल के खिलाफ तुरन्त कारंवाई की जाय। सरकार ने 
सैवादल को गैरकानूनी करार दे दिया | हज़ारों स्वयंसेवक ग्रिरफ्तार कर लिये 
गये । उनकी खाली जगहों को तुरन्त हजारो विद्याथियों श्रौर कारखानो के 
मज़दूरों ने भर दिया । 

दिसम्बर खतम होते-होते एक गांधी जो को छोडकर काग्रेस के बाकी 
सभी प्रमुख मेता जेलों में बन्द कर दिये गये | जेलो में राजबन्दियों की सख्या 
बीस हजार तक पहुच गयी । झगले वर्ष जब आन्दोलन भ्रपने शिखर पर पहुचा, 
तो राजबन्दियों की सख्या तीस हजार हो गयो | जतता का जोश मानो उबला 
पड़ रहा था । 

सरकार उलभन श्रौर परेशानी मे थी । उसके हाथ-पर ढीले पड़ने लगे 
थे। उसे डर था कि यदि सार्वजनिक विद्रोह की यह बीमारी झहरो से फैलती 
हुई करोड़ों किसानों के बीच पहुच गयी, तो फिर भंग्रेज्ली राज को कोई नहीं 
बचा सकेगा भ्रौर उसके सारे हवाई जहा भौर तोपें भी ३० करोड़ नर-नारियों 
के क्रोध की धधकती प्राग को शान्त न कर सकेंगी । वायसराय ने मंडित मदन- 
मोहन मालवीय को बीच में डालकर जेल में बन्द राजनीतिक नेताओं से समझौते 
की बातचीत शुरू की । वायसराय का सुझाव था कि यदि कांग्रेस असहयोग 
प्रान्दोलन को रोक दे, तो सरकार सेवादल को फिर से कानूनी करार दे देगी 
भौर राजबन्दियों को रिहा कर देगी। बातचीत बोच में ही द्वट गयी । समभोता 
नही हो सका । 

इस परिस्थिति में, वर्य के पझन्त में, काग्रेस का भहमदाबाद भधिवेशन 
हुमा । भव नैताप्ों में प्रकैले गाथी जी जेल के वाहर थे । भ्रधिवेशन के भ्रध्यक्ष 
वाल के वीर नेता चितरजन दास छुने गये ये, लेकिन वह भी जेल में थे। गांधी 
जी भ्रधिवेशन की कार्रवाई घुरू करने के लिए एक प्रग्रंज़ पादरी को ले पाये 
थे। यह कहां गया कि पादरी साहब काग्रेस को एक धामिक सदेझ्य देंगे। 
उन्होंने इस भवसर से लाभ उठाया भौर विलायठी कपड़ा जलाने के ख़िलाफ़ 
एक उपदेश भाड़ दिया । 

भहमदाबाद प्धिवेशन ने बड़े उत्साह के साथ कुछ प्रस्ताव पास किये । 
इन प्रस्तावों में "कांग्रेस का यहूं हंढ़ निस्चय ” प्रकट किया गया कि बहू 
“४ भ्रहिधात्मक प्रसहयोग भानदोलन को भोर भी डोर से चसायेगी भोर उस वक्त 


र्श्४ड भारत : बतंमान झौर भावों 


तक जारी रखेंगी...जब तक कि भारत सरकार की बायडोर जनता के हाथो 
में न भा जायगी; ” भ्रठारह वर्ष के तमाम लोगों से गैर-कानूनी राष्ट्रीय सेवा 
दल में भर्ती होने की अ्रपील की गयी; इस लक्ष्य पर जोर दिया गया कि “सारा 
ध्यान सवितय प्रवज्ञा झान्दोलन पर दिया जायगा, यह आन्दोलन चाहे खावें- 
जनिक हो और चाहे व्यक्तिगत, ओर चाहे बचाव की लड़ाई के रूप में चताया 
जाय प्रोर चाहे हमले की लड़ाई के रूप में; ” श्रौर इस उद्देश्य की सिद्धि के तिए 
सारे प्धिकार गाधी जी के हाथो में दे दिये गये जिनको “काग्रेंस का एकमात 
अधिकारों / बना दिया गया । 
प्रव गराधी जी काग्रेस के - डिक्टेटर हो गये थे । भान्दोलन भपने शिसर 
पर था। काग्रेस ने सारे प्रधिकार गराधी जी के हाथों में दे दिये ये ताकि वे 
प्रान्योलन को विजमी बना सके । प्रव वक्त भा गया घा कि ताकत की प्रापिरी 
पभ्राउमायश हो जाय, भोर भ्ाम सत्याग्रह परान्दोलन छेड़ दिया जाय। पुरा देश 
गांधी जी की भोर ता रहा या कि देखें, भय यह क्‍या करते हैं । 
जब सारा राद्र उत्साह शोर भाशा से प्रान्योलित हो रहा पा, उस्त समय 
काप्रे मे के पक्ष में एक व्यक्ति था जो दुसी पा शोर घटना-झम को देखकर 
चिन्तित हो रहा था। वह व्यक्ति थे ग्राधी जी | उन्हें लग रहा था कि उतया 
प्राह्दोतत, बढ प्राह्दोलन जिसकी कल्पना पहले-पहख उन्होने की पी, उतनी 
सोचो ठुई राह पर नही बढ़ रहा है। मानों कही पर कोई गड़बड़ी हो गयी 
ही ! यह तो सह सुल्दर, मनमोहफ, झाद्श “प्रहिसात्मक” भानशेलन नहीं पा 
जिसरी उत्हाते कल्यता छी थी। यह तो सानों प्रनजाने में उरहोने झोरई रास 
पैदा फर दिया या ! प्रनचाहे लोग प्रान्दोलन में शरोक हो रहे थे । प्रागायीदा 
शोघकर ने चलनेवासे लोग, सासकर गराथी जी के मुसलमान साथी, महा तक 
माय करने समे पे कि प्रव॒प्रदिसा का तियम छोड़ देना घाहिए। १६३२१ *े 
प्र में जब हदारों देशभक्त योदया गाषी जो की जय बराउत हुए जेल जा 
रहे पे, तब गांधी जो पयनी प्ररराहुट प्रोर एशा प्रसट कर रहे थे प्रोर कद 
गहेँ पे कि उसे स्वराग्प घब्द से भी पिन प्राते लगी है । 
प्रदमदाबाद में काइ्रस ले पीछे हृदला धुर कर दिया । प्रभी धुलतछर 
नहीं, क्योकि देश में निडट भविष्य में द्वोनेशिसी सह्यायों हीं पाया से सगाव 
का झापदेशशय या घोर दंदारों पादमी लसनेन्सरने को उत्सुक थे । मेडिल वीे 
देस्ते के बहुत से दोट-योड सिल्‍्द शिताई देते सगे । पहुमशायार परॉपरेधन एड 
फछेराशिक घपगर मा । देश भर में शाम शपारद प्स्शेसत देश के िए+ 
ग्राधित भाई का विदेत इजाने. लिए -+ दियकी सब शाद जादू रहें पेड 
इप प्ररुदा धोर होई भवेसर सजी दो धडठा घा। नरठाब मारवीर इेस्युनिद 
पार्श ने प्ररुमशवाद कांप से डे ताज प्रा नाल में ऊद्ठा पा : 
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“यदि काग्रेंस उस क्रान्ति का नेतृत्व करना चाहती है जो तमाम 
भारत को हिलाये डाल रही है, तो उसे केवल प्रदर्शनो और क्षण्िक 
आवेश पर ही भरोसा नही करना चाहिए । उसे मजदूर यूनियनों की 
तात्कालिक मामों को अपनाना चाहिए; उसे किसान सभाओ्रों के कार्यक्रम 
को ग्रपने कार्यक्रम के रूप में स्वीकार करना चाहिए; श्रौर तब वह वक्त 
दूर नहीं रहेगा जब कि कोई भी बाधा काग्रेस का रास्ता नहीं रोक 
पायेगी; क्योकि तब अपने भौतिक हितों के लिए सचेत होकर लड़नेवाली 
समस्त जनता की अजेय शक्ति काग्रेस के पीछे होगी ।” 


लेकिन अहमदाबाद में लड़ाई का बिगुल नही बजाया गया ! उसकी जगह, 
देखनेवालो ने देखा कि अहमदाबाद के प्रस्ताव में कर-बन्दी का ज़रा भी जिक्र 
नही होने दिया गया है। जहा-जहा आम सत्याग्रह का जिक्र या, वहां उसे भी 
तरह-तरह की अगर-मगर की शर्तों से घेर दिया गया था। कही कहा गया था : 
“आवश्यक शर्तों के पूरा होने पर ही” श्रान्दोलन छेड़ा जायगा; कही पर 
/ झान्दोलन के लिए खास हिदायते ” देने की बात थी; भोर कही पर कहा गया 
था कि “जब ग्राम जनता गअ्रहिंसा के तरीको को अ्रच्छी तरह सीख जायगी, ” 
तभी पग्रान्दोलन छेड़ने की इजाजत दी जायगी ।...इसके बाद प्रजातत्रवादी 
मुस्लिम नेता मौलाना हसरत मोहानी वाली घटना हुई । उन्होने एक प्रस्ताव 
पेश किया जिसमे कहा गया था कि स्वराज्य का मतलब ऐसी “पूरा स्वतत्रता” 
है “जिसमे हर प्रकार कै विदेशी नियत्रण से मुक्ति मिल जायगी ।” भाधी जी ने 
इस प्रस्ताव का जोरों से विरोध किया श्रोर कहा कि “इस प्रस्ताव से मुझे चोड 
लगी है क्योकि इससे ज़िम्मेदारी की भावना का अभाव प्रकट होता है।” प्न्त 
में उन्होंने प्रस्ताव को ग्रस्वीकार करा दिया । 
भारत सरकार आखे फाड़कर झ्हहमदावाद का रवंया देख रही थी | उसने 
पीछे हटने के छोटे-छोटे चिन्हों को पहचाना और सुख की सास लो | वायसराय 
में भारत मत्री के पास इस आशय का तार लन्दन भेजा : 


“बड़े दिन की छुट्टियों में काग्रं स का वापिक प्रधिवेशन प्रहमदादाद 
में हुआ । गांधी जी पर बम्वई के दगों का बड़ा भसर पड़ा था। उस वक्त 
उन्होंने जो बयान दिये थे, उनसे भी यही डाहिर होता था। इन दंगों से 
उनकी समझ में यह झा गया था कि धाम सत्याग्रह शुरू करने में क्या-क्या 
खतरे हैं । भ्रहमदाबाद काग्र स के प्रस्तावों से भी यह बात जाहिर होतो 
है। उनमें न सिर्फ छिलाफ़त पार्टों के सबसे उमादा उमग्रवादी लोगों का 
यह सुझाव नहीं माता गया है कि कांग्रेस को भरहिसा को नोति को छोड 
देनी चाहिए; बल्कि उनमें यह ऐलान करते हुए भो कि दिल्ली वाली 


श५६ भारत : वर्तेमान भ्रोर भावी 


झत्तें पूरी हो जाते पर सविनय प्वज्ञा श्रान्दोलन शुरू किया जायगा, हि 
पर भी कर-बन्‍्दी का जिक्र नहीं किया गया है। 


भव याधी जी क्या करेंगे ? अ्रहमदावाद अधिवेशन तो विता कोई गोसता 
बनाये ही खतम हो गया । साया दारोमदार गांधी जी पर था । जिंस तरह पति 
के पेरे के समय पेरिस-निवासी यह कहकर अ्रपने दिल को तसल्ली दिया #री 
थे कि जनरल ब्रोचू ने ऊरूर कोई न कोई योजना तैयार कर रखी होगी, उठी 
तरह साम्राज्यवादी दमन की चक्की में पिसती भारतीय जनता गाषी जो हो 
और भ्ाझ्माभरी नजरों से देख रही थी कि बस, भव वह अपनी यौजनों प्राहम 
फरने ही वाले हैं । 

मगर याधी जी ने जो कुछ किया वह विचित्र था। एक महीने तक वह 
इन्तझार करते रहे । पूरे महीने झिलो मे गाधी जी के पास दरखासतें घ्रातों झी 
कि उन्हें कर-बन्‍्दी धुरू करने की इजाजत दी जाय । एक जिले ने-- गुंद॒र नै 
तो बिना इजास्तत पाये ही कर-बन्‍्दी घुरू कर दी। गांधी जी मे तुरन्त वहां के 
काग्रें स भ्रधिकारियों कौ लिसा कि निश्चित तारोख तक सारे कर जमा कर 
डिये जाये । इसके वाद उन्होंने एक छोटे से इलाके में कर-बन्दों भारस्स र्फर्री 
का निश्चय किया। यह बारदोतली का इलाका था। यहा गांधी जी ने बढ़ी हैः 
तियात के साथ पूर्रो भ्रहिसा की परिस्थितियां तैयार की मी । जब (रा देय 
गाभी जो से नेहृत्व पाने को बाट देस रहा था, तय उन्होने भपने को केयल बार" 
दोली के उमर छोटे से इलाफ़े तक सीमित कर लिया जिसकी प्राबादी ८७०१९ 
थी, यानी देश की प्राबादी का चार-हजारवा हिंस्सा। १ फरवरी को उन्होने 
वायसराय के पास प्रत्टोमेटम भेजा कि भ्रगर राज॑बन्दी फौरन रिध्वा नढ्ठी प्र्पि 
गये भौर दमन बन्द नहीं हुप्रा, तो “प्राम सविनय भवना प्ान्दोलन / धुरू कर 
दिया जायथा --सेकित केयल बारदोली के तासुऊ में । उन्होंने भल्टीसेटस ता 
हीं पा कि चत्द दिन बाद साबर आ्ायो हि उत्तर प्रदेश के घोरीचौरा सास (44 
गाव में ऋुकसाये हुए किसानों ने एक पाले पर हमला करके उसे जलता शिया है 
प्रौर उसमे बाइस पुलिसवालों की जात चली गयो है । इस सबर से अर होठ 
था कि किसानो में बेधनी मितनी ढड़े गयी है। गाधी जो ने समाचार सुतेव हा 
ते कर तिया हि भद झ्याश सकने डा समय नही है। जत्दीजत्यी काशटी 
कार्यसर्मिथि की बैड १३ फ़रयरी को बारदोली में बुसायों गयी ॥ उसने हेलला 
किया कि “पोरीधोरा में भोड़ डे प्रमातुत्िध घाभरण” को प्यातर में रहा 
दवा! महू वहूरो है कि ने सिर््क घाम संमिनिय परना पारित की, इडिछि रस# 
प्रकार समेव पूरे घा्शेसन की हो बरद इद सिम जाये । ठे कर दिखा मश हि 
देय मेइको के जयूग निकालना, सरकारों रोड को वोडकदर सलाद करता, प्रा 
सब बक दिये जय) मोर इस यबढे बदले घर्सा, शंगकन्‍्बन्शी, घोर मियां का 


राष्ट्रीय प्रान्दोलन को तीन मंझ्िलें १५७ 


“रचनात्मक ” कार्य किया जाय; यानी, लड़ाई रोक दी गयी । यूरा आन्दोलन 
खतम हो गया + खोदा पहाड़ निकली चुहिया | 

झगर हम यह कहे कि बारदोली के फ़ैसले से काग्रे स के सभी लोग हकके- 
वक्‍के रह गये, तो इससे उनकी असली भावनाएं प्रकट नहीं होगी | <गलेड 
निवासियों को समझाने के लिए यह कहा जा सकता है कि भारत में बारदोली 
के फंसले का १६२२ में वही असर हुआ था, जो १६२६ में इ गलेड में आम 
हड़ताल को वापस ले लेने का हुआ था । सुभाष वाबू ने लिखा है : 


“जब जनता का जोश उबला पड़ रहा था, ठीक उस वक्त पीछे 
हंटने का विग्रुल बजा देना पूरे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी दुर्घटना थी । 
महात्मा जी के प्रमुख सहायक देशबघु दास, पडित मोतीलाल नेहरू और 
लाला लाजपतराय, सब के सब जंल के श्रन्दर ये । साधारण जनता की 
तरह वे भी इस फैसले को सुनकर बहुत नाराज हुए। में उस समय 
देशवंघु के साथ था और यह देख सकता था कि वह क्रोध भ्रौर दुख से 
पागल हो रहे हैं । ” 
पं. मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपतराय प्रौर दूसरे नेताम्रों ने जेल से 
गांधी जी को उनके फ़ैसले का विरोध करते हुए क्रोध से भरे हुए लम्बे-लम्बे 
खत लिखे । गाधी जी ने उन्हे यह सीधा सा उत्तर दे दिया कि जो लोग जेल में 
बन्द हैं, वे “ नागरिकता की दृष्टि से मर चुके हैं,” प्रौर नीति के मामले में उन्हे 
कुछ कहने-सुनने का प्रधिकार नही है । 

यह पूरा भ्रान्दोलन एक श्रादमी की इच्छा के आधीन बना दिया गया 
था। उसका सगठन ही इस आधार पर हुप्रा था कि जनता की स्वय-सफू्त 
क्रियाशीलता को जरा भी बढ़ावा न दिया जाय भौर एक नेता के सभी झ्ादेशों 
का यंत्रवत पालन किया जाय | इसलिए, बारदोली के फ्रैसले का लाशिंगी तोर 
पर यह नतीजा हुआ कि पूरा भ्ानदोलब उलभन, निराशा शौर पस्तहिम्मती का 
शिकार हो गया । पं. जवाहरलाल नेहरू में इस झाधार पर बारदोली के फंसले 
का समर्थन करने की कोशिश की है कि यदि भान्दोलत को रोका न जाता, तो 
वह हाथ से निकल जाता भोर हिसा और खून-खच्चर के रास्दरे पर चला जाता; 
झ्रौर ऐसा होने से निश्चय ही सरकार की जीत होती । लेकिन जवाहरलाल जी 
ने भी यह माना है कि जिस ढंग से यह फ़ैंसला किया गया, उससे : 

" कुछ पस्तहिम्मती फैली । यह भी मुमकिन है कि इतने बड़े भान्दो- 
लन को इस तरह यकायक बोतल में बन्द कर देने से देश में घटवाप्रों 
के शोचनीय रूप पकड़ने में मदद मिलो । राजनीतिक संघर्ष में छिट-धुट 
झोर भ्रनावश्यक हिंसा को प्रवृत्ति तो रुक गयी, मगर यह दवो हुई हिसा 


१५६ भारत : वर्तमान प्रौर भावों 


दर्ते धूरी हो जाने पर सविनय अवज्ञा आन्दोलन घुरू किया जाया, कह 
पर भी कर-वन्दी का जिक्र नही किया गया है ।” 


प्रव गांधी जी कया करेंगे ? प्रहमदाबाद भधिवेशन तो बिना कोई गोरा 
बनाये ही खतम हो गया । सारा दारोमदार गाधी जी पर था । जिस तरह पेसि 
के घेरे के समय पेरिस-निवासी यह कहकर प्पने दिल को तसल्ती दिया करते 
थे कि जनरल थोचू ने जरूर कोई न कोई योजना तैयार कर रखी होगी, उ्यो 
तरह साम्राज्यवादी दमत की चक्की में पिसतोी भारतीय जनता गाधी जी रो 
झोर झ्राशाभरी नज़रो में देख रही थी कि बस, अब वह प्पनी योजना प्राएज 
करने ही वाले हैं । 

मगर गाधी थी ने जो कुछ किया वह विचित्र था एक महीने तक वह 
इन्तजार करते रहे । पूरे महीने जिलों से गांधी जी के पास दरखाए्तें पाती ग्ह्व 
कि उन्हें कर-वन्दी धुरू करने की इजाजत दी जाय । एक जिले ते--गुद्॒र नै ८ 
तो बिना इजाझत पाये ही कर-वन्‍्दी घुरू कर दी। ग्रांधी णी ने तुरन्त वहां के 
काग्रेस प्रधिफारियों को लिया कि निश्चित तारीख तक सारे कर जमा कर 
दिये जायें। इसके बाद उन्होने एक छोटे से इलाके में करनवन्दी पारम्म कर 
का निश्चय किया । यह वारदोली का इलाका था। यहा गांधी जी ने बड़ी है 
तियात के साय पूर्ण प्रहिसा की परिस्वितिया तंयार की थी। जब पूरा देश 
गाधी जो से नेतृत्य थाने को बाट देरा रहा था, तब उन्होने भपने को क्रेवल बाएः 
दोली के उस छोटे से इलाके तक सीमित कर लिया जिसकी भावादी ६७/९ ११ 
थी, यानी देश को प्राथादी का चार-हजारया हिस्सा। १ फरवर्सी को उत्होंने 
वायसराय के पास भ्ल्टोमेटस भेजा कि धगर राजवन्दी फ़ौरन टिह्ा नहीं गिये 
गये पोर देमत बन्द नहीं हुआ्रा, तो “साम समिनय पयज्ञा प्रान्योलन ” घुरू ला 
दिया जायगा --सेकित केवल बारदोली के तालुक में । उन्होने प्रत्टीमेटम भंजा 
ही पा कि भन्दर दिन बाद सबर भागी कि उत्तर प्रदेश के घौरीचौरा सामक 5# 
बाय में ऋुकलाये हुए किसानो ते एक पाने वर हमला करके उसे जता द्व्या है 
मोर उसमें बादस पुसिसयालों की जाने चली गयी है। इस सबर से प्रउट होंठो 
पा कि किसानों में बेचनी कितनी बड़ गयी है । गाधी जी ने समाधार मुनो दा 
ते कर लिया कि भक प्शदा सकने झा समय नहीं है। जस्दोन्जस्शी डांस 
कार्यंसेमिधि की उंठक १२ फरदय को बारदोसो में बुतायी गयो । उसने सा 
किया कि “पघोरीगोरा में भोड़ के पमानुत्रिक झापरण ” को घ्यानर्में १५% 
दृए पद उेरूध है कि ने सिक्के घास घविनय प्रयना झ्ारदोसन को, बस्चि इस £ 
अबार समेत पूरे प्रानयोसन को हो इररे कर दिया जाय । “ रूर दिया गशा डि 
६ सेवकों के उप निडासना, सरझूारदी सोक को सोड शूर साई इरता, धारर 
गद़ रोड दिये जाय; घोर इय सबदे बरये दया, शरासजउ्री, मोद विल्माड़र 








राष्ट्रीय झ्ान्दोलन की तोन संझिलें श्र्७ 


“रचनात्मक ” कार्य किया जाय, यानी, लडाई रोक दी गयी । पूरा आन्दोलन 
खतम हो गया । खोदा पहाड़ निकली चुहिया । 

ग्रगर हम यह कहे कि बारदोली के फैसले से काग्र स के सभी लोग हवक्‍के- 
वक्‍के रह गये, तो इससे उनकी असली भावनाएं प्रकट नही होंगी | & गलेड 
निवासियों को समभाने के लिए यह कहा जा सकता है कि भारत में बारदोली 
के फैसले का १६२२ में वही असर हुआ था, जो १६२६ में इंगलेड में ग्राम 
हड़ताल को वापस ने लेने का हुआ्ना था। सुभाष बाबू ने लिखा है : 


“जब जनता का जोश्य उबला पड़ रहा था, ठीक उस वक्त पीछे 
हटने का विग्रुल बजा देना पूरे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी दुर्घटना थी । 
महात्मा जी के प्रमुख सहायक देशबधु दास, पंडित मोतीलाल नेहरू शनौर 
लाला लाजपतराय, सब के सब जेल के अन्दर थे । साधारण जनता की 
तरह वे भी इस फैसले को सुनकर बहुत नाराज़ हुए। में उस समय 
देशवंधु के साथ था और यह देख सकता था कि वह क्रोध थ्रोर दुख से 
पागन हो रहे हैं । 

प. मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपतराय श्लौर दूसरे नेताओं ने जेल से 
गांधी जी को उनके फंसले का विरोध करते हुए क्रोध से भरे हुए लम्वे-लम्बे 
खत लिखें। गाधी जी ने उन्हे यह सीधा सा उत्तर दे दिया कि जो लोग जेल में 
बन्द हैं, वे “नागरिकता की दृष्टि से मर चुके हैं,” और नीति के मामले मे उन्हे 
कुछ कहने-सुनने का भ्रधिकार नही है । 

यह पूरा भ्रान्दोलन एक पश्रादमी की इच्छा के आधीन बना दिया भया 
था। उसका संगठन ही इस झाधार पर हुप्रा था कि जनता की स्वयं-र्फूर्त 
क्रियाशीलता को जरा भी बढ़ावा न दिया जाय और एक नेता के सभी भ्रादेशों 
का यंत्रवत पालन किया जाय । इसलिए, बारदोली के फैसले का लाशिमी तोर 
१र यह नतीजा हुआ कि पुरा प्रान्दोलल उलझन, निराशा श्रोर पस्तहिम्मती का 
शिकार ही गया । पं. जवाहरलाल नेहरू से इस आधार पर बारदोली के फंसले 
का समर्थन करने को कोशिश की है कि यदि झान्दोलन को रोका न जाता, तो 
वह हाथ से निकल जाता भौर हिंसा झोर खून-खच्चर के रास्ते पर चला जाता; 
प्रौर ऐसा होने से निश्चय ही सरकार की जीत होती । लेकिन जवाहरलाल जी 
मे भी यह माना है कि जिस ढग से यह फ़ैसला किया गया, उससे : 

* कुछ पस्तहिम्मती फंली । यह भी मुमकिन है कि इतने बड़े प्रान्दो- 
लग को इस तरह यकायक बोतल में बन्द कर देने से देश में धटनाप्रों 
के शोचनोय रूप पकड़ने में मदद मिली ॥ राजनीतिक संघ में छिट-पुट 
भोर झनावश्यक हिंसा की प्रवृत्ति तो रुक गयी, मगर यह दवी हुई हिंसा 


श्ध्र्प भारत : वर्तमान प्रोर भावी 


प्रपने निकलने का रास्ता दूढ़ती हो रही; और झायद यही कारण पा हि 
आनेवाले वर्षों में साम्प्रदायिक कड़े बहुत बढ गये । 


जब आन्दोलन को इस तरह भीतर से पंग्र और पस्तहिम्मत बता रिशि 
गया, नें सरकार ने हिम्मत के साथ वार दिया। १० मार्च को गांधी जी रो 
गिरफ्तार करके छ. बरस की कंद को सझा सुना दी गयी / लेकिन इससे जे 
प्रास्दोलन में ज़रा सी हरकततक न झायी । दो वर्ष के भीतर ही गाबी जी रिहा 
कर दिये गये । सकट की घड़ी खतम हो ययी थी । 

बारदोली के फैसले को लेकर बहुत बहयें हुई हैं । उसके जो बढ़ परिशान 
हुए भोौर सपर्ष को रोझ देने मे आन्दोलन में छ बरस तक जो ढोल बनी रहो 
है, उमके बारें में बहुत तेउ बाद-विवाद होता रहा है। दलील दी गयी है हि 
बारदोनी के फैसले की प्रसली वजह चोरीचौरा के कांड से उयादा गहरी शी 
प्रौर प्रमलियत यह थी कि “हमारा झान्दोसन ऊपर से तो बहुत ताजतवर 
दिखाई देता था झौर जतता में बहुत श्थादा जोझ भी मालूम पड़ता था, पर भीतर 
से वह छिप्न-भिन्न हुप्ता जा रहा था, ” प्रौर इसलिए उसे रोक देना हरी पा! 
पूछा जा सझता है कि प्रान्योलत किस माने में “द्िश्न-भिन्न हुमा जा रहा पा। 
यदि इसका यह सतलब है कि घास्दीलन पर सुधारवादी-शान्तियादी वियारोंका 
नियश्रगा वसा पड़ रहा था, तो वात विलकुस टीक है। लेकिस प्रास्दीसन री 
प्रगति के फतस्वरूण मह होना ती लाजिमी था भौर ऐसा हुए बिना प्रार्योतत 
सफल नदी ही साला था (नेहरू जो ने भले ही पद मान लिया ही कि साए देय 
में जनता # विद्रोह करने पर सरकार को जोत होती, सेकित सरकार को झरती 
जीव का इसनां भरोसा ने या ) । दूसरी ध्रोर, यदि प्रार्शोसन के छिप्तनविन्न दी 
ही यह मतलब हैं कि जनन्सप्ष का उठाने समराम हो घुड़ा था प्रौर प्रब कहं 
कमबोर पढ़ते लगा था, तो तिम्मय टी यह दाशा भूद्ा था। सब्र तो मद है 
धुर बाररोती के निर्पय # समयक भी यह दावा सही करते थे। इसको रोश्स 
मराठा प्रमारा यदू है हि छुए भारो खररार 3 बारशेतों के बैसते के सोने शिठ 
पह पररिर्यिति की डिसदुल दम रा मृस्याकन किया या । € हरवरी, १६२२ डे 
वीपसराय ने शुह वीर #देत भेजा था, विधमे उन्हांत मज़े विधा था + 





हशदगा £ विम्नावयाँ परे प्रसार प्रान्यनन शा गहए पाई 
बा ....। एप इ दर के, साग 7 घामाय बारों, उतर देश, रिता 
मोर उरीया या बगाल में साला पर नो दसर बहा 24 जरा 45 
जजाई हा गम्दाव 2ै, इहे पकातवी पघलरावन , देदाठ मे. रहतंवा वी दिल 
अनीता _ह पटुक गषा है । पूरे धाम मुंगापातों डा शक बड़ा हिएए 
हुझ रृधा प्ौर नायाब इस है. . हिया भा रह सदस्ताई ताजा रेस ही 


राष्ट्रोय प्रान्दोलन को तीन मंझिलें श्र 


सकती है...भारत सरकार समभती है कि यहां पर भ्रभी तक जैसे उपद्रव 
हुए हैं, निकट भविष्य में उससे कही झधिक भयंकर उपद्रव हो सकते हैं । 
सरकार इस वात को ज़रा भी छिपाना नहीं चाहती कि वह देश को 
परिस्थिति को देखकर बहुत अ्रधिक चिन्तित है |” 


१२ फ़रवरी को वारदोली के फैसले ने सारे आन्दोलन को रोक दिया। 
उसके तीन दिन पहले, & फ़रवरी को भारत सरकार में परिस्थिति का यह 
मूल्याकन किया था । 

जनता कंसे भ्रनुशासन के साथ आन्दोलन चला रही थी, झ्रौर निर्यायक 
लड़ाई के लिए कितनी तैयार थी, यह गुट्टर के उदाहरण मे स्पष्ट है, जहा गाधी 
जी के आदेझो के बावजूद एक गलतफहमी के कारण कर-बन्दी झार्दोलन घुरू 
कर दिया गया था | जब तक गाधी जी के पास-से आन्दोलन को रोकने ओर 
सरकारी-कर जमा करा देने का आदेश नही झाया, तव तक गुद्दर में सरकार 
५ प्रतिशत से ज़्यादा कर या लगान नहीं वसूल कर पायो थी। कांग्रेस के 
केन्द्र से एक इशारा भर मिलने की देर थी कि सारे देश में यह क्रिया आरम्भ हो 
जाती और जनता सरकारी कर और लग्ान देने से इनकार कर देती । मगर 
इस क्रिया के परिणामस्वरूप केवल साम्राज्यवाद का ही नही, बल्कि जमीदारी 
प्रथा का भी सफाया हो जाता । 

बारदोली का फँसला सबसे ज्यादा इन्ही वातो को ध्यान में रखकर किया 
गया था। यह खुद फंसले के शब्दों से साफ हो जाता है। १२ फरवरी को 
कांग्रेस कार्यसमिति ने बारदोली में जो फैसला किया था, वह इतना महत्वपूर्ण 
है कि उसे पूरा उद्घृत कर देना उचित होगा । उसका ध्यानपूर्वक प्रध्ययन करने 
पर भारत के राष्ट्रीय भ्रान्दोलन की शक्तियों और असगतियों को समभने में मदद 
मिलेगी । बारदोली के प्रस्ताव के मुख्य अंश ये है : 


“धारा १॥ कार्यसमिति चौरीचोरा में भीड के इस पमनुपिक 
झ्ाचरण की दुख के साथ निदा करती है कि उसने पुलिसवालों की पाशविक 
ढंग से हत्या कर डालो ओर अधे होकर पुलिस के थाने को जला दिया । 


“घारा २। जब भी सविनय अवज्ञा का जन-प्रान्दोलन प्रारम्भ 
किया जाता है, तभी हिंसात्मक उपद्रव होने लगते हैँ । इससे द्ञाहिर होता 
है कि देश प्रभी काफी भहिसक नहीं हुआ है। इसलिए, काग्रेस कार्य- 
समिति फंसला करती है कि ग्राम सविनय भवज्ञा प्रान्दोलन. ..फ़िलहाल 
रोक दिया जाय, ग्योर वह स्थानोय कांग्रेस कमिटियों को प्रादेश देतो है 
फि वे किसानो को सरकार का लगान तथा दूसरे कर भदा कर देने को 
सलाह दें और हर तरह की हमलावर कारंवाइयों को बन्द कर दें । 


१६० भारत : वर्तमात झौर भावी 


“धारा ३ । सविनय अवज्ञा का आम आन्दोलन उस समय एक 
रुका रहेगा जब तक कि देश का वातावरण इतना अहिसक नहींहों 
जायगा कि इस वात की गारंटी हो जाय कि श्रव गोरखपुर जैसी बंता 
या १७ नवम्बर की वम्बई और १३ जनवरी की मद्धास जंसी हुल्तड़राशे 
फिर कभी ने हो सकेगी ।... 


“धारा ५॥। सरकारी रोक को तोडकर जलूस मिकातता प्रौर 
सभाए करना बन्द कर देना चाहिए । 

“पारा ६। कांग्रेस कार्यसमिति कांग्रेस के कार्यकर्तापों व संगठना 
को सलाह देती है फि वे किसानों को यह्‌ बात बता दें कि उमोंगरों हो 
लगान न देना कांग्रेस के प्रस्तावों के प्िलाफ़ है भ्ौर हानिकर भी है । 


“धारा ७॥ फांप्रेस कार्यसमिति समोदारों को विश्वास शिसातों 
है कि फाप्रेस के भान्दोलत का उद्देश्य फिसी तरह भी उनके कादर 
प्रधिफारों पर चोट फरना नहीं है; भ्रौर जहां किसानों को छुछ शिरायते 
है, यहां भी कार्नस्तम्तति यहों चाहेगो कि प्रापस के सलाह-मशविरे हे 
भ्रोर पंचायत करके मामला निपदा दिया जाय। 
प्रस्ताव मे जाहिर है कि उसके वेश करनेवालों के मम में जो प्रेस्णा 
काम कर रही थी, व्‌ प्रद्िसा के सिद्धान्त की प्रेरणा नहीं थी ॥ प्रस्ताव डी 
तोन पाराधों में (जो काली टाइप में छाती हैं) सास तोर पर बहुत शोर देश५ 
पोर एक बुत ही उरूरो दिायत के रूप में यह कहा गया है कि डिसायों हो 
जमीदार्रों का प्रोर सरकार का सयान प्रदा कर बेना घाहिएं। महा दिया रा 
पहदिसा का कोई सयाल नहा है। साल साफ़सएफ सर्गन्वेतों का है ठग 
शोपधितों मौर झोषकों का है। कोई नहीं कह सरुता कि संयानन दा 
७हिसिझ / कार्य है। दसके विउरोत, यह जिसेध प्रकट करते का सबसे झालिएट 
[ प्रौर साय द्वी सबसे शास्तिकारी ) इस हे । तब फ़िर जो प्रस्ताव /दिसा को 
लिरद्ा करने बता था, उसमें लगाव ने देने पर घौर डममीदारों के “हा 
परधिरारों/ ह मरात पर इशा शोर करा दिया गया ? देख सबात का वि 
शक हो जदाई हा गंझ्या है । यह पद कि / घढिसा / को शब्दाबली एशड राम" 
जाभी मसाज है, जिम मोगहर दवर्प्सक जाने यो प्रतमाने में वर्म-्लाएह 
समर्पत किया काया हैँ भोर कर्म नोप्ञा हो हारम स्खा जाओारी+ 

कांये के रे उडा शा घयरदार लेताप्रों ने, जो दायीं जी रे गाय के, इस: 
ओन्‍्रोतव का राक दिया या कि ये जनता हो बहती हुई सिशामोदवा से इई 
धज थे, क्पोकि उनमे उते सम्पत्ति शत बसों है दिये है चिट खरा पिगाड्ी हुए 
था जितके शाप ववाधा हा परनियु सम्दड मा + 


राष्ट्रीय भान्दोलन को तोन मंचिलें १६१ 


जिस सवाल पर १६२२ में राष्ट्रीय आन्दोलन टूटा, वह “ हिंसा ” बनाम 
“अभहिसा ” का नही, वल्कि वर्म-स्वार्थ बनाम जमन-सघप॑ का सवाल था । इसी 
चट्टान पर ग्रान्दोलन टूटा था । अ्रहिसा का असली मतलव यही था । 


३. संघर्य की तीसरी वड़ी लहर ( १६३०-३४ ) 


बारदोली के धक्के के बाद प्राच वर्ष तक राष्ट्रीय आन्दोलन को लकवा मारे 
रहा। कांग्रेस में बडी पसती आ गयी। १६२४ में गाधी जी ने बताया कि 
कांग्रेस झ्पने एक करोड मेम्बर बनाना चाहती थी, मगर वह दो लाख से 
ज्यादा मेम्बर नही बता सकी है। उन्होंने कहा कि “हम राजनीतिज्न लोग 
सरकार के विरोध के सिवा और किसी वात में जनता का प्रतिनिधित्व नही 
करते । ” गाधी जी ने उस वर्ष काग्रेस के विधान में चर्खा कातने की शर्ते रखवा 
दी थी, जिसके ग्रनुसार छुनी हुई कमिटियों के सदस्यों को हर महीने दो हजार 
गज सूत खुद कातकर देना होता था। उसके मातहत, १६२५ के पतभाड तक 
केवल १०,००० मेम्बर ही वन पाये। तब झाखिर इस छत को हटा लिया 
गया और सूत कातकर देना सदस्यों की इच्छा पर छोड दिया गया। १६२४५ 
में बम्बई क्रोनिकल ने लिखा कि “चारो तरफ गतिरोध झौर जडता फंली हुई 
है।” उसी वर्ष लाला लाजपतराय ने “अराजकता और मत-अम ” का जिक्र 
किया । उन्होंने कहा कि “राजनीतिक परिस्थिति प्राशाजनक और उत्साहप्रद 
कंदापि नही है। जनता मे पस्ती झा गयी है। सिद्धान्त, पार्टिया श्रोर राजनीति, 
हर चीज टृटती-बिखरती दिखाई देती है|” राष्ट्रीय झ्रान्दोलन की पस्ती के इस 
काल में साम्प्रदायिक कूगड़ों की जहरीली हवा देझ् में चलने लगी। मुस्लिम 
लोग ने फिर श्रपने को काग्रेस से अलग कर लिया। उसके जवाव में हिन्दू 
महासभा संकुचित ओर प्रतिक्रियावादी ढंग का प्रचार फरने लगी । 

कांग्रेस के नेताओं के एक हिस्से ने, जिसका प्रतिनिधित्व देशवघु चितरंजन' 
दास और प. मोतीलाल भेहरू करते थे, बारदोली के फैसले के बाद एक नया 
मोड़ लेने की कोशिश की । ये लोग समभते थे कि ग्राधी जी की नीति भ्रनुपयोगी 
और अव्यावहारिक है । इसलिए उन्होंने काग्रे स के भन्‍्दर रहते हुए, चुनाव 
सडने के लिए भौर नयी धारासभाप्रों में वंधातिक मोर्चे पर संघर्ष चलाने के 
लिए एक नयी पार्टी बनायी । इस पार्टी का नाम स्वराज्य पार्टी रखा यया । 

जन-पआान्दोन्नन को कमजोरी को देखते हुए नाव झौर पारातभाप्रों का 
बहिप्फार सतम करने का सुक्ाव निस्सदेह एक प्रगतिशील कदम था। काग्रेंस 
के उन पुरानपयी, निष्क्रिय लोगो ने उत्तका विरोध झिया जो “नो-चेजर ” या 
“ झपरिव्तनवादी ” बहलाते थे और चर्सा, शराबबंदी, प्रछूतोद्घर तथा 
भाशर 


१६२ भारत ; वतंमान प्रौर भावी 


ऐसे हो प्रन्य सामाजिक सुधारों के “रचनात्मक कार्यक्रम” को ही मुछ्तिरा 
एकमात्र मार्ग मानते थे। लेकिन थे लोग कांग्रेस के उस हिल्‍्से को रोकने रो 
सामच्यं नहीं रखते थे जो एक ज़्यादा ठोस मोति अपनाना चाहता या। छत 
लक काग्रेस ने स्वराज्य पार्टी के सामने पूरी तरह श्रौर बिना झर्तते हमिशर 
डाल दिया । काग्रेस में स्वराज्य पार्टी का बहुमत हो गया । उसके नेताप्रों ने 
काग्रंस की वागडोर श्रपने हाथों में ले ली और गराधी जी कुछ समय के विए 
पृष्ठभूमि में चले गये । 

गांधी जो की नीति से आन्दोलन दलदल में फस गया था । उससे ह॒टता 
बरूरी था। लेकिन स्वराज्य पार्टी के नेता उससे इस तरह हटे कि जनता ने 
ग्रोर भी दूर हो गये । याधी जी की नीति से श्रागे बढ़ने का केवल यही तरीगी 
पा कि जिन ऊपरी वर्गों के दितों के कारण राष्ट्रीय भानदोलन के साथ विशाह- 
घात किया गया या, उनके प्रभुत्त को हटाकर राष्ट्रीय आत्दोलन को एड नरे 
प्राधार पर, रा2 के बहुमत के प्राधार पर, मजदूरों भौर किसानों के हितों हे 
प्राधार पर सडा क्रिया जाय, क्योकि ये ही ऐँसे वर्ग थे जिनका साआास्यता 
में समझोता करने में कोई लाम नहीं था। जहा तक हयाई सिद्धान्तों का सवार 
है, स्वराज्य पार्टो से यह वात मान ली थी । देशवधु चितरजन दास ने कहा एा 
कि “हम सोग देश के ६८ प्रतिशत लोगों के लिए स्वराज्य चाहते हैं” पौर 
उनके ये शब सारे देश में गूज उठे थे। नये कार्यक्रम में भी मोटे कौर पर 
मजदूरों प्रौर हिसानो के सगठतों की प्रावश्यकता का डिक था । सेडिल प्रो 
शोर मे स्ाराज्य पार्टी पूझोपति वर्ग के ऊपरी स्वर के प्रमतिभीस सोर्गो री 
पार्डी थी । उसता प्रस्तिता इसी स्वर के समययंत्र पर निभेर करता था । उतने 
प्रमुस नेता इसी बर्स के थे। प्ौर ये लोग मजदूरों भौद झियानी के दवाई 
बारे में घाटे थितमी भावुततापूर्णं बाते करये रहे दो, पर ऊपरों य्सों का सम्भत 
प्रात्त करते के लिए उन्धे यह बाव बिलुस साफ कर देतो पड़ी थी कि उसी झरी 
प्रथा भौर पूतोगाद के लिए उनको पार्टों में कोई रमरा नही है। इर्मा: 
सराश्य पार्श री स्थाउना के ससंय प्रपने उर्देस्पों का छेफाल रे हुए उटहावे 
पार्शी का एक साम्स उसपर पहु रगाया था कि ढनिद्दी पौर व्यक्तियों गस्यीं 
की मर्र॒त् ही जाउनो घोर उसहीं रक्षा को जायबी, दौर दर घादसों कोई 
जाग का प्ररियर हाया हि बहू यक प्रौर प्रथत दोनों यरत हा. गाता स्था5: 


राष्ट्रोय प्रान्दोतन की तोन संजिलें १६३ 


इसलिए, हालाकि स्वराज्य पार्टी बनाने का उद्देश्य एक श्रगतिश्लौल कदम 
उठाना था, मगर व्यवहार में उस पर जन-संघर्पों की लहर के नीचे गिरने की 
ही छाप थी | स्वराज्य पार्टी उस भ्रमतिशील पूजीपति वर्ग की पार्टी थी जो 
वैधानिकता को ढालू ज़मीन पर बडी तेज़ी से लुढकता हुआ साम्राज्यवाद से 
सहयोग करने की ओर वढ रहा था अपने जन्म से ही स्वराज्य पार्दी तथा- 
कथित दुश्मन की ओर खिसकने लगी थी । शुरू में कहा गया था कि काउसिलो 
में जाने का उद्देश्य “ केवल हर कदम पर रुकावट डालना ” है। इस नीति के 
आधार पर १६९२३ के चुनाव में पार्टी की काफी वडी जीत हुई और उससे 
केन्द्रीय असेम्वली में सबसे बडी पार्टी के रूप में प्रवेश किया । स्वतंत्र या लिबरल 
( पुराने नरमदली ) सदस्यों के साथ मिलकर स्वराज्य पार्टी थोडी खीचतात 
करके अफना बहुमत भी कायम कर सकती थी । पार्टी के नेता देशवघु चितरजन 
दास ने असेम्वली में प्रवेश करने के समय ऐलान किया : “ मेरी पार्टी यहां 
सहयोग करने के लिए आयी है। यदि सरकार उनका सहयोग स्वीकार करेगी, 
तो वह पायेगी कि स्वराज्य पार्टी के लोग उसके अपने आदमी हैं ।” और १६२५ 
सक तो देशबधु यह कहने लगे थे कि उन्हें सरकार में “हृदय परिवर्तन ” ( यह 
कहना कितना गैरवाजिव था, इसे तत्कालीन भारत मत्री ला्ड बरकनहेड के रुख 
से देखा जा सकता है जिन्होने उन्ही दिनों एक भाषण में खुलेझ्ाम “भारतीय 
राष्ट्रीयता के भूत” की खिलली उडायी थी ) के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं । यह 
बात उन्होने फरीदपुर के अपने प्रसिद्ध बयान में कही थी झोर उसके साथ-साथ 
उन्होंने कुछ शर्तों के साथ सरकार से सहयोग करने का भी सुझाव रखा था। 
उनमें से एक शर्त यह थी कि स्वराज्य पार्टी ओर सरकार दोनो मिलकर क्रान्ति- 
कारी आन्दोलन का विरोध करेंगी | लिवरलो के नेता ने इसके बाद कहा कि 
गअ्रव स्व॒राज्य पार्टी के साथ हमारा कोई सास मतभेद नहीं रह गया है। १६२६ 
के वसन्‍्त में साबरमती के समभौते के रूप में पद-ग्रहणा का फ़सला होने जा 
रहा था, लेकिन साधारण कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण न हो सका । १६२६ 
के पत्भड़ मैं नये चुनाव हुए | उनमें मद्रास के सिवा बाक़ी हर जगह स्वराज्य 
पार्दी को पीछे हृटना पडा । 5 

लेकिन सांम्राज्यवाद से मधुर सटयोग करने के पूजीपति वर्ग के मीठे 

सपने पूरे होनेवाले नहीं थे । उतका भग होना लाजिमी था । जब यह वात साफ 
हो गयो कि राष्ट्रीय प्रानदोलन की श्त्तिया कमजोर पड़ ब्यी हैं, और जन- 
झान्दोलन से कटकर स्थराज्य पार्टीवालों के सामने समझौते के लिए गरिडगिडाने 
के सिवा प्लौर कोई रास्ता नही रह गया है, तव साम्राज्यवाद ने भी प्रपने इजिन 
का मुह मोड़ दिया, झौर पिछले चन्द सालो में उसने भारत के पूजीपति वर्ग को 
जो छोटीनयोटी भ्रापिक रियायतें दो थी, उन्हें बह वापस छीनने लगा । प्रव 


श्ह४ आरत : वर्तमान प्रौर भावो 


साम्राज्यवाद ने अपना पूर्ण प्रभुत्व कायम करने के लिए एक बड़ा प्रादि 
हमला घुरू किया । १६२७ में, मुद्रा कानुन बनाकर रुपये की कौमत १ शिव 
६ पेस निश्चित कर दी गयी । सारे देश ने इसका विरोध किया, मगर साम्रास- 
याद ने कोई परवाह न को । १६२७ में ही नया इस्पात सरक्षण क़ानून बनाया 
गया। १६२४ के कानून से भारत के इस्पात उद्योग को जो संरक्षण मित्ता बा, 
यह इस कानून के द्वारा खतम कर दिया गया मौर इगलेंड ग्रानेवाले इस्पात पर 
चुगी कम कर दी गयी । १६२७ के प्न्त में मारत का भावी विधान बनाने $ 
लिए साइमन फर्मीशन नियुक्त किया गया जिसमें एक भी भारतीय सदस्य ने पा । 

इस प्रकार भारत के पूजोपति ये को झनिच्छा रहते हुए भी प्रापिर 
इस नतीजे पर पहुचना पड़ा कि साम्राज्यवाद से सहयोग करने की भामाए परी* 
भूत गही हो सकती शोर प्रगर ग्रच्छा सौदा करना है, तो एक बार फिर जनता 
की शक्तियों को काम में लाना होगा । लेकिन प्रव॑ दस यर्ष पहले के मुायसे में 
परित्यितिया बहुत ज्याद कठिन भौर पेचोदा हो गयी थी। कारण रिशम 
बीच जनवा की झक्तियों ने मयो करक्‍ट सेनी शुरू कर दी थी, थे छुइ रगार 
रूप भें पौर प्पने पलंग उद्देश्यों के साथ देश के राजनीतिक रंगमंच पर प्राद 
दोगे सगो थी। उन्होंने ने केबल साम्राज्यवाई के शिलाफ, बल्कि भारतीय 
शोषों के विदद्ध भी सक्रिय सपर्ष शुरू कर दिप्रा था । दस प्रकार, पव स्पात्रा 
के संप्ष को विरया स्यरप पढे से कही प्रधिक स्पष्ट द्ो गया या; या यह उन्‍हनो 
आदिर कि प्रद साप्राम्ययार घौर भारतीय जनता का प्रपिक मदर संपर्ष घोर 
भार है पूतीयति सब की दुतमुत न्ूमिा प्रण्िद्ध स्प्ट हों गयी थी । पर्स 
संघर्ष को नया सदर देख बार हद सथे रूप में सामवे प्रायी । इस नयी लहर * 
प्रपम विद १६२७ के उततराष में दियाई दिखे घोर १६३०-३८ के बीज साई 
वह पपने पूरे छोर पर पहुंच गयो। मद नथा संपर्ष एड सरसों पढ़ी ने 
परधिक ब्यापर घोर ते या घोर कराश दिलों तक बता; दुगये तरफ उगरा 
लकास रक>+ 87, भदरा के साय, प्रौर उद्रया के मामय में वाणी १६४६8 
दिला दुएं घोर !|-मेद्रे शास्या दर पंत दुएटुघा। दीकदीव में संमनो। 
ही बताबी। र;रू दी जा है थो घोर बिना कोई सममोत भू मेरा: 
सर्षि ही बाते थी । घोर पक थे हे बज्द वन एक्स ही ठय 70 रापा । 
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इसके साथ-साथ मजदूर वर्ग की नयी विचारधारा--समाजवाद का भारत में 
प्रचार होने लगा था। नौजवानी ओर उग्रवादी राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं में इस मयी 
विचारधारा का काफी असर हुआ या, और उससे उन्हें एक नया जीवन, नयी शक्ति 
और अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त हुए थे। समाजवाद भारत की राजनीति का 
एक नया तत्व बन गया था । १६२४ के कानपुर पडयत्र केस से यह-बात स्पष्ट 
हो गयी थी कि साम्राज्यवाद भी चोकन्ना हो गया है और वह मजदूर वर्ग की 
क्रान्तिकारी राजनीति के पहले अ्रकुरों को ही कुचल देना चाहना है । १६२६ 
और १६२७ में मज़दूर-किसान पार्टी सामने आयी | उसके विकास ने १६२८ 
के ट्रेंड यूनियन ग्रान्दोलन और हडतालो की प्रचड लहर की भूमिका का काम 
किया । १६२८ में मज़दूर हडतालो बी जो लहर आयी, उसमें ३१,६४७,००० 
काम के दिनो का नुकसान हुआ । पिछले पराच वर्षों की हड़तालों में कुल मिला 
कर भी इतने दिन जाम नही हुए थे। बम्बई के कपडा मज़दूरों की नयी लडाकू 
यूनियन ग्रिरती कामगार यूनियन ( लाल बावटा ) के मेम्वरों को संख्या साल 
भर के अन्दर, सरकारी रजिस्टरों के ग्रनुत्तार भी, ६५,००० तक पहुच गयी । 
देश भर में मजदूर यूनियनों के मेम्बरों की सख्या में ७० प्रतिशत की बढती 
हो गयी । इसी साल साइमन कमीशन के विरोध में जो प्रदर्शन हुए, उनमें 
राजनीतिक दृष्टि से मजदूर वर्ग ने सबसे श्रागे बढकर हिस्सा लिया। मजदूर 
यूनियनों की लडाऊू वर्ग चेतना श्रामे वदी और १६२६ में ट्रेड यूनियन काग्रेस के 
प्रस्दर गरम दल की जीत हो गयी । संघर्ष की नयी लहर के उठने की सूचता 
इन सभी बातो से मिल चुकी थी ! यही वह नयी शक्ति थी जो इस बार भारतोय 
जनता को संघ के मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी । 
इस प्रगति की छाया काग्रेस में भी दिखाई दी। कांग्रेस के अन्दर एक 
नया गरम दल बन गया । राष्ट्रीय श्रान्दोलन में एक नया वामपक्ष प्रकट होने 
लगा। १६२७ के भन्त में प. जवाहरलाल नेहरू डेढ़ साल तक योरप का दौरा 
करने के बाद भारत लोटे। उन्होने योरप में समाजवादी क्षेत्रों और उनके 
विचारों से सम्पर्क कायम किया था। १६२७ के श्रासोर में काग्रेस का मद्रास 
अधिवेशन हुआ । उसमे भी नयी वामपक्षी प्रवृत्तिया दिखाई दी, भोर यह स्पष्ट 
हो गया कि खासकर नौजवानों में उनका बहुत असर हो गया है। मद्रास 
अधिवेशन ने सर्वृसम्मति में एक प्रस्ताव पास किया जिसमें राष्ट्रीय प्रानयोलन बाग 
नद्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित किया गया या। ध्यान रहे कि कांग्रेस के नेता 
भभी तक हमेशा इस तरह के प्रस्तावों का विरोध करते भावे थे । इस बार 
प्रस्ताव के पास है जाने का एक कारण यह भी था कि गाघी जो मद्रास भ्धि- 
वेशन में उपस्यित नहीं थे । बाद को उन्होंने प्रस्ताव की निन्दा को भौर कहा 
कि यह जल्दो-जल्दी में प्रोर बिता खेचे-्मके पास कर दिया गया है। इसी 
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अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्फार करने का निश्चय हुआ; साय ही 
यह मो फेसला किया गया कि नये विधान को सरकारी योजना के मुगादते ें 
भारतीय योजना बनाने के लिए एक सर्वदती सम्मेलन हो झौर उतमें कारें 
नाग ले। काप्रेंस ने भ्रत्तररा््रीय साआज्य-विरोधी लीग में शामित होगा 
स्वीकार किया! प. नेहरू और सुभाष घोस नौजवानों के भौर ऊाप्रे स के प्रर 
बढ़ती हुई वामपक्षो प्रवृत्तियों के मुल्य नेता समके जाते में । वे कांग्रेस के प्रभाव 
मत्री नियुक्त कर दिये गये । 

ऊरर से देखने में लगता घा कि १६२७ के प्पियेशन में बामपत्त री 
विजय हुई है । लेकिन मसल में, यह जीत एक सतही चीज़ थी। उत्तका भापार 
पढ़ था कि किसी ने मद्रास में वामपक्ष का विरोध नहीं छिया पा। १६२८ 
में जैसे-जैसे पटताचक भागे बढ़ा, पैसे-्येसे कांग्रेस के पुराने नेता बोडले 
दोते गये । साइमन कमोश्नत के विरोप में बड़े रफल प्रदर्शन हुए । हड़तातों री 
सहर भोर ऊंची उठी । “इंडिपेंडेंस (स्वाधीनता ) लीग ” नामक सस्पा, मो पी 
द्वात में कायम हुई थी, भौर मुपकों तथा विद्यायियों के संगठन बढ़ों वेंदी है 
विकास करने लगे । इन सब बातों से पुराने नेताब्रों ऊे सामने यहू चीड़ या हो 
गयी कि वामपश्चा एक ऐसी झयदंस्त ताकत बनता था रहा है जो पूरी काप्रग पर 
कर्गा फर सज़ता दे। समंदली सम्मेसन में पुराने नेतामों ने कायम के बाहर क 
नेरमदतो या प्रतिश्यियारी नंत्रामों के साथ मिलकर एक वेघानिक योजना बताये 
(जो कि नह रिपोर्ट के साम मे प्रसिद्ध है, सयोकि योजना यनानेयाली समिति 
के प्रस्यक्ष,व. मोवोलाल नेहरू पे ) । इस योजता में विद साआज्य के प्र 
रदा। दृए वम्मेदार सरकार की साथ को गयी थी भौर इस प्रवार स्याव का 
गाय को दशकियार वर दिया गया था । सेडिल उसता की बनी हुई भारताओं 
की देसी हुए इसमें सझ या हि काग्रे से सेदरू रिपोर्ट को सयौहार छर नेगी । 

दाता बद्ा लोड थी। रख खाल पढ़े के मुतायों में खमानां डा 
प्रामे बढ गया बा। पोर श्य परिश्यिदि्ये देया सम रहा था बज 
संप होकर रदूव । ऐसी हालत मँ, सरमइसी वेशमों ते दछिर उसी गाधों वो 
गंगा सो जिगे उस्टोने दी मे हु दिखा बात १४२६४ के प्रा में कारंस 
परचिशस व व ते मे टुग्या। ददा साघी जी वो द्विर कापरंस छा प्रदुमों रूटा 
दिस दया । उ छी स्यविया विजय हधों ह बार मे वरमइडो ने शा घाई हु 
भी कटी रह हो, पर इससे वियो हे छह ने मा हि पुन व द्बो थे झा 4 
मदन भर घोर घपनुन ऐ पाइमों दें, विनर उदह़ा पढें दाढ़ी उदर॑र बरार 
है कि हाई पनहा मुकादवा लेटों घद वर मे, छोड़ वर गंधारनातत कचार 
ने भारत व सगे महाद साई बह दिया है+ गशाद प्राप्त के पूजा कर 
लवितब के पर पमिक हद प्ारग सरी सिरानय & हाय बह हक भी कि 
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मुनियों की भाति सम्पत्ति का समर्थन करते थे। श्ञास्तरार्थ में वाल की खाल 
निकालनेवाले ताकिकों की भाति बह व्याख्याओं ओर दलीलो का ऐसा जाल 
फैला सकते थे जिसमें हर ग्रच्छी और बुरी दात सही मालूम पड़े । साधारण 
मिट्टी के बने हुए भ्रादमियों में यह्‌ वात वेईमानी समझी जाती; मगर जब रैमजे 
मैक्डोनल्ड या गांधी जी जैसे महान व्यक्ति इस तरह की दलीले देते हैं, तो उनकी 
गिनती ऐसे महात्माश्रों में होने लगती हैँ जो तर्क श्लौर विवेक से ऊपर उठकर 
केवल भ्रन्तरात्मा की पुकार सुनते हैं। नरमदली नैताग्नी को यह एक ऐसा 
मसीहा मिला था जो झपने व्यक्तिगत महात्मापन झोर त्याग से जनता के हृदय 
कपाट खोल देता था, जहां से कि नरमदली पूजीवादी नेता सिर पटक-पटफकर 
लौट प्राते थे । और यह एक ऐंसा वैता था जिसकी रहनुमाई स्वीकार करने पर 
हर जन-पान्दोलन के ठप हो जाने की गारंटी हो जाती थी। क्रान्ति की नैया 
को हर वार मभपार में डुवोनेबाला यह खेवनहार मानो पूजीपति वर्ग के लिए 
शुभ घड़ी लानेवाला तावीज़ वन गया था, जिसे वह संधपं की हर बडी लहर के 
उठते पर पहन लेता था | इसौसै भारतीय राजनीति के इस सम्पूर्ण शुग की यह 
प्रधान विश्येषता -- हर देशव्यायी झान्दोलन का यह झलिखित नियम --पेदा 
हुप्मा कि जब कभी कोई आरान्दोलन द्वीता था, तो गाधी जी का नैतृत्व प्रनिवार्य 
हो जाता था (वास्तव में, इससे यह प्रकट होता था कि वर्य-शक्तियों का 
सतुलन कितना नाजुक है) । जब कभी झान्दोलन छेडना श्रावश्यक होता थां, 
तभी पूजीपति वर्ग की सारी ग्राशाएं ( विरोधी लोग कह सकते हैं कि साम्राज्य 
वाद की सभी प्राशाएं ) गांधी जी पर केन्द्रित हो जाती थी, क्योंकि वही एक 
ऐसे व्यक्ति ये जो आन्दोलन की लहरों पर सवारी गाठ सकते थे, उनकी क़बू में 
रफ सकते थे, शोर जिनमें यह सामर्थ्य थी कि वस इतना जन-प्रान्दोलन छेड़ें 
जिससे साआ्राज्यवाद के साथ सौदा पट जाय और साथ ही जो भारत को क्लान्ति 
से भी बचा ले जाय । 
दिसम्बर १६२८ में, वग्ग्नोस के कलकत्ता ग्रधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को 
स्वीकार कराने में गांधी जी को काफी दिक्कत हुई । उन्होने जो प्रस्ताय बनाया 
सा. उसमें कहां गया या कि इस रिपोर्ट का यह मतलब नहीं हे कि पूर्ण रवतं- 
भरता का सद्य छोड दिया गया है, भौर मगर सरकार ३६ दिसम्बर, १६२६ 
तक यह रिपोर्ट नहीं मंजूर कर लेती, नो कांग्रेस एक बार फिर ग्रद्िसात्मक 
प्रसहयोग ग्रान्शेलन छेड़ेगी भोर इस वार कर-बन्दी से धुरू करेगी। (गाघी 
जो ने पहले झपने प्रस्ताव में ३१ दिसम्बर, १६३० को तारीस रखो थी ग्रौर 
सरगार की दो वर्ष की मुहलत दी थी; सेकिन प्रधिवेधत ने स्लिक्र एक साख को 
मुह देना दी स्वीकार किया ॥ ) यह प्रस्ताव भी मपेक्षाकृत कम वोटों से पास 
हुप्रा । उसके पक्ष में १,३४० वोट प्राये, जद नि. सुभाष बाबू शोर प. जवाहर 
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साल नेहरू के उस उम्रवादी संशोधन के वक्ष में &७३ दोट पड़े, मिलें नह 
रिपोर्ट के बडसे पूर्स स्वतश्रता को अपना तात्कालिक लक्ष्य भोपित दिया रू 
था। दस प्रकार आन्दोलन छेड़ने की बात साल भर के लिए दाल दो रे 
हालारि १६२८ की घटनाप्रों मे यह वात साफ हो गयी थी कि जश्न ४, 
बैचेनी चरम सीमा पर पहुत ययो है। साम्राज्यवाद को पहले से बता हि 
गया कि माल भर वाद हम आन्दोलन करनेवाले है, उसे दबाने के तिए तुर मे 
तैयारी करना चाहों प्रभी से कर लो। सुभाष बू ने लिखा है: "उवती 
क्राग्रेस के टवमदल के प्रस्ताव का मिर्फ यह नतीजा हुआ कि वेशकीमी व 
हाथ से निकल गया ।” इस बोच कांग्रेसी नेतामों को एक चेतावनों भी हि 
गयी थी। कज़्फत्ते के २०,००० मजदूरों से (कांग्रेस के इतिहास में उन 
सक्ष्या ३०,००० बतायी गयो है ) कांग्रेस पडाल में घुसकर राष्ट्रीय लव 
सौर “स्वतत समाजवादी भारतीय प्रजात॑त्र ” के मारों के साथ प्रदर्शन तिए। 
में लोग दो धदे तक पल पर कब्जा किये रहे। सुघारवादी नेतापों को डे 
लिए मम द्वोर देता पड़ा गौर राष्ट्रीय स्वतत्ता के लिए हू सपर्य देह री 
संब्दूर वर्ग थी मास को सुनने; पड़ा । 

बारह मदीते उी इस देरी से साझ्माज्ययाद को अपनी रूर गुझीरों 
मभौत्त मिल गया। उसने इस भवसर को हाथ मे सही जाने दिया । मार्च (६९६ 
में उठो दरए मबदूर प्रासयोलन के सभी प्रगुरा नेतामों को देश के विभिय्न क्री 
में मिरववार कर लिया यया । उन पर दूर मेरठ में मुकदमा चलायायया ही 
दिला ॥हो के ुकरमे ढो सुनयाई हो खक़सी थी । यह मुकदमा भार साने 
चसा रद योर उस दौरात में मदर तेता जेल में बह रहे । इस बौर सर 
भय शहर उड्े प्रौर इ४घहर दर भी गयी, संगर इस सोगों को संमाएँ शत 
सुनायी गयो ) विरयार लेडापों में सखपूर यूनियनों घोर संडदुरनीेसान ६20॥ 
के धुत वे हां के घ्रवाया ग्रखित मारतीय काग्रेस रूमिये, यानी रारेश हों 
गरसे हू दी दुती (३ कमिये ह सेन सब्स्य भी धामित थे। इस तरह पारी 
के नेद्ाव में गाया दिड्ने के पहये ही मेजदरर ये का घिरे काट छापा यश पौर 
कमाल डे मन सु हि [7 बोर राविल सवा थी को, हिवरा जता फह सेछ 
प्रगर 8, व में रख हर दिया दथा। साय दी, वाययरार ले अन्ुरशी 
पादितस आारो हर | २ विधा एडन्‍द भो सदाह मय हो हु बना था । 


राष्ट्रीय झ्रानदोलन को तोन मंखिलें १६६ 


नेता प. जवाहरलाल नेहरू को, जो समाजवाद से सहानुभूति प्रकट कर चुके थे, 
नामजद कर दिया । उस समय अपनी पसन्द के हक में द्लोल देते हुए उन्होंने 
पे. मेहरू के बारे में कहा : 


“देश-प्रेम में कोई भी उनसे आगे मही वढ सकता । वह वीर श्ौर 
भावुक हैँ, मौर इस समय इन ग्रुणों की वडी आवश्यकता है। लेकिन 
संघर्ष में हृहता झौर भावुकता का परिचय देने के साथ-साथ उनमें एक 
राजनीत्तिज्ञ के विवेक से काम लेने की क्षमता भी है। वह अनुशासन-प्रेमी 
हैं और भरने कार्यों के द्वारा यह सिद्ध कर चुके हैं कि उनमें प्रसहमत होते 
हुए भी फैसलो को मानने की क्षमता है। बह विनम्र स्वभाव के हैं शोर 
इतने व्यावहारिक भी हैं कि कभी हवा में मही उडने लगते । उनके हाथों 
में देश बिलकुल सुरक्षित है। ” 


मरमदली नेता्ों ने साम्राज्यवाद से समझौता करने की एक आखिरी 
कोशिश फी । ३१ श्रक्तूवर, १६२६ को वायसराय ने एक बहुत ही स्पष्ट किस्म का 
बयान दिया जिसमें आगे चलकर कभी “ डोमोनियन स्टेटस के लक्ष्य” तक पहुंचने 
का कुछ जिक्र था। लन्दन के टाइम्स तक ने वयान के भगले दिन लिखा कि 
इस बयान में “न तो कोई वायदा किया गया है भौर न ही उससे नीति में कोई 
परिवर्तेन मालूम होता है।” लेकिन भारतीय नेताप्रो ने इस वयान के निकलते 
ही तुरन्त एक संयुक्त वक्तव्य जारी कर दिया--जो बाद में दिल्ली का घोषणा- 
पत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस बयान में सरकार से हादिक सहयोग करने का 
भाश्वासन दिया गया या भोर कहा गया था कि “हम सरकार के वयान से 
प्रकट होनेवाली सरकार की सच्ची भावना का आदर करते हैं... । भारत 
की भावश्यकताप्रों के प्नुकूल डोमोनियन विधान की कोई योजना बनाने के लिए 
सम्राट की सरकार जो भी प्रयत्न करेगी, हम भाशा करते हैं कि हम उसमें 
सहयोग दे सकेंगे ।” इस वक्तव्य पर गांधी जी, श्रोमती बेसेट, पं. मोत्रीताल 
नेहरू, सर तेजबहादुर सप्रू, प. जवाहरलाल नेहरू, भ्ादि ने हस्ताक्षर किये । 
जवाहरलाल जो उससे भसहमत थे घोर बाद को उन्होंने लिखा कि यह वक्तब्य 
४ ग़लत झोर खतरनाक ” पा । लेकिन उन्ही के धब्दो में, उस दक्त उनसे "बातों- 
बातों में बयान पर दस्तखत करा लिये गये ।” दलीस यह दी गयी कि वह कांग्रेस 
के प्रध्यक्ष चुने गये हैं, इसलिए यदि वह दस्तखत नहीं करंगे तो एदता भग हो 
जायगो। शोर दस्तसत करने के बाद माधी जी ने उन्हें एक प्र लिसकूर दिलासा 
दिया जिससे उनका" सद्चय दूर हो गया। साम्राज्यवाद को दिल्‍ली वा पोषणा- 
पत्र पढ़कर बहुत खुशी हुईं। उसने समझ कि नेता कमजोर पड़ रहे है । ( टाइम्स 
ने ४ नवम्बर, १६२६ को लिखा : “कल रात को जो बयान प्रशाद्चित हुमा है, 


१७० भारत : वर्तमान भौर भायो 


उसका यह मतलब है कि जिस कार्यक्रम के लिए लाहोर में का््रेस का पव्रिधत 
होवेयाला था, उसे प्रव रह कर दिया गया हैं!” ) वक्तव्य से सिया इसके कोई 
प्रत्यक्ष लाभ नही हुप्मा कि काग्रे स-जतों की उसमे बड़ गयी। लाहौर पर" 
बंधन के कुछ दिन पहले कांग्रेस के मेता वायसराय से भी मिले; मगर उससे 
कोई फल नहीं निकला । 

चुनावे १६३६ के ग्राप्तोर में लाहोर प्रधिवेशन हुआ भौर उसमें पालदोगद 
दैशने का फंसला कर दिया गया। नेहरू रिपोर्ट में डोमोमिमन स्टेटस सब्य 
घोषित फ़िया गया था। साद्वोर में ऐलाद कर दिया गया कि नेहरू रिपोर्ट वा 
समय बीत गया है, प्रागे से का स का ध्येय "पूर्ण स्वराज्य / रहेगा। कार 
में भसित भारतीय कांग्रेस फमियो को इस बात का प्रपिकार दें दिया कि वह 
जब भी उपयुक्त समझे, सबिनय पभयज्ञा प्रासदोतन छेड़ दे, जिसमें कर-इन्दों भो 
पभामिल रहे ।7 प्राधी रात को जब पुराना साप्ष सतम हुमा प्रौर १६३९ 
भारम्म हुपा तो भारतीय स्वापीठता झा तिरंगा ऋडा फ़ट्राया गया ( इस भरे 
में पहे लास, सफेद भोर हरा, ये तीन रुग थे; बाई फो साल फी मई 
केमटिया रंगे कर दिया गया) । २६ जनवरी, १६३० को सारे देख्न में पता 
स्वतत्रया दियसे मनाया गया। हर जमह विराट प्रदर्भन प्ौर समाएं हुई सिने 
प्रू्ण रबापता के लिए संपर्ध करते की प्रविशा को यो । जनता से पोषणा को 
हि भव दी राज को ४ प्रय घोर मानना मनुष्य भोर भगवान के प्रत्ति पार करता 
है;  प्रोर घना विमभयास प्रतद किया द्लि ४गॉदि दम संस्कार से सशा: 
पूरक सदयोग करवा पौर उसे कर देता बर्‌इ कर 5 घोर उद्सायें जाने पर # 
दिशा नें करें, तो बह प्रमानुष्तिक राज प्रम्प दी रावम हो जायंगा । 

प्रद जो सषप॑ घुरू हा रदा था, उठा प्येय क्‍या था है इस महदोरत 
को योजना क्या मी है रे झूम भे क्रम छा कोत सो थी जिन पर सररार # 
समकोती करता दी समस्य नागा था ? दिटिये सरकार पर इतनी उंसग्ंमा 
देशाप ठास॑दे के निए हि यदू ४ प्रमानुपिर राब शाम दो जाए, / सदा [200 ६ 
मोचा दे था हे इन दमाम संतों पर सुरू भे दी राई गपाई से भी । 


राष्ट्रीय झ्रान्दोलन फो तोन मंखिलें १७१ 


किल्तु गाधी जी की धारणा यह नही थी । लाहोर प्रधिवेशन खतम होते 
ही न्यूपार्क बल्ड के & जनवरी के अंक में उनका एक वयान प्रकाशित हुआ । 
उसमें कहा गया था कि “स्वतंत्रता के प्रस्ताव से किसी को डरना नहीं 
चाहिए ।” (मार्च में उन्होंने वायसराय के नाम खत लिखकर इसी वात को 
फिर दोहराया ।)) ३० जनवरी को उन्होंने अपने पत्र यंग इंडिया में ग्यारह 
शर्ते रखी शोर कहा कि पझगर ये शर्तें मान ली जाय तो आन्दोलन नही होगा । 
इन शर्तों में छोटे-मोटे सुधारों की माय थी ( जैसे : रुपये की क्रीमत १ शिलिंग 
४ पेंस हो, देश में मुकम्मिल शराववन्दी हो, मालग्रुज़ारी और फ़ौजी खर्च 
घटाया जाय, विदेशी कपडे पर चुंगी लगायी जाय ताकि देशी कपड़े के उद्योग की 
रक्षा हो सके, आदि ) । संघर्ष आरम्भ करने के ठीक पहले इन ग्यारह शर्तों को 
प्रकाशित करके विरोधी पक्ष के सामने यह्‌ वात साफ़ कर दी गयी कि स्वतंत्रता 
की भांग केवल मोल-भाव करने के लिए है; बाजार में सौदे की बातचीत घुरू 
होने पर जिस प्रकार भारम्भ में भाव को छूब बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाता है, वंसे 
ही यहां भी देश की माग को एकदमे बढ़ाकर रखा गया है, मगर सोदा उससे 
बहुत कम पर भी पट सकता है । 


श्रान्दोलन की रणनीति भी इतती ही भ्रस्पष्ट थी। फ़रवरी १६३० में 
सावरमती में प्रखिल भारतीय काग्रेस कममटी की बैठक हुई। उसने भानदोलन 
चलाने के लिए कोई उप-समिति नही चुनी, बल्कि एक वार फिर प्रान्दोलन की 
वागडोर पूरी तरह “महात्मा गाधी भौर उनके सहयोगियों” के हाथो में सौंप 
दी। दलील यह दी गयी कि “सविनय भ्रवज्ञा प्रान्दोलन का श्रीगणेश उन लोगो 
को करना चाहिए, भौर उन्ही लोगों के हाथों में उसकी वागडोर रहनी चाहिए 
जो...एक धामिक विश्वास के रुप में भ्रहिसा में यक्रीन करते हैं ।” काग्रेस के 
घुने हुए नेताम्रों ने इस प्रकार भान्दोलन का नेतृत्व दूसरे लोगों के हाथों में सोप 
दिया भौर उन्हे यह हिंदायत भी नहीं दी कि झान्दोलन किस तरह चलाया 
जाय । तब फिर झ्ाप्तिर संघर्ष किस प्रकार चलाया जानेवाला था ? खाददोर 
प्रधिवेशन फी चर्चा करते हुए सुभाष बाबू ने यह लिखा है : 


“वामपक्ष की भोर से मेने यह प्रस्ताव रप्ता था कि काग्रेसदो 
देश में एक समानान्तर सरकार कायम करना चाहिए भोर उसऊ लिए 
मददूरो, छिसानों प्रोर नौजवानों का समटन करना चाहिए । यह प्रस्ताव 
गिर गया, भोर उसका यह परिस्याम हुभा कि काग्रेस ने पूर्ण स्ववत्रता 
का ध्येय तो स्वीझार कर लिया, मगर उसे प्राप्त करने की कोई योजना 
नही बनायी गयो, भौर न ही घ्रागामी वर्ष के लिए कोई वापस तैयार 
फिया गया | इससे भपिक हास्यास्पद दशा घोर बया हो सरठी पी ? ” 


र्ज्२ भारत : वर्तमान झ्ौर भावों 


प. जवाहरलाल नेहरू ने भी यह लिखा है: 

“फिर भी प्राग्रे के बारे में हमें साफ़साफ़ कुछ न मूझताया। 
हालाकि काग्रेस भ्रधिवेशन में बड़ा जोश दिखाई देता था, मगर होई 
नहीं ज्यनता था कि लड़ाई के कार्यक्रम का देश कहा सके साथ देगा । हू। 
इतने भागे यढ गये थे कि भझव पोछे नहीं लोट सकते ये । लेकिन प्र 
का रास्ता कसा है, इसका हमें लगभग तनिक भी ज्ञान न या । / 
जो लोग यह माग कर रहे थे कि उन्हे प्रान्दोलत की योजना बारी 

जाय, उनहा डाटते हुए, डॉ. पद्मामि सीनारमण्या ने यह लिसा है 


«“मायरमतो में जो लोग जमा थे, उन्होंने गाधी जी मे प्रूछा हि 
प्रापको योजना क्या है । उनका पुद्धना सही ही था, हालाकि महायुद 
पं कोई प्रादमी लाई झिचतर या मार्शल फौे मयवा याँते द्िरेिसर्स 
में यह कभी ने पूछता कि उनती युद्ध की स्ोजनाएं जया हँ। मोजलाएं 
उत सबके पास यी, परल्तु उनमें से बताता कोई नदी था। पर सत्याशत्‌ * 
यह सही होता । हमारी योजनाप्ों में कोई भी गुप्त बात नही थी । सेल 
उनसे को स्पष्ट यात भी नहीं-धी। दमारा विश्यास थाझि हमार 
प्रान्शेतत की मोजयाएं तो धोरें-पोरे प्रपनेन्‍्पाप उसी तरह प्ररद ही 
जायेगी, थम गोद से की हुई खुबह के क्षण प्रझाम में एर "३ 
घली मोडर को प्रासे का रास्ता बीरेन्यीरे, एफ-एक गज करके, पर्व" 
पाप दिखाई देगा जाता है। हमारा विश्यास था कि सत्यायदी वो मोती 
प्रधने मस्त पर रिसो रोघझनी ब्ापरूर चतता हूँ, जो उसे पगते कर्म ह 
लिए रागाए दिखाती चाहती है ।7 ( फरॉप्रेस का इतिहास ) 
देख प्रहार सत हुये इसी पर निर्मर था कि सुद ग्रापी जी प्रासशेश $ 
बार में वदा सोजी है| देगा के भाग्य को प्ूरों लोर बद उन्हीं के हारा ६ 
दिशा गया या । 





राष्ट्रीय श्रान्दोलन की तोन मंखिलें श्७३ 


से ही काम चल जाने की उम्मीद को जा सकती थी | जाहिर है कि लाहौर 
अधिवेशन में पहली तरह के प्रान्दोलन की बात सोची गयी थो झौर भारत की 
साधारण जनता भी उसो की आशा कर रही थी। लेकिन झगर यही उद्देश्य 
था तो इतने बडे काम को सभालने के लिए और इतने ताकतवर दुश्मन को पस्त 
करने के लिए ज़रूरी था कि अपनी तरफ की ज़्यादा से ज्यादा ताकत बटोरकर 
दुश्मन पर चढाई की जाती, ताकि वह जबाबो हमले की बात सोचने के पहले 
ही ढेर हो जाता । ऐसा करने पर ही आन्दोलन में किसी सफ़लता की ग्राशा 
की जा सकती थी; ओर इसके लिए आवश्यक था कि देश में आम हड़ताल का 
नारा दिया जाता और उसके पीछे काग्रेस तथा मजदूर भान्दोलन की पूरी शक्ति 
लगा दी जाती, सभी किसानों से लगान और कर देना बन्द कर देने के लिए 
कहा जाता; ओर एक समानान्तर सरकार कायम की जाती जिप्तकी भपनी 
प्रदालतें, स्वयंसेवक दल, आदि होते । उस वक्त देश में जैसा वातावरण था 
और जनता में जैसी भावनाएं थी, उनको देखते हुए यह झाशा की जा सकती 
थी कि यदि इस प्रकार का आन्दोलन वहुत ही तेज़ी झोर हृठतां से चलाया 
जाता, तो वह जनता की जत्येवन्दी करने में कामयाब होता, साम्राज्यवाद का 
कोई सहायक न रह जाता (ग्रढवाली सिपाहियों की बगावत तथा पेशावर भोर 
धोलापुर के भ्रनुभव से इस वात की पुष्टि होती है) भोर देश स्वतंत्रता प्रास 
करने की दिशा में आग्रे बढ़ जाता । 

परन्तु गाधी जी की धारणा यह नही थी । वल्कि सच तो यह है कि उन 
दिनों की भौर बाद की उनकी तमाम बातों से यही झाहिर होता था कि उनको 
सबसे झ्रधिक चिन्ता इस वात की थी कि प्रान्दोलन को इस रास्ते पर बढने से 
कंसे रोका जाय । मई १६३१ में प्रकाशित एक लेस में गांधी णी ने वत्ताया कि 
यदि प्रहिसा के सिद्धान्त से “बाल वरावर भी हटने ” से जीत मिलती हो, तो 
बह जोत से हार उ्यादा पसन्द करेंगे । उनके शब्द 


“ अहिसा से बाल बराबर भी हटकर जो सशमात्मक सफलता 
मिलनेवाली हो, उसके मुकावले में यह ज्यादा पसन्द करूंगा कि प्रहिसा 

पर बट्ा न लगे, भले ही हमारो एकदम हार हो जाय 4/ 

२ मार्च, १६३० को वायतराय के नाम प्र लिसकर ग्राधी जी ने यह 
स्पष्ट कर दिया कि उतके विचार से भागामी मर के पीछे कौन सी धक्तिया 
काम कर रही हैं भोर वह किस उहंश्य से उसठाय नेतृत्व कर रहे हूँ । उन्होंः 
परयने पत्र में यह लिसा था 

० हिसा का पद्द बलवान हो रहा है प्रौर उसरा प्रभाद प्रकट होने 
सया है । ...मेरा उद्देश्य यद है कि हिसा के बड़े हुए पन्ष को भरसंगरद्धित 
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हिसा के खिलाफ झोर उसके साय-साथ प्रप्ने जौ शासन की उगह्ठ छि 
के खिलाफ़ भी में उस शक्ति को ( भहिसा की शक्ति को ) मैदान में ने 
प्राऊ|॥ इस समय चुपचाप बंठे रहना उपरोक्त दोनों शक्तियोंडों गुर 
सेलने का मोऊ़ा देना होगा ।” 


इस प्रकार, जन-मध्ष झारम्भ होने के ठीक पहले गापी जौ ने दो मोर 
पर खड़ने का देलान कर दिया । उनका सपरप केवल प्रग्नोज़ी राज के हो छ्वियाओ 
नही था, बल्कि अपने प्रन्दस्नी दुश्मन के पिलाफ़ भी था। दो मोर्चों पर धड़े 
की यह पारा भारतीय पू्जीपति बर्ग की भूमिका के सवंया भनुदृत्त पी। ये 
बर्ग जन-प्रान्दोलन की साझ्राज्यवाद में बढ़ती हुई टबक़र को देसकर दृहए 
या रहा या। बह देख रहा था फ़ि उसके पैरो तले की जमोन सिसको जा ण्श 
है। इसलिए, मजबूर होकर उसे संघर्ष की वागरडोर भपने हायो में लेती पी 
थी। यू जानता था क़ि इस छाम में ४ भयानक स़तरा / है ( वायसराय के नाते 
प्रतने पत्र में गायी जी ने इन्ही भब्दों का प्रयोग झिया था )। पेरिव स्व 
सिए उरूरी हो गया या हि छह प्रान्दोजन को सीमाप्रों में बापफर रसे (क्यो्ि 
/ इस समय दुपच्ाष बंठे रहना उपरोक्त दोनों शक्तियों को सुतत सेसने का महा 
देना होगा ”) प्रोर प्रद्िगा के जाए की छड़ी से दोनों पतियों की मनाने री 
कोश्षिम फरे। पेफिन, बाद के दिनों में लिस तरह स्पेन के मामले में दुतिश ष्े 
प्रजावात्रिक सरकारों की दस्तशेप ने करने ” की बदनाम नौति एसकरपा इस 4 
यरती गयी, उसी तरह सापी जी की यह ० प्रदिसा” भी ४ एशतरफा प्रदित 
साबित हुईं । भारतोय जनता के लिए सो पद / प्रदिया | थी, नेदित माझरः 
गा के लिए सदी । पढ़े दिए सोयकर दिया करग रद्ा--मोर प्रल में 45 
भो उसे को हुई । 
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कल-कारखानों में काम करनेवाले मजदूर सघर्ष में भाग लेंगे । गराधी जी ने भपने 
हरेक बयान में यह वात साफ़ कर दी थी कि भारत में उन्हे सबसे ज़्यादा डर 
इसी एक वर्ग से लगता है! इस प्रकार के सधपं में किसानो का समर्थन प्रास 
करने की क्षमता अवश्य थी, ओर साथ ही इस वात का भी कोई भय नही रहता 
था कि वे क्षमीदारो के खिलाफ सघप करने लगेगे। आन्दोलन को सीमाग्रों में 
रखने के अपने वन्दोवस्त को झर भी मज़बूत करने के लिए गराधी जी ने ऐलान 
किया कि शुरू में वह खुद और उनके कुछ दिष्यो का एक छोटा सा जत्था ही 
नमक सत्याग्रह करेगा। उन्होने लिखा : 


* जहा तक मेरा सम्वध है, में चाहता ह्‌ कि केवल प्राश्रमवासियों 
झ्रौर उन लोगों के जरिए यह आन्दोलन शुरू करू जो झाश्रम का पझनु- 
शासन स्वीकार कर चुके हैं भौर जिन्होंने उसकी कार्यप्रणाली हृदयंगम 
कर ली है।” 


इस प्रकार, समुद्र के किनारे-किनारे गाधी जी प्रोर उनके ७५ चुने हुए 
अनुयायियों ने डाडी-याभ्रा आरम्म की । तीन कीमती हफ्ते बीत गये । दुनिया 
के भ्खवारों के फोटोग्राफ़र तसवीरें खीचते रहे । जनता से कहां गया -- भ्रभी 
इन्तज़ार करो; देखो, यया होता है । भखवारों, सिनेमाघरों भोर प्रचार के क्‍भन्‍य 
साधनों के जरिए डांडी-याता का घनधोर प्रचार हुआ | काग्रेस के नेता समझते 
थे कि जनता को जगाने झ्लोर जत्पेबन्द करने के लिए यह नीति खूब सफल 
रही । इसमें सन्देह नहीं कि इससे जनता के पिछड़े हुए हिस्सों को जगाने में 
सचमुच मदद मिली थी । लेकिन साथ ही साम्राज्यवादी सरकार ने डाडीन्यात्रा 
का प्रचार करने की जो खुलो छूट दे रखो थी, उसकी वजहू महज सिधाई या 
नासमभी नही थी । भागे चलकर सरकार ने जो रुख़ भ्रपनाया, वह बहुत भिन्‍न 
या। प्रौर सुनाप बाबू को तो सपर्ष शुरू होने के पहले, स्वतंत्रता दिवस के पहले 
ही पकड़ लिया गया था क्योकि उनको सरकार वामपक्षी राष्ट्रवादियों का नेता 
समभती थी । साम्राज्यवाद डांडी-यात्रा का महत्व प्रच्छी तरह तममत्ता था। 
सरकार ने जानन्यूककर उसके प्रचार में मदद दी ताकि प्रान्दोलन की गाड़ी 
पद सीक में जाकर फुस जाय जो याधी जी ने उच्के लिए तेयार की थी । 

फिर भी, तीन हफ्ते पतम होने पर जब ६ प्रप्रेल को गायों जो ने समुद्र 
के किनारे धुम-घाम से नमक बनाया (भोर वह पऊड़े नही गये ), तो सारे देश 
में मकायक जन-पानदोलन का ऐसा वूफान उठ खड़ा हुप्रा कि उसे देसरर दीनो 
तरफ के नेता प्रचम्भे में रह गये । गापो जी को तरफ़ से बहुत हो छोमित भौर 
प्रपेक्षाउत प्र-हानिकर दग का सत्याग्रह करने का घादेश डिया गया या। सोयों 
से कहा गया पा कि ये नमक-ऊानून तोड़ें, विदेशों कपड़ों का बहिष्लार करें, 
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गाधी जी का प्रत्वेऊ झान्तिवादी भक्त और प्रशंसक इस वाज्य पर गियर 
करे। वारदोसी के फैसले को तरह हो, इस वाक्य से भो “भहिसा” दा एसतो 
मतलब एकदम साफ हो जाता है। 

जय यह बात साफ हो गयी कि जन-पआ्रान्दोतन का वेग उत्त पर सगारों 
गयो सीमाप्रो को तोड़े डाल रहा है, भर गाधी जी की बात को लोग कम मासे 
सगे है, तो सरकार ने, जिसने प्रभी तक गाधी जो को छुट्टा छोड़ रफ़ा पा, १ 
मई को उन्हें गिरपतार कर लिया । सरफारी विम्नप्ति में गिरफ्तारी का काएए 
बताते हुए कहा गया 

“म्ि. ग्राधी इन हिसात्मकू उपद्रयों की बराबर निन्दा करते धाये 

हैं, सेहिन प्रपने ब्रनुशायन-विद्वीन पनुयायियों के सिलाफ़ उतती प्रायाद 

दिन-य-दिन कमजोर परतों जा रही है, प्रोर यह शत स्पष्ट है हि पर 

पढे उनको काबू में रसने में भ्रसमर्य है ।...नजरवस्दी के दौरान में उसे 

पास होर प्राराम का पूरायूरा सयाल रसा जायगा। ” 


गांधी जो को गिरफयारी का देश पर क्या प्रभाव पद्म या, बहू हृश्तसों 
की देशव्यायीं लहर से प्रकट हो गया । वम्पई प्रात के शोलापुर सामफ प्रौद्योगिह 
नगर की प्रागरें १८०,००० थी। उसमें से ५०,००० कपड़ा-मितों के मदर 
पे। उस्दोने झड़र पर ऊब्शा कर लिया । पुलिस को जगह मउद्ररों ) ते सी 
भौर प्रयता शासन कायम कर सिया । गाव दिन तक यद्दों द्वासा रही । प्रासिए 
हर मई रो कह। सा्मेसनां जागो दो गया। १४ मई, १६३० थो टाइम्स 
प्रावार के सदादबाता ने लिया, «भीड़ के ऊपर कांग्रेस के नताधों बड़ बा 
कोई नियंत्रण नदी रह गया या । पद धुर घयनीं हुमा हायस करना भाई रे 
भी पूमा के पदार जामक बच थे निशा : ४सोगों ने हुदमत घन हा 
ने थी थी परौर ये घयते दायरे कानून घकाते मी कोशिम कर रहे से ।” उप 
समर के लोगों सो बशदियों के वा बसता है कि दिद्ोदी जवा ने शजायुर 
मं धूर्ण स्पसस्था कायम ऋर स्सों थी 














राष्ट्रीय आन्दोलन को तीन मंजिलें १७६ 


सरकार राजबन्दी मानतो थी । राष्ट्रवादियों ने उस जमाने की गिरफ़्तारियों का 
हिंसाव वडी तफसील से रखा है । उसके अनुसार ६०,००० लोगो को झान्दोलन 
के सिलसिले में सज्ाए दी गयी थी । कांग्रेस का इतिहास में लिखा गया है कि 
“१६३०-३१ में दस महीने के भीतर ही ६०,००० मर्दों, औरतो और बच्चों को 
सल्ाएं सुना दी गयी ।” यह सब ब्रिटेन में “लेवर ” ( मज़दूर-दली ) सरकार 
के रहते हुए हुआ । इसलिए कोई झ्राइचय नही यदि प्रतिक्रियावादी पत्र श्रौब्ययंर 
ने २७ अप्रैल, १६३० को यह लिसा : “यह बड़े सोभाग्य की बात है” कि इस 
वक्त ब्रिटेन में लेवर पार्टो को सरकार है, और “भारत की हालत को देखते हुए 
अब यह बात एक सावंजनिक पझ्रावश्यकता बन गयी है कि लेबर मंत्रि-मंडल को 
कायम रखा जाय ।” 
लोगों को जैलो में डाल देना दमन का सबसे नरम रूप था। जेलें ठसाठस 

भर गयी थी, झ्रौर यह बात साफ हो गयी थी कि जेले भरने से आन्दोलन नही 
रुक सकता । इसलिए सरकार जिस मुख्य अस्त्र का उपयोग कर रही थी, वह 
शारीरिक यातना का पस्त्र था। इस काल में जितने श्रधाधुध लाठीचार्ज हुए, 
जितने लोगों को बेरहमी से पीटा गया, जितनी वार निह॒त्यी जनता पर गोली 
चलायी गयी, जितने मर्दों मोर श्रौरतो को जान से मार डाला गया और जख्मी 
किया गया, झ्रौर जितने गांवो और शहरी पर चढ़ाई की गयी, उन सवका यदि 
पूरा हिस्लाव लगाया जाय, तो एक बहुत ही भयानक चित्र उपस्थित होगा। * 

इन तमाम कार्रवाइयों पर पर्दा डालने के लिए सबरो पर सस्त सेसर लगा दिया 
गया था। लेकिन काग्रेस ने सेकड़ो घटनाओं का ब्यौरा पूरी गवाहियों के साथ 
इकट्ठा किया है । उससे पता चलता है कि सरकार ने उस दौरान में फितनी 
अमानुपिकता दिसाई थी । 

लेकिन, इस सबके वावजुद, १६३० में भान्दोलन की ताक़त बरावर बढ़ती 

गयो । सरकारी भ्रधिकारियों का सारा हिसाव उस्तट गया | दमन भी कुछ काम 
नही झा रहा था। साम्राज्यवादी पक्ष में वड़ी घवराहुद फैलने लगी । १६३० 

फी गरमियों में ही यह बात खुलकर सामने झाने लगी घी। सास तोर पर 
भप्रे ज व्यापारी वर्ग बहुत घवराया हुआ था, वयोकि विल्ायती कपड़े के बहिं- 
प्छार से उसे सतत घयका लगा या | बम्बई में यह वात विश्येष रूप से देसने में 

भरा रही थी। वम्दई शहर कल-करारखानों में काम करनेवाले मजदूर वर्ग का 

केन्द्र है। बहा दमन भी सबसे भयानक हुआ या धोर प्रानदोलन भी भोर सब 

जगद्दों से रयादा ताकतवर पां। धार-बार पुलिस हमसे करती झौर बार-गर 





१६ जुवा, १६३० को उजिस्येटिय असेम्दती में सरखरी तौर पर एस सवाल का 
जगा देते टुए बताया यथा था हि १ ऋषपल से लेबर १४ जुलाई 4६ २४ गोली-सड 
हो चुद्धे थे। इनमें १०३ ऋाइमी मारे यये थे भौर ४२० उस्मी हुए ये । 


१८२ भारत : वर्तमान झौर भावों 


दुह़्मत का उत्तरदायित्व और भार, उत्तफी कठिनाइया भौर उसके रोड 
के साय-साय उसका गौरद और सम्मान भी प्रात्त हो जाय । 


बड़े ग्ोल-मटोल झब्दों में लपेटफर चारा डाला गया या, प्रौर नंगा हि 
बाद की घटनामो से साथित होनेवाला था, जहा तक ठोस प्रमल का सम्दय मा, 
इस ऐलान के जरिए ब्रिटिश सरकार ने कोई वायदा नही किया था । 


१६ जतवरी को गाघी जी झ्लोर काग्रेस कार्यंसमिति को दिता था दि 
कर दिया गया प्रोर उन्हें प्रपनी बंठक करने की इजाजत भी दे दो गयी। गाए 
जी ने ऐलान किया कि यह « बिलकुल सुत्ना हुम्रा दिमाग्र ” लेकर मेल से विस 
हैं। समभौते को लम्बी बातचीत चली ) ४ मार्च को यापी-इरवित समझेते रु 
दस्तसत हो गये प्ोर स्‍भान्दोलन भस्यायी रूप से रोक दिया गया 


जिन उद्देश्यों के लिए काग्रेस ने सपर्ष पड़ा या, गाधी-इरमिन सबके 
मे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुम। (समक-कर तक भी रह नही दर ।) 
मगर सत्याग्रह बन्द कर देना पड़ा। जिस गोलमेज़ सम्मेलन का बढिप्हारवर्स 
को काग्रेस ले कसम सायी थी, भव उसमें घरीक होने का फेसला हुमा । 'ु# 
पुदतार हुहुमत कायम करने भी दिशा से एड भी ऊश्म नहीं उठाया गया। है 
हुपा कि गोसमेद्ध सम्मेलन में एक संघ-विधान के प्रापार पर बातसीव घने, 
जिसमें भारतीयों के द्वाथों में जिस्मेशरी र८गी, मगर “भारत के दी होश 
प्यान में रुसये दुए कुछ विशेष मधिकार घग्रेज् प्रधिकारियों के हायों में रुगीए 
रहिये । 7! जब 


राष्ट्रीय प्रान्दोलन को त्तीन मिलें श्प३ 


परन्तु एक बात थी जिससे शुरू में जनता में खुशी और जीत की भावना 
फैली । जिस काग्रेंस को अंग्रे जी सरकार ने गेर-क्ानुती करार दे दिया था और 
जिसे उसने चकनाचूर करने की कोशिश की थी, उसी काग्रेस के नेता से सरकार 
को खुलेझाम सधि करनी पड़ी । यह निस्सन्‍्देह राष्ट्रीय आन्दोलन की शक्ति का 
एक महान प्रदर्शन था। राजनीतिक दृष्टि से अधिक सचेत कुछ हिस्सों को छोड 
कर वाको सभी लोगो में इस बात से खुशी की लहर दोड़ गयी । थोड़े हो लोग 
यह समझ पाये कि वास्तव में वया हुआ और किस तरह उनके सारे संघ एवं 
वलिदानों को समभोते की बातचीत में भुला दिया ग्रया है। वहुत धीरे-धीरे 
समभोते की शर्तों का असली मतलब लोगों की समझ में आया, और तब 
उन्होने समझा कि देश को कुछ भी नही मिला है। पूर्णा स्वतत्रता प्राप्त करने 
भौर साम्राज्यवाद से समभौता न करने के जो बड़े-बड़े नारे लाहौर में इतने 
ज्ीर से बुलन्द किये गये थे, वे सब दवा उड गये थे । यहा तक कि गांधी जी ने 
काग्रेस की पीठ-पीछे समझौते की जो ग्यारह शर्तें रखी थी, उन सबका भी झ्ब 
कही पत्ता मे था। उनमें से एक भी झर्ते नही मानी गयी थी । कांग्रेस की यह 
हालत हो गयी धी कि जिस गोलमेज्ञ सम्मेलन में भाग लेने से उसने इनकार कर 
दिया था, अव वह उसीर्मे भाग लेने जा रही थी; हालाकि यह चीज़ तो उसे 
बिना आन्दोलन किये भी मिल सकती थी (डस समय प्रगर कुछ फर्क पडता 
तो केवल इतना ही कि धुरू में बह चाहती तो उसे कही ज्यादा प्रतिनिधि भेजने 
का अधिकार मिल सकता या ) । 
इस प्रकार, गाधी-इरविव समझौते से असल में बारदोली का भनुभव ही 
बहुत बड़े पंमाने पर दोहराया गया था । एक वार फिर बड़े रहस्मप्रूर्णा ढंग से 
मकायक् ठीक उस समय झात्दोलन रोक दिया गया जब वह प्रपने शिखर पर 
पहुच रहा था । ( छुद गांधी जी से फ़ासीसी पत्र मोंद के २० फरवरी, १६३२ 
के प्रक में गाधी-इरविन सममझौते के समय की भारत की परिस्थिति के विपय में 
यह कहा था : “ यह कहना सरासर भूठ है कि हमारा भानदोलन ठप होतेयाला 
था; भान्रोलन के घीमे पड़ते का कोई भी चिन्ह नहीं दिसाई देता था।” ) 
४ मार्च को तन्‍्दन के प्रखबार टाइम्स ने लिखा : “ऐसी जोत घायद हो किसी 
वायसराय को पहले कभी मिली हो !” गाधी जी ने ४ मार्च को भाश्वयंचदित 
पतरफारों के बीच समभोते का भौवित्य सावित करने की कोशिस्त की प्रौर कहा 
कि “कांग्रेस ने जीतने को कोशिश ही कब वी थी ?” प्रवस्य ही, गाधी जो ने 
यह बात बिलकुल सच कही थी भोर इन प्वब्दों में पपनो रणनीति थी भसलियत 
प्रर्ट कर दी मौ। बाद को उन्होने घपने सोचने का ढय भोर नी साफ़ गिया 3 
प्रून १६३६ में उन्होते प्पते पत्र यंग इंडिया में पह लिखा: “इस समय दसें 
सथराज्य का विधान भ्राप्त करने की कोछिय छोड़ देनी चाहिए? हम यो हुछ 


श्दड भारत : वतंमान शोर भावी 





चादते हैं, बह बिना राजनीतिक ताऊत के भी मिल सकतो है! एक दूसरे झ4 
से प्रगनों बात समझाते हुए उन्होंने ६ मार्च को, पत्रकारों से एक भेंट के दोगन 
मे पा या हि पूर्ण स्वराज्य का भ्रसली मतलब “ आन्तरिक भधनुशानन पर 
प्रान्म-नियतण ” है घोर “दगसंद के साथ सम्बंध रसना ” उसके बाहर नहीं है 
(/ सम्बंध रसने / को भी सूद ही रही--पासत तौर पर जब उमा मतसर 
संथोन की तेज नोऊ में “ सम्मंध रसना ” हो ! ) | दम तरह, एक ग्ोर से रबर 
मैपशेसल्ड घोर दूसरी झोर से गाधो जो ने धब्दों को तौरों की वर्षा बरलखे 
ऐसा पटादोप कर दिया या जिसमे स्वतंत्रता जैसे सीधे प्ौर सरल शब्द ना प्प 
भी प्राखों से प्रोकल हो गया। लाहौर प्रधियेधन ने बदुत स्पष्ट घच्दों में रारंद 
के ध्येय की घोषणा की थी। (छाग्रे स का ध्येय था “प्रिदिश प्रमुख ये शिशिश 
साप्राज्यवाद में पूर्ो स्वाधोनता ” प्रात करना । ) सेकिन इन दोनो महारमा्ों ने 
दंगे सोधी सो बान को कानूनी परिभाषाप्रों झौर धामिक सूत्रों के प्रमारऊे 
सो छिपा दिया । द्वालत यहां तक पहुंच गयी हि यह कहना कड्िल हों झा 
हि बाजी किसके हाव रही--रँमओे मैउशोनल्उ के या गाथी नी के। प्राए 
समयरस्य गौर दासता यी कड़यी बस्तविक्ता पर प्राप्यात्मिक तर्_ों प्रौर इन्हें 
के गोरगबये का पा डाल ऐसे सी ला से दोनो दी मिद्धदृस्त पे । 

उसी महीने में, उत्दी-जस्दी ज्राग्रेस का पप्रयिधन झरानी में दुगग 
मेया। बहा स्यन्यम्मी से समभोत को स्वीतार दिया गयो। प्रधिष्त 
सामने समझते को वैश्य करने को काम पे, जवाहरलाल वो दिशा गझा। पर 
उनदी के भन्दो में, ऐसा नदी या कि मद काम करने हुए उरहें ४ सदन माह 
व समा से घोर सारोरिक उयध जा बनुभय से करता पडा हो / उन मात नें 
संगत उड रहा था कि ४क्या दगी के लिए उमारे देश ने एड गा 
तह देती बाई दी दिसाई थो ? उच्च रमादी समाख बरी-बडी बार्रों पर बह 
बड़ कसी वा इसी बरट् खाड्मा होना था 27 पर, देसहे गाषन्याप एड 
सदा हि अमभोड़ मे प्रयो प्रम/म्ति प्रश्द्र ग्नों म्स 
7 बापू समझो ४ देय ग्रायोवर छे, पहन 5४5 
व ४ उका विविध शग्मा सम नह है. डप्रह 
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हो गयी । सुभाष बाबू ने वाद को लिखा कि समभौते के विरोधियों को "चुने 
हुए प्रतिनिधियों से बहुत कम समर्थन प्राप्त हीता और काग्रेस के अधिवेशन में 
केवल चुने हुए प्रतिनिधि ही वोट कर सकते थे । लेकिन, श्राम जनता में भोर 
खासकर नौजवानो में वहुत लोग उनके साथ थे ।” इन “ बहुत लोगो ” की 
आवाज़ बुतन्द करनेबाला कार्ग्र स में कोई न था । कराची श्रधिवेशन में वामपंथी 
रा््वादिता एकदम भहराकर गिर पड़ी । इससे माख्रूम होता था कि गाधी जी 
की स्थिति कितनी मजबूत थी । 
बदले मे, उग्रवादियों का दिल रखने के लिए, वहा एक प्रगतिशील सामाजिक 
और प्राधिक कार्यक्रम पास कर दिया गया । यह कार्यक्रम “मौलिक अ्रधिकारों ” 
वाले प्रस्ताव के रूप में था । उसमें एक काफी उन्‍नत ढग की बुनियादी जनवादी 
मांगों की तालिका थी, जिसमें मुख्य उद्योगों व यातायात का राष्ट्रीकरण, मजदूरों 
के प्रधिकार, ग्रोर खेती की व्यवस्था में सुधार की मागे भी शामिल थी । इस 
कार्यक्रम को कांग्रेस भाज भी मानती है। उसे स्वीकार करके काग्रेस ने एक 
बड़ा क़दम झागे की भोर उठाया था। लेकिन गाधी-इरविन समझौते के रूप में 
हुए भ्रात्म-समपंण से देश को जो नुकसान हुआ था, वह इस कार्यक्रम से पूरा 
मही हो सकता था । 
कांग्रेस के बाहर, गुवक झान्द्रोलन ओर मजदूर भान्दोलन ने समम्भौते 
की तीब भालोचना की । ग्रुवक संगठनों तया युवक सम्मेलनों ने उसके ख़िलाफ़ 
पनेक प्रस्ताव पास किये, भौर बम्बई के मजदूरों ने योलमेज़ सम्मेलन के वास्ते 
विवायत के लिए रवाना होने के समय गराधों जी के छ्िलाफ़ प्रदर्शन किये । 
सन्दन के टाइम्स ने लिसा कि दस साल पहले इस तरह के प्रदर्शनों की कल्पना 
भी नहीं की जा सकती थी । 
जल्द हो भोर लोगो के भ्रम भी टूटने लगे । १६३१ में लन्‍्दन के गोल" 
मेज्ञ सम्मेलन में (भौर प्रघ्यात्मदाद के भक्तो की उन भ्रनग्रिनत छोटी-छोटी 
सभाझो में, जो ग्रोलमेज़् सम्मेलन की बेठकों के बोच में विश्व-्युझ गांधी का 
संदेश दुनने के लिए हुप्रा करती थी ) गाधी जी की पया श्वृश्फि रही, उस पर 
पर्दा डाले सपना ही घच्छा है। यह दृश्य एक बहुत शोचनीय प्रद्सन के समान 
या। पुराने जमाने में जिस तरह रोमन सम्राट रोमवामियों यो दिखाने के लिए 
विदेशों से क्रंदियों को प्रकड्फ़र संगवाया करते थे, उसी तरह टदिविय पामामेंट 
के सदस्यों के मनोरंजन के लिए भारत से रग-दिरसी सरकारी वठपुतलियों यो 
मसबवाकर सन्दत में इकट्ठा किया गया पा घोर ये बड़ी स्वामिनक्ति के साथ 
घरनी बुद्धिहानता घोर फुट या प्रदर्शन दर रटी भी । घोर वा से भी ए्टी 
गठपुवसियों के दौच दंडी थी। गायों जो, रासों में मुसोतिनो से विउठे दुए 
साइव सोट प्राये । गोसमेड मम्मेसन में उन्हे डुद ने झिला 
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चाहते हैं, वह बिना राजनीतिक ताक़त के भी मिल सकती है ।” एक दुसरे ढंग 
से अपनी बात समभाते हुए उन्होने ६ मार्च को, पत्रकारों से एक भेट के दौरान 
में कहा था कि पूर्०णा रवराज्य का असली मतलब “आन्तरिक अनुझासन ओर 
आत्म-नियतरणा ” है, और “इगलेड के साथ सम्बंध रसना ” उसके बाहर नही है 
( “सम्बंध रखने ” की भी खूब ही रही-- ख़ास तौर पर जब उसका मतलब 
सभीन की तेज नोक से ”सम्बध रखना ” हो ! ) । इस तरह, एक ओर से रैम 
मैवडोनल्ड झौर दूसरी झोर से गाधी जी ने झब्दों की तीरों की वर्षा कस्करके 
ऐसा घटाटोप कर दिया था जिसमे स्वतंत्रता जैसे सीधे और सरल शब्द का भर्य 
भी आखों से ओकल हो गया। लाहौर अ्रधिवेशन ने बहुत स्पष्ट झब्दों में काग्रेस 
के ध्येय की घोषणा की थी । (काग्रेस का घ्येय था “ब्रिटिश प्रभुत्व व ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद से पूरा स्वाधीनता ” प्राप्त करना । ) लेकिन इन दोनो महात्माप्रों ने 
इस सीधी सी बात को कानूनी परिभाषाओं और धामिक मृत्रों के भ्रम्वार के 
नीचे छिपा दिया । हालत यहां तक पहुच गयी कि यह कहना कठिन हो गया 
कि वाजी किसके हाथ रही -- रैमज़े मैक्डोनल्ड के या गांधी जी के। झत्- 
समर्पस्त श्रोर दासता की कडवी वास्तविकता पर आ्राध्यात्मिक तर्कों ्रौर शब्दों 
के गोरखघंधे का पर्दा डाल देने की कला मे दोनों ही सिद्धहस्त ये । 
उसी महीने में, जल्दी-जल्दी काग्रेस का ग्रधिवेशन करांची मे बुलाया 
गया। वहा सर्व-सम्मति से समझौते को स्वीकार किया गया। श्रधिवेशन के 
सामने समभौते को पेश करने का काम पं. जवाहरलाल को दिया गया । खुद 
उन्ही के शब्दों मे, ऐसा नही था कि यह काम करते हुए उन्हे “ सख्त मानतिक 
कशमकश ओर झारीरिक क्लेश का अनुभव न करना पड़ा हो ।” उनके मत में 
सवाल उठ रहा था कि “वया इसी के लिए हमारे देश के लोगो ने एक सात 
तक इतनी बहादुरी दिखाई थी ? क्या हमारी तमाम बड़ी-बडी बातों भौर बडें- 
बढें कामों का इसी तरह खातमा होना था ? ” परन्तु, इसके साथ-साथ उन्हे 
लगा कि समझौते से अपनी असहमति प्रकट करना “व्यक्तिगत घमड” का 
परिचय देना होगा। सुभाष वाबू समझौते के तीम्र श्रालोचक थे, परल्तु उन्हें 
लगा कि काग्रेस अधिवेशन में उसका विरोध करना सम्भव नही है, बयो्कि 
ऐसा करना राष्ट्रीय एकता को भंग करना प्रतीत होगा । पं. जवाहरलाल नहर 
के अनुसार समकौता “ लोकप्रिय नही या ।” फिर भी काग्रेस अधिवेशन में वहूत 
कम आवाज उसके सिलाफ उठी । एक प्रतिनिधि ने कहा कि यदि सांधी जी के 
सिया किसी और ने इस तरह का समझौता हमारे सामने रखा होता, तो तोग 
उसे उठाकर समुद्र में फेक देते । लेकिन, खुली बैठकों में इस तरद की वात वा 
कैदा जाना एक अपवाद मात था । काग्रेस के ठस्स समठन और जनता के 
व्यापक आन्दोलन के दीच जो घातक खाई पंदा हो गयी थी, वह कराची में प्रदद 
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हो गयी । सुभाप बाबू ने वाद को लिखा कि समझौते के विरोधियों को “ चुने 
हुए प्रतिनिधियों से बहुत कम समर्थन प्राप्त होता और काग्रेस के अधिवेशन में 
केवल चुनें हुए प्रतिनिधि हो वोट कर सकते थे । लेकिन, आम जनता में झोर 
खासकर नौजवानो में बहुत लोग उनके साथ थे ।” इन ०“ बहुत लोगों ” की 
शभ्रावाज़ बुलन्द करनेबाला काग्रेस में कोई न था । करांची भ्रधिवेशन में वामपथी 
राष्ट्रवादिता एकदम भहराकर गिर पडी । इससे मालूम होता था कि गाधी जी 
की स्थिति कितनी मजबूत थी । 

बदले मे, उग्रवादियों का दिल रखने के लिए, वहा एक प्रगतिशील सामाजिक 
और भ्राथिक कार्यक्रम पास कर दिया गया । यह कार्यक्रम “ मौलिक ग्रधिकारों ” 
याल़े प्रस्ताव के रूप में था। उसमें एक काफी उन्नत ढगय की युनियादी जनवादी 
मांगों की तालिका थी, जिसमें मुख्य उद्योगों व यातायात का राष्ट्रीकरण, मजदूरों 
के भ्रधिकार, झौर खेती की व्यवस्था में सुधार की मागे भी शामिल थी | इस 
कार्यक्रम को कांग्रेस आज भी मानती है। उसे स्वीकार करके काग्रेस ने एक 
बड़ा क़दम झ्रागे की भोर उठाया था। लेकिन गांधी-इरवित समभौते के रूप में 
हुए भात्म-समर्पए से देश को जो नुकसान हुआ था, वह इस कार्यक्रम से पूरा 
नही हो सकता था । 

कांग्रेस के बाहर, युवक आन्दोलन झोर मजदूर प्रान्दोलन ने समभोते 
की तीत्र भालोचना की । युवक संगठनों तथा य्रुवक सम्मेलनों ने उसके खिलाफ़ 
अनेक प्रस्ताव पास किये, श्रोर बम्बई के मजदूरों ने गोलमेज़ सम्मेलन के वास्ते 
विद्ञायत के लिए रवाना होने के समय गाधी जी के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किये । 
सन्दन के टाइम्स ने लिसा कि दस साल पहले इस तरह के प्रइर्शनों की कल्पना 
भी नहीं की जा सकती थी। 

जल्द ही श्रोर लोगों के भ्रम भी दृठने लगे । १६३४१ में सन्दन के गोल- 
मेद्र सम्मेलन में (भौर प्रध्यात्मदाद के भक्तों की उन भनगिनत छोटी-छोटी 
सभाप्रो में, जो मोलमेज़ सम्मेलन की बेठकों के बीच में विश्व-युरू गांधी का 
संदेश दुनने के लिए ठरप्नमा करती थी ) गाथी जी की क्‍या ध्रृग्फा रही, उस पर 
पर्दा डाले रखना ही पग्रच्छा हैं । वह दृश्य एड्र बहुत घोचनोय प्रहस्नन क समान 
था। पुराने ज़माने में जिस तरह रोमन राघाट रोसवासियों को दिशाने के लिए 
विदेशों से झ॑दियों को पकड़कर मग्याया करते थे, उसी तरह थविविश पा्यामेंड 
के सदस्यों के मनोरजन के लिए मारत से रग-बिरंगी संरहारो वडपुर्तार 
मगगकर सन्दन में इकट्ठा तिद्या गया था झौर ये बडी रगमिला 
परनी बुद्धिटोनता घौर फ़ूद झा प्रदर्शन पर रहो थी | घोर कापस 
पठ्युतासियों के दोच देठी थो। गायी जी, रास्ते में मुखालिती से मिलठे हु ७ 
जाए सोद पाये । योसमेड सम्मेखन से उन्हें टुद ते मिला । 
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रास्ते में गांधी जी मे यह आशा प्रकट की कि शायद फिर झान्दोलन युरू 
करने की ज़रूरत न पड़ेगी। पोर्ट सेयद से उन्होंने इंडिया आफ़िस को तार 
भेजा कि वह झपनी ओर से जहा तक हो सकेगा शान्ति कायम रखने के लिए 
प्रयत्त करते रहेगे । भारत पहुंचने के तुरत बाद ही उन्होने इस आशय का एक 
प्रस्ताव भी तैयार कर डाला । लेकिन वह इस बात को भूल गये थे कि सरकार 
कुछ और ही सोच रही थी । 

साम्राज्यवाद का पलडा चूकि इस समय भारी हो गया था, इसलिए 
उसने बदली हुई परिस्थिति से परा-वूरा फ़ायदा उठाने का फैसला किया। 
कार स भ्ौर सरकार के बीच जो “ अस्थायी सुलह ” हुई थी, वह असल में तो 
शुरू से ही एकतरफा सुलह थी । सरकार की तरफ़ से दमन बराबर जारी था। 
गाधी जी १६३१ के आझाखीर के दिनो में स्वदेश लौटे तो अपने सहयोगियों से 
उन्हीने एक करुए कहानी सुनी । उन्होंने तुरन्त वायसराय को तार भेजकर 
मुलाकात के लिए समय मागा। वायसराय ने उनसे मिलने से इतकार कर दिया। 
“अस्थायी सुलह ” पर दस्तखत हुए नो महीने हुए थे। इस बीच लब्दन में तो 
गोलमेज़ सम्मेलन का अ्रहसन होता रहा, मगर भारत में साम्राज्यवाद ने एक- 
एक दिन का इस्तेमाल दमन की तैयारी करने के लिए किया। उसने इस वार 
फ़ैसलाकुन लड़ाई लड़ने की तैयारी की थी! इसके लिए सर जौन एंडसंन को 
खास तोर पर बंगाल का गवर्नर वनाकर भेजा गया था, क्योकि यह महाश्य 
झायरलेंड में विद्रोही देशमक्तो का क्रूर दमन करने में बड़ा नाम कमा जछुके थे। 
इस वार सरकार पहले से हीःचोकन्नी थी । उसने काग्रेस की पक्‍्ल-ठीक करने का 
फैसला किया था। उसने ते किया था कि इस बार निपटारे की लडाई होगी 
और जब तक काग्रेस बिना शर्त सरकार के सामने झात्म-समर्पणा न कर देगी, 
तब तक लड़ाई बन्द नहीं की जायगी। 

४ जनवरी, १६३२ को उसने अचानक और जबर्दस्त हमला किया | 
समभोते की बातचीत यकायक तोड़ दी गयी । वायसराय ने अपना एक ऐलान 
प्रकाशित कराया और उसी रोज़ गाधी जी को गिरफ्तार कर लिया ग्या। 
बहुत से प्राडिनेस भी उसी रोज़ एक साथ जारी हो गये (१६३० की तरह 
इस वार एक-एक करके झाडिनेस नहीं जारी किये गये, बल्कि पहले ही रोज 
मानो किसी बक्से से निकाल कर सब के सब एक साथ लागू कर दिये गये ) | 
देश भर में काग्रेस के तमाम संगठनकर्ता पर प्रमुख नेता पकड़ लिये गये। 
काग्रेस को और उसके तमाम सहकारी संगठनों को ग्रैर-कानुनी क़रार दे दिया 
गया। उनके अखबार बन्द कर दिये गये । दफ्तरों पर ताला डाल दिया गया। 
उनऊा रुपया-पँसा, उमीन-जायदाद सब जब्त कर ली गयी । सरकार ने दिखा 
दिया कि संगठन इसको कहते है ! 
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सरकार ने यह बात साफ़ कर दी कि इस बार वह कांग्रेस को पछाड 
कर ही दम लेगी । सर संम्युप्नल होर ने कामस सभा में बताया कि झाडिनेंस 
“बहुत व्यापक ओर कठोर हैं,” और इस वार लडाई बीच में नही रुकेगी । 
भारत सरकार के ग्रह-मत्री सर हैरी हेग ने कहा कि “हम इस बार नकली 
क्ायदे मानकर खेलने नहीं उतरे हें,” भोर जहा तक सरकार का सम्बंध है, 
उसने झपने लिए वक्त की कोई मियाद नहीं वाधी है। वम्बई सरकार के प्रति- 
निधियों ने प्रान्तीय घारासभा में खुलेझाम यह ऐलान कर दिया कि “लडाई 
दस्ताने पहन कर नही लड़ी जाती । ” 

कांग्रेसी नेता इस हमले के लिए तंयार नहीं थे। वे हकक्‍्के-बक्के रह 
गये । कहा गोलमेज़ सम्मेलन का वातावरण भोर कहा यह भयानक हमला ! 
पभ्रचानक पूरी दुनियां बदल गयी थी। उन्होंने कोई तंयारी नहीं की थी। 
१६२३० में कांग्रेस ने हमला घुरू किया थार । इस दार उसे बचाव की लडाई 
जलड़नी पढ़ी । नेताओं ने यह नहीं समका था कि ग्रांघी-इरविन समभौते की 
उन्हे क्‍या कीमत चुकानी पड़ेगो। कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य डॉ. संयद 
महमूद ने इडिया लीग के प्रतिनिभि-मंडल को बताया : 


“महात्मा ग्राधी ने जो प्रस्ताव तैयार करके कार्यंसमिति, के सामते 
रखा या, उसके बारे में दुनिया कुछ नही जानती । महात्मा जी सहयोग 
करने पर तुले हुए थे...सरकार सहयोग नही चाहती थी । मुक्के जो भीतरी 
जानकारी है, उसके झाषार पर में' कह सकता हू कि कांग्रेस लड़ाई 
के लिए तैयार न थी । हम प्राशा कर रहे थे कि लन्दन से लोडने पर 
महात्मा जी किसी न किसी तरह शान्ति कायम करने में सफल होंगे |” 


डॉ. महमूद ने भागे यह भी कहा कि “उन्हे स्‍प्लौर उतके सहयोगियों को 
इस बात का पक्का पता है कि सरकार ने दमन की तैयारी नवम्बर में ही कर 
लो थी, जब कि गाथी जी लन्दन में हो थे । सरकार के इस भचावक हमले को 
कांग्रेस एकाएक सभाल से सकी 

१६३२-३३ में जो दमन हुआ, वह १६३०-३१ के दमन से कही ज्यादा 
भयानक था। २ मई, १६३२ को पे. मदनमोहन मालवीय ने दमन की एक सही 
रिपोर्ट जनता के सामने पेश को । उसमें उन्होंने बताया कि पहले चार मद्दीनो 
में ०,००० प्रादमी गिरफ्तार हो छुके हैँ। भप्रंत १६३३ में कलकूच में काप्रस 
का प्रैर-कानूनी प्रधिवेशन हुप्तला । उसमें बताया गया कि सार्च १६३३ के पन्‍्त 
ठऊ, पद्धह मद्ठीने में १२०,००० विरफ़्तारिया हो चुडी हूँ । उसके सायन्याप, 
सरकार को धरफ़ से किस बड़े पैमाने पर हिंसा की गयी, सोगो कये कसी कसी 
पावनाएं दी बरी, किस तरह उन पर ग्रोलिया चजायो सयो, गायो घोर घटरों 
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पर किस तरह फौज ओर पुलिस ने घावे दोले, सामूहिक जुर्माने किये और गांव 
वालों की ज़मीन-जायदाद जब्त की, इसका कुछ अंदाज इंडिया लीम क्षे प्रतिनिधि- 
मडल की १६३३ में प्रकाशित रिपोर्ट भारत की हालत से लग सकता है। 

सरकार ने हिसाब लगाया था कि छः हफ्ते मे मामला खतम हो जायगा। 
लेकिन राष्ट्रीय आन्दोलन इतना ताकतवर निकला कि प्रतिकूल परिस्थितियों में 
भी २६ महीनों तक लडाई चलती रही और तब जाकर काग्रेस ने घुटने टेके। 
लेकिन यह साधारण सिपाहियो की लड़ाई थी, जो सेनापतियों के पथनरदर्शन 
के बिना ही लड़ रहे थे । उन दिनो सारा काम ग्रेर-क़ानूनी ढंग से करना पडता 
था और भयानक दमन हो रहा था । ऐसी परिस्थिति में आ्रान्दोलन का नेद्ख 
करना हर हालत में बहुत कठिन होता । मगर गाधी जी तथा कांग्रेस कार्य- 
समिति ने यह काम और भी कठिन बना दिया । उनके सारे काम ऐसे थे, उनकी 
पूरी भूमिका ऐसी थी, जिसका मतलब यही होता था कि गांधी जी और कार्य- 
समिति के सदस्य न सिर्फ़ खुद आन्दोलन का नेतृत्व नहीं करना चाहते थे, बल्कि 
वे यह भी नही चाहते थे कि दूसरे लोग उसका नेतृत्व करें । उनकी तरफ से 
प्रादेश जारी कर दिये गये कि म्ुत्त संगठन नहीं होना चाहिए, क्योकि उससे 
काग्र स के सिद्धान्तो की हत्या होती है। ध्यान रहे कि ये श्रादेश उस वक्त दिये 
गये थे जब कि काग्रेस गैर-कानूनी करार दी जा चुकी थी और हर काम ग्रैर- 
कानूनी ढग से करना पड़ता था । ज़मीदारों को आश्वासन देने के लिए एक प्रस्ताव 
पास करके ऐलान कर दिया गया कि उनके हितों के खिलाफ़ कोई धाददोतत 
करने की इजाजत नही दी जायगी। १६३२ की गरमियो के पाते-आते गांती 
थी ने राष्ट्रीय संघ में दिलचस्पी लेना कतई तौर पर बन्द कर दिया प्ौर वह 
हरिजन-उद्धार में लग गये । सितम्बर मे उन्होने बडे माटकीय ढंग से जो /आाम- 
रखा अ्रतशन ” किया, उसका उद्देश्य सरकारी दमन को रोकना नही था । न ही 
यह अनञझन जिन्दगी और मौत की उस लड़ाई को आगे बढाने के लिए किया 
गया था जिसमे कि उस वक्त देश जूक रहा घा। उसका उद्देश्य केवल इतवा 
ही था कि धारासभाश्रों में “दलित जातियों” के प्रतिनिधियों को श्रलग ते 
छुनवाने की योजना ग्रमल में न आने पाये । ग्रनशन न तो भ्रामरण हुआ्मा गौर 
ने ही उसका कथित उद्देश्य पूरा हुआ | पूना का समझौता हो जाने- पर झनझन 
समात्ष कर दिया गया। इस समझौते के द्वारा “दलित जातियों” के लिए 
सुरक्षित सीटों की सख्या दुयनी कर दी गयी । हां, इस घटना का यह परिणाम 
जेझूर हुआ कि लोगों का ध्यान राष्ट्रीय आन्दोलन से हृट गया, जिसके नेता भव 
भी गाघी थी ही समझे जाते थे । 

मई १६३३ में यराधी जी ने एक नया झनदन घुरू किया। यह नी सरार 
के खिलाफ नही था, बल्कि इसका उरश्य खुद देशवासियों का दृदय परियर्ति 
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करना था । गाधी जी ने बताया कि यह ब्रत “मेरी अपनी और मेरे सहयोगियों 
की ग्रात्म-शुद्धि के लिए है, जिससे कि हम लोग हरिजन-उद्धार के निए भ्रौर 
अधिक सचेत और सतक हो सके ।” सरकार ने श्रसप्त होकर उन्हे धिना इर्स 
रिहा कर दिया । गांधी जी के छूटते ही काग्रेस के कार्यबाहक अध्यक्ष ने उनके 
परामर्श से छः हफ्ते के लिए सत्याग्रह प्रान्दोलन स्थगित कर दिया । आन्दोलन 
इसलिए नही बन्द किया गया था कि सरकार ने काग्रेस की कोई शर्त मान ली 
थी या इसकी कोई आज्ञा पंदा हो गयी थी, वल्कि गाधी जी के झब्दों में, वह 
केवल इसलिए बन्द किया गया था कि जब तक उनका झ्नशन चलेगा, तब तक 
देश “बड़ी बेचेनी की हालत ” में रहेगा, श्रौर इसलिए इस दौरान में भानदोलन 
को रोक देना ही बेहतर होगा ( सरकार ने अभ्रपना दमन इस दीच नही रोका, 
यह दूसरी बात है ) । 

प्रनशन के वाद गांधी जी ने फिर वायसराय से मिलने की कोशिश की, 
मगर उन्होंने जवाब दिया कि जब तक सत्याग्रह झ्ान्दोलन आखिरी तौर पर बन्द 
नही कर दिया जाता, तब तक वह गाधी जी से मिलने को तैयार नहीं हैं । 
चुनाचे जुलाई १६३३ में काग्र स के नेताओ्ों ने जन-सत्याग्रह बन्द कर दिया भोर 
केवल व्यक्तिगत सत्याग्रह की इजाजत दी। इसके साथ-साथ कांग्रेस के कार्य- 
वाहक भ्रध्यक्ष ने काग्रेस के सभी समठनो को भग कर दिया | मगर सरकार 
तब भी न पसीजी । उल्टे उसने व्यक्तिगत सत्याग्रह करनेवालों पर दमन पोर 
तेज कर दिया । भगस्त में ग्राधी जी फिर गिरफ्तार कर लिये यये, पर उन्होंने 
फिर प्रनशन झारम्भ कर दिया, भोर एक महोने के भन्दर ही वह रिहा फर 
दिये गये । पतभड़ में उन्होंने यह घोषणा की कि राजनीतिक कामों से वहू 
भपना हाथ खीच लेंगे क्योकि झ्रव उनकी भात्मा ऐसे कामों के लिए गवाही नहीं 
देती । यह ऐलान करने के बाद वह हरिजन-उद्धार के लिए देश का दौरा करने 
निकल पड़े । इधर भान्दोलन घिसटता रहा। उसको न तो छतम किया गया 
धौर न ही उसकी रहनुमाई की गयी । 

१६३० में जो भानदोलन इतनी प्रानबात के साथ घुरू किया गया पा, 
पह ध्रासिरी तोर पर कही मई १६३४ में जाकर समाप्त हुआ्ना । प्रप्न॑स में माधी 
जो ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने बताया कि उननी राय में भाम्दोलन की 
प्रसफतता के क्या कारण पे । उनके वियार में दोष जनता ढंग था। उन्होंने 
बद्ा ; “में समकता हूं कि सत्याग्रह रथ सदेश जनता तक पहुचतेझहुचते पयुद 
हो जाता है भोर इसलिए प्रभी तक जनता उसे ग्रदखा नहीं कर पायो है । मेरे 
सामने यहू बात स्पष्ट हो गयी है कि जब प्राष्यात्मिझ पस्तों डा उपयोच करता, 
प्रनाध्यात्मिक साथनों द्वारा सिखाने को शोशिश की जातो है, सद थे प्रस्प 
कुंदित हो जाते हूँ... बदुत से लोगो के पयुरों सत्याइद में...( इसीलिए )... 


१६० भारत : वर्तमान झोर भावी 


शासकों का हृदय द्रवित नही हुआ है ।” झ्रव जन-सत्याग्रह को छोड़कर व्यक्ति 
गत सत्याग्रह का तरीका अपना लिया गया था । मगर उससे भी यह समस्या 
हल नहीं हुई थी कि तत्कालीन परिस्थितियों में किसी भी जन-प्रान्दोतन॑ को 
नियंत्रण में कैसे रखा जाय | इसलिए गाधी जी ने अकाट्य तके-प्रणाली से यह 
निष्कर्ष निकाला कि “एक समय सें केवल एक ही व्यक्ति को सत्याग्रह का 
चाहिए और उसे ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सत्याग्रह करने के योग्य हो।" 
“वर्तमान परिस्थितियों में फिलहाल केवल में ही सत्याग्रह करने की जिम्मेदारी 
उठा सकता हूं !” गाधीवादी सिद्धात ने भारत की जनता को आज़ादी दिलाने के 
लिए जो “ अहिसात्मक असहयोग ” का रास्ता निकाला था, उसका अन्त में जाकर 
यह रूप हो गया था । 

मई १६३४ में अखिल भारतीय काग्रेंस कमिटी का अधिवेशन पटता में 
होने दिया गया ताकि वह सत्याग्रह आत्दोजन को (गांधी जी के बताये हुए एक- 
मात्र अपवाद को छोड़कर ) बिना झर्त समात्त कर दे। सरकार ने प्रपनी तरफ़ 
से न कोई शर्ते मानी थी और न कोई रियायत की थी। इसके सायन्साव 
कमिटी ने कुछ ऐसे फ़ैसले किये जिनके लिए पहले से ज़मीन तैयार कर ली गयी 
थी। इन फैसलो का उद्देश्य यह था कि ब्रानेवाले चुनाव सीधे कांग्रेस के नाम 
पर लड़े जाय । 

जून १६३४ में सरकार ने काग्रेस पर लगी हुईं रोक हटा ली, हालाकि 
कांग्रेस के बहुत से सहकारी सगठन, युवक सगठन, किसान सभाएं, प्रीर सरहदी 
सूबे के खुदाई खिदमतगारों की संस्या अव भी ग्ैर-कानूनी बनी रही। जुलाई 
(६३४ में सरकार ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को ग्रेर-कानूनी करार दे दिया। 
अब एक नयी मंजिल शुरू हो रहो थी। 

१६३४ के पतभड़ में गांधी जी ने कांग्रेस की मेम्बरी से इस्तीफा दे 
दिया । फिलहाल उनका काम पूरा हो छुका था। काग्रेस से विदा लेते डर 
उन्होंने एक बयान दिया। उसमे अपने इस्तीफे की वजह बताते हुए उन्होंने 
कहा : “मुक्त में और बहुत से काग्रे स-जनों में जबर्दस्त मतभेद है परोर वह बढ़ता 
जा रहा है।” स्पष्ट है कि “अधिकतर काग्रेस-जनो के लिए” अहिंसा “एक 
नीति ” मात्र है ओर एक “मौलिक सिद्धान्त ” के रूप में उनकी प्रह्िता में 
झास्या नही है। इसके अलावा काग्रेस में समाजवादी तत्वों का प्रभाव प्रौर 
सख्या बढ रही है । “यदि दे काग्रेस पर छा गये, जो भसम्भव नही है, तो में 
नही रहूँगा ।” लोगों को इस बात्त का श्रहसास होने लगा था कि नयी मंजिल 
भा गयी है; प्रौर पुराने विद्यर के लोगों को यह वात पसन्द नहीं थी। 

गाधी जी ने का्ग्रंस को छोड दिया। तेकिन उससे अन्य होने के पहले 
वह काग्रेंस के विधान व समठन में कुछ श्रतिक्रियावादी सघ्योधन करते यये। इले 


राष्ट्रीय प्रान्दोलन को तोन मंदिलें श्ध्र 


संशोधनों से काग्रेस के प्रमतिश्ोत्र दिया में आये बढ़ने मे बहुत बाधा पड़ी । 
अतग होने के बाद भी, गाधी जी पर्दे के पीद्धे से कांग्रेस के सबसे शक्तियालो 
पय-प्रदर्धक बने रहे । इसके भलावा यह वात भी ते थी कि जरूरत पडने पर यह 
फिर छुलेझाम कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जायेंगे। १६३६-४० 
के सकट में और फिर १६४२ में उन्होंने सीधे-सोधे काग्रे स का नेतृत्व किया । 

१६३०-३४ में संघर्ष को जो महान लहर उठो थी, उसका प्नन्त बड़ा 
दुखद हुप्ना । लेकिन इस बात से हमें उसको महान सफलतामो को नहीं भूल 
जाना चाहिए । इससे हमें यह न भुला देना चाहिए कि १६३०-३४ के प्राम्दो- 
लन से जनता मे बहुत गढ़ और स्थायो महत्व के सबक हासिल किये झोर उससे 
देश का बहुत भारी स्थायी लाभ हुआ । एक ऐसा ग्रान्योलन, जिसके लिए जनता 
के समर्थन, श्रद्धा, भक्ति और त्याग की कोई सोमा नहीं थी, श्लोर जो इसमें 
अन्देह नहीं कि सफलता के बिलकुल निकट पहुच गया था, क्यो भस्पायी रूप से 
असफल हो गया भौर नेताझों के किन तरीक़ों और किस कार्यनीति के कारण 
वह प्रसफल हुआ-- इस पर भविष्य के लिए बार-बार विचार करना भावश्यक 
है। इन प्रइ्नो का उत्तर हम घटनाप्रों का वर्णन करते हुए ऊपर दे चुके हैं । 
फिर भी उन दिनों जो कुछ हुमा, उस पर राष्रीय स्‍ग्लान्दोलन गवे कर सकता है । 
साम्राज्यवादी उन दिनो सोचते ये कि दमन के नये-तयग्रे तरीके ईज्ाद करके ये 
भारत की जनता को कुचलकर रण देंगे झोर स्वतंत्रता के प्ान्दोलन को जड़ से 
नष्ट कर देगे। वे यह नहीं कर पाये । इस तमाम दमन के वायज्भूद दो साल के 
प्रन्दर ही राष्ट्रीय झान्दोलन पहले से प्रधिक वेग के साथ प्रागे बड़ चला। 
१६३०-३४ का संघर्ष व्यर्थ नहीं मया था । उसकी भट्टी में तपकर जनता में 
एक नयो प्रोर पहले से भ्रधिक हढ़ राष्ट्रीय एकता, एक नया प्रात्म-विद्यास्त, एक 
नया गोरव भोर नयी हड़्ता उत्पन्न हुई । 


वारहवां अध्याय 


मजदूर वर्ग का उभार 


लेनिन ने १६०८ से ही इस बात का स्वागत किया था कि “भारतीय मजदूर 
वर्ग अब इतना परिपक्व हो गया है कि वह वर्ग चेतना के साथ राजनीतिक जग 
सधर्ष चला सकता है” उन्होने यह वात इस झ्राधार पर कही' थी कि उस वर 
लोकमान्य तिलक को छ; वर्ष की सजा सुनाये जाने के विरोध में वम्बई के मिं 
मजदूरों ने राजनीतिक हडताल की थी । इस हडताल से लेनित इस नतीजे पर 
पहुचे थे कि भव भारत में अंग्रे जी राज के दिन खतम होनैवाले हैं । 

श्राज धटनाओं का वेग लेनिन की दूरदशिता को सही साबित कर रहा 
है । भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास से यह वात स्पष्ट है कि सपर्ष का 
हर नयी मडिल के साथ राष्ट्रीय आत्दोतन में मजदूर वर्ग की भूमिका का महल 
और वज़न बढता गया है; और समाजवाद या कम्युनिय्म के सवाल भारत में 
चलनेबाली राजनीतिक बहसों के मुख्य सवाल बन गये हैं । 

१६१४ के पहलेवाले काल में मज़दूर वर्ग की यह भूमिका १8भूमि में पी 
हुई थी । मजदूर वर्ग राष्ट्रीय झ्रान्दोलन के भागे चलने के बजाय, उसके पीछेलीले 
चलता था। उस जमाने में उसने केवल एक ही बडा राजनीतिक काम किया । 
वह था तिलक महाराज को छः साल की सजा सुताये जाने के विरोध में बावई 
दी पभाम हड़ताल । 

पहले महायुद्ध के खतम होने पर भारत में नयी जाग्रति भागी मौर एक 
नया दौर शुरू हुआ । इस दौर की घुरुआत १६१६-२१ की जवईस्व हेड़ताती 
ने की, भर उन्होने ही अन्त में काग्रेस को भी मैदान में ला उतारा भौर उससे 
१६२०-२२ का प्रसहयोग प्रान्दोलन छेड़ा । 

इसके दस साल बाद मछदूर बर्ग एक स्वतंत्र भ्ौर सगठित दर्ति बन गया। 
उसझी भपनी विचारघारा राजनीतिक क्षेत्र को प्रभावित करने तंगी, हालाईि 
प्रमी उसने राजनीतिक भान्दोलम में नेतृत्व का स्थान प्रात नद्दी क्रिया भा। 


मजदूर वर्ग का उभार १६३ 


१६२८ में हड़तालों की एक जवदंस्त लहर झायी जिसका नेतृत्व मजदूर वर्ग के 
लड़ाकू एवं श्रेणी-सजग्र हिस्सों ने किया । हडतालो की इस लहर के साय-साथ 
नौजवानों ओर निम्ननयूजीवादी लोगों में भी नयी जाग्रति झ्ायी, झौर इस प्रकार 
मझदूरों की ये हड़ताले राष्ट्रीय श्रान्दोलन की एक नयी लहर की अग्रदूत बन 
गयी। राष्ट्रीय सघयं की यह नयी लहर १६३० से १६३४ तक रही । इस समय 
पूंजीवादी नेताग्रो ने खुनेझाम यह कहा कि वे दो मोचों पर लड रहे हैं, और 
जितने वे साम्राज्यवाद के सिलाफ हैं, उतने ही वे नीचे से उठनेवाले जन-विद्रोह 
के सिलाफ़ भी हैं। 

दूसरे महायुद्ध के वाद से यह वाव और भी स्पष्ट हो गयी है कि भारत की 
राजनीति में मझदुर वर्ग ही निर्णायक शक्ति का काम करेगा । 


१. ओद्योगिक मज्भदूरों की बढ़ती 


भारतीय मजदूर वर्ग की संख्या का अनुमान लगाने के लिए एक भेद को समझ 
लेना प्रावश्यक है । सम्पत्ति-विहीन, सर्वहारा श्रम-जीवियों की संख्या भारत में 
बहुत बडी है; प्रोर झ्राछुनिक ढंग के उद्योगों में काम करनेवाले प्रौद्योगिक 
मजदूरों को संख्या छोटी है । लेकिन, भारतीय मज़दूर वर्ग का सबसे सग्ठित, 
सचेतन और निर्णायक हिस्सा, जो दूसरो का नेतृत्व करता है, यही है । 

यदि “ मजदूर ” झब्द का बहुत मोटा श्र लगाया जाय, तो १६३८ का 
एक प्रनुमान है कि भारत में मज़दूरी करके जीनेवालों की सस्या ६ करोड थी । 
पन्तरराष्ट्रीय मझदूर सगठन ( भाई. एल. भो. ) ने १६३८ में नीचे लिखे प्रांकड़े 
प्रराशित किये थे : 


“४ १६२१ में बताया यया था कि सेतिहर मजदूरों की संख्या २ 
करोड़ १५ लास थी। १६३१ वो जन-गझाना से पता चला कि यह सख्या 
३ करोड १५ लास हो गयी है । भारतीय मताधिकार कमिटी के प्रनुसार 
इसमें २ करोड़ ३० सास “भूमि-विहोन” खेत-मज़दूर ये, भौर उसो 
समिति के भनुमार प्रेर-सेतिहर मजदूरों की जुत्त सक्या २ करोड़ ५० 
लास घी । इस तरह मजदूरी करके जोनेवार्लों की बुत सस्या करोड 
५ करोड़ ६४ सास हो जाती है, जब कि समूचे भारत में सनी तरह के 
धंधों में लमे हुए कुल प्ादमियों को तादाद १४ करोड़ ४० लास है। 
इसका मतलब यह हुपरा कि सभनो तरह के पर्षों में लगी हुई बुल प्रायारो 
का ३६ प्रतिधत से ज्यादा हिस्सा मझदूरी करके घपनी जोजमिया वा 
सापन द्वासिल करता है ।/ 

भा १३ 


श्ह्ड भारत : वतंमान शोर भावी 


यदि मजदूर झब्द को सकुचित अर्थ लगाया जाय झौर केवल आवुतिर 
उद्योग-वंधो में काम करनेवाले श्रौद्योगिक मजदूरों को ही लिया जाम भोर दोठे- 
छोटे कारखानों में काम करनेवाले मजदूरो को छोड दिया जाय, तो हम देखेंगे कि 
१६२१ की जन-गणना के अनुसार दस या उससे ज्यादा मजदूरों से काम तैते 
वाले कारखानों के मज़दूरों की कुल तादाद २६ लाख थी । उसके बाद आ्रौद्दो- 
सिक जन-गणशना कभी नही हुई । लेकिन १६३१ की जन-गणाना से पता चना 
कि ऐसे मजदूरों की कुल तादाद ३५ लाख तक हो गयी है। इस विषय में पही 
आकड़े केवल फैक्टरी ऐक्ट से सम्बंधित विभाग में मिलते हैं । १६३४ के फैक्टरी 
ऐक्ट के मातहत वे कारखाने झाते थे जिनमें भाष या विजली आदि की व्रत 
से मझीनें चलती थी और बीस या उससे ज़्यादा मजदूर काम करते ये |ठुघ 
सूबों में दस या दस से ज़्यादा मजदूरों से काम लेनेवाले कारखाने भी फटरी 
ऐकट के मातहृत झा जाते थे । १६३८ में कुल १,७३७,७५५ मजदूर का तमाम 
कारखानो में काम करते थे | इसके साथ उन २६६,००३ मजदूरों को जोड़ 
पडेगा जो देशी रियासतो के “बड़े कारखानी ” में काम करते थे। इस वरह 
पता चलता है कि १६३८ में भारत में बड़े पैमाने के प्राधुनिक उद्योगों में काम 
करनेवाले मजदूरों की कुल तादाद २,०३६,७५८ थी। 


इस संख्या को भ्रपना आधार सातकर हम यह नवश्ञा बता सकते हैं: 
मभोले और बड़े कारखानों के मज़दूरों की संख्या 


( उपरोक्त आधार पर)... -« -« २॥०३६,७४८ 
खान के मजदूर बज 7 उब्प: ; ८४०१3 ०५४ 
रेलवे मजदूर हे०%ा बैं५४4 7207 3१:32 
जल-पातायात के मजदूर 

(डॉक-मजदूर, जहाजी )* ... ... ««« ३६१/००९० 
इन सव का जोड न +»« «»« सेह२१र३ 


इन ३४ लास मजदूरों कौ उस प्ोद्योगिक मझदूर वर्ग का सारतल 
समभमता चाहिए जो १६३८ में बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योगों में काम करता 
यथा । इस संरेया में वे मझदुर शामिल नहीं थे जो छोटे (यानी दस से कम 
मजदूरों से काम लेनेवाले ) उद्योगों में काम करते थे, या ऐसे बड़े कासयार्ी मे 
काम करते थे जिनमें भाष या बिजली, झादि की ताकत का इस्तेमाल नदी 
होता था ( मसलन पिंगरेट बनाने के कुछ कारख़ानों में पचास से भी स्वाद 


* यद १६२५ को तंम्या दे । 
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पादमी काम करते हैं, मगर वहा पॉवर का इस्तेमाल नहीं होता )। समठित 
मज़दूर भान्दोलन की कुल शक्ति कितनी हो सकती है, इसका झनुमान लगाने के 
लिए हमें इनके साथ उन दस लाख से ज्यादा मझदूरों को घौर जोडना पडेगा, 
जो बागानो में काम करते हैं। इन मजदूरों को एक जगह जमा करके उनसे 
बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से कमरतोड मेहनत ली जाती है । अभी तक वे हर तरह 
के सगठन से अ्रलग, आन्दोलन से दूर भर बहुत ही दवाकर रखे गये हैँ। फिर 
भी जब कभी देश में बेचंनी फंलती है, तो वागानों के मजदूर भी बहुत ऊचे दर्जे 
की लड़ाकू प्रवृत्ति का परिचय दिये विना नही रहते । इसके प्लाबा, छोटे-छोटे 
उद्योगों के भौर फैक्टरी ऐवट के मातहत न भानेवाले बड़े उद्योगों के मझदूरों 
के एक हिस्से को भी अपने हिसाव में जोडना पड्ेमा ! इस तरह भारत में 
संगठित किये जाने योग्य मजदूरों की कुल तादाद, दूसरा महायुद्ध शुरू होने तक, 
५० लाख से ज्यादा हो गयी थी । 

१६५२ में अनुमान लगाया गया कि “कल-कारखानो, बागानों, सानों, 
यातायात और सचार-व्यवस्था, प्रादि में काम करनेयाले झ्लौयो गिक मजदूरों की 
कुल संख्या ” ६५ या ७० लास है । इनमें म्युनिसिपल वोर्डों, स्थानीय यातायात, 
भवन-निर्माण भोर घरेलू उद्योगों में काम करनेबालो को भौर जोड़ दिया जाग, 
तो कुल तादाद १ करोड़ २० लास हो जाती है। 


२. मजदूर बर्गे की हालत 


भारत में भौद्योगिक मझदूर बर्य को बया हालत है, इसफा एक मोटा सा साफा 
हम दूसरे भष्याय में दे चुके हैं । १६२४ में ब्रिटेन की ट्रेंड श्रुनियन कांग्रेस के 
प्रतिनिधि-मडल ने भारत का दोरा करके यहा के सजदूरो की हालत की बाबत 
जो कुछ कहा था, उसकी याद दिला देना भी उपयोगी होगा । उन्होने बहा पा : 
"सारी जाच-पडताल से यही पता चलता हैं कि भारत के भपिझ- 
तर मझछदूरों को १ शिलिग रोड से ज्यादा नहीं मिलता । 
इसी प्रतिनिधि-मइल ने मजदूरों फे घरो के बारे में यह सिखा पा : 
४ हम सोग जहा भी दहरे, वटा सडदर बल्तियों को देखने उस्ूर 
गये प्रौर घयर हम उनको न देखो तो दमें कभी यह बत्रीब मे होता 
कि दुनिया ऊे परें पर इतनो गदी जगद़े भी ४47 
१६३८ में भारगीय मडदुरों के प्रतिनिशि एन. यी- परपेकर थे बेनेया में 
झस्वरराष्ट्रीय मजदूर सम्मेजल के सामने यह रिपोर्ट दी थी : 


१६६ भारत : वर्तमान और भावी 


“भारत में ज्यादात्तर मजदूरों को जितनी मज़ूरी मिलती है, 
उससे वे जिन्दगी की मामूली से मामूली जरूरतों को भी पूरा नहीं कर 
सकते । १६२१ में सि. फिडले शिर्रास ने वम्बई के मज़दूरो के माहवारी 
खर्चे की जाच की थी । उनका कहना हे कि कारखानों मे काम करंवाता 
मजदूर उतना ही ग्रन्‍्त खाता है, जितना झकाल के कालून के मातहत 
सरकार की तरफ से अ्रकाल-पीडितों को दिया जाता है । लेकिन वस्बई 
के जेल-कानुून के मातहत हरएक कैदी को जितना अन्न दिया जाता है, 
मजदूर को उससे कम मयस्सर होता है ( मि. शिर्खस के रिपोर्ट के प्रका- 
जित होने के बाद से हालत श्रौर खराब हो गयी है, क्योकि भ्रव मजदूरों 
की कमाई १६२१ से कम हो गयी है... । 

“असगठित उद्योगो मे, जिनकी सख्या भारत में बहुत बड़ी है, 
मजदूरी की दर वयान से बाहर है; उसकी केवल कल्पना ही की जा 
सकती है... । 

“बीमारी, बेकारो, बुढापा और मौत के समय मजदूरों की मदद 
करने का भारत मे कोई प्रवध नही है... । 

“१६३१ की जन-गणाना की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत 
के खबसे वड़े श्रौद्योगिक केन्द्र वस्बई में लोग जिस तरह के परो मे रहते 
हैं, वे किसी भी सम्य समाज के लिए कलक की बात हैं ..। ह 

“नीचे दिये आकडो से पत्ता चलता है कि वम्बई में जितने वर्चे 
पैदा होते हैं, उनमे से कितने वचपन में ही मर जाते है ) वाकी आवादी 
के मुकाबले मे मजदूरों के पच्चे कितने ज़्यादा मरते हैं, यह देखकर किसी 
का भी दिल सहम उठेया : 

१ कोठरी यथा कम में रहनेवाले 


परिवारों में -»« हजार में ५२४ बच्चे मर गये 
२ कोठरियों में रहनेवाले 

परिवारों में हस्ज “- आए वैदिक, ् 
३ कोठरियों में रहनेवाले 

परिवारो में न » हे रेए४ # # 
४ कोठरियों या झवादा में 

रहनेवाले परिवारों में... » # रे४६५,,. #४£ 


“तब से आज तक हालत में कोई सुधार नदी हुआ है। 


आरत में कहां कितनी मजदूरी मिलती है, इसके कोई भाऊड तदी 
मिलते । ऐसा भी नहीं है कि एक भोद्योगिक केन्द्र में एक ढय के काम के लिए 
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एक सी मजदूरी मिलतो हो । छ्विलले कमीशन ने मजदूरों के मुग्रावजा-फानुन 
के मातहत चतनेवाले मुकदमो के आाकडो का अध्यद्रत किया था। उसने १६२५ 
से लेकर १६२६ तक पांच साल के मुक़दमो को लिया। उनमे दस बात का कुछ 
अ्न्दाजा मिल गया कि अर्थ॑-ऊुझ्ल श्रौद्योगिक मजदूरों को औसतन किन दरो 
पर मजदूरी मिलती है। अ्रकुझल मजदूरों या कम तनखा पानेवाले मझदूरों के 
बारे में इन मुकदमों से कुछ नहीं मालूम हो सकता था, क्योकि ऐसे मजदूर 
बहुत लाचार होते हैं झौर उनमे से बहुतों को तो मुप्रावजा-कानुन की कोई 
जानकारी तक नहीं होती और वे कभी मुआवजा मायने कचहरी नहीं जाते । 
इसके अलावा इन मुकदमों के काग्रय़ों से प्रात होनेवाले आकड़ों पर सरकारी 
प्रधिकारियों ने भी काफी रम-रोगन चढ्यया था और उसके बाद उन्हें इस 
रूप में पेश किया था कि “उनसे सगठिन उद्योगों के श्रध॑-कृशल मजदूरों की 
मजूरी की दरो का बहुत मोदा सा अनुमान लग सकता है।” यासी सुदद 
सरकारी अ्रधिकारियों के कथन के ब्नुसार इन आकड़ों से बच्चो, ग्र-कुघधल 
रों भोर भ्रमगठित उद्योगों के बहुत ही कम मज़ूरी पानेवाले मजदूरों वी 
हालत के बारे में कुछ पता नहीं लगता | फिर भी, इन भ्राऊडों से प्रशट होता 
है कि उत्तर प्रदेश में एक चोथाई से ज्यादा भ्रर्थ-छुशल बालिग मजदूरों क 
प्रति सह्ताह्‌ ४ शिलिंग ६ पेस से कम, झोर श्रापे से ज्यादा को ६ शिलिंग से 
कम मज़ूरों मितती थी, मध्य प्रास्त में श्राधे से झ्यादा प्रपें-कुशल मणदूरों नी 
ओर मद्राम तथा विहार भौर उड़ीसा में सग्रभग पाषे मजदूरों को ६ शितिंग 
में कम मज़ूदी मिलती थी; बंगाल में प्रापे मजदूर ७ शिलिय ६ पेंस से कम पाले 
थे। भोर यहां तक कि अम्बर्द में भी जहा कि रहन-सहन का सर्चा बहुत स्यादा 
था, प्रापे से ज्यादा मझदूुर प्रति सप्ताह &£ शिलिग ६ पेस से कम हीं कमाने थे । 
ध्यान रहे कि ये आावड़े भ्रपेक्षाइत भधिक याते-यीते मजदूरों के हूं प्रोर 
उनपर कुछ सरकारी रौयन भी चड्म हे । ये सब मजदूरों के प्राम भाकद़े नहीं 
हैं । इस सदी के चौथे दसमक में प्रान्तीय सरकारों के मजझद्गर-विनागों री देसरेस 
में मजदूर-परियारों के माहयारी सर्च की जाव-यइताल कई बार हुई थी । उनमे 
पता चला हि एक प्रौसत परिवार हो प्राय ( एक मझदूर की प्राय सही ) यरबई 
में ५० झाये माहयार थी, प्रद्ममदावाद भें ४६ रपये माहगार, घोलापुर में ४० 
दे माहवार, प्रौर मद्रास के संबेडित उद्योगों में ३३ दपये घोर प्रसमध्लि 
उयोगो तथा पघधों मे २० से सेफर २७ रुपये मार्यार तह थी । बम्बई, शोजापुर 
घोर घरमदावाद सी जान से यह भी मालूम टुफ था झि एक घोसत परि यार में 
घार समस्‍्य थे, जिनसे से ४ड था दो प्राइभी सास करते पे दुसरे महादुद १ 
बार से घोजों के शाम बटुत स्पा बढ़ सरदे है, घोर इस बरद्ध मे गउदररों जो 
प्रसली महूरी बटुत गिर गद्दी है । 


























श्ष्प भारत : वर्तमान और भावी 


यह याद रखना भी ज़रूरी है कि कागज पर लिखी हुई मजूरी में से 
तरह-तरह की अनेक कटौद़ियां हो जाती हैं; कमीशन, जुर्माना, फ़ोरमैन का 
“हक ”, मजदूरों पर लदे हुए कर्ज का कमरतोड़ सूद--- इतनी सारी मददों में 
कटौती होते-होते कागज पर लिखी तनखा कुछ की कुछ हो जाती है। (कर्ज 
लेना हर मजदूर के लिए ज़रूरी है क्योंकि ज्यादातर मजदूरों को माहवार तनखा 
मिलती है झोर भ्वसर महीना खतम हो जाने के भी दस-पन्द्रह दिन बाद उनको 
पैसे दिये जाते हैं। इस तरह हर मज़दूर को छः हफ्ते उधार लेकर खर्च चलावा 
पड़ता है थोड़े से भाग्यशाली मजदूर ही ऐसे हैं जिन्हे हर पखबारे तनसा मिल 
जाती है।) ह्विटले कमीशन ने अनुमान लगाया था कि “ झधिकतर श्रौद्योगिक 
कैत्ों में कम से कम दो-तिहाई मजदूर या उनके परिवार ऐसे हैं जो कर्ज से 
लदे हुए हैं, ” और “उनमे ज़्यादातर मजदूरों का कर्ज़ उसकी तीन महीने की 
तनखा से ज्यादा है भर प्रव्सर तो वह उससे बहुत प्राये निकल जाता है । ” बाद 
में जो जाच-पड़तालें हुईं, उनसे पता चला कि छ्विटले कमीशन ने दो-तिहाई मझदूरों 
के कर्जदार होने का जो अनुमान लगाया था, असलियत उससे कही उयादा 
भयानक है । वम्बई की जिस जांच का हमने ऊपर ज़िक्र किया था, उससे मावुम 
हुआ था कि ७४ प्रतिशत परिवार कर से लदे हैं। मद्रास की जाच से पता 
चला था कि संगठित उद्योगों के ६० प्रतिशत मजदूर कजंदार थे झौर प्रौततन 
हरेक का कर्जा छः महीने की तनस्रा से भी ज़्यादा बैठता था। 
बागानों के मज़दूरों की हालत सबसे खराब है। श्री शिव राव का कहता 
है कि “भासाम घाटी के चाय-बागानो में ( भारत की ज़्यादातर चाय प्रासाम 
भौर वंगाल में पंदा होती है) बसे मजदूरों में मर्दों की भसत माहवारी आमदनी 
७ रुपये १३ झाने, ओरतों की ५ रुपये १४ झाने, भौर बच्चो की ४ रुपये ४ 
भाने होती है।” इसके झलावा मज़दूरों को जो मुफ्त “घर”, दवा-दाख, भौर 
दूसरी रियायतें मिली हुई हैं, उनसे यह बात भर भी स्पष्ट हो जाती है कि मे लोग 
ग्रुलञामों जैसी हालत में रहते हैं । 
इस तरह के क्रूर शोपण से पूंजीपति कंसा बेयुमार मुनाफा कमाते हैं, यह 
सारी दुनिया में मशहूर है । पहले महायुद्ध के बाद जब व्यवसाय में तेजी पायी 
थी, तव पास तौर पर इन लोगों का मुनाफा भासमान को छूने लगा था। 
१६२५ में डंडी की जूट मिलों के मझदूरों के एक प्रतिनिधि-मंडल ने भारत के 
पूट-उद्योग की जाच करके यह रिपोर्ट दी थी : 
“४ रिजर्य फड भौर मुनाफे को जोड़ने पर पता चलेगा कि १६ १5 
में १६२४ तक के दस साल में ३० करोड परीड का मुनाफा हिस्सेदारों वो 
मिला है; यानों जुट उद्योग में लगी हुई पूजी पर ९० प्रतिग्षत धावानां 


! 
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का लाभ होता है। इस उद्योग में ३ लाख से लेकर ३ लाख २७ हजार 
तक भद्भदूर काम करते हैं श्र उन्हे १२ पौंड १० पिलिंग सालाना की 
भसत मजूरी मिलती है। ३ लाख मजदूरों से दस धाल में ३० करोड पौंड 
का मुनाफा चूसने का मतलब यह होता है कि हर मज़दूर से साल भर में 
१०० पड चूसे गये । मजदूरों की सालाना मज़ूरी चूकि १३ पींड १० 
शिलिंग फी भ्रादमी है, इसलिए इससे सावित होता है कि मालिकों का 
सालाना मुनाफ़ा मजदूरों की सालाना मजदूरी का स्‍झाउ-गुना होता है । ” 


सूती उद्योग के बारे में चुगी बोर्ड ने १६२७ में पांच करबे इस भ्राशय 
का एक रिपोर्ट प्रकाशित कराया था : 


“बम्बई की मिलों के आमदनी झ्रौर सर्च के चिट्ठों को देखने पर 
पता चलता है कि १६२० में ३४ कम्पतियों में, जो ४२ मिलो की 
मालिक थी, अपने हिस्सेदारों को ४० प्रतिशत था उससे भी प्रधिक 
मुनाफ़ा बांदा था । इनमें से दस कम्पनियों ने, जो १४ मिलो झी मालिक 
थी, १०० प्रतिशत या उससे भी म्धिक मुनाफ़ा बाटा या, भौर दो मिलों 
ने २०० प्रतिशत से ज्यादा मुनाफा भ्पने हिस्सेदारों को दिया था। 
१६२१ में ऐसी कम्पनियों की संस्या ४१ हो गयी थी, जो ४७ मिलों की 
मालिक थी। इनमें से € कम्पतियों ने, जिनके पास ११ मिलें थी, १०० 
प्रतिश्चत या उससे भी उयादा मुनाफ़ा बांदा घा ।/ 


३६४ प्रतिशत का मुनाफा बांटनेवाली कम्पनियां भी देसने में भायो हें । 
१६२७ में नागपुर की एम्प्रेत मिल ने भ्पनी स्वर्ण जयंती के भ्रयसर पर एक 
पुस्तिका निकाली थी। उसमें बड़े गे के साथ यह लिसा गया या : 


* यह काफ़ी दिलचस्प बात है कि ३० पुन, १६२६ तक एस्प्रेस 
मिल ते कुछ ६२,२१४,५२७ रुपये का मुनाफा कमाया है, जो मामूली 
हिस्नेदारों की कुल पूजी का क्रोव ६१९४७ थुना होता है। इस ताटीस 
ठक कम्पनी मामूली हिस्सेदारों को ५६,४३१,२६७ यपये झा मुनाफा 
बांट चुकी है। इस तरह मूल पूजो पर हिंस्मेदारों की बादे गये मुनाऊं 
की दर ६०८६ प्रतिशत सालाना बंठती है... ! 


भारत में मजदूरों के सम्दप में जो कानून बने हैं, वे भी बहुत दिघे हुए 
है। घौर बाग पर ये क्ावूल जो ठुछ रहवे हैं, पसस में थे उससे भी बहुत 
रेप फायदा मददुरों को पहुच्राते है। एंस्टरियों के बारे में पदनेसईम ८८१ 
में झपमूल रुगा था । उस बऊ लडाशायर के मिल-मालिक मारतोय शितो को 
बग्पी को देखकर बहुत घबरा गये थे । उन दरार से रह पुस्टरी ऐुस्‍्ट दवा । 
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पर दसियों वरस तक वह सरकारी फाइलों में ही वन्द पड़ा रहा | हालाकि यह 
कानून मजदूरों की वहुत ही थोडी बातो मे दखल देता था, मगर उन बातो में 
भी उस पर भ्रमल नही हुआ, क्योकि कावून में उसकी धाराओं पर भ्रमल करने 
की कोई पावन्दी न थी । श्री शिव राव ने १६३६ में लिखा था : 


“ कारखानों, खानों, वायानो, गोदियो, रेलों, वन्दरगाहों, श्रादि में 
काम करनेवाले मज़दूरो के लिए जितने क़ानून बने हैं, उन सबको यदि 
लिया जाय तब भी इसमे सन्देह है कि उनका असर ७० या ८० लाख 
मजदूरों से ज़्यादा पर पडता है । वाकी मजदूर, जिनकी सख्या इत ७० 
या ८० लाख से बहुत ज़्यादा है, छोटे »थवा तथाकथित भनियमित 
उद्योगों में काम करते हैं । ” 


१६४४ में कारखानों से सम्बधित मुख्य कानून केवल २,५२२,७१३ 
मजदूरों पर लागू होते थे । यह भारत के मजदूर वर्ग का एक बहुत ही छोटा 
हिस्सा था । और ये मजदूर भी इन कानूनों से खास फायदा नही उठा पते ये, 
प्योकि उनको लागू करनेवाली व्यवस्था बड़ी ढीली और कमज़ोर थी। १६४४ 
में १४,०७१ कारखाने फंक्टरी ऐवट के मातहत सरकारी रजिस्टरो में दर्ज ये । 
उनमें से केवल ११,७१३ यानी ८३२ प्रतिशत कारखानों की फैक्टरी इंस्पेक्टरो 
ने जांच की । २,३५८ यानी १६ प्रतिशत कारसानों की साल में एक बार 
भी जाच नही हुई । जिनकी हुई, उनमें से ज्यादातर में साल भर में केवल एक 
बार ३ स्पेक्टर भया । इससे समका जा सकता है कि कारखानों के मालिक 
फैक्टरी ऐक्ट पर कितना श्रमल करते होंगे । ऐबट के मातहत १,७७५ मामतो 
में मालिको को दड दिया गया । मगर यह दंड केवल जुर्माना घा और वह भी 
इतना हल्का कि उससे ऐसा मालूम होता था कि मालिकों को कानून तोडने के 
लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। १६४ में उत्तर प्रदेश की एक रिपोर्ट में यह 
मत प्रकट किया गया था कि “इस तरह के जुर्मानो से काबुन तोडनेवालो वा 
कोई सुधार नही होगा, क्योकि क्रानुन तोड़ने मे जितना लफा होता है, उमा 
में उससे बहुत्त कम देना पड़ता है।" 

भारत में उद्योग-धर्धों का अधिकाश भाग ऐसा है जिस पर सरकार के 
कानून लागू नहीं होते। ऐसे उद्योगों में छोटे से छोटे बयो से मेहनत करायी 
जाती है। काम के घंटो वर कोई परावन्दी नहों है मजदूरों की स्वास्थ-रक्षा 
के लिए बहुत मामूली इन्तजाम तक नदा रद है। १६३८ की मद्रास की रिपोर्ट का 
कटना है कि उस प्रान्त के ग्रसयठित उद्योगों में दबो से पहले से उंयादा मजदूरी 
करायी जाने लगी है | चमड़ा, दरी झोर मियरेंट के कारयानों में बच्चे पझाम तौर 
पर पाच या छः वर्ष की उम्र से काम करना धुरू कर देते हैँ । उन्दे हफ्े में एक 
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दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती झ्रौर रोज़ दस-दस, वारह-बारह घटे काम करना 
पड़ता है। और इतना काम करने पर उन्हे मज़ूरी मिलती है केवल दो झाने । 
वर्तमान युग में जिन्हे सामाजिक कानून कहते हैं, उनका लगभग बिलकुल 
अभाव है। मज़दूरों के स्वास्थ का बीमा नहीं होता, उन्हे बीमारी का भत्ता 
नही मिलता, बुढापे की पेशन नहीं मिलती, वेकार होने पर उनकी कोई मदद 
नही करता, झोर उनकी शिक्षा की भी कोई आम व्यवस्था नही है। उन मजदूरों 
के लिए जो बारहों महीते कारखातों में काम करते हैं, १६४८ में एक राजकीय 
बीमा काबून बनाया गया । जाहिर है कि ऐसे मजदूरों को सख्या बहुत घोड़ी 
है। लेकिन १६५२ तक यह कानून भी केवल दो ही स्थानों पर साम्र किया 
गया धा-- एक कानपुर और दूसरा दिल्ली में । 


३. भज्ञदूर प्रानदोलन का जन्म 


भारत में मजदूर प्रान्दोलन की शुरुप्रात करीब पचास साल पहले हुई थी । 
लेकिन एक संगठित प्ान्दोलन के रूप में उसका इतिहास-क्रम पहले महायुद् 
के बाद से ही प्रारम्भ होता है । 

जब उननीसवी स्तदी के पाठवें दशक तऊ देश में कल-कारखाने सड़े हो गये, 
तब हडतालों का होना भो लाजिमो हो गया, हालाकि शुरू-धुरू में उनका रूप 
भादिम ढंग का झौर प्रसंगठित घा । इतिहास में १८४७७ की एक हडताल का 
उल्रेस है जो नागपुर की एम्प्रेस मिल में मज्ूरी की दर के सवाल पर हुई थी । 
१८८२ से लेकर १८६० तक के काल में वम्बई भौर मद्वास प्रान्त के २५ 
हंडतालो का उल्लेख मिलता है । 

साधारण परम्परा के प्रनुसार यह माना जाता है कि भारत में मजदूर 
प्रान्दोलन का इतिहास १८८४ में बम्बई के मझदूरों की एक सभा में शुरू होता 
है, जिसे एन. एम. सोसडें नामक एक स्थानोय सम्पादक ने बुलाया पा। इस 
चेज्जन ने मजदूरों को मागों का एक प्रावेदन-पत्र पेयार किया या, जो 
बम्बई के मजदूरों को तरफ से फैक्टरी कमोशन शो दिया जानेवाला पा। इस 
भावेदन-पत्न में माय की गयी थी कि काम के पंटो पर प्रावदी लगायी जाय, 
हफ्ते में एक दिन को पुट्टी मित्रे, दोपहर में सानेसीन के लिए छुट्टी दो जाय, 
प्रोर बोट-फोट सगे पर मजदूरों को मुप्तायजा मित्रे। यह लोसड़े झाहूद मरने 
को “बम्दई मितन्‍मरदूर एसोलियेयन का समाप्ति ” बहते ये 

लोसदे का भारत के मजदूर इतिहास में महत्वपूर्ण स्पान है; लिन यह 
सेमब्णा यलवे है हि भारत में मजदूर घान्रोतलन मोर के काम से सुर टूपा 
है। ० इम्दई मिल-पजदूर एसोनिवेशन” किसो भी घर्ष में मरदूुर संगठन नहीं 
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पर दसियों बरस तक वह सरकारी फाइलों में ही बन्द पड़ा रहा | हालांकि यह 
कानून मज़दूरों की बहुत ही थोडी बातों मे दखल देता था, मगर उन बातों मेँ 
भी उस पर ग्रमल नही हुआ, क्योकि कातून मे उसकी धाराझों पर अमल करे 
की कोई पावन्दी न थी । श्री शिव राव ने १६३६ में लिखा था : 


“ कारखानों, खानों, बागानो, फेदियों, रेलो, वन्दरगाहों, प्रादि में 
काम करनेवाले मजदूरों के लिए जितने कानून बने हैं, उन सबको यदि 
लिया जाय तब भी इसमे सन्देह है कि उनका अ्रसर ७० या ८० लाल 
मज़दूरो से ज़्यादा पर पड़ता है। बाकी मजदूर, जिनकी सख्या इन ७९ 
था 5० लाख से बहुत ज़्यादा है, छोटे »थवा तथाकथित ब्ननियमित॑ 
उद्योगों में काम करते है ।” 

१६४४ में कारखानों से सम्बधित मुख्य कानून केवल २,५२२,७४३ 
मजदूरों पर लागू होते थे। यह भारत के मज़दूर वर्ग का एक बहुत ही घोदा 
हिस्सा था । और ये मजदूर भी इन कानूनों से खास फायदा नही उठा पते मे, 
क्योकि उनको लागू करनेवाली व्यवस्था बड़ी ढीली और कमझोर थी। (६४४ 
में १४,७७१ कारखाने फंक्टरी ऐक्ट के मातहत सरकारी रजिस्टरों में दर्ज थे। 
उनमें से केवल ११,७१३ यानी ८३-२ प्रतिशत कारखानो की फैक्टरी इस्पेक्टरों 
ने जाच की । २,३५८ यानी १६ प्रतिशत कारखानो की साल में एक बार 
भी जांच नही हुई । जिनकी हुई, उनमें से ज्यादातर में साल भर में केवल एक 
थार इंस्पेक्टर गया । इससे समका जा सकता है कि कारखानों के मालिक 
फैक्टरी ऐक्ट पर कितना अमल करते होंगे । ऐक्ट के मातहत १,७७४ मामलों 
में मालिकों को दड दिया गया । मगर यह दड केवल जुर्माना था श्रौर बहू भी 
इतना हल्का कि उससे ऐसा मालुम होता था कि मालिको को कानून तोड़े के 
लिए बढावा दिया जा रहा है। १६४५ में उत्तर प्रदेश की एक रिपोर्ट में यह 
मत प्रकट किया गया था कि “इस तरह के जुर्मानों से कानून तोड़नेवालों कर 
कोई सुधार नही होगा, क्योकि कानुन तोडने से जितना नफा होता है, उुमते 
में उससे बुत कम देना पड़ता हैं।" 

भारत में उद्योग-धंधों का अधिकाश्न भाग ऐसा है जिस पर सरकार क्के 
फ़ानुन लागू नही होते । ऐसे उद्योगों में छोटे से छोदे बच्चो से मेहनत करायी 
जाती है। काम के घटों वर कोई पावन्दी नहीं है। मजदूरों को स्वास्वन्स्मा 
के लिए बुत मामूलो इन्त्ाम तक नदारद है । १६३८ की मद्रास की रिपोर्ट का 
कहना हद कि उस प्रास्त के प्रसयठित उद्योगों में बच्चो से पहले से उयादा सजईूर 
करायी जाने लगो है। चमड़ा, दरी घोर सिगरेट के कारखानों में बच्चे प्राम वीर 
पर पान या छः वर्ष की उम्र से काम करना घुरू कर देते हैं । उन्हे हफ्ते में एड 
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दिन की भी छुट्टी नही मिलती और रोज दस-दस, वारह-वारह घटें काम करना 
पड़ता है । और इतना काम करने पर उन्हें मज़ूरी मिलती है केवल दो झाते । 

वर्तमान युग में जिन्हें सामाजिक कानून कहते हैं, उनका लगभग विलकुल 
प्रभाव है । मजदूरों के स्वास्थ का वीमा नही होता, उन्हें बीमारी का भत्ता 
नहीं मिलता, बुढ़ापे की पेंशच नहीं मिलती, बेकार होने पर उनकी कोई मदद 
नहीं करता, और उनकी शिक्षा की भी कोई झ्ाम व्यवस्था नही है । उन मझदूरों 
के तिए जो बारहों महीने कारखानों में काम करते हैं, १६४८ में एक राजकीय 
बीमा काबूत बनाया गया । जाहिर है कि ऐसे मजदूरों की संख्या बहुत थोड़ी 
है। लेकिन १६५२ तक यह कानून भी केवल दो ही स्थानों पर लाभू किया 
गया धा-- एक कानपुर और दूसरा दिल्‍ली में । 


के, भज़दूर झानदोलन का जन्म 


: भारत में मजदूर प्रान्दोलन की धुझुप्रात करीब पचास साल पहले हुई थी। 
सेकिन एक संगठित आन्दोलन के रूप में उसका इतिहास-त्रम पहले महायुद् 
के बाद से ही प्रारम्भ होता है। 

जब उननीसवी क्षदी के पश्राठवें दशक तक देश में कल-फारसाने सडें हो गये, 
तब हृढतालों का होना भो लाज़िमो हो गया, हालाकि घुरूधुरू में उनका रूप 
भादिम दंग का भौर भसंगठित था । इतिहास में १८७७ की एक हडताल का 
उल्लेख है जो नागपुर की एम्प्रेस मिल में मज़ुरी की दर के सवाल पर हुई थी । 
१८८२ से लेकर १८६० तक के काल में वम्बई भोर मद्वास प्रान्त के २५ 
हृड़तालों का उल्लेख मिलता है। 

साधारण परम्परा के पनुसार यह माना जाता है कि भारत में मड़दुर 
भानदोलन का इतिहास १८८४ में बम्बई के मजदूरों की एक सभा से धुरू होता 
है, जिसे एन. एम. लोखडे मामक एक स्पानीय सम्पादक ने बुलाया था। श्न्न 
सज्जन ने मझदूरों को मांगों का एक भावेदस-प्र तैयार क्रिया पा, जो 
बम्दई के मजदूरों की तरफ से फैक्टरी कमीशन को दिया जानेवाला घा। इस 
परावेदननप्र में माय को गयी थी कि काम के पटों पर परावदी लगायी जाय, 
दफे में एक दिन को छुट्टो मिले, दोरढर में सानेनोने के लिए छुट्टी दी जाय, 
घोर चोट-फोट लगने पर मऊदूरो को मुप्रावजा मित्रे। यह लोसडें साहद मरते 
को ४दब्बई निउन्‍मडदूर एसोवियेशन का समापत्ति ” बहते पे । 

सोसदे का भारत हे मजदूर इतिहास में महत्वपूरां स्पान हर पिन पह 
उमलता यलत है कि भारत में मजदूर प्रान्रीतनन सोसड़े के राम से पु हुए 
है। । इम्दई मित-मदपूर एसोनियेमन” किसी भी प्र्ध में मरदूर सगदत नहीं 
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पर दर्सियों बरस तक वह सरकारी फाइलो में ही बन्द पड़ा रहा । हालांकि यहू 
कानून मजदूरों की बहुत ही थोडी बातो में दखल देता था, मगर उन वातों में 
भी उस पर अमल नही हुआ, क्योकि कातून में उसकी धाराओ्रो पर अमल करने 
की कोई पावन्दी न थी । श्री शिव राव ने १६३६ में लिखा था : 


“ कारखानों, खानों, वागानो, गोदियो, रेलों, वन्दरगाहों, प्रादि में 
काम करनेवाले मजदूरों के लिए जितने क़ानून बने हैं, उन सबको यदि 
लिया जाय तब भी इसमें सन्देह है कि उनका श्रसर ७० या ५० लाख 
मजदूरों से ज़्यादा पर पडता है। बाकी मजदूर, जिनकी सझया इन ७० 
या ८० लाख से बहुत ज्यादा है, छोदे »थवा तथाकथित श्रनियमित 
उद्योगो में काम करते हैं ।” 


१६४४ में कारखानों से सम्बंधित मुख्य कानून केवल २,५२२७४३२ 
मजदूरों पर लागू होते थे । यह भारत के मज़दूर वर्ग का एक बहुत ही छोटा 
हिस्सा था । और ये मजदूर भी इन कानूनों से खास फायदा नहीं उठा पाते ५, 
क्योकि उनको लागू करनेवाली व्यवस्था वडी ढीली और कमजोर थी। १६४४ 
में १४,०७१ कारखाने फंक्टरी ऐक्ट के मातहत सरकारी रजिस्टरों में दर थे। 
उनमें से केवल ११,७१३ यानी ८३२ प्रतिशत कारखानों की फैक्टरी इंस्पेक्टर 
ने जाच की । २,३५८ यानी १६ प्रतिशत कारखानों की साल में एक बार 
भी जाच नही हुई । जिनकी हुई, उनमें से ज्यादातर में साल भर में केवल एक 
बार इंस्पेक्टर गया। इससे समझा जा सकता है कि कारखानों के मालिक 
फैक्टरी ऐक्ट पर कितना अमल करते होंगे । ऐक्ट के मातहत १,७७५ मामतो 
में मालिकों को दड दिया गया | मगर यह दड केवल जुर्माना था श्रौर वह भी 
इतना हल्का कि उससे ऐसा मालूम होता था कि मालिकों को काहुन तोडने कै 
लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। १६४५८ में उत्तर प्रदेश को एक रिपोर्ट में यहँ 
मत प्रकट किया गया था कि “इस तरह के जुर्मानों से कामरून तोडनेवालों वी 
कोई सुधार नहीं होगा, क्योकि कासून तोडने से जितना शफा होता है, जर्मन 
में उससे बहुत कम देना पड़ता हे ।” ४ 

भारत में उद्योग-धंधों का श्रधिकाश भाग ऐसा है जिस पर सरकार के 
क़ानून लागू नहीं होते। ऐसे उद्योगों में छोटे से छोटे बच्चो से मेहनत कंटायी 
जाती है। काम के घटों पर कोई पावन्दी नदी है। मजदूरों को स्वास्थ-्रभा 
के लिए बढ़त मामूली इन्तज्ञाम तक नदारद है। १६३८ की मद्रास की रिपोर्टरा 
कढना हे हि उस प्रान्त के ग्रसगठित उद्योगों में बच्चो से पहले से झयादा मजदूस 
करायी जाने लगी है। चमडा, दरी घोर सियरेट के कारयातों में बच्चे ग्राम तोर 
पर पाद या छ वर्ष की उम्र से काम करना शुरू कर देते हैँ । उन्हे दे में दर 
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दिन की भी छुट्टी नही मिलती और रोज दस-दस, बारह-बारह घटे काम करना 
पड़ता है । झौर इतना काम करने पर उन्हे मज़ूरी मिलती है केवल दो आने । 

वर्तमान युग में जिन्हे सामाजिक क़ानून कहते हैं, उनका लगभग बिलकुल 
अभ्रभाव है | मज़दू रो के स्वास्थ का वीमा नहीं होता, उन्हें बीमारी का भत्ता 
नही मिलता, बुढ़ापे की पेशन नही मिलती, बेकार होने पर उनकी कोई मदद 
नहीं करता, और उनकी शिक्षा की भी कोई आम व्यवस्था नही है । उन मजदूरों 
के लिए जो बारहों महीने कारखानों मे काम करते हूँ, १६४८ मे एक राजकीय 
बीमा कानून बनाया गया । झाहिर है कि ऐसे मजदूरों की सख्या बहुत थोडी 
है। लेकिन १६५२ तक यह क्रातुन भी केवल दो ही स्थानों पर लागू किया 
गया था-- एक कानपुर और दूसरा दिल्ली में । 


३, मजदूर भान्दोलन का जन्म 


' भारत में मजदूर आ्रान्दोलन की शुरुप्रात क़रीव पचास साल पहले हुई थी। 
लेकिन एक संगठित आन्दोलन के रूप में उसका इतिहास-क्रम पहले महायुद् 
के बाद से हो आरम्भ होता है । 

जब उन्नीसवो सदी के झ्राठवें दशक तक देश में कल-कारखाने खड़े हो गये, 
तब हड़तालों का होना भी लाजिमी हो गया, हालाकि शुरू-धुरू में उनका रूप 
आदिम दंग का झौर असंगठित था | इतिहास में १८७७ की एक हडताल का 
उल्लेख है जो नागपुर को एम्प्रेस मिल में मजुरी की दर के सवाल पर हुई थी। 
१८८२ से लेकर १८६० तक के काल में बम्बई और मद्गास प्रान्त के २५ 
हड़तालों का उल्लेख मिलता है। 

साधारण परम्परा के प्रनुसार यह माना जाता है कि भारत में मजदूर 
भान्दोलन का इतिहास १८८४ में बम्बई के मज़दूरों की एक सभा से छुरू होता 
है, जिसे एन. एम. लोखंडे नामक एक स्थानीय सम्पादक ने बुलाया था। इन 
सज्जन ने मजदूरों को मांगों का एक प्रावेदन-पत्र तैयार किया था, जो 
वम्बई के भजदूरों को तरफ से फैक्टरी कमीशन को दिया जानेवाला या। इस 
भावेदन-पत्र में माग को गयी थी कि काम के पंटों पर परावंदी लगायी जाय, 
हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिले, दोपहर में खाजे-योने के लिए छुट्टी दी जाय 
भौर चोट-फोद लगने पर मजदूरों को मुझ्ावशा मित्रे । यह लोखडे साहब मपने 
को ५ बम्बई मित्त-मसदूर एसोसियेशन का सभापति ” कहते ये । 

लोखडे का भारत के मजदूर इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है; सेडिन यह 
समनता गलत है कि भारत में मझदुर मान्दोलन लोखंडे के काम से घुरू हुमा 
है। “बम्दई मिल-मड़दूर एसोटियेशन” किसी भी ध्यं में मजदूर खंगठन नहँ। 
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था। उसके म तो सदस्य थे, न कायदे-कानून ओर न ही कोई कोप या। लोखंडे 
मजदूरों की भलाई चाहनेवाले एक परोपकारी वृत्ति के व्यक्ति थे जो मजदूरों 
के हित में क़ानुन बनवाने का प्रयत्न किया करते थे। वह मजदूरों के संगठन 
या भजदूरों के संघर्ष का श्रीयरेश करनेवाले व्यक्ति नही थे । 


भारतीय मज़दूर झ्रांदोलन का प्रारम्भिक इतिहास जानने के लिए उन्नीसवीं 
सदी के नें दशक और उसके वाद के कागजों को देखना होगा कि उनमें किन 
हडतालों का जिक्र मिलता है। हालाकि उस वक्त तक मजदूरों का कोई संगठन 
नही बन पाया था, मगर उस जमाने के मजदूर जिस तरह संघर्ष में एक-दूसरे 
का साथ देते थे, और उनमे प्राथमिक ढंग की जो वर्ग चेतना उत्पन्न हो गयी 
थी, उसे कम करके नही प्राकमा चाहिए । बजबज जूट मिल के डायरेबटरों ने 
१०६५ में अपनी बजट की रिपोर्ट में लिखा था : / उन्हें इस बात का भ्रफसोस 
है कि इस छमाही में मजदूरों ने एक हडताल की और उसकी वजह से मिल 
छः हफ्ते तक बन्द पड़ी रही ।” १८६४ की बम्वई फैक्टरी रिपोर्ट में अहमदाबाद 
के 5,००० बुनकरों की एक हडताल का जिक्र मिलता है, जो प्रहमदाबाद के 
मिल मालिक संघ के खिलाफ की गयी थी। 


डो. एच ब्रुकानन ने अपनी पुस्तक भारत में पूंदीवादी व्यवसाय फा 
थिफास में लिखा है : छ 


/ १८८० झोर १६०८ के वीच विभिन्न सरकारी कमीशनों के 
सामने जितनी भी गवाहियां झ्रायी, लगभग सभी में यह बात कही गयी 
कि भजदूरों की ध्रभी कोई वास्तविक यूनियन नही वनी है। फिर भी 
बहुत से लोगो ने बताया कि भलग-प्रलग मिलों के मजदूर भक्‍सर भ्रापस 
में एक साथ मिल जाते हैं और एक समूह के रूप में बडी प्राजादी का 
परिचय देते हैं। १८६२ में बॉंयवरों के इस्पेक्टर ने बताया धांकि 
*मझदूरो में एक भजीब एका दिखाई देता है जिसकी न तो कोई लिखा- 
पढ़ी हुई है भौर न ही जिसे कोई सास नाम दिया गया है; ” श्लोर बम्बई 
के कलक्टर ने लिखा था कि हालाकि यह एका ' केवल हवा में ही दिसाई 
देता है, मगर तब भी वह है एक जोरदार चीज।! उसने सरकार को 
लिखा था: “मुझे विश्वास है कि इसी एके के कारण मऊदूरों ने बहुत 
दिनो से प्रपनी मज़ूरी में कोई हर-फेर नही होने दिया है ।.. .बम्वई 
प्रान्त में उद्योगों के मघालक मि. भरुचा ने कुहा था कि मालिकों के 
मुझाबते में मजदूर स्व-शक्तिमान मालूम पड़ते हैं, और हातलाकि उसका 
कोई गूनियन नही है, मगर मालिकों के घिलाक़ एक हो जाते में ध4 
कोई रझठिनाई नदी द्वोदो !” इन बयानों में यदि थोड़ी प्रतिद्ययोक्ति है, वो 
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वर्षा के उस पअंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर ने तो हृद ही कर दी, जिसने कहा 
कि “मज़दूरों की तूती बोल रही है; भ्रव सवाल उनकी हिफ़ाजत करने का 
नहीं है, वल्कि हमें मालिकों की हिफाजत करनी है” ।” (१ ४२५) 
.इन शब्दों की ध्वनि बताती है कि भारतीय मजदूरों की नवजात वर्ग 
चेतना को देखकर उस जमाने में भी मालिकों को डर लगने लगा था। 
१६०५-०६ में लड़ाकू राष्ट्रीय आन्दोलन की लहर के उठने के साथ-साथ 
मजदूर झ्ान्दोलन मे भी उल्लेखनीय उन्नति की । बम्बई की मिलो मे काम के 
घंटे बढाने के विरोध में एक हड़ताल हुई । रेलों पर, खास तौर पर इंस्टनं बंगाल 
स्टेट रेलवे पर जबर्दस्त हड़तालें हुईं । रेलवे-वर्कशापो में हडताले हुईं । कलकत्ते 
के सरकारी प्रेस में हड़ताल हुई । इन हड़तालों से उस समय के वातावरण का 
पता चलता है। हड़तालों की यह लहर अपने शिखर पर उस समय पहुंची जब 
१६०८ में तिलक महाराज को छः साल की सज्ञा दी ययी भर उसके विरोध में 
वम्बई के मजदूरों ने छः दिन की राजनीतिक भाम हड़ताल की । 
अभी मज़दूरों का कोई टिकाऊ संगठन वनाना सम्भव नहीं था। लेकिन 
इसकी वजह यह नही थी कि भारत के मज़दूर पिछड़े हुए थे, या उनमें लड़ाकू 
मनोभावना की कमी थी । इसकी वजह केवल यह थी कि मजदूर हद से ज्यादा 
प्ररीव ये, पढ़े-लिखे नहीं थे शोर उनके पास साधनों का प्रभाव था । 
, पहला महायुद्ध खतम होने के बाद भारत में जिस प्रकार की परिस्यितिया' 
पैदा हो गयी थी, मोर इस देश पर रूसी क्रान्ति तथा उसके वाद सारी दुनिया 
में उठनेवाली क्रान्तिकारी लहर का जो प्रभाव पड़ा था, उनके कारण भारत 
का मजदूर वर्ग मानो एक छलांग सारकर कर्म-भरूमि में उतर झाया ।“यही से 
भारत में भ्राघुनिक ढग के मजदूर आन्दोलन का श्रीगणेश हुआ । उस वक्त देश 
की झ्राथिक हालत और राजनीतिक परिस्थिति दोनों ने ही मजदूरों में नयी 
जाग्रति पंदा करने में मदद दी । लडाई के दिनो में चीज़ों के दाम दुगने हो गये 
थे। लेकिन मजदूरों की तनसामओं में इस हिसाव से बढ़ती नहीं हुई थी। मिल 
मालिक प्रंधाधुध मुनाफ़ा कमा रहे थे । राजनीतिक क्षेत्र में नयी मार्गे बुलन्द हो 
रही थी। देश को तुरन्त स्वराज्य मिले---इस कार्यक्मम के झ्राधार पर कांग्रेस 
भौर मुस्लिम लोग के वीच एकता स्थापित हो गयी थी । संसारव्यापी क्रान्तिकारी 
चहर का प्रभाव भारत पर भी पड़ने लगा था । 
इस तरह १६१८ में हड़तालों की जो लहर घुरू हुई, वह १६१६ प्रोर 
१६२० में सारे देश में फंल ययो । इस लहर का वेग जवईस्त था। १६१८ के 
भाषोर में एक बड़े भोचोगिक केन्द्र में पहलो बार एक पूरा उद्योग हडताल के 
कारण ठप हो गया । यह उस वक्त हुआ जब बम्बई की सूती मिलो में हड़ताल 
घुझू हुईं। जनवरी १६१६ तक लगभग सभी मिलों के १२५,००० मजदूर बाहर 
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निकल प्राये । १६१६ के बसन्त में रौलट ऐक्ट के खिलाफ हड़ताल हुई । उसमें 
मजदूरों ने जिस तरह भाग लिया, उससे साफ हो गया कि मजदूर वर्ग राष्ट्रीय 
सधरप में भी सबसे आगे वढकर लडता है । १६१६ में हड़तालों क्री लद्दर सारे 
देश में फेल गयी । १६१६ के खतम होते-होते भ्लोर १६२० के पूर्वार्ध में हडतालो 
की व्यापकता भ्रौर तेजी श्रपनी चरम सीमा पर पहुंच ग्रयी । श्री आर. के. दास 
ने अपनी पुस्तक भारत फा मजदूर आन्दोलन में लिखा है : 


“इस काल में हडतालों की तेजी और फंलाव का कुछ भ्रन्दाजा नीचे 
दिये झाकडों से लग सकता है : ४ नवम्बर से २ दिसम्बर, १६१६ तक 
कानपुर की ऊनी मिलों के १७,००० मजदूरों ने हड़ताल की; ७ दिसम्बर, 
१६१६ से & जनवरी, १६२० तक जमालपुर के १६,००० रेलवे मजदूरों 
ने हडताल की; १६२० में € से १८ जनवरी तक कलकत्ते के ३५,००० 
ज्ूट मिलो के मजदूरों ने काम बन्द रखा; २ जनवरी से ३ फरवरी तक 
बम्बई में प्राम हडताल रही, जिसमें २ लास मजदूरों ने भाग लिया; २० 
से लेकर ३१ जनवरी तक रन के २०,००० मिल मजदूरों ने काम बन्द 
रा; ३१ जनवरी को अम्बई में ब्रिटिम इंडिया नैवीगेशन कम्पनी के 
६०,००० मजदूरों ने हडताल की; २६ जनवरी से १६ फरवरी तक शोला- 
पुर के १६,००० मिल-मजदूरों ने काम बन्द रसा; २ से १६ फ़रवरी तक 
इंडियन मेरीन डक ( गोदी ) के २०,००० मजदूरों ने हड़ताल रसी; २४ 
फरवरी से २६ मार्च तक टाटा के लोहे भौर इस्पात के काराते के 
४०,००० मजदूरों ने हठताल रखी; € मा्चे को वम्बई के ६०,००० मिल 
मजदूरों ने काम बन्द रणा; २० से २६ मार्च तक मद्रास के १७,००० 
मिल मज़दूरो ने हडताल की, मई १६२० में झहमदाबाद के २५,००० 
मजदूरों ने काम बन्द रखा ।” 

१६२० के पहले छः महीनों में २०० हड़तालें हुईं और उनमें १५ तास 
मजदूरों से हिस्सा लिया । 

इन परिस्थितियों में भारत का ट्रेड युनियन आ्रान्दोलन पंदा हुआ । सास 
खास उद्योगों तथा केस्दों की मधिउत्तर द्वेड मूतियनें दसी काल मे बनी, हालाकि 
परिम्थितियों के कारण ये सगठन कभी लगातार कायम ने रह सके | भारत के 
आधुनिक मजदूर प्रानदोलन ने इसी झबर्दस्त लड़ाकू ज़माने लिया था। 

सेल काल में वोमियों ट्रेड यूनियन बती । बहुतेरी तो नुनियादी तौर पर 
हुश्ताज कमिदिया मार थी, जो फोरी लड्राई चला- लग बनायी जाती थी, 
मधर जिनमें दिकने की ग्क्ति नही होनी थी । मजदूर लड़ठ के विए सेयार राव 
थे, मगर यूनियन कया दफ़वरी काम दुसरे सोय दी कर सकते ये । इसलिए, छुरू 
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युरू के मजदूर आन्दोलन में एक अ्सगति पैदा हो गयी । श्रभी देश मे समाजवाद 
के प्राघार पर, मजदूर वर्ग के विचारों तथा वर्ग सघप के आधार पर, चलनेवाला 
कोई राजनीतिक आन्दोलन नहीं था। इसका नतीजा यह हुआ कि विभिन्‍न 
कारणों से प्रेरित होकर जो “बाहरी ” लोग दूसरे बर्गों से मजदूरों के सगठनो 
की मदद करने को आये, उनमे मजदूर आस्दोलन के उद्देदयों तथा जरूरतों 
की कोई समझ नही थी। उस प्रारम्भिक काल में इन “बाहरी” लोगों की 
मदद मजदूरों के लिए नितान्त आवश्यक थी, मगर ये लोग अपने साथ मध्य-वर्गी 
राजनीति के विचार लेकर मज़दूर आन्दोलन मे आये थे। उनमें से कुछ परो- 
पकार की भावना से आये थे, कुछ सिफ़ नेता बनना चाहते थे, श्लोर कुछ राष्ट्र 
के राजनीतिक सघर्प को आगे बढाने के उद्देश्य से मजदूर आन्दोलन में आये थे । 
मगर उनका उद्देश्य कुछ भी रहा हो, वे सब एक गैर-वर्ग का दृष्टिकोण लेकर 
आये थे और इसलिए वे वर्ग सघर्ष के आधार पर नवजात मजदूर आन्दोलन की 
रहनुमाई नहीं कर सकते थे, जब कि मज़दूर असल में वर्ग सघर्प की ही लडाई 
लड़ रहे थे। भारत के मजदूर आन्दोलन के गले में बहुत दिनों तक यह पत्थर 
पधा रहा, ओर उसने मजदूरों की शानदार लड़ाकू भावना और वीरता के बढने 
में बहुत वाधा डाली; और उसका असर भव भी वाकी है । 
आप तौर पर समभा जाता है कि भारत में ट्रेड युनियनों की थुरुआ्रात 
मद्रास लेबर यूनियन से हुई थी, जिसकी स्थापना थियोसोफिस्ट नेत्री श्रीमती एनी 
वैमेट के सहयोगी थ्री वी. पी. वाडिया ने १६१८ में की थी। भारतीय मज़दूर 
वर्ग के जीवित इतिहास को देखते हुए यह धारणा कुछ भ्रम में डालनेवाली 
सालूम होती है। इस काल में ट्रेंड यूनियन बनाने की प्रारम्भिक कोशिश सारे 
भारत में हो रही थी। लगता है कि प्रहमदावाद की सूतती मिलो में “वाविय ” 
ये काम करनेवाले मज्दूरो ने १६१७ में ही अपनी एक यूनियन वना ली थी। 
किन संगठन का भ्राधार उस वक्त तक बहुत कमज़ोर था और मजदूर बर्ग के 
अझहपन तथा क्रियाशोलता के स्तर को देखते हुए उनका संगठन बहुत पीछे 
था । इसमें शक् नही कि मद्रास लेबर यूनियन के रूप में पहली बार एक बड़े 
पोदोगिक केन्द्र में मणेदूरो को यूनियन बनाने की एक बाकायदा कोशिश हुई 
थी। वहां बूनियन के भेम्बर बनाये गये थे; उनसे बाकायदा चन्दा वसूल क्रिया 
आया था। इस सब के लिए मद्रास लेबर यूनियन के सस्थापको को श्रेय दिया ही 
टला चाहिए। वेकिन जिस औद्योगिक केद्दध में यह पहलकदमी शुरू हुई थी, वह 
3६ प्रपेक्षाकत कमज़ोर था। १६२१ से १६२३ तक वहा कुल मिलाकर केवल 
र८ सास दिन हड़ताल हुई जब कि इसो काल में बगाल में २ करोड दिन घौर 
सपई प्रान्त ६ करोड़ दिन काम बन्द रहा । इससे मासूम होता है कि मदास 
मैं यह संगठन सयोगवश्ञ झौर किन्ही व्यक्तिगत कारणो से बन गया या; भोर 


२०६ भारत ; चर्तेमान और भावी 


भारत के मजदूर आन्दोलव के विकास में उसके महत्व को बहुत बहानदा 
दिखाना सही न होगा । मद्रास लेबर यूनियन के संस्थापक श्री दी. पो. वाहिए 
का दृष्टिकोश कितना संकुचित और सीमित था, यह जल्द ही मावुम ह्दो ग्ा। 
अग्रेल १६१८ में उनकी अध्यक्षता में यूनियन क्ायम करने के बाद गदाहा 
मज़दूरो ने मालिको के सामने अपनी मांगें पेश की झौर जब उससे ुछ कान? 
बना तो उन्होंने मांग की कि अब हड़ताल होनी चाहिए। वाहिया श्र 
हडताल का विरोध किया। उन्होने कहा कि हम लोग ब्रिटिश साज्ालतर 
राजभक्त प्रजा हैं, हम हडताल कंसे कर सकते हैं ? यानी श्रीमती एगी के 
राष्ट्रीय आन्दोलन में जो रुख लेती थी, वही उनके सहयोगी श्री वाला 
मजदूर प्रान्दोलत में अपनाया। ३ छुलाई, १६१८ को श्री वाढियाने ए 
भाषण के दोरान में कहा * 


“अगर हड़ताल करके तुम लोग सिर्फ विनी एड 39000 
नुकसान करते तो मुझे कोई चिन्ता न होती, क्योकि वह बाग 
कमा रही है। लेकिन हड़ताल करके तुमे मित्र-राष्ट्रों को हानि पढ़ा दंगा 
हमारे सिपाहियो को परेशानी होगी । हमें उतके लिए कपड़ा 
करना है। प्रौर सिर्फ़ इसलिए कि मिलो से सम्बंधित कुछ योनि 
लोगों का शेर इस सरकार का बरताव ठीक नही है, हमें वह ४ 
नही मिल जाता कि हम उन लोगों को परेश्षान करें जो हमारे राजा 
लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए, हमे हड़ताल नही करनी घाहिए। 


श्री वाडिया ने हड़ताल तो नहीं होने दी, लेकिन विनी एड कसी ! 
वाडिया साहब के “राजभक्ति ” के उपदेश को झनसुना करके कारफार्ने रा 
डाल दिया। मजदूर इस हमले के लिए तैयार नहीं थे; भौर वाडिया साई हे 
बातों में भ्राकर वे प्रपना हड़ताल का हथ्चियार पहले से ही त्याग हे! 
मजबूर होकर छुछ समय के लिए उन्हें भ्पनी मा्यों को छोड़ देता पढे, 
मद्रास में भसली परोक्षा १६२१ में तक हुईं जब मिलों में ताला छुतने हर 
हड़ताल घुहू हुई। कम्पनी ने तब हाईफोर्ट की घरण ली । हाईकोर्ट ने हा 
करने को मनाही कर दी । भौर उसऊा हुक्म तोड़ने के भ्रपराप में वूनिदन की 
७,००० पोड़ ( यानी १ लास ५ हार रुपये ) जुमते करी सब दी वर 
कम्पनी ने बढ़ा कि प्गर याडिया साहब मजदूर घान्दोलन से झतग हो रे 
ता हम उर्माना बसूल कराते को कारंबाई नही करेंगे। वाडिया सादे के 
शरन कबूल कर लो शोर मजदूर ध्ानदोलन से प्रपना सम्बंध तोड़ लिया | दा 
में मझदुर प्रान्दोलन को कुचलने के लिए भारत में कसे-फसे तरीऊे इशेस 
फिये गये ये, बढ़ इसडो एक बदुत भच्छी मिसाल 3 ॥ 


मज्भदूर वर्ग का उभार २०७ 


दूसरे केद्रो में मजदूरों के तरह-तरह के मददगार मजदूर संगठनों को 
बागडोर अपने हाथ में संभालने के लिए झा पहुंचे । इनमें से कुछ का मालिको 
के साथ घनिष्ठ सम्बंध था । प्रहमदाबाद में गाधी जी ने मालिकों के सहयोग से 
एक कट्परस्त संगठन बनाया, जिसका आधार वर्ग-शान्ति क्रायम रखना था। 
उनका बनाया हुआ यह अ्रहमदावाद लेवर एसोसियेशन, झ्यवा “ मज़ूर महाजन 
पंप” भारत के मजदूर आन्दोलन से हमेशा अलग रहा । 


इसी जमाने में, १६२० मे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की 
स्थापना हुईं। उसका प्रथम अधिवेशन अक्तूबर १६२० में बम्बई में हुआ। 
रष्टीय नेता लाला लाजपृतराय इसके सभापति थे भर श्री जोजंफ वैप्टिस्टा 
उनसभापति। शुरू-शुरू में यह सस्था केवल ऊपरी नेताओं का सगठन थी; भौर 
उसके बहुत से लीडरों का भज़दूर भ्रानदोलन से बहुत कम सम्पर्क था। उसकी 
स्थापना के पीछे खास तौर पर यह इच्छा काम कर रही थी कि इस बहाने 
गैताप्रों को, जेनेवा के प्रन्तरराष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन में कुछ प्रतिनिधियों को 
गामजद करके भेजने का भ्रधिकार मिल जायेगा । श्री एन. एम. जोझी प्रखिल 
भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सबसे पुराने नेताओं में से थे । उन्होने भ्रपनी 
पुस्तिका भारत में ट्रेड यूनियन भ्रान्दोलन में यह मत प्रकट क्रिया था कि भारत 
में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना वाशिंगटन के मझदूर सम्मेलन के प्रभाव से 
हुई थी। उन्होंने लिखा है : "इससे यह बात स्पष्ट हो गयी कि न सिर्फ मजदूरों 
के संगठन बनाना प्रावश्यक है, बल्कि उनके बीच किसी न किसी प्रकार का 
पहयोग स्थापित करना भी ज़रूरी है ताकि वे सब एक आवाज़ से अपनी बात 
हे पके ।/ ट्रेड यूनियन कांग्रेस का चोया अधिवेशन १६२४ में हुआ । उसके 
उभापति स्व॒राज्य पार्टी के नेता देशवंघु चितरंजन दास थे । भ्रधिवेशनों में जो 
पश होते थे, उनमें प्रायः बर्ग-शान्ति का उपदेश ओर मजदूरों के सामाजिक 
एवं नैतिक सुधार की बाते रहती धी ओर सरकार से मद्दूरों के सम्बंध में 
गबों बनाने भोर उनका रहन-सहन सुधारने की माय की जाती थी । प्रारम्निक 
पर्ों में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के मध्य-वर्गों नेताझो का दृष्टिकोश किस प्रकार का 
शा जा एक उदाहरण १६२६ में छठे प्रधिवेशन के सभापति श्री वी. वी. 
गरि का भाषण है। उन्होने कहा था : 
“ बम्बई के केन्द्रीय मज़दूर बोर्ड के चरित्र-सुधार मडल ने जो 
इ्दर काम किया है, में बड़े उत्साह से प्रापका ध्यान उसको घोर 
भाकपित करता हू ।...मंडल का काम इस उद्देश्य में घुरू किया गया 
प्र कि वह मडझ्दूरो को डुरी झादते छोडने में मदद दे झोर उन्हे ईमान- 
दासी, शान्ति भौर सन्‍्तोष का जीवन बिताने के लिए प्रोत्साहित करे .. 


श्ग्ष भारत : वर्तमान श्रौर भावी 


सामाजिक कार्यकर्ता मजदूर वस्तियों में जा-जाकर शराब, छुझ्मा और 
दूसरी बुरी आदतों के दोप मजदूरों को बताते हैं । मज़दूरो को इस प्रकार 
की शिक्षा को आवश्यकता है और यही वह चीज़ है जो उसे सामाजिक 
और आधथिक दोनो हृष्टियो से बेहतर इसान बना सकेगी । / 


इन नेताओं का हडतालो की तरफ क्या रुख था, यह ट्रेंड यूनियन कांग्रेस 
के प्रधान मंत्री श्री एन. एम. जोशी की उस रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाता है जो 
उन्होने १६२७ में कानपुर में हुए श्राठवें अधिवेशन के सामने पेश की थी : 


“जिस जमाने की यह रिपोर्ट है, उसमें कार्यकारिणी ने कोई भी 
हडताल करने की इजाजत नही दी । लेकिन भारत के विभिन्न भागो और 
विभिन्न धधो में मज़दूरों की हालत चूकि बहुत खराब थी, इसलिए बुर 
हडतालों ओर तालावदियों की नौबत श्रा ही गयी, जिनमें ट्रेंड यूनियन 
कांग्रेस के पदाधिकारियों को भी दिलचस्पी लेनी पड़ी ।/ 


१६२७ तक ट्रेंड यूनियन कांग्रेस का मजदूरों के वर्ग संघर्ष से झमली तौर 
पर बहुत ही थोडा सम्बंध था । फिर भी इसमें शक नही कि इस सस्था के रुप 
में वह मंच तंयार हो गया था जहा नवजात ट्रंंड यूनियनों के नेता जमा होते 
पे, झोर इसलिए उसको मजदूर सघर्पों की हवा लगने में सिर्फ़ थोड़े समयतरी 
ही देर थी। १६२७ तक ट्रेंड यूनियन कांग्रेस में ५७ यूनियनें शामिल हो गयी 
थी जिनके वाकायदा दर्ज भेम्बरो की सख्या १५०,५५५ थी । 


४, राजनीतिक जागरण 


धुरू-शुरू में भारत के मजदूर स्‍भान्दोलन के नामघारी नेता जिस प्रकार के तोग 
थे, उनके बावद्भृद सरकार को यह समझने में बहुत देर न लगी कि मर्द 
प्रान्दोलन के जन्म का क्या महत्व है । उसे कितनी चिन्ता थी, यह इ्त्त वा हे 
पकट हुध्ा कि १६२१ में बगाल में श्रोदोगिक श्रगान्ति वी जाच करने के तिए 
एक कमिदी नियुक्त की गयी, १६२२ में वम्बई प्रान्त में भ्रौद्योगिह्म झगड़ों री 
जाच करने के लिए कमिटी बनायी गयी, १६ १६-२० में मद्रास श्रान्त में सार 
ने एक मजदू र-विभाग खोला भौर उसके बाद बम्बरई प्रान्त में भी यह विभार 
धुत गया । १६२३ में एफ ट्रेंड यूनियन बिल तैयार किया गया, हालाडि बहू 
पास दुश्चा ऊठ्ही १६२६ में जाऊर। १६२१ से श्रौद्योगिक ऋयड़ों के बाऊादमश 
प्राकड़ रसे जाते लगे। ये झाजड़े मदत्यपूर् हैं. क्योकि उनसे मातदोततेती 
प्रगति का बित्र मिल जाता है। 
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१६२७ तक औद्योगिक भगडों मे काम के कुल जितने दिनों का नुकतान 
हुआ, यदि उसका हिसाब लगाया जाय तो मालूम होता है कि आये से काफ़ी 
ज्यादा दिन अकेले कपडा मिलों में जाम हुए थे। इसी तरह यदि बम्वई में 
होनेवाले औद्योगिक ऋंगड़ों को लिया जाय, तो मालूम होगा कि १६३७ तक 
आधे से ज्यादा दिन अकेले वम्बई के भंगड़ों के थे । 

सरकार बहुत अच्छी तरह जानती थी कि यदि इस बढते हुए मजदूर 
आन्दोलन ने, जिसकी संघर्ष करने की शक्ति पिछले वर्षों मे प्रमाशित हो इुकी 
है, एक बार राजनीतिक चेतना प्राप्त कर ली ओर यदि उसे मज़बूत सगठन प्रौर 
वर्ग-चेतन नेता मिल गये, तो साम्राज्यवाद का पूरा आ्लाधार खतरे में पढ़ 
जायगा। यही कारण है कि इस दौराम में सरकार मजदूरों की हालत की जाब 
बरानें के सिए बहुत सी कमिटिया और कमीशन नियुक्त कर घुकी है। सार 
के सामने सवाल यह था कि मजदूरों के आन्दोलन को किसी ऐसे रास्ते पर 
लगाने का क्या तरीका है जिससे साम्राज्यवाद के लिए कोई खतरा न रहे। या 
जँसा कि एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया था, सरकार की समस्या यह थी कि 
“सही ढग के ट्रेड यूनियन आन्दोलन ” को कंसे बढावा दिया जाय। साम्रास्य- 
वादी देश के मुकाबले में प्रौपनिवेशिक देश में यह काम ज़्यादा कठित होता है। 
१६२६ के ट्रेड यूनियन ऐक्ट का यही उद्देश्य था, जिसके द्वारा मज़दूर गुगिय्नो 
की राजनीतिक कारंवाइयों पर विज्ेप रूप से रोक लगा दी गयी थी । यही 
सोचकर सरकार इप बात से बडी चौकन्नी रहती थी कि भझदूर वर्ग में राज- 
मीतिक जागरण के तो कोई चिन्ह नही दिखाई दे रहे हैं । 

फिर भी, इन सारी बाधा्ो और धुरू के ज़माने की उलभनों के बावजूद 
लडाई के बाद के वर्षों मे भारत में धीरे-धीरे मजदूरों के राजनीतिक जागरण के 
प्रारम्भिक चिन्ह दिखाई देने सगे थे और समाजवादी तथा कम्युनिस्ट विचारों 
का प्रसार होने लगा था । ग्रभी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी बहुत कमझोर थी; 
मगर उसका साहित्य १६२० से ही भारत में लोगो तक पहुंचने लगा था। बस्बई 
में १६२४ से सोशलिस्ट ( “समाजवादी ” ) नाम की एक पत्रिका निकले लगी 
थी, जिसके सम्पादक ओऔरीपाद अमृत डागे थे, जो वाद में चलकर ट्रेंड प्रृतियन 
कांग्रेस के सहायक मत्री झोर अध्यक्ष चुने गये । १६२४ में डागे, शौजत उस्मानी, 
मुजपफर प्रहमद प्रोर दासमुता--४न चार कम्युनिस्ट नेताग्रो पर जालडुर 
पड़मत्र कैस चलाया गया । उस समय देगलेड में लेबर पार्टी की सवार यी। 
चारो नेताग्रो को चार-चार बरस की सा सुना दी गयी । भारत के राजतीतिर 
मजदूर प्रान्योसन की अखिनरोक्षा इस अ्कार झारम्म ही मयो । 

दमन में जामरग्य रोका नहीं झा सका । १६२६-२७ तक देश में समाज 
बादी विलारों का ब्याता रूव से धार हैं। गया था। मठदुर घोर टिसाल 
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पार्टियों के रूप में सज़दूर वर्ग के राजनीतिक और समाजवादी सगठन का एक 
नया धारम्भिक रूप देश में जगह-जगह दिखाई देने लगा था । इन संगठनों में ट्रेंड 
यूनियद आन्दोलन के लड़ाकू कार्यकर्ता और कांग्रेस के उग्रवादी तत्व एक 
जगह इकट्ठा हो गये थे | पहली मजदूर-किसान पार्टी फ़रवरी १६२६ में बगाल 
में बनी; फिर वम्बई, उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी इस तरह की पाियां कायम 
हो गयी । १६२८ में इन सवको मिलाकर अखिल भारतीय मज़दूर-किसान पार्टी 
कायम की गयी, जिसका पहला अधिवेशन दिसम्बर १६२८ में हुआ । मजदूरों में 
जिस नयी जाग्रति के पहले चिन्ह १६२७ में प्रकट हुए थे, उसका राजनीतिक रूप 
इस संगठन के रूप में सामने आया, हालाकि शुरू-शुरू में वह बहुत सी उलभनो 
का श्षिकार बना रहा । इस संगठन से यह जाहिर होता था कि देश मे कौन सी 
नयी शक्तियां आगे बढ़ रही-हैं । 

१६२७ के बसन्त में ट्रेंड यूनियन काग्रेस का दिल्ली में श्रधिवेशन हुआझा 
( जिसमें ब्रिटिश पार्लामेंट के कम्युनिस्ट सदस्य श्री शापुरजी शकलतवाला भी 
शामिल हुए ) । इस अधिवेशन में, और इसी साल आगे चलकर कानपुर अधिवे- 
शन में तो झौर भी स्पष्ट रूप में यह बात प्रकट हो गयी कि ट्रेड गूनियन 
प्रान्दोलन में लड़ाकू नेताशरों की चुनोती-मरी झावाजे सुनाई देने लगी हैं । वहुत 
जल्द यह वात साफ हो गयी कि भारत की प्रधिकतर ट्रेड युनियनें मजदूर वर्ग 
के इन नये नेताओं के साथ हैं, हालांकि ट्रेड यूनियनों की रजिस्टरी कराने में 
सगनेवाली देरी के कारण बाक़ायदा तोर पर यह बात १६२६ तक नही मानी 
गयी। १६२७ में पहली वार वम्बई में मई दिवस मजदूरों के त्यौहार के रूप में 
मनाया गया । यह इस वात का चिन्ह था कि भारत के मजदूर प्रान्दोलन के 
इतिहास में एक ऐसे नये युग का झ्ारम्भ हो रहा है, जब वह श्रन्तरराष्ट्रीय 
मजदूर झ्रान्दोलन के एक सचेत पगर के रूप मे काम करेगा। 

१६र८ में मजदूर आन्दोलन ने जैसी प्रगति को झोौर जैसी कार्यशीलता 
का परिचय दिया, वैसी लड़ाई के वाद के काल में कभी देखने में-न आयी थी । 
इस प्रगति का केन्द्र वम्बई था । पहली बार मजदूर वर्ग के ऐसे नेता सामने प्राये 
जिनका कारखानों में काम करमेवाले मजदूरों से पनिष्ठ सम्पर्क या, जो वर्ग सपर्ष 
के सिद्धान्तों को मानकर चलते थे, भर जो प्राधिक तथा राजनीतिक दोनो 
सेत्रों में एक भविभाज्य शक्ति की तरह काम करते थे । मझदूरो ने द्वदय से इस 
नये नेतृत्व का स्वागत किया। फ़रवरी में साइमन कमीशन के पाने पर जो 
राजनीतिक हड़तालें झौर प्रदर्शन हुए, उनसे कुछ समय के लिए मजदूर वर्ग को 
राष्ट्रीय भान्दोलन में प्रगदल का स्पान मिल गया। कारण किवाग्रंस के नेता 
भोर ट्रेड यूनियन प्रान्दोलन के सुघारवादी नेता दोनों ही इस प्रस्ताव पर नाउन्मो 
चद्म रहे थे कि साइमन कमीशन के सिलाफ़ होतेयाली हडतासों घोर प्रदर्शनों में 
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१६३७ तक ओौद्योगिक भगडों में काम के कुल जितने दिनो का नुकताव 
हुप्ना, यदि उसका हिसाब लगाया जाय तो मालुम होता है कि ग्रापे से काफ़ी 
ज्यादा दिन ग्रकेले कपडा मिलों में जाम हुए थे। इसी तरह यदि बम्दई में 
होनेवाले ग्रौद्योगिक मंगड़ो को लिया जाय, तो मालूम होगा कि १६३७ तक 
आधे से ज़्यादा दिन अकेले वम्बई के भगडों के थे । 

प्रकार बहुत अच्छी तरह जानती थी कि यदि इस बढ़ते हुए मणदूर 
आन्दोलन ने, जिसकी संघ करने की शक्ति पिछले वर्षों में प्रमाणित हो छुगी 
है, एक बार राजनीतिक चेतनां प्राप्त कर ली और यदि उसे मजबूत संगठन भौर 
वर्ग-वेतन नेता मिल गये, तो साम्राज्यवाद का पूरा आधार सतरे में पढ़ 
जायगा। यही कारण है कि इस दौराम में सरकार मज़दूरों की हालत की याद 
बराने के लिए बहुत सी कमिटिया और कमीशन निधुक्त कर चुकी है। सार 
के सामने सवाल यह था कि मजदूरों के आन्दोलन को किसी ऐसे रास्ते पर 
लगाने का क्‍या तरीक़ा है जिससे साम्राज्यवाद के लिए कोई खतरा न रहे | या 
जैसा कि एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया था, सरकार की समस्या यह थी कि 
“सही ढंग के ट्रेड यूनियन आ्रान्योलन ” को कंसे बढ़ावा दिया जाय । साम्रास्य- 
वादी देश के मुकाबले में शपनिवेश्िक देश में यह काम ज्यादा कठित होता है। 
१६२६ के ट्रेड यूनियन ऐक्ट का यही उद्देश्य था, जिसके द्वारा मजदूर यूतियतों 
की राजनीतिक कारंवाइयो पर विश्येप रूप से रोक सगा दी गयी थी। वही 
सोचकर सरकार इप बात से बड़ी चौकन्नो रहती थी कि मजदूर वर्ग में राज- 
नीतिक जागरण के तो कोई चिन्ह नही दिल्लाई दे रहे हैं! 

फिर भी, इन सारी बाधाओो और घुरू के ज़माने की उलभतों के बावजूद 
लड़ाई के बाद के वर्षों में भारत में धीरे-धीरे मजदूरों के राजनीतिक जागरण के 
प्रारम्भिक चिन्ह दिखाई देने लगे थे और समाजवादी तया कम्युनिस्ट विचार्स 
का प्रसार होने लगा था । प्रभी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी बहुत कमजोर हे 
मगर उसका साहित्य १६२० से ही भारत में लोगो तक पहुंचने लगा था। बस्बई 
में १६२४ से सोशलिस्ट ( “समाजवादी ” ) सलाम की एक पत्रिका तिकले लगीं 
भी, जिसके सम्पादक श्रीपाद प्रमृत अगे ये, जो बाद में चलकर ट्रेड प्रूनियत 
कांग्रेस के सहायक मत्री झौर भव्यक्ष चुने गये । १६२४ में डागे, शौउत उस्मानी: 
उजपकर भ्रदमद झ्रौर दासखुहा--दन चार कम्युनिस्ट नेतामों पर बानपुर 
पड़पत बेस चलाया गया । उस समव दयलेंड से सेबर पार्टी की सरकार रे | 
सारो नेताप्ो को चार-चार वरस की यजा सुत्रा दी गयो। भारत के राजनीजिए 
मजदुर प्रान्दोचत की अख्ति्यरीक्षा दस प्रकार घारम्म हो ययी । 

दमन में जागरण रोका नहीं जा सका । २६२६-०७ तक देख से समाज- 
बाद विचारों को व्यायह रप में प्रचार हो गया था। सडदुर सौर विलिल 
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पाव्यों के रूप में मजदूर वर्ग के राजनीतिक और समाजवादी संगठन का एक 
नया प्रारम्भिक रूप देश में जगह-जगह दिखाई देने लगा था । इन संगठनों में ट्रेड 
यूनियन आन्दोलन के लड़ाकू कार्यकर्ता और काग्रंस के उम्रवादी तत्व एक 
जगह इकट्ठा हो गये थे । पहली मजदूर-किसान पार्टी फ़रवरी १६२६ में बंगाल 
में बनी; फिर बम्बई, उत्तर प्रदेश और पजाव में भी इस तरह की पार्टियां क्रायम 
हो गयी । १६२८ में इन सबको मिलाकर झखिल भारतीय मज़दूर-किसान पार्टी 
कायम की गयी, जिसका पहला अधिवेशन दिसम्बर १६२८ में हुआ । मजदूरों में 
जिमत नयी जाग्रति के पहले चिन्ह १६२७ में प्रकट हुए थे, उसका राजनीतिक रूप 
इस संगठन के रूप में सामने झरायां, हालाकि शुरू-शुरू में वह बहुत सी उलभनों 
का शिकार बना रहा । इस संगठन से यह जाहिर होता था कि देश में कौन सी 
नयी शक्तिया आगे बढ रही हैं । 

१६२७ के बसन्त में ट्रेड यूनियन काग्रेस का दिल्ली में भ्रधिवेशन हुआ 
(जिसमें ब्रिटिश पार्लामेट के कम्युनिस्ट सदस्य श्री शापुरती शकलतवाला भी 
शामिल हुए) । इस अ्रधिवेशन में, और इसी साल आगे चलकर कानपुर अधिवे- 
शन में तो और भी स्प्ट रूप में यह वात प्रकट हो गयी कि ट्रेड यूनियन 
प्रान्दोलन में लडाकू मेताप्रो की छुनौती-भरी आवाज़ें सुताई देने लगी हैं। बहुत 
जल्द यह बात साफ हो गयी कि भारत की अधिकतर ट्रेड युनियने मजदूर वर्ग 
के इन नये नेताओं के साथ हैं, हालांकि ट्रेड यूनियनों की रजिस्टरी कराने में 
लगनेवाली देरी के कारण बाकायदा तोर पर यह बात १६२६ तक नही मानी 
गयी । १६२७ में पहली बार वम्बई में मई दिवस मजदूरों के त्यौहार के रूप में 
मनाया गया । यह इस वात का चिन्ह था कि भारत के मजदूर आन्दोलन के 
इतिहास में एक ऐसे नये युग का आरम्भ हो रहा है, जब वह श्रन्तरराष्ट्रीय 
मजदूर भान्दोलन के एक सचेत अंग के रूप में काम करेगा । 

१६२८ में मज़बूर आन्दोलन ने जैसी प्रगति की झोर जैसी कार्यश्षीलता 
का परिचय दिया, वैसी लडाई के वाद के काल में कभी देखने में न आयी थी । 
इस प्रगति का केन्द्र वम्बई था । पहली वार मजदूर वर्ग के ऐसे नेता सामने न्नाये 
जिनका कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों से पनिष्ठ सम्पर्क था, जो वर्ग सर्प 
"है दिद्वान्तों को मानकर चलते थे, भोर जो आधिक तथा राजनीतिक दोनों 
पत्रों में एक भ्विभाज्य शक्ति की तरह काम करते थे । मजदूरों ने द्ृदय से इस 
नये नेतृत्व का स्वागत किया । फरवरी में साइमन कमीशन के झाने पर जो 
राजनीतिक हड़तालें झोर प्रदर्शन हुए, उनसे कुछ समय के लिए मजदूर वर्ग को 
राष्ट्रीय भान्दोलन में प्रग्दल का स्थान मिल गया। कार कि का््रेस के तैता 
पर द्रेड भूनियत आन्दोलन के सुघारवादी नेता दोनों ही इस प्रध्ताय पर वाउमीं 
अचग्म रहे थे कि साइमन कमीशन के खिलाफ़ होवेवाली हडतालों प्रोर प्रदर्शनी मे 
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मजदूरों को भाग लेना चाहिए; और इस चीज़ में जो झानदार कामयावी मिली, 
उसे देखकर वे एकदम चोंक पडे । हड़ताल में भाग लेने के लिए वम्बई के बहुत 
से म्पुनित्तिपल मजदूरों को नौकरी से जवाब दे दिया ग्या। दोवारा हड़ताल 
करने पर ही उनकी नोकरी उन्हे वापिस मिली । 

, ट्रेंड यूनियनों के संगठन का काम बडी तेजी से बढ चला। सरकारी 
आकडो के गनुसार वम्बई में ट्रेड यूनियनों के मेम्वरों की सख्या, जो १६२३ में 
४८,६६६ थी झ्लौर तीन साल में (यानी १६२६ तक ) केवल ५६,५४४ तक ही 
बढ़ पायी थी, वह १६२७ में ७५,६०२ तक पहुच गयी, मार्च १६२८ में यक्रायक 
६५,३२१ हो गयी झौर मार्च १६२६ तक तो २००,३२४ पर पहुच गयी। सब 
गूनियनों से झागे बम्बई के मिल मजदूरों का गिरती कामग्रार यूनियन (लाल 
बावटा ) था, जिसके मेम्बरों की सख्या १६२८ के शुरू में केवल ३२४ थी, मगर 
सरकार के लेबर ग्रश्चट में प्रकाशित आकडों के झनुसार, दिसम्बर १६२८ में 
५४,००० झौर मार्च १६२६ तक ६५,००० हो गयी थी। इसी बीच अम्बई की 
पुरानी सूती मजदूर यूनियन, जो १६२६ में कायम हुई थी और जो ट्रेड गुनियन 
कांग्रेस के मत्री श्री एन. एम जोझी के सुधारवादी नेतृत्व में काम कर रही थी, 
और जिस पर सरकार तथा मिल मालिक दीनों का बरदहस्त था, जहां की तहा 
पडी रही । ग्रक्तूवर १६२८ में उसके 5,४३६ मेम्बर थे, दिसम्बर १६२८ में 
केबल ६,०४६ रह गये। मजदूरों को कौन सी यूनियन पसन्द थी, यह बात 
बिलकुल साफ हो गयी । गिरती कामंगरार यूनियन की शक्ति इस वात में थी कि 
प्रलग-प्रतग मिली में उसकी मिल-क्रमिटिया थी श्रौर उनका मजदूरों के साथ 
बढुत नजदोक का सम्पर्क रहता था । 

१६२८ में जो हडतालें हुईं उनमें ३ करोड़ १५ लास काम के दिनो का 
नुकसान हुआ । पिछले पाच साल में कुछ मिलाकर भी दतने दित जाम गहीं 
हुए थे। हालाकि इस प्रान्दोलन का केस्द्र बम्बई को कपडा मिलो के मजदूर थे, 
मगर वँसे यह झान्दोतन समूसे देश में फंठा हुआ था । १६२८ में जो २०३ 
भौद्योगिक कगड़े टृए, उनमें से १११ वम्बई में हुए, ६० बंगास में, ८ बिहार 
तथा उड़ीसा मे, ७ मद्रास में भोर २ पंजाब में । इनमें से ११० 'कमड़ मूती सौर 
ऊनी कपड़े की मिलो में हुए से, १६ जुट मिलो में, ११ इजीनियरिय कारसानो 
में, € रेलये वे रेलवे वर्कशापों में प्लोर १ कोमले की सानों में । सबसे झावदार 
बम्बई में कपदा-्मिलों की हडताल रही जिसमें बम्बई के सादे के सारे उपदा 
मयपूरों ने, जिनारी सख््या १५०,००० होती थी, छः मद्ीने तक सथुक्त हीकर 
सरकार के दर सरह के दबाय प्र टिया का मुझाववा किया । रेद्याज घुरू 4५ 
कंशनेलादजसन झौर साडें ७ प्रतिशत तवसा यठौसी के सयाली यो सेहर, सेवन 
बाद में मोर बटुय सी सागे भी उड़ गयी । सुघारयादी नेगायों ने थुर में 2/तत 
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का विरोध किया। श्री एन. एम. जोशी ने कहा कि हम लोगों की हैसियत 
“दर्शको ” की है। लेकिन बाद को ये नेता भी ग्रान्दोलन में खिंच श्राये । जब 
हड़ताल तोड़ने की हरेक कोशिश नाकामयाव हो गयी, तो अन्त में सरकार ने 
फ़ौसेट कमिटी तैनात करने का ऐलान किया । इस कमिटी ने यह कदोती वापिस 
ले ली और मजदूरों की कुछ अन्य मागों को भी पूरा कर दिया ॥ 
इस प्रकार, १६२६ के झारम्भ होते-होते एक नाजुक हालत पैदा हो गयी 
थी । मजदूर झान्दोलन आथिक झोर राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में सबसे आगे-आागे 
चल रहा था । पुराने सुधारवादी नेता रास्ते से हठाये जा रहे पे । १६९७-२८ 
में ब्रिटिश्व ट्रेड यूनियन कांग्रेस का एक प्रतिनिधि-मंडल़ भारत आया । साम्राज्य- 
वाद को उससे बड़ी आाशाएं थी (लन्दन के टाइम्स ने १४ जून, १६९८ को 
लिखा था कि “ ब्रिटिश ट्रेड युनियन काग्रेस ने भारत के मज़दूरों की हालत में 
जो दिलचस्पी लेनी घुरू की है, वह बहुत फायदेमन्द साबित हो सकती है, यदि 
उससे भारत की मज़दूर यूनियतों का सयठन सुधर जाय ओर कम्युनिस्ट उनसे 
निकाल दिये जाय ।” ) | लेकिन सरकार की प्राशा पूरी नही हुई । प्रतिनिधि- 
मंडल भारतीय ट्रेड यूनियन काग्रे स का योरप की सुधारवादी ट्रेड यूनियन इंटर- 
नेशनल से सम्बंध स्थापित कराने में ग्रसफल रहा | सरकार की घबराहट छिपी 
न रही । जनवरी १६२६ में लेजिस्लेटित असेम्बली के सामने भाषण करते हुए 
वायप्तराय लाई इरविन ने कहां कि “कम्पुनिस्ट विचाराधारा के प्रचार से बड़ी 
चिन्ता उत्पन्न हो रही है, ” भोर ऐलान किया कि सरकार इसे रोकने के उपाय 
करेगी । " १६२५-२६ में भारत ” शीप॑क सालाना सरकारी रिपोर्ट मे बताया 
गया है कि “ कम्युनिस्टों के प्रचार भोर प्रसव से, खास तौर पर कुछ बढ़े-बड़े 
शहरी के भोद्योगिक मजदूरों के वीच उनके प्रचार झोर प्रभाव से, भधिकारियो 
को बहुत चिन्ता हुई।” इगलेंड के उदारपंधियों ने भी यही राग प्रलापा। 
अगस्त १६२६ में मंचेस्टर गाजियन ने लिखा : “पिछले दो वर्षों के प्रनुमव ने 
दिखा दिया है कि प्रच्छे-बुरे का कोई खयाल न करनेवाले कम्युनिस्टों के फन्‍दे में 
बड़े-बड़े केस्द्रों के भोद्योगिक मजदूर बहुत जल्दी फंस जाते हैं ।” भारत के राष्ट्र- 
वादी प्रसवारों ने भी सुर में सुर मिलाया। मई १६२६ में बस्बे क्रनिकल ने 
लिखा : “देश में प्राजफऊल समाजवाद का वातावरण है। कुछ महीनो से भारत 
में विभिन्‍न सभा-सम्मेलनों, भौर छास तौर पर किसानो झौर मझदूरों के सम्मेलनों 
द्वारा समाजवादो सिद्धान्तों का प्रचार हो रहा है।” सुधारवादो नेता प्पने 
पैरों तले की जमीन खिसकते महमूस कर रहे थे। उन्होंने माग को कि प्रव 
कम्युनिस्टों के खिलाफ़ कोई सख्त कारंबाई की जानी चाहिए। द्रेंड ग्नियन 
कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के धध्यक्ष श्री शिय राव ने मई १६२८ में हो 
कह दिया था कि “ पभब वक्त प्रा गया है जब भारत के ट्रेंड यूनियन पघानरोसन 
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को प्पने संगठन में से शरारती लोगों को निकाल देना चाहिए। यह चेतावनी 
देना इसलिए झौर भी भावश्यक हो जाता है क्योकि कुछ लोग हड़ताल की गीता 
मझदूरों को पढ़ाते फिरते रहे हैं ।” 


१६२६ में सरकार ने अपनी कारंवाई धुरू की और बढ़ते हुए मजदूर 
झ्रान्दोलन को रोकने में भ्रपनी: पूरी त्ताकत लगा दी। सितम्बर १६२८ में 
सरकार ने एक पब्लिक सेफ्टी (सार्वजनिक सुरक्षा) बिल भसेम्बली में पेश 
किया था उसका उद्देश्य सरकारी तौर पर “भारत में कम्युनिस्टों की कार्रवा- 
इयों को रोकना ” बताया गया था। लेकिन लेजिस्लेटिव भसेम्बली ने उसे पास 
नही किया । तव १६२६ के बसन्‍्त में वायसराय ने एक विशेष भा्डिनेंस के रूप 
में उसे लागू कर दिया । फिर मछदूरों की हालत की जाच करने के लिए 
हिंटले कमीशन नियुक्त किया गया। मजझदूरो भौर मालिकों के भंगड़ों को 
समकझोते के द्वारा सुलझाने की व्यवस्था करने के लिए, दूसरों की हमदर्दी में 
हड़ताल करने पर बन्दिश लगाने के लिए, भौर सार्वजनिक ग्ावश्यकता के घंधों 
में हड़ताल के भधिकार को सीमित करने के लिए एक ट्रेंड डिस्प्यूट्स ऐक्ट 
(भौदोगिक ऋणगडों का कानून) बताया गया। बम्बई में दंगा जाच-समिति 
बैठायों गयी, जिसने सिफारिश की कि “वम्बई में कम्युनिस्टी की कार्रवाइयों 
को रोकने के लिए सरकार को फोई सख्त कदम उठाना चाहिए ।" इस समिति 
ने यह सवाल भी उठाया कि ट्रेड यूनियत ऐक्ट में इस तरह का कोई संशोधन 
बयो ने किया जाय॑ जिससे “रजिस्टरी-ुदा ट्रेंड यूनियनों में कम्युनिस्टों को 
कोई पद ने मिलने पाये । 


५. मेरठ फा मुकदमा 


मार १६९२६ में सरकार ने प्रपना मुख्य भस्त चलाया | सारे भारत में मजदूर 
भान्दोलन के छास-प्ास्त सक्रिय नेता पकड़ लिये यये झौर उन्हें मुकदमे के लिए 
प्रोद्योगिक केन्द्रों से दूर मेरठ नामक एक छोटे से शहर में लाया गया। मह 
इतिहास के सबसे लम्बे प्रौर सबसे विद्यद सरकारी मुऊदमों में ग्रिना जाता है । 

धुरू में इतीस नेता पकड़े गये थे । बाद में एक भादमी घौर उड़ गया। 
इन सबके नामों कौ यहा उल्लेस करना जरूरी है, क्योंकि भागे चलकर पाई इस 
लोगों की भूमिका भोर कार्रवाइया कसी भो क्यों न रही हों, इतिदास को द्ट्टि 
से वे मारत के मजदूर पानदोलन के जन्मदाता हैँ भोर उसमें से बहुत भे घाज 
भो मारतीय मजदूर वर्ग रे सबसे घने नेतामों में गिने जाते हैं । इसे तीगा # 
नाम इस प्रकार थे 


मजदूर यर्य का उभार श्र्र५ 


एस. ए. डागे जी. एम. भ्रधिकारी 
किश्नोरीलाल घोष एम. ए. मजोद 

डी. झार. ठेंगरी आर. एस निम्बकर 
एस. वी. पाट़े विश्वनाथ मुकर्जी 
के. एन. जोगलेकर केदारनाथ सहगल 
एस. एच. काववाला राधारमन मेतर 
शौकत उस्मानी घरनी गोस्वामी 
मुजफ्फर भहमद गोरीशकर 

फिलिप स्प्रैट शिवनाथ बनर्जी 

बी. एफ. ब्र डले इम्सुल हुदा 

एस. एस. मिरजकर गोपेन्द्र चक्रवर्ती 
पी. सी. जोशी सोहनसिह जोश 

एं. ए आलवे एम. जी. देसाई 

जी. आर. कासले अयोध्या प्रसाद 
गरीपाल बसक लक्ष्मसराव कदम 
धर्मवीर सिंह 


बत्तीसवें प्रभियुक्त, जो बाद में गिरफ्तार किये गये, लेस्टर हचिसन नामक 
एक प्रग्नेज्ञ ये, जिन्होंने गिरफ्तारियी के बाद न्यू स्पार्क पत्र के सम्पादन का भार 
सभाला था । इनको भी मुकदमे में शामिल कर लिया गया । 

प्रभियुक्तों में तीन भग्रेज़ थे । इ गलेड के मजदूर प्रान्दोलन के ये तोन 
प्रतिनिधि जब भारतीय मझदूरों के साथ प्रदालत के कटपरे में खड़े हुए प्रोर 
बाद को उनके साथ कद काटने गये, तो दुनिया ने मझछदूर वर्ग की भन्तरराष्ट्रीय 
एकता का एक ऐसा; ऐतिहासिक प्रदर्भव देखा, जिसने पुरानी दीयारों को तोड 
दिया भोर जो ब्रिटेन तथा भारत की जनता के भविष्य के भाईचारे के लिए एक 
बहुत ही महत्वपूर्णं मार्ग-चिह्न बन गया । 

भारत के मज़दूर झ्रान्दोतन के बन्दी नेताप्रो ने झेस भोर प्रदालत में 
प्रपने व्यवहार से यह वात प्रमाणित कर दी कि भारत का मझदूुर प्रान्दोलन 
हालाकि प्रभी सगठन की प्रारम्भिक प्रयस्था में ही है, मगर फिर भी उसने इस 
इस बात की पूर्ण चेतना प्रात कर सी है कि उसे कसी ग्रोरव्पूर्स भूमि प्रदा 
करनी है| प्रभिपरुत्तो ने प्रदालत में जो भाषण दिये, वे भारतीय मजदूर पानदो- 
सन की सबसे प्धिक मूल्यवान दस्ठावेजों में मिने जाते है। उनमें एक नये भारत 
के दर्धन होते हैं । 

इस मुझुदमे में भारत के मजदूर पान्शेसन की जो प्रूमिरा गही, बह 
भ्रम्तरराष्ट्रीय मददूर प्रान्शेत्नन री सर्वोत्तम परम्पराप्तों के प्रनुद्र थी ॥ उससे 
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उन लोगों को सदा प्रेरणा मिलती रहेगी जिनके कंधों पर अब भारत में सर्वहारा 
श्रोर समाजवाद के भंडे को लेकर झ्ागे बढ़ने को ज़िम्मेदारी झआ पडी है । 
सरकार ने साढ़े तीन साल तक मुकदमे को खीचा। ये चार साल भारत 
के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण और नाजुक साल थे | इस प्रसे में मजदूर 
वर्ग के सर्वोत्तम नेता जेलीं में बन्द रहे । सरकार भी यह बात मानती थी कि 
अभियुक्तों पर लगाये गये आरोपो को सावित करने के लिए वह उनके किसी 
काम का हवाला नही दे सकती थी | हाईकोर्ट के जज ने फ़ैसले में कहा था : 


“यह बात स्वीकार की गयी है कि तथाकथित पड़यंत्र की उद्देश्य- 
पिद्धि करे लिए कोई ग्रैर-कानुनी कास करने का झारोप प्रभिधुक्तों पर नही 
लगाया गया है।” 
सरकारो वकील ने कहा था : 

“अभियुक्तों पर यह इलज़ाम नही लगाया गया है कि वे कम्युनिस्ट 
विचार रसते हैं । बल्कि, उन पर तो यह इलज़ाम लगाया गया है कि 
उन्होंने भारत में बादझाह के सर्वोच्च भ्रधिकार को ख़तम करने के लिए 
पड़यत्र रचा है। मुकदमे के लिए यह साबित करना ज़रूरी नही है कि 
प्रभियुक्तों ने सचमुच कोई चोद की है। उसके लिए तो महज पड़यंत्र 
सावित कर देना ही काफी है।” 

“४ पडयत्र ” कही कुछ न था। प्रभियुक्त भ्रपने समाजवादी पिद्धान्तों की 
सुल्ले्माम धोषणा गौर प्रचार करते थे । मजदूरों के संगठव का काम भी बिलकुल 
खुला हुप्रा काम था । “मुजरिमाना बल प्रयोग ” की कही कोई बात न॑ थी । वे 
जो कुछ करते पे, वह था मजदूर भानदोलन का संगठन झौर उसका नेतृत्व 

पससी प्रारोप प्रभियोग-पत्र से ही साफ़ ही गया । उसमें कहा गया था 
कि प्रभियुक्त “ पूजी भौर श्रम का विरोध बढ़ाते हैं, * मजदूर-क्रिसात परार्टिया, 
यूब लीग, भौर यूनियनें, भ्रादि बनाते हैं, ” प्रोर “ हड़तालों को बढ़ाया देते 
सबूत में जो गयादियां पेश की गयी, उनका भी पूरा जोद इन्ही कामों पद, भौर 
साम तोर पर ट्रेड युनियन के कामों पर था। एक प्रभियुक्त बंगाल के दुद मेज" 
दूरो की यूनियन का मंत्री या । उसझा जि करते हुए सरकारी बड़ील ने कहा 
कि यद “पड़यत में उस वक्त से झामिल दुठ्मा जब कि उसने कलऊते के भगियमों 
की हड़ताल में भाग लिया । ” दस म्ुझदम के पीछे सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य 
बया था, यह जज के झदों से प्रा हो सवा : 

# झायद इससे स्याद गम्भीर बात बढ़ है कि 
मजदूर इन लोगो के प्सर में प्रा गये दूँ । इखरय श्रमारा 
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भारत के बढ़ते हुए मजदूर आन्दोलन को रोकने के लिए इस मुकदमे का 
चही महत्व था जो ब्रिटिश मज़दूर भ्रान्दोलन के इतिहास में सौ वर्ष पुराने 
डोरचेस्टर के मजदूरों के मुक़दमे का था। झौर यह मुकदमा लेरूर पार्टी की 
सरकार के रहते हुए चलाया गया था झर लेवर सरकार ने उसकी “पूरी 
जिम्मेदारी / प्रपनें ऊपर ली थी । ( १६२६ में ब्राइटन में लेबर पार्टी का सम्मे- 
लन हुमा था; उसमें डॉ. ड्रमंड शोल्स ने कहा था: “हम पूरी जिम्मेदारी अपने 
पर लेते हैं; भारत मत्री पूरी झक्ति से भारत सरकार का समर्यत कर रहे हैं ।” ) 
२५ जून, १६२६ को डेली हैरल्ड ने कहा था: “क़ानून की मश्नीन को तो 
चलना ही चाहिए ।” भारत की ट्रेड यूनियन काग्रेस ने मेरठ के मुकदमे के 
सिलसिले में ब्रिटेन की ट्रेड यूनियन काग्रेस से श्रपोल की थी | उसके जवाब में 
सर वाल्टर सिद्रोन ने १ भ्रक्तूबर, १६२६ को लिखा था: " मुकदमे की कार्रवाई 
जितनी जल्द हो सके, पूरी हो जानी चाहिए | प्रभियुक्तों पर जो छुम लगाया 
गया है, वह एक राजनीतिक जुर्म है। जनरल काउसिल की राय में इस जुर्म से 
भारतोौय ट्रेड यूनियन प्लान्दोलन का कोई प्रत्यक्ष सम्बंध नहीं है । ” बाद को जब 
मुकदमा खतम हो गया भौर लेबर पार्टी की सरकार नही रही, तव १६३३ 
में ट्रेड यूनियन काग्रेस भोर लेबर पार्टी की संयुक्त राष्ट्रीय समिति ने एक 
पुस्तिका प्रकाशित की झोर उसमें कहा कि “ छुरू से भातीर तक मुकदमे की 
पूरी कारंवाई इस तरह चलायी गयी जिसका एक क्षण के लिए भी समर्थन 
नहीं किया जा सकता भौर जो कानून का गला घोटने के समान थी ।”” 


जनवरी १६३३ में वर्वर सज्ाएं सुना दी गयी: मुझपफर भहमद को 
झाजस्म कालापानी; डागे, घाटे, जोगलेकर, निम्बकर भोर स्प्रैंट को बारह साल 
कए कालापानी; प्र ढले, मिरजकर झोर उस्मानी को दस साल का कालापानो; 
भ्रौर इसी तरह की भोर सज्ाएं दी गयी थीं। सबसे फम सजा हे साल की थी । 
पर जब सारी दुनिया में इन सजामों के स़िलाफ आन्दोलन हुपा, तो प्रपोत्त से 
सझ्ाएं काफी घटा दी गयी। 


६, मेरठ के बाद मज्भदुर प्रान्दोलन का पुनर्गठन 


मेरठ की गिरफ्तारियों के बाद कुछ साल तक भारत के मझदूर परानदोलन को 
बड़ी कठिताइयों का सामना करना पडा । हालाकि, जँँसा कि हर उसी पदना 
का नतीजा होता है, मेरठ के मुकदमे ने नी प्रान्दोलन मी भावों शक्ति प्रोर 
विजय के दोज बोये । मगर उस समय तो इस सिरफ्तारियों से प्रानदोलन यो 
संस्त पक्का हो लगा । 


रस्म भारत : बर्तेमान स्‍प्ौर भावी 


उस वक्त भारत का मजदूर वर्ग भपने विकास की प्रारम्भिक क्‍वस्था में 
था । यह इस हालत में नही था कि जो नेता गिरफ्तार कर लिये गये थे, उनके 
झभाव को श्रात्नानी से पुरा कर लेता। ये प्रघ॑-संकट के वर्ष थे। इस काल में 
जो हुड़ताले हुईं, उनमें वार-वार मजदूरों की करारी हार हुई। फ़िर राष्ट्रीय 
आन्दोलन का नाऊुक जमाना आया । उसमें मजदूर वर्ग की राजनीतिक भूमिका 
कमडोर पड गयी --- साआज्यवाद आखिर यही तो चाहता था । 
ट्रेंड यूनियन प्रान्दोलत को भी प्रमेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा । 
पिछले दो वर्षों में संगठन के व्यावहारिक काम भोर भपनी बढ़ी हुई शक्ति के 
बल पर गरम दल ने ट्रेंड यूनियन कांग्रेस के भ्न्दर जो संघर्ष श्रारम्भ किया 
या, वह प्रासिर १६२६ के भन्त में लागपुर अ्रधिवेशत में सफल हुभा प्रोर दूं डे 
यूनियन कांग्रेस में उसका अहुमत हो गया । पुराने सुधारवादी नैता प्रल्पमत 
में रह गये । उन्होंने बहुमत के जनवादी फैसले को मानने से इनकार कर दिया 
और दूं इ यूनियन कांग्रेस में कूठ डाल दी । सुधारवादी नेता भपने पीछे घलने 
वाले यूनियनों को लेकर द्वेड यूनियन कांग्रेस से प्रतग दो गये भोर उन्होंने प्रपना 
एक प्रसस ट्रेंड यूनियन फ़ेडरेशन बना लिया। सर्वश्री एन. एम, जोशी, शिव 
राय, गिरि, दीवान घमनलाल, भादि के नाम से एक बयान प्रकाशित हुप्रा। उसमें 
कह्ठा गया या : “ प्रखिल भारतीय ट्रेंड यूनियन कांग्रेस की कार्यकारिणी की 
कार्यवाही से यह बात बिलकुल साफ हो जाती है कि उसके भ्रधिकतर सदस्य 
काग्रेंस को ऐसी नीति पर चलाना चाहते हैं जिससे हमारा क्रतई मतभेद है । 
हमें इस बात में सन्देह नही है कि कांग्रेस का बहुमत उनके साथ है! ऐसी 
परिष्तयिति में हम कद देना चाहते हैं कि कार्मकारिणी के प्रस्तावों सें हमारा 
कोई सम्बंध नहीं है भौर हम यह भी महसूस करते हैं कि कांग्रेस की कार्यवाही 
में प्र भागे द्विस्मा लेते से कोई फायदा न होगा । 
परन्तु प्रय जिन गरमइली नेतापों के हायों में ट्रेड यूनियन काग्रंस की 
बागड़ोर भा गयी सी, उनमें एकता या सहयोग नहीं घा। उनमें तरह-तरह के 
लोग थे, प्रौर कुछ समय याद मजदूर वर्ग की स्वत राजनीतिक भूमिदा के 
प्रश्न पर ट्रेड यूनियन कांग्रेस में फिर फुट पड गयीं। कम्युनिस्ट दल की 
मत था कि मझदूर यर्म की राजनोतिक भ्रूनिका स्वठ होनो चाहिएं। उसने 
प्रवना प्रतये साल ट्ूड म्रूनियन याग्रस बना ला। 
इस दोहरी फूट में ट्रेड यूनियन भाररोसत बटुद कमडोर हो गया । लेकिन 
मजदूर पसग-प्रलय हड़तालें झरते रहे। थे से केवल प्राषिक मांगों के लिए, 
बल्कि द्वेड पूनियन कार्यकर्तापों को निरसने के खिलाफ़ भो सहते रहू। एस 
प्रकार उन्होंते संगठन के जववादों प्रधिरार के लिए तब्य किया। [च३६ ४) 
१४३ हृतगाईे हुई थी । १६३० में १४८ हइतालें हुईं घोर शृद्शे१ में १६६४ 
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हर साल १ साख से ज्यादा मज़दूरों ने हड़तालों मे भाग लिया। इन संघर्षों का 
नेहत्व लाल ट्रेड यूनियन काग्रेंस के कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओों ने किया । १६३३ 
तक सरकार को खिसियाकर यह मानना पड़ा कि मेरठ के बन्दी नेता हालांकि 
पझब भी जेल में हैं, फिर भी कम्युनिस्ट “ खतरा बना हुआ है और पहले से बढ़ 
गया है।” (भारत, १६३२-३३ ) 

इन भलग-प्रलग हड़तालों से १६३४ की बड़ी लहर के लिए आपार तैयार 
हो गया । यह बड़ी लड़ाई मिले मालिकों की “रंशनेलाइज्रेशन ” योजना के 
छिलाफ़ लड़ी गयी, जो वास्तव में काम की तीव्रता को बढ़ाने भौर मजदूरों का 
झौर कसकर द्योपण करने की योजना थी । हड़तालों की इस लहर की तेजी व 
फैलाव का पता इससे लगता है कि १६३३ में जहां १४६ हड़तालें हुई थी, भोर 
उनमें सिर्फ १६४,६३८ मज़दूरों ने भाय सिया था भौर कुल २,१६८,६६ १ फाम 
के दिन जाम हुए थे, वहां १६३४ में १५६ हड़तालें हुईं श्रोर उनमें २२०,८०८ 
मझदूरों ने भाग लिया भोर ४,७७५,५५६ काम के दिन जाम हुए। यानी, 
१६३४ में १६३३ के मुकाबले दुगने काम के दित ज्ञाम हुए । भयानक दमन के 
बावजूद कपड़ा मझदूरों की भाम हड़ताल बम्बई में भ्रप्रैस से जून तक चली भौर 
शोलापुर में फ़रवरी से मई तक । यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण पा कि मझदूर 
बर्य ने प्रपनी बिखरी हुई शक्ति को फिर से बटोर लिया था, प्रपती एकता 
कायम कर ली थी, स्‍्लौर लड़ाकू नेताभो की एक नयी पीढ़ी को जन्म दिया था । 

सरकार ने फिर वार किया । एक संकट-कालोन भ्रधिकार-प्राडिनेस जारी 
कर दिया गया भोर कम्पुनिस्ट नेता तथा ट्रेड यूनियन नेताप्नों को बिना मुकदमा 
प्रकड़कर नज़रबन्द कर दिया गया । रम्युनिस्ट पार्टो ग्रेर-कादूनी करार दे दी 
गयी। एक दर्जन से उ्यादा रजिस्टरी-शुदा ट्रेंड यूनियतों को भी ग्रर-कादुनी 
करार दे दिया गया | यग्र वर्कर्स लोग (नोजवान मझदूर सभा ) पर रोक समा 
दो गयी। मजदूर वर्ग के लड़ाकू तया क्रान्तिकारी सगठन को कुचलने के लिए 
बन्दूकों का इस्तेमाल किया गया । 

इस जबर्दस्त संधर्प का नतीजा यह हुप्रा कि मजदूर संगठनों में फिर से 
एकता क्रायम करने का विचार पंदा हुआ । १६३४ में दोनों ही द्वेंड ध्वूनिय्े 
फिर से एक हो गयी, प्रोर भखिल नारतीय ट्रेंड यूनियन कांग्रेस के स्वायता« 
प्यक्ष एस. एच. कादवाला ने मई १६३६ में बम्बई में हुए पद्रहयें मधिदेशन के 
सामने प्पने भापणा में कहा : 

“में बिता रिसो प्रतिधयोक्ति के डर के पपने व्यक्तिगत प्नुमद से 
कह सरुता हूँ कि उम्पुनिस्टों के साप काम करके मुर्के बड़ों प्रसप्रदा हुई 
है भोर उनमें मुझे मददूरों के रोडमर्स के द्वितों ठपा एकूठा के लिए 
सबसे इटकर सड़नेवाले रु८छ सोय मिले है ।/ 


२२० भारत : वर्तरान शोर भावी 


इस अ्रधिवेशन के मच से राष्ट्रीय ट्रेंड यूनियन फेडरेशन के सुधारवादी 
नेताग्रों से प्रपील्ष की गयो कि उन्हे मझदूरों के केन्द्रीय नेतृत्व में एकता स्थापित 
करने के लिए रख़ामन्द हो जाना चाहिए, क्योकि मालिकों श्रौर सरकार ने 
मजदूरों पर जो हमला शुरू किया है, उसे “मजदूर वर्ग का एक देशव्यापी 
जवाबी हमला ही रोक सकता है ।” ट्रेड यूनियन फैडरेश्नन नेताझ्ो को विश्वास 
दिलाया गया कि एकता के लिए उनकी तमाम झा्तें मान ली जायगी, बदारते कि 
वे दो बुनियादी सिद्धान्त स्वीकार कर लें। एक यह सिद्धान्त कि ट्रेंड यूनियन 
ग्रान्दोलन का आधार वर्ग संघर्ष है, श्रीर दूसरा यह कि ट्रेंड मुनियनों के झन्दर 
जनवाद होना चाहिए । फ़ेडरेशन के नेताओं ने तुरन्त संगठनात्मक एकता हो जाने 
का विरोध किया । इसलिए १६३६ में एक संयुक्त बोर्ड बनाया गया भौर १६३५ 
में ही नागपुर प्रधिवेशन के समय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन फ़ेडरेशन, प्रखिल भारतीय 
ट्रेंड यूनियन काग्रेस में शामिल हुआ्ना । काग्रेस की प्रबंध समिति में दोनो हिस्सों 
को बराबर-वरावर प्रतिनिधित्व दिया गया । एक वार फिर ट्रेड यूनियन काग्रेंस 
भारत के पूरे ट्रेंड यूनियन श्रान्दोतलन की एकजुट करनेबाला संगठन बन गया । 
केवल प्रहमदाबाद का लेबर एसोसियेशन (भज्भूर महाजन ) उसके बाहर रहा, 
जो भाधीवादी प्रेरणा से चल रहा घा । 

राजनीतिक क्षेत्र में भी नयी घटनाएं हुईं। मेरठ के वाद मज़दूर-किसान 
पराटियां तसवीर से मायव हो गयी । इन पार्थ्यों का दोन्वर्गी रूप था; के विकास 
की एक परिवर्तत-कालीन प्रवस्या में तो कुछ-ऊुछ काम दे सकती थीं, मगर ये 
मजदूर वर्ग के राजनीतिक संगठन का कोई पक्का प्लाघार नहीं बन सकती थीं । 
हालाकि कम्युनिस्ट पार्टो १६३४ में गेर-कानूनी करार दे दी गयी थी, मगर फिर 
भी इस तरह को कार्रवादयों से समाजवादी भोर कम्सुनित्ट प्रभाव का बढ़ता 
धर मायसंवादी वियारों का प्रचार नहीं झका घा। १६३०-३४ का सविनय 
अवमा प्रादोलन बन्द हो जाने के बाद इन विचारों को नया बल मिला, क्योकि 

बुत से युवा राष्ट्रवादी उस संघर्ष से सवक़ सोसने लगे । 

१६३४ में वामपयी राष्ट्रवादी युवकों के एक दस ने कांग्रेस समाजवादी 
पार्टी बनायी । यह दल इस काल में प्राशिक रूप से मा्सवादी विचारों डे 
प्रभाव में प्रा गया था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की विशेषता यह थी हि 
उसके सदस्य केवल वे ही लोग दो सऊते थे, जो कांग्रेस के मेम्दर थे! इसे 
प्रकार यह पार्टी झाप्रेस का एक प्रंग थो भौर साधारण सोगयों को बढ़ी मंस्या 
में उसका मेम्बर बनने के लिए प्रोल्सादित नहीं किया जाया या। वार्ी के 
सस्वायकों में झुद प्रगतिशील सोग भी थें। मगर उनके इराई चादे जो हुथ २4 
हों, पार्टी का कार्य कम घोर विधान ऐसा था जिसमें मजपरर प्रात्शेलन साडिना 
सोर पर कांग्रेस के तससासीन नेतामों के नियत्रय्य घौर मतुशासत के घ्राषीत 
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हो जाता था भौर उसकी स्वतंत्रता खतम हो जाती थी; और व्यवहार में इसका 
मतलब यह था कि मजदूर भानदोलन पूर्जापति वर्ग के ब्राधीन हो जाता था । 
काग्रेस समाजवादी पार्टी की यढ़ भ्रसंगति उसके जन्म से ही उसमें पैदा हो गयी 
थी ओर उसका सम्पूर्ण इतिहास इसका प्रमाण है। मजदूरों के सधर्प के हर 
नाहुक भ्रवसर पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी की भूमिका से यह झसग्रति प्रकट 
हुई । यह विरोध इस बात में भी प्रकट हुआ कि पार्टी के वामपक्ष प्लोर दक्षिण 
पक्ष के वीच वराबर सघपप चलता रहा | वामपक्ष कम्युनिस्ट पार्टी प्लौर मजदूर 
बय॑ के तत्वों से सहयोग करना चाहता था; श्लौर प्रतिक्रियाबादी दक्षिसपक्ष, 
जिसका काग्रेस समाजवादी पार्टी में ्ोर था, कम्युनिस्ट पार्टी का तथा मजदूर 
वर्ग की हर प्रकार की स्वतंत्र कार्रवाई का विरोधी था । 


७, दूसरे भद्दायुद फे पहले का उभार 


चुनाव में कांग्र स की जीत तथा प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्रि-मडलों के कायम होने 
के साथ-साथ ट्रेड यूनियनों के काम में एक नया उभार पाया, जिसके परिणाम- 
स्वरूप १६३७-३८ में हड़तालों की एक बड़ी लहर देश में उठी । युद्धनसामग्री 
तैयार करने के लिए पूजीवादी देझ्यों में जो होड़ लगी थी, उसको वजह से 
पूजीवाद में प्रस्थायी रूप से फ़िर थोड़ी जान पड़ गयी थी भोर इसके परिणाम- 
स्वरूप सारी दुनिया में हड़तालों की एक बड़ी लहर भागी थी। भारत की ये 
हड़तालें उस संसारव्यापी लहर की ही एक प्ंग थी । 

ट्रेड यूनियन भान्दोलन बड़ी सेड़ी से फेला । धनेक नयी प्लूनियर्ने बनी । 
यहां तक कि मौसमी कारसानों स्‍ोर प्रसगठित उद्योगों के मजदूर भो भानन्‍दोलन 
में स्विच भ्राये । १६२८ में रजिस्टरी-शुदा यूनियनों की सक््या केवल २६ थी; 
१६२६ में वह ७५ हो गयी, भोर १६३४ में १६१ । लेकिन १६३८ तक बहू 
संख्या २६६ पर पहुंच गयी, भोर यूनियनों के सदस्यों की सस्या २६१,००० हो 
ग्यी। वास्तव में, ये ट्रेंड धूनियय संगठन मझदूरों की इससे बहुत बड़ी सस्या 
को मैदाव में उतार सकते ये । 

१६३७ में हृड़तालों को संख्या ३७६ पर पहुंच गयी । १६२१ के बाद 
से स्‍्रभी तक किसी वर्ष इतनो हृड़तालें नहों हुई पी, मोर १६२६१ में भी इसमे 
क्रैयल १७ हड़वालें उपादा हुई थी। इन हृड़तालों में ६४७,८० ६ मडदूर्रों मे 
हिस्सा लिया । इससे प्रधिक सस्या में मददूरों ने हड़तालों में कभी हिस्सा नहीं 
जिया पा। भोर उस वक्त ट्रेंड युनियतों छे जितने सदस्य पे, उससे तो बह 
रस्या विम्नी यो । इन हड़ठालों में ठुस़ मिलाकर ८,६८२/,००० गान के दिन 
जाम हुए। १६२६ के बाद से कनो इतने दिन हड़तासों में नहीं झाम हुए थे । 
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मिलो-छुली यूनियन को सदस्य-संख्या २०,००० से भी भागे निकल गयी । बी. 
वी. एड सी. झ्राई., एम. एंड एस. एम. और साउथ इंडियन रेलवे पर भी मही 
बात देखने में झ्रायो। लडाकू ट्रेड यूनियन भ्ान्दोलन के बढ़ते हुए खतरे का 
मुकाबला करने के लिए रेलवे श्रधिकारियों ने क्या-दया दांवपेच चले, इसकी एक 
मिसाल यह है कि उन्होने वी. वी. एंड सी. भाई. रेलवे की सुधारवादी यूनियन 
से कहा कि “जब तक श्री जमनादास मेहता का उस यूनियन से सम्बंध रहेगा 
झौर जब तक कम्युनिस्टो को उससे बाहर रखा जायगा, ” तब तक उसे रेलवे से 
मान्यता मिली रहेगी । लेकिन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन काग्रेस प्रोर नेशनल 
फेडरेशन भ्राफ ट्रेंड यूनियन चूकि मिलकर एक हो गये, भौर चूकि रेलवे मजदूरों 
में एक ही लाइन पर काम करनेवाली प्रलग-प्रलय यूनियनों को मिलाकर एक 
फरने की जबर्दस्त इच्छा काम कर रही थी, इसलिए फूट डालने की इस तरह 
फी चालें चल नही पायी । 

३० अवतूबर, १६३४ को ट्रेड यूनियन कांग्रेस की वर्षगांठ भी । उत्त रोज 
उसकी सदस्य सख्या ३२५,००० थी । मददूर वर्ग साम्राज्यवादी कुकर्मों के 
विरोध में झौर राष्ट्रीय मायो के समर्धन में जबर्दस्त राजनीतिक प्रदर्शन भौर 
हड़ताले करने लगा था । साम्राज्यवादी दमन का वह दिन-रात डटकर मुकाबला 
कर रहा था | इसलिए सभी लोग यह समभने लगे थे कि वह साम्राज्य-विरोंपी 
धक्तियों का एफ मजबूत भौर सगठित भग है । 

इन सब घटनाप्नों के साथ-साथ भोर उनके कारण, राष्ट्रीय प्रान्दोतन के 
प्रन्दर मजदूर प्रानदोलन की राजनीतिक भूमिका भौर प्रभाव महसूस होने लगा 
घा। कम्युनिस्ट पार्टी पर लगी हुई रोक को हटवाने के लिए उप्रवादी कांग्रेस 
जनों फे नेतृत्व में एक व्यापक भान्दोलन चला जिसका भजेक ट्रेंड यूनियनों से 
समर्थन किया कांग्रेसी सत्रि-मइलों के दन जाने पर देश को पहले से मंधिक 
नागरिक स्वतप्रता भिल्री थी । उससे यह सम्भव हुप्ला कि कम्युनिस्ट पार्टी पर 
क्रामूनी रोक लगी रहने के बावद्धद वह नेशनल फट नामरू प्रपता प्रंप्र डी 
भोर फ्रान्ति नामक मराठी साप्ताहिक पत्र बस्बई से निकालने लगी। वम्बई के 
भधिकतर मजदूरों की भाषा मराठी है। इन पर्रों मे साप्राज्यवाद के पिलाक 
तया फासिस्म के बढ़ते हुए खतरे के खिलाफ़ संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा बनाते के 
विचार का प्रचार करने में बहुत मदद मिलों। ये प्राबार मजदूरों, दिस 
तथा रियासती प्रजा के सघर्पो का सनता के हर हिस्से में प्रभार करते थे धोर 
उनके लिए जनता का समर्यनःद्रात्त करते की गोशिश करते पे । इस्युनिस्ट 
विभिन्‍न मारे स फमिदियों के सद्ृतापूर्ो पशे पर घुद लिये गये। कांग्रेस री 
सबसे ऊ्ो घुनी हुई समिति, घसिस मारतोय कारें स कमियी में २७ हम्पनिस्द 
मे । कार्य मे के दक्षियालयी तेतापो की समसोतारादी सीति ये सबने के िए 





मन्नदूर वर्म का उभार र्२५ 


कम्युनिस्टो तथा कांग्रेस समाजवादियों के बीच वामपक्षी एकता स्थापित करने 
की बार-बार कोशिश की गयी; मगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के प्रति- 
क्रियावादी हिस्से ने इन कीशिज्नों का जबर्दस्त विरोध किया, जिससे इस काम में 
केवल सीमित सफलता ही मिल पायी । 


८, दूसरे महायुद्ध के काल में मजदूर चर्ग 


सितम्बर, १६३६ में दूसरा महायुद्ध छिड जाने पर भारत के राष्ट्रीय स्वतप्रता 
भ्रात्दोलेंन तथा भारतोय मज़दूर वर्ग के इतिहास मे एक निर्णायक प्रध्याय का 
श्रीगशेश हुआ । 

जब कि राष्ट्रीय श्रान्दोलन के नेता-गरा अभी टालमटोल करने में ही लगे 
हुए थे, सबसे पहले मजदूर वर्ग ने साम्राज्यवादी युद्ध के खिलाफ लड़ाई का 
बिग्वुत्त तजाया । २ अक्तूबर, १६३६ को साम्राज्यवादी युद्ध के विरोध में वस्बई 
के ६०,००० मजदूरों ने हड़ताल की । यह दुनिया को पहली युद्ध-विरोधी मजदूर 
हड़ताल थी । मजदूर वर्ग, जो अ्रभी तक भारत की साम्राज्य-विरोधी दक्तियो 
का एक मजबूत भ्ोर संगठित अंग था, श्रब॒ इन शक्तियों के अ्रग्रदल के रूप में 
सामने भा रहा था। 

लड़ाई के कारण रहन-सहन का खर्चा बहुत बढ गया, लेकिस मस़ूरी में 
उतनी बढ़ती नहीं हुई। भारत सरकार के सलाहकार डॉ. टी. ई. ग्रेगरी ने 
भी यह बात सानी जब उन्होने कहा कि यदि सितम्बर १६३६ के दामों को 
१०० मान लिया जाय, तो दिसम्बर तक ०“प्रायमिक चीजों के दामों फा सूचक 
भ्रंक १३७ तक पहुंच गया या। ” 

युद्ध के इस भयानक प्राधिक बोके के ख़िलाफ़ मझंदूर यर्ग ने ५ माय, 
१६४० को तब संघर्ष का श्रीमणेश् किया, जब कि वम्बई के १७५,००० कपड़ा 
मजदूरों ने मंहगाई भत्ता पाने के लिए हडताल शुरू की | हड़ताल मुकम्मित थी 
झौर नेठाप्नों की प्राम गिरफ्तारी तथा पुसिस के भयानक दमन के बावजूद, जो 
मझदूरो के परों में घुस-पुमरूर उनको पीटतों घुमती थी, हड़ताल ४० दिनो 
तक घलो। ट्रेंड यूनियन काग्रे स ने हड़ताली कृपडा मझूरों के समर्थन में १० 
मार्च को भाम हड़ताल करने की प्रपील की । इस हड़ताल में सभो उद्योगों के 
साढ़े तीन लास मडदूरो ने भाग लेकर घपने भाईदारे का प्रदर्शन किया । 

बम्बई की इस हडताल ने सारे देश में हदतालों झा ताता घुरू कर दिया । 
कानपुर में २०,००० कपड़ा मजदूरों ने हडताल की; कसकत्ते में २०,००० 
स्युनिसिपल मझदूरो ने, बगात प्लौर बिहार में ज्वेट मडद्ु॒रों ने, घासाम में 
डिगदोई की तेल को सानों में काम करनेवाले मझदूरों ने, पनवाड प्रोर रिया 
भर 
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में कोयला सानो में काम करनेवाले मज़दूरों ने, जमशेदपुर में लोहे झौर इस्पात 
के कारखाने के मजदूरों ने हहताल की । और भी बहुत से उद्योगों में मजदूरों 
ने महंगाई भत्ता पाने के लिए हड़तालें की । यह बात साफ़ थी कि पूरा मजदूर- 
आ्रान्दोलन इस माग के लिए लड रहा था । 
सरकार ने एक बार फिर हमला किया। नेशनत्न फ्रंट तथा क्रान्ति पर 
रोक लगा दी गयी । भारत रक्षा आड्डिनेस के दमनकारी क़ाठून जारी कर दिये 
गये । देश भर में कम्युनिस्ट तथा प्रन्य वामपथी कार्यकर्ताओं को चुन-बुवकर 
पकड़ लिया गया । और जनवरी १६४१ में सरकार के ग्रह-सदस्य रेजिनेल्ड 
मैक्सवेल ने ऐलान किया कि इस समय ७०० झादमी जेलो में बिता मुकदमा 
नजरबन्द हैं और “उनमें मे लगभग ४८० व्यक्ति बिना किसी श्रपवाद के या 
तो जाने-माने कम्युनिस्ट हैं या हिंसक जन-क्रान्ति के कम्युनिस्ट कार्यक्रम के 
सक्रिय समर्थक हैं ।” इनके ग्लावा ६,४६६ व्यक्तियों को विभिन्‍न दफामों में 
सजा हो चुकी थी प्रोर १,६६४ के झाने-जाने पर बन्दिश लगा दी गयी थी; 
या उन्हें कुछ खास इलाकों से निर्वा्सित कर दिया गया था, या कुछ सास 
स्थानों में नज़रबन्द कर दिया गया था 
एक तरफ सरकार कम्युनिस्ट पार्टी पर हमला कर रही थी । दूसरी तरफ, 
काग्रें स समाजवादी पार्दी के नेताओं ने भी कम्पुनिस्टो के छिलाफ जिहाद छेड़ 
रसा था और भ्रपनी पार्टी के तमाम ऐसे सदस्यों को निकाल बाहर किया था 
जिन पर कम्युनिस्ट होने का या कम्युनिज्म से सहानुभूति रसने का शक था। 
निकालने के लिए दलील यह दी य्गो कि ये लोग भहिंसा का गांधीवादी सिद्धान्त 
नहीं मानते । “कुछ गैर-जिम्मेदार सोग हैं... जो बिना सोचेन्समझे द्विसा की 
भावत्रा को बढावा देते हैं... लेकिन गांधी जी जानते थे क्रि हम सदा घान्ति- 
पूर्ण एव सुव्यवस्थित जत-सघप्ष पर जोर देते थे ।” (काग्रेस समाजवादी पार्टी 
के सदस्यों के नाम पार्टी के प्रधान मंत्री जयप्रकाश नारायण का गदती पत्र ) । 
दस काल में क्राग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रधिकवर लड़ाडू सदस्य उसे छोड़कर 
मैर-्कानुनी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गये, क्योकि उनमें समाजवादी पार्टी 
के इन सेताप्रों के सिलाफ़ घोर प्रसतोध था, जिर्होंने इस प्रकार वर्ग सपर्ष का 
भाषार त्याग दिया था प्रोर भ्रद्दिता के गराधीयरादी सिद्धान्त के खामले घ्राम 
समर्पग कर दिया था । यराग्रेंस समाजवादी पार्टी मुस्यतया केबल लैसामों को 
पार्डी रहू सथो जिसके पास वे तो कोई जन-सगठ्स वा सौर ने हो जिनका मडदुर 
वर्ग में तोई कस्तविक्र प्राघाद था । 
सरतार हा दससा कम्युनिस्ट वार्दो का संयठस तोडने था उसकी संक्िय 
भूमिरा को सात कर देने में फामझाय नहीं टुम्आ। परोर्टों के उ्ंग हे 8१॥ 
बड़ लिये बये, किर भी उहू काम करती रही चन्द्र नेता. पुलिस को पघाखों में 
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धूल फोककर काम करते रहे भोर कानूनी जन-प्रान्दोलन के साथ-साथ गैर-कानुनी 
क्रास्तिकारी प्रचार भी होता रहा | संख्या में पार्टी छोटी थी भोर उसे तरह-तरह 
की भयंकर कठिताइयों का सामना करना पड रहा था, इसलिए वह घटनाग्रों 
की दिशा को तो न बदल सको; लेकिन इसमें किसी को शक न रहा कि कम्यु- 
निस्ट पार्टी मजदूर वर्ग की सबसे प्रभावशाली पार्टी है और भारतीय राजनीति 
में वह एक प्रमुख शक्ति वन गयी है । 

इसके साथ-साथ, मज़दूर वर्ग के देश भर में मिलकर लडने का यह 
परिणाम हुम्ना कि केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों में पूर्ण एकता कायम हो गयी । 
नेशज़ल फ़ंडरेशन प्राफ़ ट्रेड युनियन्स पूरी तरह अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 
काग्रेंस में मिल गयी; मगर मिलने के पहले उसने विधान में यह परिवर्तन करा 
लिया कि “सभी राजनीतिक सवाल, हड़तालों के प्रश्न प्रौर किसी विदेशी संग- 
उन से सम्बंध कायम करने का सवाल तीन-चोथाई वहुमत से ते किये जायेंगे । ” 
उम्रवादी ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं ने एकता के हित में यह धारा मान ली, 
हालांकि प्रानेवाले ज़माने में वे इस धारा की वजह से मज़दूरों को स्पष्ट राज- 
नीतिक नेतृत्व नही दे सके । 

इस बन्दिश से जो सराबियां पैदा हुईं, वे लड़ाई के बढ़ने पर तब सामने 
ग्रायी जब सोवियत संघ पर नात्तियो ने स्‍्राक्रमस्स कर दिया, जापान ने युद्ध में 
प्रदेश किया ओर पुरे दक्षिख-पूर्वी एडिया को रोंद डाला, संयुक्त राष्ट्रों का मोर्चा 
क्रायम ही गया भोर भारत के सामने जापानी हमले का सतरा बढ़ने लगा; 
झौर इन सब बातों के कारण कुछ नयी समस्याएं सामने भागी । 

भ्रखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कानपुर प्रधिवेशन फरवरी 
१६४२ में हुभा । इस बीच मजदूरों की हांलत बहुत सराब हो गयी थी । जापानी 
फ़ौजें मलाया भोर वर्मा को रौंदने के वाद भारत की तरफ बड़ रही थी । 

सेकिन ट्रेंड यूनियन झान्दोलन का केद्धीय नेतृत्व मझिूरों को कोई स्पष्ट 
एवं संयुक्त नेतृत्व न दे सका। बहुमत ने कम्युनिस्टो के प्रस्ताव का समर्थन 
किया जिसमें देश की रक्षा के वास्ते युद्ध का बिना शर्ते समर्थन करने करे सिए 
कहा गया था झौर मझदूरों से भपोल की गयी थी कि देश की रक्षा फे काम 
को छारगर बनाने के वास्ले उन्हें राष्ट्रीय मांगों के लिए लड़ना चाहिए। इस 
प्रस्ताय का बहुमत ने समर्थन डिपो, मगर उसे विधान की धारा के घनुसार 
तोनन्चौयाई वोट नही मिले । छुनाचे ट्रेंड यूनियन घान्दोलन में काम करनेयाने 
हुर राजनीतिक दल को छूट मिल गयो कि यह धपनों मनघाह्य मोतिया 
प्रचार करे। 

१६४२-४५ या शाल मजदूर दंग तथा पूरे देश के लिए कठिन परीक्षा 
का बाल था। सरफार युद का खर्च तियासने के लिए प्रपाधुष नोड छाप 
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रही थी। जीवन के लिए झ्रावश्यक वस्तुएं चोरबाजार करनेवाले नफ़ासोरो के 
चोर-गोदामो में पहुच गयी थी । रहन-सहन का खर्चा २०० प्रतिशत बढ़ गया 
था। ऊपर से सरकार ने राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और सारे 
देश में बहुत ही वेरहमी से दमन-चक्र चलाया । सरकार की नीति से सारा देश 
क्रोध से पायल हो उठा । ये तमाम बाते ऐसी थी जिनमें से कोई एक अकेले भी 
होती तो पूरे मजदूर वर्ग से हड़ताल करा देने के लिए काफ़ी थी। लेकिन 
मजदूर बर्ग तथा उसका नेतृत्व करनेवाली कम्युनिस्ट पार्टी की स्वस्थ वर्ग' भावना 
और प्रगतिशील अ्रन्तररा्रीय चेतना का प्रमाण यह है कि उन्होने बदली हुई 
परिस्थिति को समझा । उन्होने यह पहचाना कि जर्मनी, इटली तथा जाप्रान 
के फासिस्ट श्रिग्ुद के झाक्रमण का मुकाबला करने के लिए, फ़ासिस्ट तस्ते को 
उलटकर जनता को श्राज़ाद करने के लिए जो युद्ध चल रहा है भौर जिसमें 
सोवियत तथा चीन की जनता भाग ले रही है, उसने एक नयी परिस्थिति पैदा 
कर दी है। शोर यह सव समककर मजदूरों ने हड़तालें करना वन्द कर दिया, 
हालाकि उनको उकसाकर या धस देकर हड़ताल कराने की भ्रनेक कोशिशे को 
गयी । यह वात भी महत्व से खाली नही है कि इस काल में बड़ी हड़तालें केवल 
दो हुई --- एक प्रहमदाबाद में जो गाधीवादी ट्रेड यूनियन आन्दोलन का गढ़ था, 
और दूसरी जमगरेदपुर के लोहे भौर इस्पात के कारखाने में । ग्रोर इन हड़तातों 
का जितना श्रेय मजदूरों को था कम मे कम उतना ही मालिकों को था। 
इस काल मे, कम्पुनिस्ट पार्टो के नेतृत्व में मज़दूर वर्ग ने हृढतापुरवक 

साम्राज्यवादी दमन का मुकाबला किया । ट्रेंड यूनियन कांग्रेस ने २५ सितम्बर, 
१६४२ को दमन-विरोपी दिवस मनाने की श्रपील की। उसने देश-रक्षा के 
विचार का प्रचार फिया और जनता की रोजमर्रा की आवश्यकताओं के 
लिए --जैगे मूल्य-नियंत्रण तथा राधनिंग के लिए -- जोरदार झ्रान्दोलन किया 
प्रौर चोरबाजार चलानेबालों तथा प्रनाज झौर फपड़ा दबाकर बैठ जानेवात्ों 
के स्तिलाफ भरान्दोलन चलाया । इसके साथ-साथ उसने जनता को प्रागाह क्रिया 
कि उसे साम्राज्यवादी उजसावे में या जापानियों की मीठी बातों के भुलायें में 

नदी झाना चाहिए । 

इस सबसे ट्रेड यूनियन प्रान्दोलन की बहुत प्रयत्ति हुई प्रौर उस पर 

कम्मुनिस्ट बार्दों का प्रभाव बढ़ा । १६४२ में ८ ये हक गेर-कावुनी रहने के 

बाद कस्मुनिस्ट पार्टी काजूनों करार दे दी ययी । यह पूरे मझदूर घ्रारयोसन के 

लिए एक फायदे ही चोड यो । इस काल में ट्रेंड यूनियन भाखोवन दिये तरदे 

था, .यह घसिल भारतीय ट्रेड सूनियल वांग्रेस के सदस्यों वी सस्या के इसे 

प्राकझ़ों से स्पष्ट रूप में मालूस दो जाग है : 


मजदूर वर्ग का उभार र्२६ 
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१६४२-४५ के सकट-काल में, भयंकर कठिनाइयों के होते हुए भी, 
बम्युनिस्टों ने जो बहुमुस्री कार्य किया, उससे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों की 
सख्या बहुत बढ़ भ्यी । छुलाई १६४२ में वह केवल ४,००० थी, मई १६४३ में 
वह १५,००० हो गयी; जनवरी १६४४ में ३०,००० भर १६४६ की गरमियों 
में ५३,००० तक पहुंच गयी । 

लडाई के माने में एम. एन. राय के समर्थकों ने ट्रेंड यूनियन प्रान्दोलन 
में फूट डाल देने का एक भ्रसफल प्रयत्व किया। श्री एम एन राय ने प्रपने को 
पूरी तरह मंग्रे ज़ साम्राज्यवादियों के हितों से मिला दिया था। उनके प्नुया- 
यियों ने १६४१ में तथाकथित “इडियन फंडरेशन झ्रॉफ लेवर ” कायम किया, 
जिसे सरकार से १३,००० रुपये माहवार की मदद मिलती थी । मगर धुप्राधार 
प्रचार के बावजूद वह मछदूरों के बीच प्रपनी जडे न जमा सका । सितम्बर 
१६४६ में एक सरकारी जाच ये यह बात पझन्तिम रूप से सिद्ध हो गयी झि 
अखिल भारतीय ट्रेंड यूनियन कांग्रेस, जिसके उस समय ७ लाख सदस्य ये, 
भारतीय ट्रेड यूनियन भान्दोलन की निर्णायक रूप से प्रतिनिधि भस्या है । 

१६४० के बाद काग्रेस समाजवादी पार्टी मुख्यतः केवल नेताप्ों वी पार्टी 
बन गयी थी । प्रगस्त १६४२ के प्रस्ताव के पास हो जाने तया कांग्रेस नेताघो 
के गिरफ्तार हो जाने के दाद उसने प्रपना ग्रत संगठन बनाने बी कोशिश वी 
और कार सो नेतामों के! पकड़ लिए जाने के बाद जनता में प्रपने-प्राप जो उभार 
माया था, उसे खगठित रूप देने की कोशिस की । इन कोशिशों से कार स समाज- 
बादो नेता मजदूर वर्ग का सहयोग हासिल नहीं ऋर पाये ॥ फिर भी, धर 

उन्कोंने जनता थी स्वयं-स्फूर्द बोरता की प्रशसा में बुत सा बैरनाबूसी साहिय 
प्रशाशित जिया भौर बुद्ध हद तक तोड़फोड के कामों वा समठन डिया, इसलिए 
नौजवान राष््रपादियों पर, खामहूर विद्याधियों पर, उनरा प्रभाव बड़ खरा, 
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हालांकि मजदूरों में यह वात नहीं हुईं। लड़ाई सतम हो जाने के बाद उन्होने 
बहुत ही तीब्र कम्युनिस्ट-विरोधी एवं सोवियत-विरोधी प्रचार श्रृरू कर दिया । 
युद्ध के काल में मजदूर आन्दोलन ने जो प्रगति की भौर जो सफलताएं 
प्राप्त कीं, वे सदा याद रहेंगी । युद्ध समास होते-होते तथा फ्रासिज्म पर विजय 
प्रात्त होने तक मजदूर आन्दोलन साम्राज्यवाद से लड़नेवाला सबसे सम्ठित, 
अनुशासत-वद्ध और हढ़ दसता बन गया था। यह वात लड़ाई के जमाने के महान 
जन-पघर्षों में भली-भांति प्कट हो गयो । आम राजनीतिक प्रान्दोलन के ऊपरी 
नेताओ में साम्प्रदायिक मतभेद बहुत तेज होते गये; लेकिन मजदूर आन्दोलन में 
हिन्दू, मुसतमान भौर प्रछूत सद एकजूट हो गये थे और यह एकता बराबर 
कायम रही। राष्ट्रीय एव सामाजिक मुक्ति के लिए भागे जो लड़ाइयां होनेवाली 
थी, मजदूर वर्ग ने उनमें सबसे भागे वडकर लड़नेवाले भ्रग्रदल का स्थान प्राप्त 
कर लिया था । 
दूसरे महायुद्ध के बाद जो तूफानी जमाना शुरू हुआ, जो महात राष्ट्रीय 
उभार भ्रागा भौर हड़तालों की जो जबर्दस्त लहर उठी, उसमें मजदूर वर्ग का 
तथा पूरे राष्ट्र का नैतृत्व करने को उसको भूमिका का विकास एक नये थुस में 
पहुंचा भर उससे नयी समस्याएं पंदा हुईं। असिल भारतीय ट्रेंड प्रूनियन 
कांग्रेस के विरोध में सरकार तथा बडेन्वड़े मिल-मालिकों की सरपरस्ती में 
इंडियत नेशनल द्रेट पूनियन कांग्रेस की स्थापना हो गयी। कांग्रेस समाजवादी 
पार्टी ने हिन्द मजदूर सभा बना डाली । इससे मज़दुर वर्ग को एकता को सस्ता 
धक्का लगा । फिर भो तीनों संगठनों के भनुयामियों में यह प्रान्दोतन जोर 
पकड़ता गया कि हर विचार के मजदूरों को मिलकर लड़ना चाहिए! 
राननीतिक क्षेत्र में, कम्मुनिस्ट पार्टी ने भ्रपना निर्शायक नेतृत्व स्थापित 
कर लिया, जिसका प्रमाण १६५३ के घुरू में पहले भ्राम छुनाव के समय मित्ना। 
यह छुताव बालिंग मताधिकार के झ्राथार पर दशा और उसमें से कम्युनिस्ट पार्टी 
तथा उसके समर्थक देश को दुसरे सम्धघर की राजनोतिक झ्ञक्ति बनकर निकले । 
समाजवादी पार्टी ( जिसने झाग्रेंस के सरकारी पार्टी बन जाने के बाद उससे 
झपना पुराना सम्बंध तोड़ लिया या ) उस प्रजा पार्दी के साथ मिल्त गयीं, जो 
का से से टूटा हुमा एक दल था । दोनों ने रम्पुनिस्टो के बढ़ते हुए प्रभाव की 
मुझाबसा करने के लिए प्रजा समाजवादी पार्टी बनायो। इस सगों पार्टी के 
कार्मक्रम में समाजयाद के लध्य के क्यात पर ग्राधीवाद के खामानिक भिद्याल्तो 
की स्यापना की गयी, भोर वायतीति के सत्र में कमान विद्रोह के मुझावल मे 
भूदान प्एशेलस का समर्यन किया गया ( जिसमें दि उमीशरय से दया-्पर्म के 
साम पर यरोब सपा प्रूमि-द्दीन छिसानों को प्रूमिन्दाव करते की प्दीशयां 
जाती है) । प्रजा समाजगाओों पार्टी के दक्षियल्रयी नगाप्रो रो बोर के मां 
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डेमोक्रेटिक नैतागोों शोर संगठनों से घनिष्ठ सम्बंध है। भारत में ग्रमरीका के 
घुसने के साथ भी उनका गहरा ताल्‍्लुक है ! इन नेताप्रो को बहुत सफलता नहीं 
मिली और उनकी पार्टी के साधारण कार्यकर्ता उनका अधिडाधिंक विरोध करने 
लगे । उग्रवादी कार्यकर्ताओं का एक महत्वपूर्ण भाग पार्टो वे ऋव्य हो दा झौर 
प्रन्त में कम्युनिस्ट पार्दी में शामिल हो गया। विभिन्न राम्दों के झुनावों में, 






म्युनित्तिपल बोर्डों के झुनावों में प्रोर केन्द्रीय पार्तामेंट के उप-दुताओं में, श्रोर 
उसके साथ-साथ बढ़ते हुए जन-संघर्षों में यह बात स्पष्ट हो मद कि कन्दुनिस्ट 





पार्टी त्था बढ़ते हुए जनवादी मोर्चे के उसके समयंकों छो उन्हे दे छवि ज्ाधिक 
समर्थन प्राप्त हो रहा है । 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यक्रम मोदुदा कद को गुर महत्वपूर्ण 
घटना है। यह कार्यक्रम १६५१ में स्वीकार किया रुशए रए 
निर्देश मिलता,है जिस पर चलकर भारतीय जनठा हन्‍्दास्सों 
मजदूर वर्ग के नेतृत्व में, साम्राज्यवाद से पूर्स स्थछश्ता 
भारत में जनता का सच्चा जनतंत्र स्थापित करेस्दे , 







मे 


तेरहवरां 'ग्रभ्याय 


भारतोय जनतंत्र की समस्याएं 


भारत में जन॑तत्र के विकास के रास्ते में साम्राज्यवादी शासन बहुत सी वाधाएं 
भौर समस्याएं भ्रपती विरासत के रूप में छोड़ गया है। भारत की प्रत्पेक 
प्रतिक्रियाबादी सामाजिक शक्ति को अपने शासन के स्तम्भ के रूप में जान-वूक 
कर पालना-पोसना और राष्ट्रीय क्रान्ति की क्षक्तियों में फूट डालने के लिए जनता 
के प्रत्येक मतभेद और विरोध को बढ़ाना ही साम्नाज्यवाद की नीति थी। 
पझपने प्रत्यक्ष शासन के पतन तथा खातमे के काल में उसने सास तोर पर इस 
नीति का प्रयोग किया । 

ही क्षेत्रों में यह नीति विशेष रूप से प्रकद हुई : एक तो देशी राजापों 
को क्राथम रसने के मामले में; झौर दूसरे साम्प्रदायिक भेदभावों को, सास तौर 
पर हिन्दू-मुस्लिम विरोध को बदाने के क्षेत्र में ! 


१. देशी राजा और नवाब 


भारत में हुल ५६३ देशी रियासतें थी, जिनका कुल रकबा ७१२,००० यर्ये 
मील प्रौर प्रादादी ( १६३१ को जन-गझाना के अनुसार ) 5 करोड़ १० सास, 
यानी कुल प्राब्रादी को लगभग चोयाई (२४ प्रतिशत ) होती थरी। इनमें 
रैदरायाद जैसी बढ़ी रियाससे भी पी, जिसका घाऊार इटलो के बराबर घोद 
प्रायादी है करोड ४० साख थी; और लादा जंगी नर्द्ठी स्यास्ये भी थी, जिगडा 
रहा कैयल १६ ये मोल था । उसमें क्षिमला की पद्ाड़ी रियासत भी थी यो 
दीोटी बमीदारियों से उथादा उ्य सदी थी। देने रियासलों के हलये तथा 
मपिकारों से दाते भेद हूँ कि उनका कीई सासास्य वस्यंत नहीं किया ना सरताव 
उनसे मे १०८ बी रियासले थी जिसके ्रासहू खुद सहेद्रन्मडात के सइस्य पे । 
१३७ झोट्ी रियासरय थीं जिलेके श्ासझे प्राते बरहूं प्रतिविधि ध्ुवछर लरिए- 
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मंडल मे भेज़ते पे । वाक्नी ३२८ रियासतें झसल में एक तरह की जमीदारियां 
थी जिनको कुछ सामन्ती हक भी मिले हुए थे, मगर जिनके प्रधिकार बहुत 
सीमित ये। भधिक महत्वपूर्ण रियासतों में निर्णायक शक्ति भंग्रेज़ रेजीडेट के 
हाथों में रहती थी। छोटी रियासत भग्रेज़ पोलिटिकल एजेंटों के मातहत थी । 
प्रलग-प्रलग इलाक़ों की छोटी रियासतों के समूह को एक-एक पोलिटिकल एजेंट 
की देखरेस में दे दिया गया था । 

इन राजाप्नों भोर नवाबो को छोटे-मोटे मामलों में जो चाहे करने की 
छूट थी । वे जनता पर मनमाना प्रत्याचार कर सकते थे। उन्हें कानूनों को 
उठाकर ताक पर रख देने की इजाजत थी। लेकिन भ्रसली भौर फ़ैसलाकुन' 
राजनीतिक ताकत प्रंग्रेज़ों के ही हाथ में रहती थी । जेसा कि माक्स ने १६५३ 
में ही लिख दिया था : 


“देशी राजा और नवाब मौजूदा घृणित प्रंग्रे जी धासन व्यवस्था के 
हढ़ स्तम्म हैं प्रौर भारत की उन्नति के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा हैं। 


पर्तु भ्रग्ने जो की हमेशा यह नीति नही थी कि देशी राजाप्रो को कठपुत- 
लिया बनाकर सदा कायम रखा जाय | उम्नीसवी सदी के पूर्वार्ष में जब संग्रे डी 
राज बड़े जोर-धोर से धागे बड़ रहा था भौर प्रंग्रेज़ों को प्रपनी ताक़त में 
यक्नीन था, ये सही था गलत किसी भी बहाने से एक के बाद, दूसरी रियासत को 
प्रपने राज्य में मिला सेने की नीति पर चलते थे । लेकिन १६८५७ के विद्रोह के 
बाद उनकी नीति एकदम बदल गयी । जहा तक १८४५७ के विद्रोह के नेतृत्व का 
प्रशव है, वह सामन्‍्ती शक्तियों का, देश के पुराने शासकों का विदेशी प्रभुत्व की 
बदुतों हुई लहर को रोकने के लिए प्रासिरो प्रयत्त था । विदोह तो झुचल दिया 
गया, लेकिन प्रंग्रेंज़ों ने उससे सबक सोस लिया। उसके बाद से दी सामन्ती 
शासक प्रग्न जी राज़्य के मुख्य प्रतिदन्दी नहीं रह गये, बल्कि जागती हुई जनता 
की प्रगति के मार्य क्ली मुख्य बाधा बन गये । इस काल में भ्धिफकाधिक सामन्ती 
तत्वों का सहारा लेने भौर देशी राजाप्रो सौर नवाबो ता उनकी रशियासतों को 
प्रय डी शासन के स्तम्म के रूप में कायम रसते की नीति भपनायी गयी । 
१८४८ में महारानी की पोपणा में इस नयी नोति का ऐसान शर दिया 
गया कि “हम देशी शखाप्रों पौर नवाबों के प्धिग्ारों, प्रति्ा प्रौर सम्मान 
का प्रपने प्रपिकारों, प्रतिद्ा मोर सम्मान जंसा ही प्रादर करेंगे ।/ इस नोति 
का बया उद्देश्य या, यह लाई इविय ने १६६० में बहुत साफन्साफ बता दिया : 
४ सर जात मंलरोत्म से बहुत पहले यह जहां था दि मगर द्वमने 
भारत को कैदन प्रग्ने डी दिलों में दाट दिया, तो दुश्रत का तताजादो - 
फि हमारा सराम़ाज्य एबास साल भी नहीं टदिरे फरादेगाई सेडिन प्रमर 


र३४ 


भारत : वतंमान और भावी 


हमने कुछ देशी रियासतों को बिना राजनीतिक ताकत के अपने शाही 
हथियारों के रूप में बनाये रखा, तो जब तक समुद्रों पर हमारे जहाज़ो की 
धाक रहेगी, तब तक हम भारत में भी बने रहेगे । सर जॉन की इस बात 
में बहुत तत्व है, इसमें मुफ्के ज़रा भो शक नहीं है। और हाल को 
बातो ने तो उनकी बात को श्रौर भी ध्यान के योग्य बना दिया है। 


इस प्रकार, देशी रियासतों का क़रायम रहना, जो मदि प्ंग्रेज्जी राज 


न होता तो प्ागेनीछे कभी न कभी जरूर सतम हो जाती, प्ग्रज्ञो की भाधु 
निक नीति का परिणाम था; भोर यह समकना बिलकुल गलत है कि इस 
रियासतों के रूप में भारत की प्राचीन परम्पराओं एवं सस्थाग्रो के भवश्ेप 
जीवित ये । देशी राजाओ्रों भौर नवाबों के प्रधान सरकारी प्रचारक श्रोफेंसर 
रप्नाप्रूक विलियम्स थे । उन्होंने १६३० में कहा था : 


" देशी रियासतो के शासक म्ंग्रे जी हुकूमत के साथ अपने सम्बंध 
के प्रति बहुत वफादार हँ। उनमें से बहुत से तो प्रंग्रे जी इसाफ भौर 
प्रग्नेजी तलवार के बल पर ही जिन्दा हैं। प्रठारहवी सदी के बाद के 
झोर उननीसर्वी सदी के धुरू के हिस्से में जो लड़ाइयां हुई थी, उनमें प्रथर 
प्रग्नेज़ों ने परन्नको देशी राजाप्रों प्रोर नवाबी की मदद ने की होती, वो 
प्राज कही उनका नामोनिश्ञात न होता । झाज के इन कगड़ों में भोौर 
भागे चलकर नो उलठ-फ्रेर होगा, उसमें भी इन राजाप्रो प्रोर लवाबों की 
वफ़ादारी झोर मुहन्बत से ब्िटेत को बड़ी मदद मिलेगी ।... 

“मारे भारत में बिसरे हुए इत सामन्ती राज्यों की भौगोलिक 
स्थिति हमारे लिए बड़ी दिविकर दे । उनकी स्थिति ऐसी है मानों लड़ाई 
$ नैदान में हमारे दोस्तो ने पते से प्रपर्न किसो का लम्मा-चोड़ा जात 
फंला रखा हो । इन ताइसयर झोर वफादार देशी रियासतों के इस जाल 
के कारग यहू दूत मुश्किल द्वोगा कि भव्नेजों के सिसाफ कोई पाम 
पिद्वोह़ पूरे देश में फेस जाय । 








१६२६ की बदलर कमिटी ही रिप्रोर्ट में रस्मी तौर पद भी महू डाल 


साफ कर दी गयी कि “पिद्रोद प्रयवां बयायत” में देघी राजामों छो रक्षा 
करना पर्व री सरकार का कच्य टै। उसमें रद कहा गया था : 


७ बाइश्ाद ससामत ने बद याद हिया है हि वह देशी राजागों के 


घिडारों, सम्मान सौर पौरद को संश मश्नुझा रखते | इस बाद में 5६ 
शा भी शानित है कि प्रगर डिगी देसी राजा डो उडाकर उसेदा जयद 
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पर दूसरे ढंग की शासन व्यवस्था कायम करने की कोशिश की जाय, तो 
प्रंग्रें डी सरकार का फर्ज होया कि वह उसकी रक्षा करे!" 


पंग्रेज़ों की छत्तछ्ाया में भारत के ये कठपुतली राजा भौर नवाब जिस 
प्रकार भपना राजकाज चलाते थे, उस प्रकार के राज की इतिहास में कोई भोर 
मिसाल भी मिलेगी, इसमें शक है। चन्द देशी रियासतें ऐसी थी जिनके शासन 
भ्रबंध का स्तर ब्रिटिश भारत से कुछ ऊंचा था स्‍प्लोर जिनके यहा भनिवायं शिक्षा 
की योजनाभों पर भाशिक रूप से भमल हुभा था, या जिनके यहां बहुत ही कम 
अधिकारोवाली, बहुत ही प्राथमिक ढंग की, सलाहकार परिपदें बना दी गयी 
धी। लेकिन ये रियासतें प्रपवाद के रूप में थीं। प्रधिकतर रियासतो में जो 
ग्रुलामी, तानाशाह्ी भौर जुल्म देखने को मिलता था, वहू बयान के बाहर है । 
बसे तो एशिया के स्वेच्छाचारी राजाशो के इतिहास में भ्रष्टाचार झोर जुल्म 
कोई नयी चीज़ नहीं थी; लेकिन उन पुराने राजाशो को कम से कम बाहरी 
हमले या भनन्‍्दरूनी बगावत का ढर तो लगा ही रहता था । इन नये राजाप्रो को 
प्रंप्रे ज़ों को छत्तद्धाया में इस डर से भी निजात मिल गयी । भप्रेज़ी सरकार के 
हाथ में यह प्रधिकार था कि यदि वहू किसी रियासत में सरासर घुरा शासन 
देसे, तो राजा को गद्दी से उतार दे या उसके प्पिकारों पर नियत्रण लगा दे । 
सेकिन व्यवद्वार में इस प्रधिकार का प्रयोग कुशासन रोकने के लिए नहीं, बल्कि 
केवल राजामों कौ भ्रपना वफ़ादार बनाये रसने के लिए किया जाता था । 

प्रग्रे ज़ी राज ने भारत के ४० प्रतिशत भाग में न केवल इस प्रकार की 
शासन व्यवस्था को जबदेस्ती क्रायम रखा बल्कि ज॑से-जेसे राष्ट्रीय स्वतत्रता का 
भान्दोलन प्रगति करता गया, वैसे-वंसे साम्राज्यवाद देशी राजाप्रो के साप 
गठबंधन करने भोर राष्ट्रीय प्रान्दोलन के विरोध में उनको सड़ा करने को नौति 
पर भधिकाधिक जोर देने लगा १६२१ में नरेन्‍्द्र-्मंडल कायम हुमा | १६३४५ 
के कामून में जिस सपीय विधान की योजना थी, उसकी सीय देशी राजाभो धौर 
सवाबों की भुमिका पर रखी गयी थी । उसमें कैस्द्र को ऊपरी थारासना में 
४० श्रठिघत सीदें देशों राजाप्ों को दो गयी परी भोर निघलो घारासमा में 
एक-तिहाई सीटे उनरझो दी गयों पी । 

राष्ट्रीय जनबादी भान्दोलन इन कठपुतलो रियाखतों की सड़ी-यली सोमाघों 
को तोड़ता हुमा पाये बढ़ा । रियासती इना सम्मेलन की ताऊुत ठेडी से बड़ी । 
रिमासत्ों में यही संत्या उन-प्रानदोलनों वा संगठत किया करतो थी। एड के 
दाद दूसरी टियाठतों में प्रापमिक पणिकारों के लिए सपर्ष छिड़वा गया। 

रियासत्रों के जन-प्रास्थोदन की इस प्रयति के साप-स्राय वापस हे 
नीकि भी रदतों | रहुत्त दिनो ठक डांशेय सीरें वोर प्र देशी रिशासओं में 
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प्रचार या भ्ान्दोलन नही करती थी ! “हस्तक्षेप न करने” की इस नीति को 
जान-ूककर ग्रपनाया गया था, और इस मूठो झाशा से अ्रपताया गया था कि 
इन कठपुठली राजाप्रो के साथ कांग्रेस का किसी तरह का संयुक्त मोर्चा बन 
जायगा। उनके झासत को चक्की में पिसनेवाले भ्राठ करोड़ लोगों के साथ सपुक्त 
मोर्चा बनाने का खयाल कांग्रेस को नहीं था। ग्रांघी जी ने गोलमेज़ सम्मेलन में 
कहा था “प्रब तक कांग्रेस ने राजाओ्ों की इस तरह सेवा करने की कोशिश 

की है कि वह उनके घरेलू तथा वंदेशिक मामलों में कोई दसल नही देती । 

सुद घटनाचक्र ने इस घातक नीति को परास्त कर दिया। किसी भी 
रियासत में यदि बहुत ही साधारण से प्रान्दोलन का भी सूत्रपात होता या, या 
राष्ट्रीय प्रान्दोतन से थोडी भो हमदर्दी प्रकट की जाती थी, तो देशी राजा बड़े 
हिसापूर्णो ढंग से उसका दमन करते ये। इससे यह जोरदार मांग उठी कि 
झ्रव इस लड़ाई को राष्ट्रीय भान्दोलन की प्रपने हाथ में लेना चाहिए ! रियासतों 
के सबिनय प्रवज्ञा प्रानदोलनों का समर्थन किया जाय था नहीं--यह काग्रेस के 
सामने एक बड़ा सवाल वन गया । 

१६३४८ में कांग्रेस के हरिपुरा प्रधिवेशन ने रियासतों के सम्बंध में काग्रे स 
की नीति की इन शब्दों में घोषणा की थी : 


“इसनिए कांग्रेस की राय में रियासता में पूरी तौर पर जिम्मेदार 
पृकूमत क्रायम हीनी चाहिए भौर नागरिक पभधिकारों को गारटी मिलनी 
चादिएं; पभौर कार्य स इस बात पर सेद प्रकट करती है कि रियासतों की 
मौजुदा हालत पिछड़ी हुई दे भ्ौर बहुत सी जगद़्ों में भाउादी का सामो* 
निशान तक नही है तया नागरिक प्रधिकारों का हनन हो रहा है |" 
इसके साथ-साप दूरिपुरा के प्रस्ताव ने रियासतों के प्रन्दर का्ेंस के 

कार्य पर खुद कुछ सीमा भी लगा दी सी : 

४ रिमासतों में जनता का प्रस्दसती संघर्ष कांग्रेस के नास से नहीं 
चलाया जाना चाद्दिए। इसके लिए स्वतत्र संगठन बनाया जाता बाहिए 

घोर जहा थे पहले से मोद्ूद दो, उनेझो कायम रसना चादिए ।7 
१६३६ के तियुर्से सपिवेशन में हाग्रेंस ने दस स्थिडि में ्रोदान्यटुन 
मधोधन किया प्रौर यह बद्ा : 
धड़रिपुरा की लीवि जनता के सर्वोत्तम दियो को प्यार में रखकर 
पयनायों ययों थी ताकि जवता में प्रा सनिर्भरवा यया भक्ति शाहा। 
परिश्यियों सो देलहर यह सीहि से को बसों थो; सहित रभा बढ 
सदा ले पा हि कापोस मद इसी तोहि यर छकने के लिए मजबूर है । 


भारतीय जनतंत्र को समस्याएं २३७ 


कांग्रेस का हमेशा यह भ्रधिकार रहा है और साथ हो यह उसका कतंव्य 
भी है कि वह रियासतों को जदता को रहनुमाई करे भ्रोर अपने प्रभाव 
में उनकी सहायता करे | जनता में जो महान जागरण हो रहा है, उससे 
काग्रेंस ने अपने ऊपर जो बधन लगाया या, उसे ढीला या एकदम दूर 
भी किया जा सकता है, और इसके फलस्वरूप रियासती जनता के साथ 
काग्रे स का तादात्म्य अधिकाधिक बता जाययी । ” 


इस नीति के भनुसार राद्रीय नेता रियासती जनता के प्रान्दोलनों में 
सक्षिय भाग लेते थे । फरवरी १६३६ में अखिल भारतोय रियामती प्रजा सम्मे- 
नन का लुधियाना प्रधिवेशन हुआ । प॑. जवाहरलाल नेहरू उसके अप्पक्ष भौर 
डॉ० पट्टाभि सीतारमण्या उपाध्यक्ष चुने गये । सम्मेलन ने “ जिम्मेदार सरकार ” 
के संधर्ष में रियासती जनता के भ्रान्दोलन की सफलताझो का स्वागत किया 
ओर गमह ऐलान किया : 


“पझ्रव समय भा गया है कि इस संघर्ष को भारतीय स्वतप्ता 
के उस भ्रधिक व्यापक सघपं के साथ मिलाकर चलाया जाय जिसका फि 
बहू एक भ्रविभाज्य प्रंग है। इस प्रकार का सयुक्त सप्प लाडिमी तोर 
पर कांग्रेस की रहनुमाई में ही चलाया जाना चाहिए ।” 


युद्ध के धाद भ्सिल भारतीय रियासती प्रजा सम्मेलन दिसम्बर १६४५ 
में उदयपुर में हुमा भोर उसने घोषित किया कि उसका लक्ष्य “एक स्वतत्र तथा 
संपन्बद्ध भारत के भ्विभाज्य प्रगर के तौर पर रियासतों में घान्तिपूर्ण तया 
उचित उपायों से िम्मेदार हुकूमत कायम करना ” है। प्रपने प्रप्यक्ष-भापण में 
पं, नेहरू ने ऐलान फिया : 


“ यह झनियाय॑ है कि प्रपधिकतर रियासते, जो सम्भपतया भाविक 
इकाइयों के रूप में नहीं रह सकती, भास-परास के इलाऊ़ों में मिला दी 
जाय |... इस तरह की छोटी रसियासतों के घासकों को विसी तरहू की 
पेंघन दी जा सकतो है भ्रौर इसके प्रतावा पघगर ये डिसो धोर काम #के 
काबिल हों, तो उन्हे उसके लिए भी प्रोत्लाटन दिया जा सकता है । 

“दूसरी पन्यह-वीस रियासतें सप की सुदमुस्तार इबोइयों के 
रूप में रहेंगी उनके घास क जनवादी ठग को घासन प्रगालों में बेपातिर 
दंग के प्रषान के रुप में रह सझते हे । इनमें मे झुछ धासझ बहुठ पुराने 
राजव्धों के है, जिनरा इतिहास प्रोर परम्परा से पनिछ्ठ सम्दप हैं ।/ 


देशो राजाप्ों से समझौता करते की नीति झे आारणशा वातंस नेता 
जनता के धघान्योलन हो विरसाहित करने सगे । दूसरे महादुद्ध के बाई, शायि- 
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कारी उभार के काल में, . रियासती जनता का विद्रोही भ्रान्दोलन जदर्दस्त वेग 
में भ्रामें बढा । इस जमाने में देशी रियासतें भारत की राजदीति में तूफ़ानी 
तहरीकों के केंद्र बन गये | रियासतों में सामन्तों निरंकुशता के विरुद्ध भपने- 
झ्राप संघर्ष भारम्भ ही गये ओर उनका बहुत ही हिंसापूर्ण ढग से दमन किया 
गया । इन संघर्षों का सबसे ऊचा उभार १६४६ में कश्मीर में देखा गया जहा 
डोगरा राज वश्च के खिलाफ जनता ने यह साफ और दोल्‍द्वक नारा बुलन्द किया 
था-- “कश्मोर को छोड़ दो !” 

१६४७ की माउटबंटन यीजना में देशी राजाझों को विद्येप प्रधिकार दिये 
गये थे । कहां गया कि झ्व झरने उ सरकार का रियासतों पर अधिकार समास 
हो चुका है, इसलिए जब नयी डोमीनियन सरकारों को सत्ता हस्तातरित कौ 
जायगी, तंव उनको रियासतों पर नियत्र रसने का कोई अधिकार नहीं 
मिलेगा, वल्कि कानून की दृष्टि से देशी राजा पूर्णतया स्वत तथा प्रजुम्तता 
सम्पन्न बन जायेगे झोर उन्हें इस वात की पूरी प्राशादों रहेगी कि ये चाहे जिन 
शर्तों पर भोर चाहे जिस डोमोनियन में शामिल हो जाये, या चाढ़े तो दोनों से 
प्रलग रहे । लेकिन यह क़ाठूनी आछादी प्रमल में कायम ने रहू सकी। एक 
साल के प्रस्दर सभी रियासें किसी से किसी डोमीतियत में प्लामिल हो गयी। 
भलग रहा सिर्फ एक हैदराबाद । ग्रस्त में वह भी पुलिस कार्रवाई के बाद 
भारतीय सप में शामिल हो गया। कश्मीर को लेकर दोनों डोसीतियनों,में 
भऋंगड़ा चलता रहा + छोटी रियासतों में से प्रधिकतर को मिलाकर र्यादा बड़ी 
इकाइयां बना दी गयी (इसी गोजना खुद साझ्ाज्यवाद पहले से बना गया 
था); लेकिस भारत के ४० प्रतिशत भाग में फेले हुए झ्ोर सभो प्रकार की 
प्राकृतिक एवं जातीय सोमाप्रो का उल्लपन कर बिगरे हुए विशेष क्षेत्र के रूप 
में रिथासों कायम रही । बड़ी-बड़ी श्पासते ज्यों को त्यों कायम रखी गसी । 

इस प्रसार, वंपानिक सुघारो को भाड़ में देशी राजाप्री से सममभेत करने 
प्रोर उनको रियासतों या प्रठ्ुस बताकर कामम रखने की नीति को जेमीनियन 
सरफारों से एकदम मुझम्मिस बना दिया। १६ सार्च, १६४८ को सियासती 
संबियालस के संचिय थी थीं. पी. मेनन ने "वैधानिक घासजों के रूप में देशी 
गाजाभों को लीवयि। रखने ” की नीति को रूपरेसा बाते हुए उठा : 

हप्रद्यात्रि जनता का प्र4व उदुमत शासकों का खालसा बाटूता था, 
फिर भो सरदार प़ेस हमे दूत में, जो गापी जो के मतादुसार घस रह 

से, रियासती सयिददसय शायरी नो यू यद दवे रे दिए गिर टीगा। 7 


हद मार्च हो थ्रीमेनन से एड घोर बग्ात प्रसगरों ने वहा 
किया । उससे उल्ोते बड़ा दि देझों राबायों वो “वर्वा।र३ रथ रा कोई 
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इरादा नहों है। इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि अगर कोई राजा निस्सन्‍्तान 
मर जायगा, तो उसकी गद्दी समास नहीं कर दी जायगी, बल्कि उसके किसी 
रिश्तेदार को, या उसी रियासत झथवा डोमीनियन के किसी नागरिक को, जिसने 
ऊंचे दर्जे को सार्वजनिक सेवा की होगी, “गद्दी पर बेठा दिया जायगा ' । इस 
प्रकार, एक भ्रस्थायो सहूलियत के रूप में ही देशी राजाग्रों को कायम रखने की 
बात नेही थी, बल्कि उनको हमेशा के लिए बरकरार रखने का इरादा था । 

इस प्रकार की नीति भारत के जनवादी विकास की झ्रावश्यकतताओं के 
एकदम ख़िलाफ़ पड़ती है । 

भारतीय राष्ट्र फो एकता, भारत के प्रगतिशील विकास, तथा भारत में 
जनतंत्र स्थापित करने के लिए यह नितान्त भ्रावश्यक है कि देशी रियासतों को 
पूरी तौर पर प्रतम फर दिया जाय और सामन्तो प्रत्याघार के इन प्रयशेपों रो 
साफ़ फरके प्राकृतिक-भौगोलिफ झौर भाधिक एवं सांस्कृतिफ समूहों के भ्राधार 
पर भारतीय जनता को एफ वास्तयिक संध में एकतावद् किया जाय । 


३. साम्प्रदायिफ भेदभाव 


प्रग्रज साम्राज्यवादियो ने जिस तरह देशी राजाप्रो के जरिए भारतीय जनता में 
फूट डाल रखी पी, ठीफ उसी प्रकार की नीति वे हिन्द्रभो भोर मुसलमानों के 
बारे में वरतते थे । 

हाल के जमाने में, पाकिस्तान का झलग राज्य बने जाने के साथ, साम्प्र- 
दायिक भेदभाव के सवाल ने जो खास राजनीतिक रूप धारण कर लिए हैं, उनसे 
इस भाम सवाल को भलरग करके देसना जरूरों है! इत सास तरह के राजनीतिक 
हूपों से कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक सवाल पैदा होते हैं, जिन पर हम प्रागे 
वियार करेंगे; लेकिन उसके पहले साम्प्रदायिक नेदभाव के, खासकर हिन्दूसुध्तिम 
विरोध के भ्राम सवाल पर विचार कर सेना प्रावश्यक है । 

पुराने प्रविभाजित भारत में करीब दो-तिहाई भागादी हिन्दुप्रो शी पी, 
एक-बौथाई मुसलमानों की, भौर झुछ छोटे-छोटे धामिक सम्प्रदाम ये जो सब 
मिलकर धभ्रायादी का दसदा भाग होते थे । इससे भाग्त में जो प्रश्न उठा है, 
“साम्प्रदाधिक ” भ्रुमस्पा के नाम से या भलग-प्रलग घामिक 'सम्प्रदायों/ के 
धापसी सम्बर्षों के प्रश्व के रूप में जो साल सामने पाता है, उसको भारत में 
हुख घयनी विशेषताएं है । सेडिन बह कोई ऐसा खदान नहीं है जो सिर्फ बारत 
शो ही खामियठ ही । 

मु दिशेद परिस्थितियों में, मिल्‍्त-भिन्‍्तर नस्‍्तों घोर पर्ो क सो 
कूल 


हो देध में रहने से बड़ी दर डिनाइया पैशा हो जाती हैं, घौर को 


कूएु 


दया 
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श्रौर सुन-सच्चर तक की नोवत झा जाती है। पुराने उमाने की मिसाले देने की 
कोई घरूरत नही है। बीसवी सदी में ही इसकी अनेक मिसालें मिल जाती हैं : 
जैसे उत्तरी आायरलंड में प्रॉरेजर्मेन श्रौर कैथलिकों का झगड़ा; मेडेट के जमाने 
में फिलिस्तीन में श्ररवों भौर यहूदियों की कलह; झारशाही रूस में स्लाव लोगो 
प्रोर यहूदियों का विवाद; नात्सी जमंनी में तथाकथित “ श्रार्यों ” व यहुदी लोगों 
का ऋगडा, मोरप में यहुदी-विरोधी भावना; दक्षिण भफीका में काले रुग के तोगो 
पर होनेवाले प्रत्याचार, धमरीका में हब्शी-विरोध; या प्रिटिय साआ्राज्य में पाया 
जानेवाला रग-मेद --ये सब अतग्र-्भलग ढंग के नस्ल या धर्म पर आधारित 
भदनाव तथा विरोध की मिसालें हैं । 

ऐतिहासिक प्रनुनव के भ्राधार पर बहुत स्पष्ट रूप में यह बताया ना 
सकता है कि इस प्रकार की समस्या किन विशेष परिस्थितियों में पंदा होती है । 

फिलिस्तीन के भग्र ज्वी संरक्षण में आने के पहले वहा सदियों से प्ररय व 
यहूदी द्ान्ति के साथ रहते चले झाये पे । लेकिन जब से प्र जी शातन कायम 
ट्रुप्रा, तब से बहा भयानक झगड़े शुरू हो गये । बाद में उन्होंने युतते युद्ध का 
रूप धारण कर सिया। साम्राज्यवादी कभी इस पक्ष की पीठ ठोकते थे, तो कभी 
दूसरे पक्ष की; प्रोर इस तरह वे फूठ कायम रसते थे भौर जनता को साम्राग्य* 
बाद के खिलाफ एक होकर प्रामे बढ़ने में रोरुते ये । 

जारणाही रूस में, सासकर यारणाद्वी के पतन के काल में, यहूदियों के 
बड्रेन्यढ़े उत्सेप्राम हुए थे, जिन्होंने जारशाही रूस के इतिहास को कलकित किया 
था भोर नितके बारे में जानकर सारी दुनिया की प्रात्मा सिद्टर उठी पी । भय्तर 
सोगय समकते थे कि रूस के लोग जाहदित भौर जगली हूँ जो कभी-कभी फ़िडूस 
की मारकाट पर तुल जाते थे भौर उनको रोफना सामुमकिन हो जाता था । बाद 
में जब सुफिया पुलिस के गुप्त कागजात छोपे, तब जाकर यह बात प्रतल्तिम रुर 
में साबित हुई, जो बढुत दिनों से प्रभियोग के रूप में कह्ठी जाती थी भोर जिमेे 
मंबूद में सोग “ ममदूत सभा ” नामक "देशमक्त ” गुदासगठत के साथ सररार 
के प्रनोधे सस्बंधो की प्रोर सफेस किया करते थे । सुफ़िया पुलिय के काय्यों के 
मित्र द्वोले पर बह बात साबित हुई कि इस दृत्याडांशें को सौयेकीय सरशार 
मे गेरणा मिली थी, प्रोर वहां उनको मारमग्भ करती थी भौर उन पर लिए 
चाप रसती थी । जिस रोज रूसी जनता से सत्ता को शायर प्रपने दावों मे 
गम्भासी, उसी रोज से ये छपरा राह एरइस दर्द दो यदें । सारियद सब्र से इंटुठ 
दी भिस्न-निप्न नस्लो मोर पर्मा के सोग दसी-पुझ्ी मे एशसाब रादे। 
जर्मनी में, वाइमर प्रथातत्र के दितो में, जम घोर प/ री सोय छा मे 
सायाव रहो थे। जब अर्मती में ना को राज कायम टूपा, वो दे झाहाई माह 
आदी झुस के बनाये करद्ीय कार में दीन सथेव 












दः 
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अतएवं भिन्‍न-भिन्‍न नस्‍लों भोर धर्मों के लोग यदि एक ही देश में रहें नो, 
तो इस तरह की कठिनाइयों का पेदा होना कोई स्वाभाविक भथवा पनिवार्य 
बात नहीं है। ये कठिनाइयां सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों से पंदा होती 
हैं। ख़ास तोर पर ये कठिनाइयां वहा पैदा होती हैं जहां कोई प्रतिक्रियायादी 
पासन व्यवस्था जनता के आन्दोलन के ख़िलाफ़ भपने को कायम रखने की 
कोशिश करती है। जब ऐसी कठिनाइयां पँंदा होने लगें, तव ऐसा समझता 
चाहिए कि भव यह शासन व्यवस्था खतम होने को है । 

भारत में इसी तरह की समस्या प्रग्नेज़ों के शासन काल में पंदा हुई । 

देश के बंटवारे के पहले मारत में (१६४१ की जन-गणाना के पभाकड़ो के 
प्रनुतार ) २५ करोड़ ४० लाख से क्‍ग्धिक हिन्दू रहते थे, जो कुल प्राबादो का 
६५.६३ प्रतिशत होते ये । उनमें से १६ करोड ब्रिटिश भारत में रहते थे, जहाँ 
उनका प्रतुपात भावादी का ६४“५ प्रतिशत होता था, भौर ६ करोड़ ५० लाख 
देशो रियासतों में रहते थे, जहां उनका भ्रनुपात रियासतों की झुल प्रावादी का 
७०५७ प्रतिशत होता या। मुसलमानों की सख्या ६ करोड़ २० सास थी, जो 
कुल भ्रावादी की २३८१ प्रतिशत होती थी । इसमें से ७ करोड़ ६० लाल 
मुसलमान ब्रिटिश भारत में रहते ये, जहां उनका प्रनुपात भावादी का २६८४ 
प्रतिशत होता था; भोर १ करोड २० लाख मुसलमान देशी रियासतों में रहते 
ये, जहां उनका प्रनुपात भावादी का १३:६३ प्रतिशत होता था । 

प्रंग्रे जी राज के पहले भारत में उस तरह के हिन्दुन्मुस्लिम ऋगर्शो का 
कोई नामोनिशान तक न था, जिस तरह के कमगड़े प्रंग्रे जी राज में, खास तोर से 
उसके बिल्कुल घन्त के दिनों में देसने को मिले। तब प्रलग-प्रलग राग्यों के 
बीच युद्ध हुआा करते थे। कभी-कभी यह हो सकता था कि एक राज्य वा 
शासक हिन्दू हो भौर दूसरे का मुसलमान, मयर उनका युद्ध कभी हिन्दूसुस्लिम 
भगड़े का रूप नही धारण करता घा। मुसलमान शासक हिर्दुप्नों को बेसटके 
ऊंचे से ऊचे पदों पर नियुक्त करते ये घोर हिन्दू शासक मुसलमानों को । 

प्ंग्रे डी राज में पहले के भारत की यह परम्परा देशी रियासनों में इस 
झमाने में भी देखी जा सकती थी। साइमन-रिपोर्ट में कहा यया पा कि "यर्त- 
मान देशी रियासर्तों में साम्प्रदाधिक कलह का भरपेक्षाइत प्रभाव है ।” परन्तु 
सही बात यह है कि जैसे-जंसे देशी रियासतो में जनता का घान्दोतन इलने प्रोर 
वाऊत पड़द़ने लगा, यंसे-देसे वद्धां नी जनता में पूट दालने के प्रतिश्यियारी 
हुपकदे दिसाई देने लगे । 

जैसा झि हम ऊपर देस चुके है, दिल्‍दूसुश्तिम बिरोप या डिझ करते हुए 
पाइमन कमोशन को पपनी रिपोर्ट में दो झजोद दार्तों का डिक करना पढ़ा 
दा। एड तो यह झि इस तरह झा पिरोप उन इसाझ़ों री खान विशेषता है 
भर 
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जिन पर सीफेनसोधे भ्रग्रेज़् रांज करते हैं, ओर यह कि देशी रियासतों में यह 
चीज कम पायी जाती है, हालाकि श्रावादी दोनों जगह एक ही तरह से मित्ती- 
खुली है, प्रोर देशी रियासतों तथा ब्रिटिश सू्यों की सीमाए कैवत शासन को 
सुविधा का खथाल रसकर बनायी ययी हैं। दूसरी वात यह कि ब्रिटिय मास 
के इलाऊों में भी यह विरोध हाल के ज़माने में ए्यादा बढ गया है प्रोर “एक 
प्रीढ़ी पहले, ..ब्रिटिश भारत में नागरिक शान्ति के लिए सतरे के रूप में साम्प- 
दाथिक कलह बहुत ही कम थी।" झ्रतएवं, साम्प्रदायिक कलह प्र॑प्रेणी राज को, 
प्रास तोर पर उसके प्रन्तिम काल फो, श्रर्यात साम्राज्ययादी प्रभुत्व के पतन के 
फालस फो विशेष देन है । 

घुरू के जमाने में अग्रे ज़ ग्ासक “ फुट डालो और राज करो / के तिदाल 
की श्यादा सुतेग्राम धोपणा क्रिया करते थे। १८२१ में ही एक प्रग्रय 
अफसर ते एशियाटिक रिव्यू के मद १६२१ के प्रंक में “कर्नाटिकेस ” नाम से 
लिखते हुए कहां था कि “राजनीतिक, नागरिक भ्रयवां स॑निक, हर बात मैं 
हमारे भारतीय थासन प्रबंध वा मूल नियम होना चाहिए : एूढ डालो प्रौर 
राज करो !” ग्राथी जी ने बताया है कि किस प्रकार काग्रेस के संत्यापकू 
झ्,म साहब ने उनके सामने साफल्साफ यह बात स्वीकार की थी हि पंग्रे यो 
हैमत “फूट छालों श्र राज करो को सीति पर दिती हुई है।” 

१६६० में के रंमडे मै।डोनत्य ने मुस्लिम लीग की रुयापनां के विधये 
में यह लिसा था : 

“४ प्रधिल भ कलम सीय ३० दिसम्बर, १६०६ वो बनी । 
मुह्लिम लीग को प्रपमी कोमियों में इतनी र्यादा राजनीतिक सफ़लााएँ 
मिली ह.ढ.हि सोगो हो झक द्वोते लगा हैँ हि. उसके पीछे शाधी 
सारताक साहा का हाय है । सन्‍देंह जिया जाता है हि मुस्लिम मे ग्रपों 
को ऊुछ प्रेत अफसरों से धेरणा मिलो थो; प्रिमेसा बोर सन्‍्शझ में 
बड़े थे सोग ही शरोरिया सीवटीचाद हठ्युतनिया मचाया करते पे घोर 
मुसतमानतों के खाब ढीसेय प्चयाल उरके हिल्दुष्चों प्रौर मुग पमालों के 
बन आान-लचुझफइर कराड़ बदामा ऊरसे थे । / 









यम मुश्ि 


बार को जी ययूत निते , उससे सह /घड़ ” एरदस पका ही गया है । 

१६२६ में साई प्रोलितियर ने हुस समब यकू भारी मत्री रह पृरर्त 

के बाद घौर मारे एस रागइजलर रेसने के बार डाइस्स रे सझ्श ध्ाव (रू 
खत में किए था 

४ विस दिसों को मारा हे मामतोंती घन ले बाहर 

इस शा थे देसाई इसने की देर नदी दोया दि प्रडईइटु 





ज्यच्कर झनपेइ दये समत्यमएं र५भ्३ 





| 


कय उछ् हलेदे हे । हुए हुइ उड़ सप्रानप्नाह 
कप ल्दि है । दु८ हुइ झुक स्प्रानदू हि 





द्द 
राज फरो.. करे गो 
हब उरू प्ररेटो एज 


पघदएव, सरकारों नोति छा है, इसे बदुत हो डिम्मेशर सरकारों दुरापन्रो 
ईडिक्रत बयानों से सादित किया जा रुक्‍्डा है| 

लेकिन, इस भाम नोति ने शारन ब्ययस्या रा रूप घापुनिक काल में 
ही एारण किया है। राष्ट्रीय ध्रान्दोलन के बइने धौर एर के शरद दूतरे रेधा- 
लि नुघारों के प्राने के साप-साय साम्प्रदादिक फूट को बगाने सो कोछिये भो 
बढ़ती थयी हैं। इसके लिए एक ऐसो सास तरह रो घुनाव प्रागतो का उपगोे 
ड्िद्ा गंदा है, जिसे इन वंधानिक सुधारों के साथ जोड़ दिया यया पा। पह 
नेदा कदम सबसे पहले १६०६ में उठाया गया पा। राष्ट्रीय घास्दोसन हो 
पहनो बड़ो लहर भी ठोक उसो समय देश में उठो री । 

इस विरोय की पृष्ठतूमि को समकोे के लिए उस सामाजिक-पादिक होड़ 

के दीजों को देखना ध्ादश्यरू है जिमरू घसर हिन्दू घौर मुसरमाद जनता एर 
तो नहीं, पर उठते हुए मध्य-यर्ग पर जरूर पड़ता है। बम्बई, कतकता भोर 
मद्यास में, पर्यात ऐसे इसाक़ों मे जहां हिन्दुप्रों का बहुमत हे, उत्तर के मुश्यिम 
इताऊो के मुझादले में स्यापार, व्ययवताय तमा शिक्षा का घलने इहुत पहले 
प्रारम्म हो गया खा । १८८२ में हटर कमीशन ने प्रपनी रिपोर्ट में रहा पा 
झि विश्वविद्यालय की शिक्षा के मामते में मुसलमानों का पनुपाव केयल ३६१ 
प्रतिशत पा । प्राज भी मुसलमानों के मुझारत्रे दिन्दुपों ग्रे माशर सोगां भी 
संस्या कही स्यादा है । इसलिए, भारतीय पूजीयति गये वा परश्य द्ोने के गाष॑- 
साय ऐमे मेदभावों के लिए परिस्पितिया तंयार हो ययी हो बहा धापावी से 
साम्प्रदािक रूप धारण फर सदती थी। मुस्॒समानों के #तरी पद का पुष्र 
पापार बड़े उमीदारो में पा । उनको व्यापारिश एवं ध्ौद्योपिक पूरीपात ५ पे 
देखकर बहुत बुरा सता था, वयोदि उसे ये तु ह) मा था 
दी उप्र समम्झो पे नये मप्यन्यय में भी प्रलयन्‍्धवुत ब्शापारी पुरों के बोष 
साम्पदादिस विरोध झा प्राधार मौजूद घा। इनमें पुंसवपात लोग सदर विधा 














भारतीय जनतंभ को समस्याएं रभ५ 


“में भाषके इस मुस्लिम ऋगड़े में फिर नही पड़या । बहुत प्राइर 
के साथ में सिर्फ एक बार भौर आपको यह याद दिलाता चाहता हू कि 
मु. (मुसलमान ) खरगोश को झापने ही एक भाषण में उसके विशेषा- 
घिकारों की बात करके दौड़ने के लिए उत्साहित किया है।” 


इस तरह, साम्प्रदायिक घुवाद क्षेत्रों भौर साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की 
बूसे ऐसी प्रणालो का श्रीयशेश हो गया, जिसने हर तरह की जनवादो चुनाव 
प्रणात्वी पर कुठाराधात किया | साम्प्रदायिक संगठनों तया साम्प्रराथिक विरोध 
को बढ़ावा देने के लिए इससे भी झच्छा कोई साथन हो सकता है, मह फत्यता 
करना कठित है । भ्रोर सचमुच मुस्लिम लोग का भ्रलग लगठन दिसम्बर १६०६ 
से हो क्रायम हो गया । 

हिन्दुझों भौर मुसलमानों में मतभेद पंदा करने के पीछे क्या उद्देश्य था, 
यह सबसे अ्रधिक स्पष्टता के साथ केवल प्रजग चुनाव क्षेत्रों भोर स्‍भलग प्रति- 
निधित्व को स्थापना से ही नहीं, बल्कि इस बात से भी प्रकट हुप्रा कि मुसल- 
मानों फो स्रास तोर से ज्यादा भ्रतिनिधित्व दिया गया। उनका पलड़ा भारो 
करने के ज़िए एक भारी भरकम व्यवस्था दना दो गयी । मोल्ले-मिटो सुपारों के 
मोतद्क बोढ देने का भ्म्िकार पाने के लिए मुसलमानों के यास्ते उछरी था कि 
यह कम से फम॑ हे हआर रुपये को भामदनों पर भाग-कर देता हो, जय कि 
पर-पुततमानों के लिए. कम से कम ३ लाख की प्रामदनी पर पभाष-फर देना 
बहधी या । इन्ही सुधारों के मातह्ृत मुसलमानों को ३ सास पुराना | में डुएड 
होने पर योट का हक मिल जाता या, जब कि ग्रेर-पुसजमानों के लिए ३० साल 
पुराना ग्रेजुएट होता जरूरी था। कुल सोटो में भरी मुछलषमार्नों गो इमो तरह 
की रियायतें दी यथी थी । इस तरह सरकार उमर प्रत्पमत कया सममंज पास 
करने की भाशा फरती पी, जिसे उसने विशेष प्रधिकार दिये थे, भोर साय ही 
पह चोगती थी कि इससे बहुमतवाले लोग सरहार के बदले इस प्रत्यमव पद 
प्रपना चुस्ता उतारेगे 

गाद को जो भोर वेधानिक योजनाएं बनीं, उनमें छू स्ययत्पा प्लोर 
स्यापक बनायी देखी । चस्म सोमा १६३४ में पुरी । रेह्वेड के ादून में से 
विन मुसलमानों के लिए, बल्कि छ्िसों, एग्ली-ड द्ियन सोगो, भारतीय ईसाइयो, 
दलित बर्यों तय घोरोदियनों, उमीदारों पौर उद्योगरतिदरों, प्रादि हज 
प्रगय-धसम घुनाय ह्ष्ों की स्ययकथा कर दी गयी। संघोग पारासमा में हज 
२३४० मार्ट रपो गयी थी। उनमें छे ६२ यानो एक-तिटाई सुर रमाली है विए 
पुरक्षित दी, हाताझि मुसलमानों की भारादे देश वी बुर धादारी वो धौषाई 
पे लो क्‍्मदी। दूसरे घोर घादारी के भ्िरवर भाग के शिए करत रबर 









२४४ भारत ४ वर्तमान भोर भावों 


हुए पे । सरकारी नौकरियों के लिए जो प्रतियोगिता होती थी, उसमें प्रतियो- 
गियो की झिक्षा देखी जाती थी । मुसलमान इस मामले में पीछे रह जाते मे । 
फिर जब चुनाव की प्रणाली प्रारम्भ हुई श्रोर प्रतिनिधि संस्थाओं का विकास 
होने लगा, तो मुसलमानों को फिर कठिनाई महयूस होने लगी क्योंकि मताधिकार 
केवल शिक्षा या सम्पत्ति के आधार पर ही मिलता था; और इन दोनों चोज़ों में 
मुसलमान हिन्दुओं को वरावरी नहीं कर पाते थे । इसलिए, उनके बीच प्रतगे 
निर्वाचन की मांग को बल मिला । भोर इस सबसे वह जमीन तैयार हो गयो 
जिसमें फूट के बीज बोना ओर भन्तनिहित विरोधों को उक्साकर उनके सहारे 
एक पूरी राजनीति रच डालना, सरकार के लिए झासान हो गया । 

१८६० में ही सर संयद अहमद खा के नेतृत्व में मुसलमानों के एक 
दल ने मुसलमानी के लिए विश्येप प्रधिकारों शोर पदो की मांग की थी। इस 
दल का सरकार के साथ पनिष्ठ सम्बंध था। लेकिन ज़िम्मेदार मुस्लिम लोकमत॑ 
में उस मांग वा विरोध किया। मुध्लिम हेरहड नामक पत्र ते उसकी तिन्दां 
करते हुए कहा कि यह माग " ग्ावों भौर जिलों के सामाजिक णोवन' में जहर 
फला देगी भोर भारत को सेरक बना देगी ।/' मामला यही दव गया पौर उप्त 
वक्त उसके बारे में कुछ प्रोर सुनने को नहीं मिला । 

लैकिन १६०६ में जब श्रंग्रे जी सरकार को भारत के पहूले म्यापक राष्ट्रीय 
जन-प्रान्दोलन का सामना करना पड़ रहा था, तव उसने एक ऐसी सीततिका 
श्रीगणेश किया जिससे सचमुच ही “गायों भोर डिलों में जहर फ़ैल जानेशता 
था भौर भारत नरक बन जानेबाला था ।/ एक मुस्लिम शिप्ट-मडस थायगराय 
से मिला । उसने माग की फ्ि भारत में घुताय की जो भी प्रणाली जारी डी 
जाय, उसमें मुसलमानों के लिए ग्रलग प्रोर ज्यादा सीटों का वन्‍्दोवस्त रहे 
वायसराय लाई मिंठो से तुरम्स महू ऐलान कर दिया हि उन्होंने शिष्ट-मंदल को 
इसे मांग थी मान लिया दे : 

४ ग्रापफों यह माय विलहुल सद्दी है छ्वि प्राप लोगा का महुओ 
आपकी संख्या से ले थघ्राया जाय, बल्कि स्‍्रापके सम्प्रशय के राजन तविफ 
मत फो देसा जाय प्रोर उसने साम्राज्य ही जो गयाएं को हैं, झा 
संमास रखा जाये; में घापसे भूदों तोर पर सहमत / 4 7 


बाद को मुस्लिम नेता मो. छुदम्मर शी ने बाग छझे ३८४३ # 
प्रधिध्नन के प्रस्यक्ष-यद से भाषण तरते टरए उद्बा कि यह मुश्यिम शिश्टासलेइल 
सुर सरहार के इघारे पर यायरात से मिलने ग्रझा मात मद पुरी बाजता 
सरकारी प्रफ्सरों के दिमायों के शिझती थी, इसका हु सहज साई मोज ने 
१६०६ के प्रना में साई मिट के नाम एक एप में दिया था । उन्होंनि लिखा बा 





भारतीय जनतंत्र की समस्याएं रभ५ 


“मैं श्रापके इस मुस्लिम ऋगड़े में फिर नही पड़ूगा । बहुत भादर 
के साथ में सिर्फ़ एक बार भोर भापकों यह याद दिलाना चाहता हू कि 
मु. (मुसलमान ) खरगोश को आपने हो एक भाषण में उसके विशेषा- 
धिकारों की वात करके दौड़ने के लिए उत्साहित किया है ।” 


इस तरह, साम्प्रदायिक शुनाव क्षेत्रों प्रौर साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्य की 
पूरी ऐसी प्रणाल्री का श्रीगणेश हो गया, जिसने हर तरह की जनवादी चुनाव 
प्रणाली पर कुठाराघात किया | साम्प्रदायिक संगठनों तया साम्प्रदायिक विरोध 
को बढ़ावा देने के लिए इससे भी ग्रच्छा कोई साधन हो सकता है, यह कल्पना 
करना कठिन है। झौर सचमुच मुस्लिम लीग का भलग संगठन दिसम्बर १६०६ 
से हो कायम हो गया । 
हिन्दुप्रों भोर मुसलमानों में मतभेद पंदा करने के पीछे क्या उद्देश्य था, 
यह सबसे प्रधिक स्पष्टता के साथ केवल झलग चुनाव क्षेत्रों भौर स्‍भलग प्रति- 
निधित्व की स्थापना से ही नहीं, बल्कि इस वात से भी प्रकट हुमा कि मुसल- 
मानों को खास तौर से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया। उनका पलडा भारी 
फरने के लिए एक भारी भरकम व्यवस्था बना दी गयी । मो्ले-मिटों सुधारों के 
मातदृत वोट देने का प्रधिकार पाने के लिए मुसलमानों के यास्‍्ते जरूरी था कि 
वह कम से कम ३ हजार रुपये को प्रामदनी पर प्राय-फर देता हो, जय कि 
ग्रेर्मुसतमानों के लिए कम से कम ३ लाख की प्ामदनी पर प्राय-कर देना 
ब्ररूरी था। इन्ही सुधारों के मातहत मुसलमानों को ३ सास पुराना | मं जुएद 
होने पर योट का हक मिल जाता था, जब कि ग्रेर-मुसतमानों के लिए ३० साल 
पुराना ग्रृज्जुएट होना जरूरी पा। कुल सीटों में भी मुसलमानों को इसो तरह 
की रियायतें दी गयी घी । इस तरह सरकार उमर भल्यमतर का समर्थन प्राप्त 
फरने की प्रा्या करती पी, जिसे उसने विशेष प्रभिरार डिये ये, पोर साय दी 
पढे सोचती थी कि इससे बहुमतवाले लोग सरकार के बदले इस प्रत्ममत पर 
भपना गुस्सा उतारेंगे । 
बाद को जो प्रौर वंधानिक योजनाएं बनती, उनमें यहू सयवस्था घोर 
स्यापक बनायी गयी । चरम सीमा १६३४ में परदुषों। १६३४ के जान में से 
द्िऊँ मुसलमानों के लिए, बल्कि सिसों, एस्लो-इ टियन लोगो, भारतीय ईसाइएो, 
द।लत यों तथ्य योरोपियनों, उमोदारों भौर है 
प्रमेय-प्रसय घुनाद क्षेत्रों की व्यवस्पा कर दो गयी । संणीय घाराष 
११० झोरे रखो मंयों पी । उनयें से ६२ घानो एड-तिराई मुसलमानों झ विए 
मुरधित दी, हालांकि मुसलमानों को प्ादादी देश को डुत छायरी की पोडई 
मे नो पसे थी। दूसरों घोर धाझरो के भधिरवर भाय के लिए बदल रैर३ 

















र४६ भारत : वर्तमान प्रोर भावी 


यानी ४० प्रतिशत “झाम सीटें” रली गयी थी भौर इनमें से भी १६ सतोट 
भरूतों के लिए सुरक्षित थी । 

चुनाव के मामले में जो नीति बरती जा रही थी, उसीके प्रनुरूप नीति 
पूरे शासन प्रबंध में वरतो जा रही थी । इस चुनाव नीति का परिणाम यह 
हुप्रा कि साम्प्रशयिक विरोध हद से ज़्यादा वढ़ गया। 

साम्प्रदायिक विरोधो को इसलिए बढाया जाता या ताकि झोपण वी 
व्यवस्या शोर साझ्नाज्यवादों झ्रासन की रक्षा की जा सके । लेकिन उनके पीछे 
कुछ सामाणिक शोर भाधिक प्रश्न भी थे। जब मध्य-यर्गी सम्प्रदायवादी 
सरकारी पद या नौकरी के लिए होड करता है, तब यह बात साफ तौर पर 
देखे जा सकतो है । लेकिन जहां साम्प्रदायिफ कठिनाइयां जनता तक पहुद 
गयो है, बढ़ा भी यह बात इतनो ही साफ दिखाई देती है। धंगातर भौर पजाब 
के हिन्दमों में उयादां धनो जमीदार, व्यापारी भौर महाजन भी शामिल हैं, जब 
कि मुसलमान प्राय: यरीव किसान भोर महालतों के कर्दार होते ६ै। दुसरे 
इसाओों में हिन्दू किसानो के बीच बड़े उमीदारो के रूप में मुसलमान पाये जाते 
हैं। मह बात बार-बार देसने में भ्ायों है कि जिसे “साम्प्रदामिक / कपड़ा या 
» साम्प्रदायिक " विद्रोह कहा अया है, उसके पोछे हिल्दू अमीदारों के स्िगाफ़ 
मुमलमान किसानों का कोई संघर्ष, या हिन्दू महाजनों के खिताफ़ मुस्ततमात 
कर्भंदारों की कोई लड़ाई, भयवा हड़ताल तोड़ने के लिए बाहर से साये गये 
पठानों के सिलाफ हिल्दूँ मजदूरों झा कोई सर्प छिपा रहता है। यह बात मी 
मतत्तब से साली नहीं है कि जब कभी किसी भौद्योगिक केल्द्र सें मजदूर भागे 
बड़ते हैं, तो कुछ ग्रुमनाम सोग तुरन्त साम्प्रदायिक दगे करा देते हूँ. प्ौर हिए 
पुनिस मजदूरों की गोलियों मे भूतती हुई मंदान में भ्रा उतरती है। वस्बई में 
१६२६ शो महान हृदताल के बाद यही हुप्रा । कानपुर में १६३८ की विश्मों 
हृढ़ताल के बाई १६३६ में मह्ठी हसझंडा घलाना गया। प्रतिक्ियादियों का 
घात भौर उसका सामानिक-घापिर उद्देश्य स्य्ट या | उतका उद्दृश्य था मजे 

है एशला को छिल्ेमिन्‍ल झूर देता । 

भारत हो दिस पोर मुसलमान जनता के दो प्रसय-प्रतग सई नहीं दें 
भौर ने हो सरते हँ। मुमसमानों झी. गरीदी प्रौर झुतामों तथा दिखुएों £। 
गरीबी घोर डुतामी प्रला-प्राय बीज नहीं दें। गयी पोर दुतामी भारद # 
गभी सोगा के विए एड सी है। भारत के सापो गायों में, पुस्क के झग मर 
दिल प्रौद फगाशवर घछुमलमान एच समान दी उमीदारो दवा  बीस्द के ते 
कराए रहे है, 7७ मे सदाजती दादा सूद ता उड़े है, एड थे साप्रारयवार # ही 
मिस रहे है; गौर इन दीला $े डी एड डावत ही कामम, उामतस मदर 
को इस ध्यरृस्या को काय्स रस हो कोदिय दूँ। 








| 


भारतीय जनतंत्र फी समस्याएं र४ड७ 


साम्प्रदायिक समस्या का अन्तिम हल साम्राजिक एवं झापिक प्रगति के 
पथ पर झागे बढ़कर ही हो सकता है। मझदूर यूनियनों भोर किसान समाप्रों 
में हिन्दू श्रौर मुततमान अपने सारे भेदभाव भूलकर शामिल होते हैं ( स्‍्ोर 
वहां वे कभी प्रलग छुनाव क्षेत्रो की ज़रूरत महसूस नहीं करते ) । वर्गोय एकता 
भोर एक जैसी सामाजिक तथा भाधिक भावश्यकताएं जाति भौर सम्प्रदाय की 
बनावदी सीमाप्रों को तोड डालती हैं। इसी से यह स्पष्ट हे कि साम्प्रदायिक 
समस्या को हल करने का भ्रन्तिम भौर ठोस मार्ग क्‍या है। जनता के ट्वितों के 
झाधार पर जब जन-प्रान्दोलन श्रागे बढ़ेगा ग्लोर साधारएा जनवादी प्रान्दोलन 
» की प्रयति होगी, तभी साम्प्रदायिक विरोध भी भन्तिम झौर पूर्ण रूप से समात 
किये जा सकेंगे । 
लेकिन, इसके साथ-साथ समस्या का पूर्णतया जनवादी हल निकालने के 
लिए प्रतग-प्रलग क्षेत्रों भ्रथवा जातियों के स्थायत्त शासनःया प्रात्म-निर्य के 
भपिकार के दावों के नये उठते हुए सवालों पर विचार करना भी भायदयक है। 
हाल के जमाने में ये सवाल भ्रस्थायो तौर पर हिन्दु-मुस्लिम सवाल के साथ 
उलक गये थे। मुस्लिम लीग का बढ़कर एक जन-सगठत बने जाना भौर पाहि- 
स्ान के भलग राज्य की मांग करना, भोर भन्त में माउटबैटन मोजना के द्वारा 
भारत का बंटवारा हो जाना भौर पाकिस्तान के डोमीनियन का घन णानो+-एन 
तमाम बातों के पीछे भी इन्हीं सदालों की ऋलक मिलती है । 


३, यहु-जातीयता श्रोर पाकिस्तान 


बहु-जातोयता भोर पाकिस्तान के सबसे ताजा सवालों पर प्राने से पहे सक्षेप 
में मुस्लिम लोग के विकास तथा कांग्रेस-लीग सम्बंधो के इतिहास पर एड मेजर 
डाल पेना जरूरी है! 

मुस्लिम लीग को स्पापना दिसम्बर १६०६ में हुई पी । यांपप वी ही 
तरह मुस्लिम लोग की स्थापना में भी भरग्नेडों की खीति वा काडी बड़ा हाथ 
था। उत्त समय एक प॒ंग्रेंड प्रफ्सर ने वायचराय लाए मिटो को लिया या: 


/ हुल्वर साद साहब की सिदमत में यह रियोर्ट न्‍रला उेे रोहे कि 
घाज एक बहुत ही बड़ी पटना हो गयी । राजनीतिक दुरइदिठा का एक 
ऐसा एमास हुमा जो भारत भौर उसके शीटरास पर बरसों हट पर 
डाला रहेगा । मे शाम इसके सिया घोर सु नहीं है कि ६ इरोेद २० 
सास सोयों (मुसलमानों ) को राजड्ोदों प्रोर विशेधी रश (आारंप) 
में मित्र जाने से रोड दिशा गया है 77 





श्ड्द भारत : यर्तमान प्रौर भावो 


लेडी मिटो ने (अपनी पुस्तक भारत, मिटो प्ौर मोर्ले में) सिख्ता है कि 
लन्दन की सरकार का भी यही विचार था । 

अपने थुरू के वर्षों में मुस्लिम लोग एक ऐसी सकुबित सम्प्रदायवादी 
सस्या यी, जो मुख्यतया ऊपरी यर्ग के मुसलमान जमीदारों को भाकपित करती 
यी। लेकिन, जैसा कि काग्रेस में हुप्ना, उसी तरह मुस्लिम सीग में भी कुछ 
दिनों के बाद साप्राज्य-बिरोधी राष्ट्रीय भावना अपना प्रभाव दिसाने सगी। 
१६१३ के प्राते-भाते मुस्लिम लोग ने भारत के लिए “साम्राज्य के प्न्दर 
स्वराज्य ” प्रात्त ऊूरना भौर इस उद्देश्य के लिए “दूसरे सम्प्रदायों फे साथ सह- 
योग करना ” भपना लक्ष्य घोषित कर दिया। मुस्लिम लोग भोर कांग्रेस के 
बीच समझौते को बातचीत घुरू हो गयी भौर १६१६ में कांग्रे स-लीग एकता 
को सघनऊ्तस्द भी हो गया । इस समझौते में भ्रतग-प्रलग चुनाव क्षेत्रों झो 
व्यवस्था को मानने के सायन्साथ यह ऐसान भी क्रिया गया धा कि दोनों 
मस्मायों का समान उद्देश्य डोमीनियन स्टेटस है, जिसे प्राप्त करने के लिए दोनों 
कोप्िय करेंगी । सस्लतऊ में काग्रें स भौर लीग का एक समुक्त प्रधिवेशन हुमा । 
कांग्रेस के भ्रपिषेश्न में लोकमान्य तिलक ने कहा : 

“४ पज्जनो, कुछ लोगी था कहना है कि हम हिस्दूं पपने मुझ़ुतमान 
भाएयों के सामने जरूरत से ज्यादा मुछ गये है| मेरा विश्वास है कि में 
देश के तमाम हिन्दुर्भों को तरफ से यहू बढ सरता हूं हि हमारा उरूरा 
से स्यादा झुक जाना प्रसम्भर था ।...जब हमें एक तीसरे पक्ष से लड़ना 
है तो मद एक बुत बरी बात है, यह एक बड़ी मददृत्यपूर्ण पढना हे कि 
प्राज हम इस मच पर एक साथ राड़े हुए हैँ । प्रात इस मय पर नल 
की एकता है, पं की एकता है प्लोर विभिन्न राजनीतिक विधारोंजों 
एकता है।! 
इसी प्रकार सीय के नेता मि. लिन्ना से, किर्द्दोंते उस समब काम एलीय 

एकता के लिए बड़ी कोमिय की पी, लीय के प्रधिवेयन में प्रम्यक्षलद से कहा २ 
« में विन्दयों भर पक्का कांग्रेसी रहा है प्रोर साग्यदादिश नायें 
में मुझे कभी प्रेम नही रद्धा है। सेडित छुके संदता है दि एससमानों पर 
कमोकमो प्रलयाव ही जो तोगूम् समायी जाली है, बढ़ दितदुस गरैह 
बाजिर प्रौर या है, साय थोर दर जब मे देखडा है हि. गढ़ महान 
गास्परादिक सस्या सदुष्ठ आर के जन्‍म के लिए लेडी के खाप (ऋ 

बड़ी ता बस ती जा रठी है 47 
बदद मदागुद के दाद भी उबरेरद उबादें झाझय ये हि 
इक धो मबदू। टुईें। गापी वी के लद इसे नाइस मोर # ४ नाई 





बडा ज। 
न्नं 





बडे का 


भारतोय जनतंत्र को समस्याएं र४8 


रहनुमाई में खिलाफ़त कमिटी के बोच समुक्त मोर्चा स्यापित हो गया | सिलाफत 
कमिटी लड़ाकू मुस्लिम नेताओं का संगठन थो। दोनों सस्पाप्तों ने मिलकर 
स्वराज्य प्राप्त करने के लिए सरकार के सिलाफ़ संघर्ष का मोर्चा तैयार छिया । 
सड़कों पर हिन्दू-मुस्लिम एकता के स्वागत में उत्साहपूर्णा जन-प्रदर्शन होने सगे । 
[६१६ को सरकारी रिपोर्ट को मजबूर होकर यह कहना पढ़ा कि “हिनदुप्नों 
भोर मुस्लमानो के बोच प्रश्नूतपूर्व भाईचारा कायम हो गया है...मेल-मिलाप 
के प्रसाधारण दृश्य दिखाई देने लगे हैं । 

राष्ट्रीम संपर्ष के इस महान युग में कांग्रेस के साथ-साय मुस्लिम नेंताप्रों 
तथा मुस्लिम जनता ने भी भपने लड़ाकूपन का परिचय दिया। मौलाना हुमेन 
प्रहमद मदनी भोर प्रली-वंधुप्तों ने फ़ौजियों में राजड्रोह का प्रचार किया भोर 
इसके लिए उन्हे छ. वरस कंद को सज्या सुना दो गयी। मलाबार के मोपला 
किसान प्पने-भाष ही झमीदारों तया साम्राज्यवादियों के भत्याचार के फिलाफ़ 
उठ पड़े हुए। उन्होने निडर होकर लडाई सलडी प्रौर प्राशवयं जनक वोरता ठपा 
चपपं की क्षमता भौर त्याग का परिचय दिया । 

यहू मांग सबसे पहले खिलाफ़ती नेतामो ने उठायो थी कि स्वराज्य का 
मवतव पूझुं स्वतंत्रता समझा जाय । मौ. हसरत मोहानी ने १६२१ में काग्रे स 
के प्रहमदावाद भ्रधिवेशन में यह माग की पी । भौर यह बात उल्तेसनीय है कि 
उसका विरोध गाधी जी ने किया था भोर यह कहा था कि “इम्त मास से मुझे 
दमा हुप्रा है, क्योकि उससे प्रेर-ज़िम्मेदरो की भावना प्रकट होती है । 

इसी प्रकार, १६१६ में मुस्लिम लीग ने झपने प्रमृतसर प्रधिवेधन में यह 
प्रस्ताव पास किया था कि भारत के मुसलमानों को फ्ोज में भर्ती नहीं होता 
घाहिए । 

पून १६२२ में लफ़नऊ में घिलाफत कमिटों प्लोर जमोय्तुल-उसेमा का 
एक भिल्ला-जुला प्रधिवेधन हुप्रा । उसने यह प्रस्ताव पास किया कि भारठ तथा 
मुसलमानों के रर्बोत्तम॑ हितों का तकाड़ा यह है कि कांग्रेस के लब्य में 
“सरप्ामब्प ” धब्र के स्पान पर “पूर्णा स्वतत्रग् रख दिये जाय । 

दुर्भाग्य से, उन दिनो कांग्रेस के नेताप्रों ने इस प्रस्ताव का विरोध 
शिया । उनझा कहना था कि यह तो “वबांप्रेस के विधान में एक मोलिक परि- 
यउत ! कर देगा । 

प्ेकिन बाग्रे स घौर छिलाफ़त के प्रान्दोसन में जो एरवा जायय हुई थी, 
पह प्रायम नहीं रही । गांधी जो के नेतृत्व में कार से से पान्मारन वो उदापक 
अप में ते रोड दिया घोर उससे प्रापस में ढूट पड़ गदी। जब गाणया जा बे 
हरपग ३६२२ में प्रसहयोग घासोसने बरद शिया, सी लिखाफ़्त फिदो 
पता बेड्पों ने इस तरह में सपर्ष रो देते शा विरोध डिश या। 


श्ष्द भारत : वर्तमान प्लौर भावी 


लेडी मिटो ने (भपनी पुस्तक भारत, मिटो झोर मोल में ) लिखा है कि 
सन्दन की सरकार का नी यही विचार था। 

प्रपने शुरू के वर्षों में मुस्लिम लोग एक ऐसी संकुचित सम्प्रदायपाई 
उंस्या थी, जो मुख्यतया ऊपरी वर्ग के मुसलमान जमीदारों को प्राकपित करती 
थी। लेकिन, जता कि कांग्रेस में हुआ, उस्ती तरह मुस्लिम लोग में भोशुघ 
दिनों के बाद साम्राज्य-विरोधी राष्ट्रीय भावना प्रपना प्रभाव दिसाने लगी । 
१६१३ के प्राते-प्राते मुस्लिम लोग ने भारत के लिए “साज्राज्य के प्रन्दर 
स्वराज्य ” प्राप्त करना भोर इस उद्देश्य के लिए "दूसरे सम्प्रदायों के साथ सह 
योग करना ” अपना संद््य घोषित कर दिया। मुस्लिम लीग भौर कांग्रेस के 
बीच समभोते को बातसोत शुरू हो गयी भोर १६१६ में कांग्रेसन्‍लीग एकता 
का लरानऊत्पद्र भी हो गया । इस समझौते में क्‍प्लग-प्रसग चुनाव क्षेत्रों की 
स्ययस्था को मानते के सायनसाय यह ऐलान भी किया गया मा कि दोर्तों 
सरयात्ो का समान उद्देश्य डोमीनियत स्टेटस है, जिसे प्राप्त करने के लिए दीनों 
मोधिशय करेंगी । लखनऊ में कांग्रेस झौर सीग का एफ संयुक्त प्रधियेश्न हुमा 
काग्रं स के प्रधिवेशन में लोफमान्य तिलक ने कहां : 

#सम्जनो, झुछ लोगों का कहता है कि हम हिन्दू भपने मुसलमान 
भाइयों के सामने जरूरत से उ्यादा झुक गये हैं। मेरा मिश्यास्त है कि में 
देश के तमाम हिन्दु्परों को तरफ से यह बह सजता हूँ कि हमारा उरूरत 
से सयाद झुझ जाना प्रसम्भा था ।...जय हमें रुक तीसरे पक्ष से लद़गा 
है तो गह एक बहुत बड़ी बात है, यह एक बड़ी महत्वपूर्ण पदना है हि 
प्रात हम इस मच पर शुक्र साय सड़े हुएं हैँ । घाज इस मय पर गलत 
की एक्सा है, धर्म की एकता है प्लौर विभिन्न राजनीतिक विचारों को 
एाता है।' 
दैगी प्रकार सीग के तेता मि. लिम्ना ले, किस्द्रोने उस समथ बाप गली 

गूकसा के लिए बड़ी कीझिय की थो, सींग के प्रथिष्न में प्रभ्पक्षसर मे पटा * 

७ में बिरशणों मर पडा छाप्रेसी रहा ह धोर साम्यशरिक जरर्ग 
मे मुझे कभी प्रेम नदी रहा है। तौहिल घुछे लगता है कि पुगावसातों वर 
कमीकमों प्रागार डो जो वोद्सा संमादों जाये है, बढ दिलवु ड़ गरेर" 
याजिद ग्रोर गा है, रास तोड़ पद जब ने देखता (कि? उू मा 
साम्य शनि सरया मुझ भागों के जन्‍म के विदशेद्धे 6 रब (४ 
बड़ी ठाझ $ छठी जा रही है ।/ 
बदते मदायुद है डाई नो डबरगग प्रभार धराश, उपस 

एडवा पौद मबदू। टूर ठावी भी के लेदर में रार्स पद ८० 





भारतीय जनतंत्र की समस्याएं २४१ 


रहनुमाई में खिलाफ़द कमिटी के बीच संयुक्त मोर्चा स्पापित हो गया । प़िलाफ़त 
कमिटी लड़ाकू मुस्लिम नेताप्रों का सगठन थी। दोनों संस्थाप्रों ने मिलकर 
सराज्य प्राप्त करने के लिए सरकार के खिलाफ़ संघर्ष का मोर्चा तैयार किया । 
सड़कों पर हिन्दू-मुस्लिम एकता के स्वागत में उत्साहपूर्णा जन-प्रदर्शन होने लगे । 
१६१६ की सरकारी रिपोर्ट को मज़बूर होकर यह कहना पडा कि “ हिन्दुभो 
भौर शुतलमानों के बीच प्रभृतपूर्व भाईचारा क्रायम हो गया है. ..मेल-मिलाप 
क प्रयाधारण हृश्य दिखाई देने लगे हैं ।” 

राष्ट्रीय संघर्ष के इस महान युग में काग्रेस के साथ-साथ मुस्लिम नेताप्रों 
ऐपा मुस्लिम जनता ने भी भपने लडाकूपन का परिचय दिया। मौलाना हुसेन 
प्रदमद भदनी श्रौर भल्ती-वंधुप्रों ने फ़ौजियों में राजद्रोह का प्रचार किया प्रौर 
के लिए उन्हें छः वरस कैद की सज़ा सुना दी गयी। मलाबवार के मोपला 
किसान प्रपने-प्राप ही जमीदारों तथा साम्राज्यवादियों के प्रत्याचार के फिलाफ़ 
इठ सड़े हुए। उन्होने निडर होकर लडाई लडी भौर प्राश्वय॑ जनक वीरता ठया 
प्रंपप की क्षमता भोर त्याग का परिचय दिया । 

पह भांग सबसे पहले खिलाफ़ती नेताप्रों ने उठायी थी कि स्वराज्य का 
अकलव पूर्ण स्वतंब्ता समझा जाय । मौ. हसरत मोहानी ने १६२१ में कांग्रेस 
$ प्रहमदाबाद प्रधिवेशन में यह माय की थी। भोर यह बात उल्तेसनीय है कि 
सा विरोध गांधी जी ने किया था भोर यह कहा था कि "इम् माय से मुझे 
पद्म बुना है, क्योकि उससे भैर-जिम्मेदारी को भावना प्रकट होतो है ।” 

इसी प्रकार, १६१६ में मुस्लिम लीग ने भपने प्रमुतसर प्रधिवेशन में यह 
उत्ताब पाल किया था कि भारत के मुसलमानों को फौज में भर्ती नहीं होता 
चाहिए ॥। 

हे १६२२ में लसनऊ में सिलाफ़त कमिटी प्रौर उमोयतुल-उलेमा का 
एड मिल्ा-जुत्ता श्रधिवेधन हुप्रा । उसने यह प्रस्ताव पास किया कि भारत तया 
उप्रममानों के सर्वोत्तम हितों का तकाजा यह है कि काग्रेस के सदय में 
“समय” घब्द के स्पान पर “ पूर्णा स्वततता " घब्द रस दिये जाय । कर 
ग दुर्भाग्य से, उन दिनों कांग्रेस के नेताप्रों ने इस प्रस्ताव का विरोष 
पा | उनका कहना पा कि यह तो “काप्रेस के विधान में एक मौलिक पि- 
दठव ! कर देगा। 

भेड़िन कप स भौर सिलाफ़त के झान्दोनन में जो एरउा फ्रायम हुई थो, 
पह हारने नही रहो। गाधी जो के नेतृत्व में फाग्रेस ने प्रान्दोतन को पडापड 
“में ही रोक शिया घौर उसमे घापस में पूट पढ़ गयो। छब गाषी यो । 
ऊपा। १६२२ में प्रसहयोग पघ्रान्योतन बन्द रिया, तो ग्रिताफ़व रमिटी के 
पल 4 प्नो ने शस तरह से सपर्ष रोक देने का विरोप किया छा । 


श्४८ भारत : वर्तमान और भावी 


लेडी मिटो मे (अपनी पुस्तक भारत, मिदो और मोर्ले में ) लिखा है कि 
लन्दन की सरकार का भी यही विचार था । 

अपने शुरू के वर्षों में मुस्लिम लीग एक ऐसी संकुचित सम्प्रदायवादी 
सस्या थी, जो मुल्यतया ऊपरी वर्ग के मुसलमान जमीदारों को झाकपित करती 
थी । लेकिन, जैसा कि काग्रेस में हुआ, उसी तरह मुस्लिम लीग में भी कुछ 
दिनो के बाद साम्राज्य-विरोधी राष्ट्रीय भावना अपना प्रभाव दिखाने लगी। 
१६१३ के श्रातेन्ग्राते मुस्लिम लीग ने भारत के लिए “साम्राज्य के अन्दर 
स्वराज्य ” प्राप्त करना ओर इस उद्देश्य के लिए “दूसरे सम्प्रदायों के साथ सह- 
योग करना ” अपना लक्ष्य धोषित कर दिया। मुस्लिम लीग झौर कांग्रेस के 
बीच समभौते की बातचीत धुरू ही गयी भ्रौर १६१६ में काग्रेंस-लीग एकता 
का लखनऊनपैदद भी हो गया । इस समझौते में अलग-अलग छुनाव क्षेत्रों की 
व्यवस्था को मानने के साथ-साथ यह ऐलान भी किया गया था कि दोनों 
संस्थाओं का समान उद्देश्य डोमीनियन स्टेटस है, जिसे प्राप्त करने के लिए दोनों 
कोशिश करेगी । लखनऊ मे काग्रेस श्रौर लीग का एक संयुक्त भ्रधिवेशन हुमा । 
कांग्रेस के श्रधिवेशन में लोकमान्य तिलक ने कहा : 

“*सुज्जनो, कुछ लोगों का कहना है कि हम हिन्दू अपने मुसलमान 
भादयों के सामने ज़रूरत से ज़्यादा झुक गये हैं। मेरा विश्वास है कि में 
देश के तमाम हिन्दुझों की तरफ से यह कह सकता हू कि हमारा जरूरत 
से ज्यादा भुक जाना असम्भव था ।...जब हमें एक तीसरे पक्ष से लड़ना 
है तो यह एक बहुत बड़ी बात है, यह एक बड़ी महत्वपूर्णा घटना है कि 
श्राज हम इस मंच पर एक साय खड़े हुए हैं । प्राज इस मच पर नस्ल 
की एकता है, धर्म की एकता है भोर विभिन्न राजनीतिक विचारों की 
एकता है । क्र 
इसी प्रकार लीग के नैता मि, जिन्ना ने, जिन्होंने उत्त समय कांग्रेस-लीय 

एकता के लिए बडी कोशिश की थो, लीग के श्रधिवेधन में प्रध्यक्ष-यद से कहा : 
“ में ज़िन्दगी भर पक्का काग्रे सी रहा हैँ मोर साम्प्रदायिक नारों 
से मुझे कभी प्रेम नही रहा है । लेकिन मुझे लगता है कि सुसलमातों पर 
कभी-कभी अलगाव की जो तोहमत लगायी जाती है, वह बिलकुल भ्रर- 
वाजिब झोर गलत है, सास तौर पर जब में देखता हूं कि यह महाव 
साम्प्रदायिक सस्या सथुक्त भारत के जन्म के लिए तेजी के साथ एक 

बड़ी ताक़त बनती जा रही है ।” 
पहले महायुद्ध के बाद जो जबर्दस्त उमार श्राया, उसमें हिस्दू-मुश्लिम 
एकता झोौर मजबूत हुई । गराथी जी के नेतृत्व में कांग्रेस झौर झली भाइयों की 


भारतोय जनतेंत्र फी समस्याएं रब 


रहनुमाई में ख़िलाफ़त कमिटी के बीच संयुक्त मोर्चा स्थापित हो गया । खिलाफ़त 
कमिटी लड़ाकू मुस्लिम नेताओं का संगठन थी। दोनों संस्थाझ्रो ने मिलकर 
स्वराज्य ग्रात्त करने के लिए सरकार के ख़िलाफ़ सघपं का मोर्चा तैयार किया । 
सड़कों पर हिन्दू-मुस्लिम एकता के स्वागत में उत्साहपूर्णा जन-प्रदर्शन होने लगे । 
१६१६ की सरकारी रिपोर्ट को मज़बूर होकर यह कहना पड़ा कि “ हिन्दुओं 
और मुसलमानों के बीच अभूतपूर्व भाईचारा क़ायम हो गया है...मेल-मिलाप 
के प्रसाधारण हृ्य दिखाई देने लगे हैं 

राष्ट्रीय संघर्ष के इस महान युग में काग्रेस के साथ-साथ मुस्लिम नेताप्रों 
तथा मुस्लिम जनता ने भी अपने लडाकूपन का परिचय दिया । मौलाना हुसेन 
भ्रहमद मदनी शौर झली-बंघुओं ने फ़ौजियो में राजद्रोह का प्रचार किया भौर 
इसके लिए उन्हें छः बरस कैद की सजा सुना दी गयी। मलाधार के मोपला 
किसान अपने-आप ही जमीदारों तथा साम्राज्यवादियों के भत्याचार के खिलाफ़ 
उठ खड़े हुए। उन्होने निडर होकर लड़ाई लडी भौर ग्राश्वयंजनक वीरता तथा 
संघर्ष की क्षमता और त्याग का परिचय दिया । 

यह मांग सबसे पहले खिलाफ़ती नेताओं ने उठायी थी कि स्वराज्य का 
मतलब पूर्ण स्वतंत्रता समझा जाय । मो. हसरत मोहानी ने १६२१ में काग्रेस 
के अहमदाबाद भ्रधिवेशन में यह माय की थी । झौर यह बात उल्लेखनीय है कि 
उसका विरोध गाधी जी ने किया था शोर यह कहा था कि “इज्न मांग से मुझे 
स॒दमा हुआ है, क्योकि उससे ग्रेर-ज़िम्मेदारी की भावना प्रकट होती है । 

इसी प्रकार, १६१६ में मुस्लिम लीग ने अपने अमृतसर भ्धिवेशन में यह 
प्रस्ताव पास किया था कि भारत के मुसलमानों को फोज में भर्ती नहीं होना 
चाहिए । 

जून १६२२ में लखनऊ में ख़िलाफत कमिटी झौर ज़मीयतुल-उलेमा का 
एक मिला-डुला अधिवेशन हुआ । उसने यह प्रस्ताव पास किया कि भारत तथा 
मुसलमानों के सर्वोत्तम हितों का तकाज़ा यह है कि कांग्रेस के लक्ष्य में 
“*स्वराज्य ” शब्द के स्थान पर “पूर्ण स्वतंत्रता ” शब्द रख दिये जाय । 

दुर्भाग्य से, उन दिनों काग्रेस के नेताम्रों ने इस प्रस्ताव का विरोध 
किया । उनका कहना था कि यह तो “कांग्रेस के विधान में एक मौलिक परि- 
चर्तन ” कर देगा । 

लेकिन कांग्रेस और खिलाफ़त के झ्लान्दोलन में जो एकता कायम हुई थी, 
चह कायम नही रही । गाघी जो के नेतृत्व में काग्रेस ने आन्दोलन को यकायक 
बीच में ही रोक दिया और उससे झापस में फूट पड़ गयी। जब गाधी जी ने 
फ़रवरी १६२२ में भतहयोग झान्दोलन बन्द किया, तो ख़िलाफत कमिटी के 
सभी नेतामरों ने इस तरह से संघर्ष रोक देने का विरोध किया था। 


२५० भारत : घतंमान घोर भावी 


इसके धाद जो निराझा का युग श्राया, उसने फिर काग्रेस भर लीग के 
प्रलगाव तथा हिन्दुओं शोर मुसलमानों के विरोध का रास्ता खोल दिया । 
साम्राज्यवादियो मे इस सुअवसर से पूरा-पूरा फायदा उठाया। अगले कुछ वर्षो 
में यह देखते में भाया कि पहले जहां आज़ादी के लिए संयुक्त लड़ाई लड़ी जाती 
थी, वहां भव जवर्दस्त साम्प्रदायिक दग्रे होने लगे हैं। सम्प्रदायवादी प्रतिक्रिया- 
बाद ने ज़ोर पकड़ लिया । १६२४ में मुस्लिम लीग के विरोध में हिन्दू महासभा 
भ्रखिल भारतीय पैमाने पर बनायी ययी। उसके अध्यक्ष लाला लाजपतराय 
हुए । १६२७ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर साइमन कमीशन का 
बहिष्फार किया, मगर १६२५ के सर्व-दली सम्मेलन में समझौता कराने की 
नयी कोशिशें नाकाम रही 


इस तरह, जब १६३५ के नये विधान के मातहत पहली बार कुछ अधिक 
व्यापक मताधिकार के झ्राधार पर प्रान्तीय घारासभाओ्रों के चुनाव १६३७ में 
हुए, तो काग्रेंस झौर लीग भ्रामने-सामने मैदान में उतरी। प्लाम सीटो में से 
ज्यादातर और प्रान्तो की साधारण धारासभाश्रों की कुल सीटों में से लगभग 
भाधी सीटेे काग्रं स को मिली, लेकिन मुस्लिम सीटों में उसे विशेष सफलता नही 
मिली । कुल १,५०५ श्राम सीटो में से ७१४ कांग्रेस को मिली, लेकिन ४८२ 
मुस्लिम सीटों में से उसने केवल ५८ के लिए चुनाव लड़ा प्लोर उनमें से भी 
महज २६ ही वह ले पायी ( जिनमें से १५ उसे सरहदी सूबे में भ्रोर ११ सीर्टे 
बाक़ी देश में मिल्री ) । दूसरी भोर मुसलमानों के भ्रलग-भलग दलों भौर हिस्सों 
में चूकि गहरी फूड थी, इसलिए मुस्लिम लीग को बहुत कम सफलता मिली । 
उसे कुल मुसलमात वोटो का केवल ४*६ प्रतिशत भाग ही मिल सका । ( छुनाव 
में कुल मुसलमान वोट ७,३१६,४४५ थे, उनमें से उस समय मुस्लिम लीग को 
केवल ३२१,७७२ मिले । ) 

१६३७ के चुनाव के बाद म्रुस्लिम नेताओं ने ग्रेर-रस्मी तोर पर कांग्रेस 
के नेताप्रों से प्रान्तीय मत्रिन्मडलो के विषय में समझौता करने की कोशिश को । 
मत्रि-मडलों में सीटों का बंदवारा कैसे हो, इस पर बात चलायी गयी । लेकिन 
फाग्रोंस उस समय यह समझती थी कि उसका पाया मज़बूत है | उसने लीग का 
प्रस्ताव ठुझरा दिया । उसने दावा किया कि कांग्रेस पूरे देख की प्रतिनिधि है 
भौर सीय की कोई राजनीतिक भूमिका नहीं है। जनवरी १६३०७ में 
पे. जयाहरलाल नेहुछ ने मि. जिन्ना को एक पत्र में लिया 

० झन्तिम विश्लेषण में भारत में घाज केवल दो ही शक्तियां दैं-ए 

प्रिटिथ साआज्ययाद घोर भारतीम राष्ट्र को प्रतिनिधि कांग्रेस ही ५ 

मुस्लिम सींग कुछ ठुसलमानों के एक दल का प्रतिनिधित्व कस्ती है, 


भारतीय जनतंत्र फो समस्याएं श्श्र 


जिसमें निस्सन्देह बड़े काबिल लोग हैं, लेकिन उसका काम कैवल ऊपरी 
मध्य-वर्गो के हल्को तक ही सीमित है श्रौर उसका मुस्लिम जनता से कोई 
आम सम्पर्क नही हैं और निम्न मध्य-वर्ग से तो वहुत कम सम्पर्क है।” 


इसके बाद काग्रंस और लीग का भगड़ा बहुत तेज़ी से बढ़ता गया। 
मि. जिन्‍ना के कुशल नेतृत्व में लोग ने अपना संगठन मज़बूत बनाना ओर 
मुस्लिम जनता में भपनी जंडे फैलाना शुरू किया। उसने भ्रलग-अलग विखरे पडे 
विभिन्‍न मुस्लिम दलो और संगठनों को अपने मे मिला लेने की कोशिश की ताकि 
मुस्लिम लीग भारत के मुसलमानों की मुख्य संस्था वन जाय । यह नीति असफल 
नहीं रही । १६३७ और १६४५ के बीच मुस्लिम लीग की स्थिति और उसकी 
तुलनात्मक शक्ति में एक निर्यायक परिवर्तत हो गया । मुस्लिम जनता अधिका- 
धिक संख्या में उसका समर्थन करते लगी । १६२७ में मुस्लिम लीग के मेम्बरों 
की कुल संख्या केवल १,३३० थी । लीग द्वारा प्रकाशित झाकड़ों के भ्रनुतार वह 
संख्या १९३८ में लाखों तक पहुंच गयी भोर १६४४ में तो लीग ने यह दावा 
किया कि उसके मेम्वरो की तादाद बीस लाख हो गयी है। १६४६ के प्राम 
चुनावों में यह बदली स्थिति स्पष्ट हो गयी । केन्द्रीय भौर प्रान्तीय धारासभाश्रों 
के चुनावों में कुल ५३३ मुस्लिम सीटों में से ४६० पर लीग ने कब्ज़ा जमा 
लिया । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस दौर में मुस्लिम लीग भारत के मुसल- 
मानों की मुख्य राजनीतिक संस्था बन गयी थी | 

इस काल में मुस्लिम लीग का जनता पर असर बढ़ने के क्या कारण थे ? 
इसके कई कारण दिखाई देते हें । 

एक तो यह कि पिछले दस साल की राजनीतिक हलचल का असर यह 
हुआ था कि जनता के नये हिस्से, जो भ्रभी तक पिछड़े हुए थे, राजनीति में 
लिच झाये थे, भोर उनमें राजनीतिक चेतना प्रपने प्राथमिक रूप में पंदा हो 
गयी थी। इस काल में का््रेंस भोर लीग दोनों की तेजी से ताकत वढी थी । 
१६३५-३६ और १६३८-३६ के बीच कांग्रेस के सदस्यों की संख्या पहले से 
नौ-ग्रुनी हो गयी भोर ४४ लाख तक पहुंच गयी । लेकिन इनमें मुसलमानों की 
सख्या बहुत कम थी । जनवरी १६३४ में प. नेहरू ने एक बयान में बताया 
था कि कांग्रेस के ३१ लाख मेम्बरों में से केवल १ लाख, यानी ३'२ प्रतिशत 
मुसलमान हैं । जिन मुसलमानों में नयी-नथी राजनोतिक चेतना पैदा हुई थी, 
उनमें से ज्यादातर मुस्लिम लौग को प्रपना राजनीतिक संगठन मानते थे । 

दूसरे, खुद मुस्लिम लीय के अन्दर नौजवानों झौर उप्रवादियों का एक 
ऐसा दल पैदा हो गया था जो एक जनवादी कार्यक्रम को लेकर भागे बढ़ रहा 
था भौर जिसका ऊपर के प्रतिक्रियावादो नेता विरोध कर रहे थे । कुछ डिलो 


र४२ भारत : वर्तमान झ्ोर भावों 


शरीर प्रान्तों में, जँसे पंजाव और बगाल में, ये नौजवास लोग जनता के सामा- 
जिक शोर श्राथिक सवालों पर सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे थे श्रौर उसके 
जरिए गरीब मुसलमान जनता का समर्थन प्रात्त कर रहे थे। इस नीति की 
सफलता १६४६ में हुए पंजाब के छुनाव मैं प्रकट हुई, जहां मुस्लिम लीग के 
हमले के सामने पुरानी जमी हुई यूनियनिस्ट पार्टी, जो पहले बहुत प्रभावशात्री 
थी, भरभरा कर गिर पड़ी । 
तीसरे, मुस्लिम लीग का जनता पर जौ प्रसर बढ़ा और कांग्रेस के 
अन्दर जो बहुत कम मुसलमान झाये, उससे काग्रेस की कुछ राजनोतिक, संग- 
उनात्मक झौर कार्यनीति सम्बंधी कमज़ोरियां भी निस्सदेह रूप से प्रकट 
हो जाती हैं। काग्रंस का बुनियादी लक्ष्य यह था कि हिन्दू भौर मुसलमान 
दोनो उसके सगठन में झाये । लेकिन व्यवहार में, कांग्रेस मेम्वरों के सम्बंध 
में, यह लक्ष्य कभी प्रूरा नहीं हुआ । हम यह देख चुके हैं कि १६२२ में 
जब अ्रसहयोग आान्दोलन भ्रपने शिखर पर था, तब उसे यकायक रोक देने 
से उस एकता पर जबर्दस्त ध्राघात हुआ था, जो काग्रे स भौर खिलाफ़त कमिदी 
के समुक्त मोर्चे से क्रायम हुई थी । प्रान्तों में कांग्रे सी मत्रि-मंडल बनने के काल 
में लीग ने समझौते का प्रस्ताव किया। मगर कांग्रेस ने उसे ठुकरा दिया, 
सयोकि उस समय लीग की शक्ति को कांग्रेस बहुत कम करके भाकती थी। बाद 
को यहू चीज़ लीग के हाथ में जबर्दस्त कांग्रे स-विरोधी प्रचार करने का साधन 
बन गयी । युद्ध के काल में और उसके ठीक पहले राजनीतिक परिस्थिति बहुत 
उलकी हुई थी। इस काल में कांग्रेस के नेताप्रों ने दृवुद दर्ज करी उल्चभतों, 
विरोधो प्रवृत्तियों भौर द्ुुलमुलपन को परिचय दिया। (सुभाष बाबू पहले 
कांग्रेस के प्रध्यक्ष चुने गये, फिर कांग्रेस से ही निकाल दिये गये । जब युद्ध का 
रूप साम्राज्यवादी था, तव निष्क्रियता की मोति बरतो गयो | उत्त समय कांग्रेस 
के नेताओं ने यह रुस भ्रपनाया कि हम न तो युद्ध-उद्योग की मदद करेंगे भोर 
से उसका विरोध करेंगे । फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह झ्रारम्भ किया गया। भौर 
जब जापानी बढ़ते चले प्रा रहे थे, तब बढ़ मदणहूर प्रगस्त प्रस्ताव प्राप्त जिया 
गया, जिसके बाद सभी नेता पकड़ लिये गये भौर कठिन गैर-फानूनी परिध्यित्तिया 
पैदा दो ययी भ्रौर वे छिटपुट उपद्रद घुरू हो गये जिनको बाद में राष्ट्रीय 
सग्राम के रूप में सराहा गया ।) लड़ाई का जमाना श्राथिक कठिनाइयों धोर 
अकाल का जमाना था, मगर काग्रेंस के नेतामों ने उस वक्त इन मुसीबतों पे 
झूदने के. लिए जनता की रहनुमाई नहीं की । इसके परिणामस्वरूप युद्ध के 
श्रश्तिम दिनों में टाजनोतिक विथसलता पंदा हो गयी झोर जनता में उस 
दस्तो ग्रा गयी प्रौर इस तरह इस कास में मंदुक्त राष्ट्रीय प्रान्दोलन का झाकपस 
कमजोर हो गया । 


भारतोय पनतंत्र क्वी समस्याएं रश्३ 


मुस्लिम लीग के विकास के पीछे सबसे वड़ी बात यह थी कि काग्रेस ने 
मुस्लिम जनता तक पहुचने ओर उसे अपने साथ लाने की गम्भीर और लगातार 
कोशिश नहीं की । इसका सबूत यह था कि सरहदी सूबे में, जहां पर खान 
ग्रब्दुल गफ़फ़ार खा के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगारों ने जनता के बीच गम्भीर- 
तापुर्वेक काम किया, वहां बिलकुल दूसरी परिस्थिति थी। यहां मुसलमान 
मजबूती के साथ काग्रेस में थे। इस वात से भी इनकार नही किया जा सकता 
कि काग्रे स का कार्यक्रम हालाकि असाम्भ्रदाथिक था झौर बहुत से प्रमुस देश- 
भक्त मुसलमान उसमें शरीक थे, फिर भी उसके बहुत से प्रचार में श्रौर खास 
तौर पर दक्षिण-पंथी नेता्रों तथा गाधी जी के प्रचार में हिन्दू धर्म की गहरी 
पुट मिली रहती थी, जो मुसलमान जनता को कांग्रेस की ओर नही खीचती थी + 
इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय श्रान्दोलन के प्रगुख नेताश्रों पर 
है। हम यह देख चुके हैं कि पहले महामरुद्ध कै पूर्व भारत में राष्ट्रीय जागरण 
की जो पहली बड़ी लहर झ्रायी थी, उसके नेता तिलक, भ्ररविन्द घोष, झादि ने 
हिन्दू धर्म को झपने प्रचार का भाघार बनाया था ओर राष्ट्रीय नव-जागरए को 
हिन्दू धर्म के पुनरुत्यान से मिला देने का प्रयत्त किया था। इसका नतीजा यह 
हुआ्आा कि मुस्लिम जनता राष्ट्रीय श्रानदोलन से कटकर अलग हो गयी ओर सर- 
कार के लिए यह रास्ता खुल गया कि वह्‌ १६०६ में मुस्लिम लीग को जन्म 
देकर एक नया मुहरा खड़ा कर ले । 
और यह भयानक भूल पुराने ज़माने के राष्ट्रदादियों या तथाकथित 
“उम्रपंधियों ” तक ही सीमित नही रही । श्राघुनिक काल में भी इस भूल का 
सिलसिला जारी रहा। गाधी जी के पूरे प्रचार और प्रान्दोलन पर उसकी 
गहरी छाप थी । गांधी जी के सारे भ्रचार में उनकी धामिक धारणाएं तथा 
हिन्दू धर्म का भौर राजनीतिक उद्देश्यों का प्रचार बुरी तरह उलभा हुम्ना था। 
१६२०-२२ में जब भसहयोग प्रान्दोलन श्रपने चरम शिखर पर था शोर गांधी 
जी संयुक्त राष्ट्रीय आन्दोलन के नेता थे, औौर जब उन पर यह जिम्मेदारी पाती 
थी कि वह जो कहे, वह एक संयुक्त आन्दोलन के नेता के योग्य हो, उस समय 
उन्होने ऐलान किया श्र कि वह “ सनातनी हिन्दू” हैं | उनके शब्द ये ये : 

४ में सनातनी हिन्दू हूं, बयोकि-- 

“ १) में वेद, उपनिषद, पुराण झोर समस्त हिन्दू शास्त्रों में 
विश्वास करता हूँ और इसलिए पुनर्जन्म तथा भ्रवतारों में भी मेरा 
विश्वास है । 

४२) में वर्साश्षम धर्म में विश्वास करता हु--उस खझूप में, जो 
मेरी राय में सर्वधा वेद-सम्मत रूप है, न कि उसके मोझूदा प्रचतित 
झौर भोंडे रूप में 


रश्४ड भारत : वर्तमाव ओर भावी 


/ ३) में प्रचद्धित अर्थ से कही भ्रधिक व्यापक अर्थ में गो-रक्षा में 
विश्वास करता हू । 
“४) मृर्ति-यूजा में मुझे अविश्वास नही है । ” 


“ सनातनी ” शब्द का साधारण जनता क्या अर्थ लगाती है, यह जानने के 
लिए प. नेहरू के शब्दो का स्मरण कर लेना काफी है : 


“पीछे की तरफ चलने की इस होड में ... हिन्दू महासभा को 
मात करनेवाले सनावनी हैं जिनमें हृद दर्जे के मजह॒वी दकियानूसीपन के 
साथ-साथ प्रंग्रज़ी सरकार के प्रति बहुत तीव्र, या कम से कम बहुत 
बुलन्द भ्रावाज में प्रकट की जानेवाली राजभक्ति भी होती है |” 


हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए अपील करते हुए भी, ग्राधी जी एक ऐसे 
राष्ट्रीय नेता के रूप में नही बोलते थे जो दोनों सम्प्रदायों में एक होने की 
भावना पैदा करता हो। वह एक हिन्दू नेता के रूप में बोलते थे, जो हिन्दुप्रो 
को “हम लोग ” कहता था, भौर मुसलमानों को “वे लोग ” । गाधी जी ने एक 
बार कहा था : 
“यदि हमे मुसलमानों के दिलों को जीतना है, तो हमें श्रात्म-घुद्धि 
के लिए तपस्था करनी होगी |” 


भ्राधुतिक राष्ट्रीय आन्दोलन के काल में भी, ग्राधी जी किसी भी समय 
काग्रेंस की राजनीति को छीड़कर ट्िन्दू धर्म में सुधार का प्रान्दोलत प्रारम्भ 
कर सकते थे (जैसा कि उन्होंने १६३२-३३ में, भान्दोलद के सकट-काल में 
किया था ) और धामिक सुधार के प्रान्दोलत को छोड़कर फ़िर कांग्रेस की 
राजनीति में भा सकते थे । 

इस प्रकार, जो काग्रेस का माता हुप्रा नेता था भोौर जिसे जनता कांग्रं स 
का मुख्य प्रतिनिधि समकती थी, वह सदा हिन्दू घर्मं तथा हिल्दु-पुवस्त्यान के 
एफ सक्रिय नेता के रूप में लोगों के सामने भाता रहता पा । ठव क्या प्राइचय॑ 
है यदि ऐसी परिस्थिति में भौर काग्र स के ऐसे नेताप्रों तया ऐसे प्रचार के द्वोते 
हुए केवल झु-म्रालोचक ही नही, बल्कि साथारण जतमत का भी एक बड़ा 
भाग काग्रेंस को / हिस्दू भान्दोलन ” समझता पा ? प्रौर जहां यह बात सही 
है कि इस मामले में मुख्य दोष गाधी जी का था, वद्दा यद्‌ बात भी सच है कि 
कांग्रेस के बहुत से छोटे नेता, स्ासकर गरांधीवाद से प्रेरद्या लेनेवाले नेता, 
इन्ही तरीकों का प्रयोग करते पे । यद्वि इस सबके बाद भो झुछ घुने हुए मुस्लिम 
नेता सदा कांग्रेस के साथ बने रहे, तो इसका श्रेय उसकी राष्ट्रवादिता को है। 


भारतोय जनतंत्र की समस्याएं २५५ 


लेकिन, इन तरीकों के चलते आम मुसलमान जनता काग्रेस के साथ नहीं आा 
सकती थी । 

इसमें सन्देह नही कि अंग्र जी सरकार ने साम्प्रदायिक भेदभाव से फायदा 
उठाकर जनता के आन्दोलन के खिलाफ़ एक बहुत घृरित अस्त्र का उपयोग 
किया । मगर साथ ही यह बात भी सही है कि यह अस्त्र प्रग्न ज्ञी सरकार के 
हाथों में तिलकवाद और गाधीवाद ने दिया था । 

लैविज इन सवके अलावा एक और खास कारण है जिससे जनता पर 
मुस्लिम लीग का, खास तौर पर १६४० में, पाकिस्तान का कार्यक्रम स्वीकार 
कर लेने के बाद प्रभाव बढा। पाकिस्तान के कार्यक्रम पर विस्तार से हम बाद 
में विक्चार करेंगे। थुरू-शुरू में उसके द्वारा यह माग की गयी थी कि उत्तर- 
पश्चिमी भोर उत्तर-पूर्वी भारत के उन इलाको में, जहां मुसलमानों का बहुमत 
है, अलग से प्रभुसत्ता सम्पन्त राज्य स्थापित किये जांय | बाद को यह मांग 
बढकर छ: सूवों के एक भ्रलग स्वतत्र मुस्लिम राज्य की माम बन गयी। इस 
कार्यक्रम की श्रालोचना के लिए बहुत मजबूत दलीले थी | लेकिन हाल के जमाने 
में जिस तरह यह कार्यक्रम राजनीति में सामने श्राया श्नौर इन इलाकों की 
मुसलमान जनता ने उसका जिस तरह समर्थन किया, उससे प्रकट होता है कि 
बहुत उलके हुए रूप में ही सही, पर यह कार्यक्रम एक हद तक जनता की सच्ची 
भावनाओं झोर आाकांक्षाओ्रों को व्यक्त करता था। पाकिस्तान की मांग और 
जनता से उसको जो जबर्दस्त समर्थन मिला, उसके पीछे भारत के राष्ट्रीय जीवन 
में एक नये तत्व को काम करते देखा जा सकता था । 

जैसे-जैसे राष्ट्रीय भ्रान्दोलन जनता में फैल रहा था, वेसे-वंसे वह राष्ट्रीय 
चेतना के नये रूपों को धरातल पर ला रहा था। भारतीय कौम के विभिन्‍न 
जातीय तत्व इन रूपो में प्रकट हो रहे थे । जिन जातीय समूहो में मुस्लिम धर्म 
की प्रधानता थी उनमे, खास तौर पर उत्तर-पश्चिमी तथा उत्तर-पूर्वी भारत के 
जातीय समूहों में, एक हृद तक पाकिस्तान का नारा इस नयी बढ़ती हुई राष्ट्रीय 
चेतना को एक विक्ृत रूप में व्यक्त करता था। स्तालिन ने १६१२ में ही यह 
बात देख लो थी कि राष्ट्रीय श्रान्दोलन के बढने के साथ-साथ भारतीय कौम का 
बहु-जातीय स्वरूप प्रधिकाधिक स्पष्ट होता जायगा । उन्होने लिखा था : 


४ सम्भवततः भारत में भी हम यह देखेंगे कि वे भसख्य जातियां जो 
भ्रभी सोती रही हैं, पूजीवादी विकास के झ्ामे बढ़ने पर जाग उठेंगी 47 
साआाज्यवाद के खिलाफ स्वतत्रता के सघर्ष में भारतीय जनता को एकता 


को आवश्यकता थी। भविष्य का स्ववत्र भारत प्राथिक तथा राजनीतिक दृष्टि 
से संयुक्त रहे, यह निस्सन्‍्देह एक प्रगतिशील उद्देश्य था । लेकिन इन दोनों बातो 


२५६ आरत : वतंमान और भावी 


का यह मतलब नहीं कि हँस भारतीय क्रौम को कोई एकरूप इकाई समझ 
बंठें । बल्कि प्रावश्यकता इस बात की है कि हम भारतीय क्रम के बहु-जातीय 
स्वरूप को स्वीकार करें । जिस समय काग्रेस ने प्ंग्रेज़ों के मनमाने ढंग से बनाये 
हुए प्रान्तों की जगह पर सांस्कृतिक श्रोर भाषावार प्रान्तों को मान्यता दी थी, 
भोर जब उसने यह माना था कि भविष्य में स्वत भारत के विधान में इन 
प्रान्तों को स्वायत्त शासन का पूरा-यूरा श्रधिकार मिलेगा, तब काम्रेंस ने वास्तव 
में इन जातीय समूहों को ही श्रांशिक रूप से स्वीकार किया था। लेकिन इस 
काल में कांग्रेस ने इन समूहो के जातीय स्वरूप को नहीं माना और उनको 
भात्म-निर्णय का पूर्णो श्रधिकार देने का विरोध किया । 


मगर भारतीय कोम के धहु-जातीय स्वरूप का यह सवाल श्लौर मुस्लिम 
लीग की पाकिस्तान की मांग, दो बिलकुल झलग-प्रलग चीज़ें हैं श्रीर उनके भेद 
फो समभमा भ्रत्यन्त प्रावश्यक है । 
पाकिस्तान की माग को मुस्लिम लीग ने पहले-पहल १६४० में भपनाया था, 
हालांकि उस वक्त उसे यह नाम नहीं दिया गया था। इसके पहले, जब १६३० 
में कवि इकबाल ने भ्रोर १६३३ में क॑म्प्रिज विश्वविद्यालय के कुछ विद्यार्थियों 
ने यह प्रस्ताव रखा था, तो मुस्लिम लीग के राजनीतिक नेताभो ने उसे ठुकरा 
दिया या। १६३३ में वंधानिक सुधारो की सयुक्त समिति के सामने बयान देते 
हुए उन्होंने कहा था कि यह “विद्याथियों का सपना,” “श्रव्यावह्रिक ” भौर 
“हुवाई उड़ान ” है। १६३७ में भी मुस्लिम लीग के वार्षिक श्रधिवेशन में यह 
लद्ष्य स्वीकायर किया गया था क्ति लीग “भारत में स्वतश्न जतवादी राज्यों के 
एक संघ के रूप में पूर्ण स्ववत्रता की स्थापना ” के लिए काम करेगी। लेकिन 
१६४० में लीग के लाहौर प्रधिवेशन ने यह प्रस्ताव पास किया : 


“ फ़ैसला किया जाता है कि प्रस्तित्ष भारतीय मुस्लिम सीग के 
इस प्रधिवेशन की राय में कोई वैधानिक योजना उस वक्त तक इस देश 
में कार्याम्वित नहीं की जा सकती, या मुसलमानों की मद्गर नहीं हो सकती 
जब तक कि बह सीचे लिसे बुनियादी सिद्धान्तों के श्नुसार नहीं बनायी 
जाती : भौगोलिक हृष्टि से एक-दूसरे से सटी हुई इकाइयों को अ्रतग करके 
मौर उनमें भावश्यक सीमासरिवर्तेन करके ऐसे प्रदेश बना दिये जाय कि 
छित क्षेत्रों में सख्या की दृष्टि से मुभलमानों का बद्ठमत हो -- जैसे कि 
भारत के उत्तर्सस्चिमों प्रौर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र--- उन मुस्लिम बहुमत के 
कषेत्मी को मिलाकर ऐसे स्वतत्र राज्यों की स्थापनायी जाय, जिनमें 
शामिल इफाइयों वो स्थायत्त झाखन का प्रथिव्वर तया पूर्ण स्वतत्रता 


प्रात्ष द्वोगी ।/ 


भारतीय जनतंत्र की समस्याएं २५७ 


बाद में इस बहुत अस्पष्ट प्रस्ताव की व्याख्या की गयी | १० दिसम्बर, 
१६४५ को मि. जिन्ना में लीग की माग की इन शब्दों में व्याख्या की * 


“भारत का गतिरोध उतना ज़्यादा भारत और अग्रेज्ो के बीच 
में नही है। वह अ्रसल में हिन्दू काग्रेस ओर मुस्लिम लीग के बीच में 
है ... जब तक पाकिस्तान नही दिया जाता, तब तक कोई चीज़ हल 
नही हो सकती ... ) एक नही दो विधान सभाए बनानी होगी । उनमे 
से एक हिन्दुस्तान का विधान बनायेगी, दूसरी पाकिस्तान का । 

“भारत का मसला हम दस मिनट मे हल कर सकते हैं, बश्तें 
मि. गांधी कह दे कि “में राज़ी हू कि पाकिस्तान बन जाय, में राजी हूं 
कि एक-चौथाई भारत जिसमें सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, सरहदी सूवा, 
वगाल झौर झासाम झामिल हैं, अपनी मौजूदा सीमाओ्रो के साथ पाकि- 
स्तान बन जाय । * 

“मुमकिन है कि भ्राबादी की भ्दला-बदली करनी पढ़े, बच्चतें लोग 
अपनी खुशी से इसके लिए तैयार हो। सीमाझो मे भी बिलाशक कुछ 
रद्दोवदल करना पड़ेगा ... यह सव हो सकता है, लेकिन पहले यह 
मानना ज़रूरी है कि इन सूबो की मोजूदा सीमाएं भावी पाकिस्तान की 
सीमाएं होंगी । पाकिस्तान की हमारी सरकार सम्भवत' एक संघीय 
सरकार होगी जिसमे प्रान्तो को खुद-मुख्तारी हासिल होगी... । 

“व्यक्तिगत रूप से में अग्नं जी सरकार की ईमानदारी में शक नही 
करता । लेकिन मुझे उन लोगों की ईमानदारी में ज़रूर शक है जो 
कहते हैं कि भारत के मुसलमानों को पूरा पाकिस्तान दिये बिना भी कोई 
समभोता हो सकता है। ” 


अन्त मे, अप्रैल १६४६ में घारासभाझों के मुघ्लिम सदस्यों का जो 
सम्मेलन हुआ, उसने पाकिस्तान की यह व्याख्या की . 


/उत्तर-पूर्व मे वंधाल और प्रासाम का इलाक़ा प्रौर उत्तर-पश्चिम 
भारत में पजाब, सरहदी सूबे, सिंध प्रोर बलोचिस्तान का इलाक़ा -- इन 
प्राकिसतानी इलाको को, जहां मुसलमानों का प्रवल बहुमत है, मिलाकर 
एक स्वत्तत्र प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य बना दिया जाय |” 


पाकिस्तान का सिद्धान्त इस कल्पना पर आधारित है कि हिन्दू और 
मुसलमान दो अलग-अमलग "“जातियां” हैं । भले ही सारे भारत में और भारत 
के हर इलाके में हिन्दू और मुसलमान मिले-जुले रहते हों, भले ही हिन्दू मौर 
मुसलमान एक ही परिवार के सदस्य हो, लेकिन इस सिद्धान्त के झनुसार वे हैं 
भर 


दशक भारत : वर्तमान और भावी 


दो झलम-प्रलग “जातियों ” के लोग। जाहिर है कि धर्म को (ओर धर्म से 
सम्बंधित समान सस्कृति को ) जातीयता का बश्राधार बनाने की यह कोशिश 
जातीयता की प्रत्येक ऐतिहासिक तथा अन्तरराष्ट्रीय व्याख्या एवं प्रनुभव के 
खिलाफ जाती थी । यह तो उसी तरह की बात हुई मानो योरप में रहनेवाले 
कैथोलिक मतावलम्बियों की एक अलग जाति मान ली जाय । और सचमुच यदि 
इस तर्क को और आगे बढ़ाया जाय झौर जाति को इस व्याख्या के अनुसार 
मुसलमानों की एक झ्लग जाति मान ली जाय, तो कहना पड़ेगा कि उत्तरी 
अफ्रीका से लेकर भारत तक के सभी मुसलमानों की एक जाति है श्लौर पाकि- 
स्तान के सिद्धान्त की भ्रन्तिम परिणति विश्व इस्लामवाद में हो जायगी। 
मा्संवाद के अनुसार जाति की व्यास्या क्या है, इसका सास-तत्व 
स्तालिन ने अपनी पुस्तक माक्संवाद भ्रौर जातियों के प्रइन में दिया है। उनकी 
दी हुई वह प्रसिद्ध परिभाषा यह है कि “जाति वह है जिसका ऐतिहासिक 
विकास इस प्रकार हुआ हो कि उसमें भाषा, प्रदेश, ग्राथिक जीवन तथा सास्कृतिक 
एकता के रूप में व्यक्त होनेवाली मानसिक ग्रठव की एकता हो ।” इसके वाद 
स्तालिन ने यह जरूरी झर्त श्रोर जोड दी थी कि “इस बात पर जोर देना 
ब्रावश्यक है कि ऊपर बतायी ग्रयी विशेषताप्रों में से कोई भी विशेषता ऐसी 
नही है कि भ्रकेले उससे ही जाति वन जाय । बल्कि अग्र इन विश्येयतागं में से 
एक भी गायव है, तो जाति जाति न रहेगी ।” 
इस कसौटी का इस्तेमाल करने पर मह बात साफ़ हो जाती है कि भारत 
के मुसलमानों को एक “जाति” नहीं माता जा सऊता | उनेकी भाषाएं ग्रलग हैं, 
उनके इलाकी प्रलग हैं प्रौर संस्कृतिया झलग हैँ । नस्ल की दृष्टि से उनमें अनेक 
तरह के भेंद पाये जाते हैं ॥ पठान और बंगाली मुसलमानों के बीच एकमात्र 
समानता धममं की या पुरानी सस्कृति के कुछ पवशेषों की ही होती है । लेकिन 
इतने से ही तो वे एक जाति के नही हो जाते । पुराने रूसी साम्राम्य में रहनेवाले 
यढदी सोग झलगस-प्रसम इसाऊो में रहते थे श्ौर भवग-प्रवग भाषाएं ओजते थे। 
स्तालिन ने उनको एक ग्रल्ग जाति नही माना झौर उसके लिए यह दलील दी 


०“ उनके जीवन में यदि कोर्ई बात सम्राम है तो यह कि उनका प्रस॑ 
एक है, उनका मूल एक दे प्रौर जातीय स्वरूप के ऊुछ प्रवर्ेत उनमें 
पाये जाते हैं । इत सब बातों में कोई सन्देद नहीं है। लेकिल क्या # 
गम्भीरतापुर्वक यह दावा ऋर सकता हे कि जिस सजीय सामाजिक, 
झ्राधिक एव सास्झृतिक वातावरण में ये बढूदी रहते हें, उससे उयाद्ा 
ये जड़ धार्मिक रीतिया श्रोद मिटे हुए मानसिक झवेधेा उनके 
निणय फरेंगी ? 
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यहां पर प्रश्न केवल जाति को रस्मी परिभाषा का नही है। यदि केवल 
परिभाषा का प्रश्न होता, तो बहस करना बेकार था। लेकिन यदि एक बार 
जाति का आधार धर्म को मान लिया जाय, तो उससे कुछ बहुत ही ग्रम्भीर 
राजनीतिक परिणाम निकल आते हैं। ठोस वास्तविकता में चूकि जाति केवल 
एक विशेष इलाके में ही रह सकती है, और चूकि यह सिद्धान्त राजनीतिज्ञो का 
गरढा है और वह घरती से नही उपजा है, इसलिए इस तथाकथित “जाति” 
के लिए एक इलाक़ा जवर्दस्ती बंटवा लेने की भी जरूरत पैदा हो जाती है। 
मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग के भोगोलिक रूप की जांच करते हो 
इस सिद्धान्त का खोखलापन जाहिर हो जाता है । 

झुरू मे, जिन छः सूबो को, उनकी ”मोजूदा सीमाओ के साथ” मिलाकर 
पाकिस्तान बनाने की बात कही गयी थी, उतकी कुल झाबादी १० करोड़ 
७० लाख होती थी । इनमें से मुसलमानों की संख्या ५ करोड ६० लाख, 
यानी ५५% थी और गैर-मुसलमानों की तादाद ४ करोड ८० लाख, यानी 
४५४ थी । इस प्रकार इस इस्लामी राज्य की लगभग झाधी आवादी रौर- 
मुसलमानों की होती थी ओर कोई ३ करोड मुसलमान, यानी भारत के 
कुल मुसलमानों का लगभग ४० प्रतिशत भाग पाकिस्तान के बाहर रह जाता 
था। इससे साफ हो जाता है कि भारत की बहुत्त ही मिली-हुली हिन्दू-धुस्तिम 
झ्रावादी की साम्प्रदायिक समस्या को जवर्दस्ती इलाके वांटकर हल करने 
की कोई काशिश कामयाब नही हो सकती । 

जब १६४७ में माउंटबैटन योजना के अनुसार पाकिस्तान के डोमीनियन 
की स्थापना हुई, तो भारत के बटवारे के साथ-साथ पजाब और बंगाल का 
बंटवारा भी करना पड़ा । फिर भी नये “ इस्लामी राज्य ” में कोई २ करोड़ ऐसे 
गैर-भुस्लिम लोग रह ही गये जो कि उसकी कुल आवादी का चौथाई से लेकर 
तिहाई तक होते थे; शोर कोई ३ करोड मुसलमान, पाकिस्तान के बाहर रह 
गये । इस परिस्थिति का नतीजा हुआ्ना कि नयी सीमाओ्रों के दोनों भोर खुन- 
खराबी शोर क्रत्लेम्राम हुए और बड़े पैमाने पर आवादी इधर से उधर गयी; 
और इसके कारण करोड़ों इनसान बेघरबार हो गये । 

इसलिए, भारत का बंटवारा होकर भारतीय सघ तथा पाकिस्तान के 
डोमोनियनों का वन जाना किसी भी माने में राष्ट्रीय स्वतत्रता या जातीय 
आत्म-निर्णय की ओर बढ़ना नहीं था । असल में इन दोनों राज्यों की 
स्थापना साम्राज्यवाद के साथ कांग्रेस और लोग के राष्ट्रीय पूजीवादी नेताशों के 

. समभौता का परिणाम थी। बंटवारे के हयकंडे का प्रयोग करके भारत के 

जनवादी प्रान्दोलन को कमजोर कैर दिया गया और उसमें फूट डाल दी गयी । 
दोनो डोमीनियनो में साम्प्रदायिक विरोध को बेहद बढ़ा दिया ग्रया भौर नयी 
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बनी दोनो सरकारों में शुरू से ही आपसी बैर पैदा कर दिया गया | इस सबसे 
जो खूनी फसल तैयार हुई, वह बंटवारे के बाद होनेवाले खूसार दंगों तथा 
कत्लेग्राम के रूप में प्रकट हुई, जिनके परिणामस्वरूप करोडो नर-तारी अपने 
धरवार छोड़कर शरणार्थी वन गये । 
लेकिन, इन तमाम वातो की वजह से हमे इस सत्य की झोर से श्रांसें 
नही मूद लेनी चाहिए कि झुरू में पाकिस्तान की माग के पीछे किसी हृद तक 
जातीयता का सच्चा सवाल भी छिपा हुआ था। पाकिस्तान की मांग को 
जनता से जो व्यापक समर्थन मिला और जो पाकिस्तान की स्थापना के समय 
जन-समारोहों के रूप में प्रकट हुआ, उससे जाहिर होता है कि यह केवल 
साम्प्रदायिक प्रचार का, या सामाजिक तथा प्राथिक सवालों से पैदा होनेमाले 
जनता के ग्रसतोष को साम्प्रदायिक रूप देने की कोशिज्ञों का नतीजा नही था, 
बल्कि इसके पीछे यह सचाई भी काम कर रही थी कि राष्ट्रीय श्रान्दोलन के 
जनता के अ्रधिक गहरे स्तरों में घुसने के फलस्वरूप जातीय चेतना के नये रूप 
सामने श्रा गये थे। पाकिस्तान के सवाल से यह बात उभरकर सामने प्रायी 
फि भारतीय स्वतत्नता के साधारण कार्यक्रम के एक अंग के रूप में जातियो के 
प्रझन को हल करना भी प्त्यन्त भावश्यक है । 
इस प्रश्त का झान्तिम हल केबल जनपादी मार्य पर चल कर ही हो 
सकता है। पश्रात्म-निर्णय का जनवादी सिद्धान्त यह वात मानता है कि जिस 
इलाके में साफ तौर पर श्रात्म-निर्शय की जातीय माग उठ रही हो, यानी 
जिस इलाके के भ्रधिकतर निवासी अ्रपने विशिष्ट जातीय स्वरूप व सस्कृति के 
आधार पर स्पष्ट रूप से यह भाग कर रहें हों झि उनकी अपनी प्रज्ञग 
राजनीतिक संस्थाएं होनी चाहिए, श्रौर जहां भौगोलिक तथा भाधिक हृष्टि 
से यह खीझ सम्भव हो, उस इलाके के निवासियों को प्रपनी प्रलय राजनीतिक 
सस्याएं कायम करने का प्रधिकार है, क्योकि उनकी इच्छा के विरंद्ध उन पर 
कोई राजनीतिक संस्था लादने को किसी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता । 
भारत की बहु-जातीय समस्या को हल करने का सबसे उपयोगी ढंग यदी है कि 
आत्म-निर्णय के इस जनवादी सिद्धान्त पर सुसंगत ढग से भमल किया जाय! 
और इसी ढंग पर चलकर सभी जातियों के स्वेच्छापूवक मिलते के लिए सबसे 
अच्छी परिस्थितियां पैदा हो सकती हूँ । बदु-जातीम सोवियत संघ में झोौर हाल 
के दिनों में चीनी जनता के जन्मोंत्र में जातियों का सवाल इसो तरहू सफउता 
साय हल फिया जा छुझा हे । है 
इस मिद्धान्त को मानने का झर्थ यह दोगा हि मार्तीयम जनता का प्रत्येक 
ऐसा द्िस्सा जिसके रहने का एफ मिला-डुनाँ इसाझा है, जिसकी एफ समात 
ऐतिहासिक परम्परा है, जिसको एड समान साया, धस्कृति, मानसिक गठन घोर 








भारतोय जनतंत्र की समस्याएं २६१ 


समान आर्थिक जीवन है, उसे इस बात का अधिकार होगा कि वह स्वतंत्र भारत 
में एक स्पष्ठ जाति के रूप में जीवन बिताये, और चाहे तो स्वतत्र भारतीय सघ 
के अन्दर एक खुद-मुख्तार राज्य के रूप मे रहे ( जिसे संघ से अलग हो जाने 
का भी अधिकार होगा ) ! 

इस प्रकार कल की जो स्वतत्र भारत बनेगा, वह पठान, पजाबी, सिंधी, 
हिन्दुस्तानी, राजस्थानी, ग्रुजराती, बंगाली, आसामी, विहारी, उडिया, आंध्र, 
तामिल, करेल, कन्नड़, मराठा, श्रादि विभिन जातियों के खुद-म्रुस्तार राज्यो के 
संघ ( फ्ेडरेशन या यूनियन ) का रूप धारण कर सकता है । इस तरह णो नये 
- राज्य बनेंगे, उनमें जो ग्रल्पसंस्यक जातियो के लोग बिखरे हुए रह जायगे, 
उनके संस्कृति, भाषा तथा शिक्षा सम्बंधी अधिकार कातूव द्वारा सुरक्षित रहेंगे, 
उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नही किया जायेगा और उनका उल्लंघन 
करनेवालों को कानूनन दंड मिलेगा । 

आत्म-निर्णय के श्रधिकार को, जिसमें झलग होने का भ्रधिकार भी 
शामिल है, मान लेने का क़तई यह मतलव नही होता कि झलग हो जाना सही 
है । इसके विपरीत, भारत के जनवादी विकास के हित में यह गत्यन्त भ्रावर्यक 
है कि भारत की एकता कायम रहे । भारत की एकता इसलिए खास तीर पर 
जरूरी है कि उसके विभिन्न हिस्से परस्पर सहयोग के द्वारा तेजी से उन्नति कर 
सकें और पूरे भारत की आर्थिक उन्नति की योजना वनायी जा सके, उसके 
अनुसार पूरे देश का विकास किया जा सके और उप्तका सामाजिक स्तर ऊपर 
उठाया जा सके । लेकिन यह एकता स्वेच्छा से ही हो सकती है । भारतीय स्घ 

स्वेच्छा से ही वन सकता है । 

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने यह नीति सबसे पहले १६४२ के एक 
प्रस्ताव में पेश की थी, जिसमे भारतीय कोम के बहु-जातीय स्वरूप से पैदा 
होनेवाली नयी समस्या्रो पर पहली वार ग्रम्भीरतापूर्वक विचार किया गया 
था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम मे, जो १६५६ में स्वीकार हुआ, 
इस नीति की भ्रधिक विशद व्याख्या इस प्रकार की गयी है : 


# सभी जातियों के लिए श्रात्म-नि्ंय का अधिकार हो । भारतीय 
प्रजातंत्र भारत की विभिन्न जातियों को जनता को वलपूर्वक नही, वत्कि 
राज़ी-खुशी से दी गयो उनकी राब के भनुसार एक सपुक्त राज्य की 
स्थापता के लिए एकत्रित करे । 

« भारत संघ के वर्तमान प्रान्तों की सीमाप्ों को फिर से निर्धारित 
किया जाय और समाव भाषा के सिद्धान्त के आधार पर प्रान्तों का फिर 
से निर्माण किया जाय। देशी राज्यों को, जो मनी मोजूद हें, बग्रत के 
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उपयुक्त जातीय प्रान्तों-में मिला दिया जाय और विदेशी साम्राजियों के 
अधोनस्य इलाकों को देश में मिला लिया जाय और उनका पुनर्गठन भी 
इसी सिद्धान्त के आघार पर हो | भादिवाी क्षेत्रों को, या उन,क्षेत्रों को 
जहां खास ढंग के लोग रहते हैं, और जद्या खास तरह की सामाजिक 
परिस्थितियां हैं, या जहां की श्रावादी किसी अल्पसंस्यक जाति की है, 
क्षेत्रीय स्वायत्त शासन का पूर्णो भ्रधिकार होगा भौर वे भपनी क्षेत्रीय 
सरकारें बना सकेंगे तथा उनके विकास के लिए पूरी-यूरी मदद दी 
जायेगी । ” 

इसी दृष्टिकोण से इन समस्याओ्रों को सबसे ज़्यादा उपयुक्त ढंग से हल 

किया जा सकता है। * 


चौदहवां अध्याय 


दूसरे म्रह्ययुद्ध में भारत 


१६३०-३४ के महान जन-संघर्षों से लेकर दूसरे महायुद्ध तक भारत के राष्ट्रीय 
झान्दोलन के इतिहास को साफ-साफ तीन शुगों में बांदा जा सकता है। पहले, 
संगठन को फिर से दुरुस्त किया गया जो दमन से छिन्न-भिन्‍त हो गया था, और 
नयी नीति निश्चित की गयी, जिसके बाद १६३७ के छुनावो में राष्ट्रीय आन्दीलन 
की जीत हुई, जिसको इस्तेमाल करके दक्षिण-पंथी नेताओ ने ब्रिटिश भारत के 
अधिकतर प्रान्तों में कांग्रे सी मंत्रिमंडल क्रायम कर लिया । १६३४ से १६३७ 
तक के काल की ये सफलताएं हैं । उसके वाद संकट तेज़ होने लगा, कांग्रेसी 
मंत्रिमंडलों के अनुभव से जनता के भ्रम हटने के परिणामस्वरूप दक्षिण-पक्ष और 
वाम-पक्ष के मतभेद बहुत तीखे हो गये, और प्रारम्भिक रूप में १६३८-३६ में 
ही नये संघर्षों की ओर बढने के चिन्ह दिखाई देने लगे। ग्रुद्ध की हालतों ने 
इस क्रिया को तेज़ कर दिया शौर पेचीदा वना दिया। युद्ध से भारत के लिए 
झोर भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए बहुत गम्भीर सकट पैदा हो गया था । 
उसका परिणाम दूसरे महायुद्ध के वाद एक विराट क्रान्तिफकारी उभार के रूप 
में देखने को मिला । 

दूसरे महायुद्ध की घटनाओं ने भारत को अन्तरराष्ट्रीय राजनीति की 
भंवर के बीचोबीच लाकर खड़ा कर दिया । 


१. अंग्रेज्ों की अन्तस्पपष्ठीय रणनीति और मारत 


दूसरे महायुद्ध के विशेष प्रश्नों पर विचार करने से पहले यह जान लेना उपयोगी 
होगा कि प्रंग्रे झो की प्रन्तरराष्ट्रीय रुखनीति में भारत का घुरू में क्या स्थान 
था झोर उसमें किस प्रकार के परिवतंन हो चुके ये तथा वैदेशिक नीति के सवानों 
पर राष्ट्रीय भान्दोतन का वया रुख था। 


र्द्४ड भारत : वर्तमान और भावों 


पिछले दो सौ वरतों में यह वात अधिकाधिक स्पष्ट होती गयी है कि 
प्रग्न जो ने भारत को अपनी अन्तरराष्ट्रीय रणनीति की घुरी बना रखा था। 
अठ्ारहवी सदी में ऊपर से देखते में योरप की बदलती हुई परिस्यितिया और 
नित नये बनते हुए ग्रुट ब्रिटेन और फ्रास की लडाइयो का कारण मालूम पड़ते 
ये । मगर वास्तव में उनका मुख्य कारण अमरीका को हथियाने झौर भारत पर 
प्रभुत्त जमाने का सर्प था। जब ब्रिटेन के हाथ से संयुक्त राष्ट्र भ्रमरीका निकल 
गया तो भारत का महत्व और बढ गया । मिश्र और निकट-यूवं पर चढ़ाई करने 
के समय असल में नेपोलियन भारत की तरफ बढ़ने का सपना देख रहा था । 
उप्नीसवी सदी में ब्रिटेन को सदा रूस का हौआ सताता रहता था। डर था कि 
रूस कही एशिया में वढता न चला जाय और अस्‍्त में भारत का दरवाज़ा 
खटखटाने लगे । धीसवी सदी घुरू होने पर, जब ब्रिटेन ने उदासीनता की नीति 
छोडी, तो इस सिलसिले में उसने पहला काम॑ यह किया कि जापान से दोस्ती 
की, श्रोर जब सपझ्योधित जापान-ब्रिटेन सधि को दुहराया गया, तो उसमें एक 
यह शर्त भी रखो गयी कि भारत पर झंग्र जी हुकूमत वनाये रखने में जापान 
मदद करेगा | जमंनी के साथ ब्रिठेन के कंगडे का खास कारण यह प्रश्त था 
कि मध्यशयूवं पर किसका नियंत्ररा रहेगा, क्योकि उससे भारत तक पहुचने का 
रास्ता पुलता था। 
प्रग्न॑ज्ञों के लिए भारत ने हमेशा कुबेर के ऐसे सजाते का काम किया है, 
जिससे उन्हे मनचाह सिपाही और मतचाहा घन मिल सकता था $ इसी धन- 
जन से प्रग्न जो ने भारत को जीता । इसीसे उन्होंने एशिया में भ्रपने साम्राज्य 
का विस्तार किया । भारत सरकार पर जो कर्जा लदा हुम्ना था, उसका एक 
बहुत बड़ा भाग इन यरुद्धों के कारण ही उस पर घढ़ा था। ब्रिटेल प्पनी नीति 
के उद्देश्यों के लिए दूसरे एशियाई देशों में, ओर एशिया की सीमाओं से दूर 
सडाइया लडता था गौर उन सबका खर्च भारत के मत्ये मढ दिया जाता था | 
भारत की फ़ौज का जो इतना विस्तार किया गया था भौर उत्त पर जो 
बेशुमार रपया खर्च क्रिया जाता था, उसकी बजह सिर्फ यह नहीं थी कि भारत 
कुछ जनता को दवाकर रसने के लिए एक बहुत बड़ी फौज की आवश्यकता थी: 
उसझी वजह यह भी थी हि प्रग्ने जी सरकार हमेशा यह द्वियाव लगाती रहती 
थी कि प्रपना युद्ध चलाने के लिए शौर भारत की सीमाग्रों के बाहुर साझरय 
का विस्तार करने के लिए हितनी बड़ी फौज की जरूरत होगी । 
दो मद्दापुदों के बीच ब्रिटेन के लिए भारत का फ्ोजी सहीव और बढ 
गया । मख्यशूद में प्रो का लया साझ्माम्य घोर प्रभाव-श्ेत्र भारत कै हीं 
प्राधार पर बताया गया था। ध्रुमष्य सागर पर नियत्ररा लो बंठने की स्थिति 
कै लिए पहले से लेबार रहने के वास्ते झग्मेजों ने दक्षिण घकीफा यो चकक़द 


दूसरे महायुद्ध में भारत र्६५ 


काटकर झानेवाले मार्ग पर तथा साइमंसटाउन के नये जहाज़ी भड्डे पर ज़ोर 
देना, और प्रशान्त महासागर से हिन्द महासागर में प्रवेश करने के मार्ग पर 
नियंत्रण रखने के लिए सिंगापुर के तथाकथित भ्रजेय जहाज़ी श्रट्टे पर जोर 
देना-- इन दोनो बातों से यही जाहिर होता है कि पंग्रेज़ लोग भारत को 
अपने साम्राज्य की धुरी समभते थे और भारत जानेवाले तमाम रास्तो को अपने 
हाथ में रखना और भारत में श्रपनी' हुकूमत को सुरक्षित रखना भ्रपनी नीति 
का मुख्य ध्येय मानते थे । जैसे-जैसे भूमध्य सागर भ्रोर स्वेज़ नहर का रास्ता 
अ्रधिकाधिक ख़तरे में पडता गया, वैसे-वंसे ही ब्रिटिश साञ्राज्य की जीवन-नाडी 
के रूप मैं“ब्रिटेन को आस्ट्रेलिया से जोडनेवाले हवाई जहाज़ों के रास्ते का महत्व 
बढ़ता गया। यह रास्ता बगदाद, कराची, कलकत्ता और सिगापुर होकर जाता 
था ओर ब्रिटेन को भारत तथा स्थाम के जरिए सुदूर से जोड़ता था। जैसे- 
जैसे जापान प्रशान्त महासागर के क्षेत्र पर और चीन के समुद्र-तट तथा नदियों 
पर अपना अधिकार जमाता गया, व॑से-वैसे वर्मा के जरिए चीन जानेबाली सड़क 
का महत्व बढ़ता गया । 
श्रग्ने जो के साम्राज्यवादी भ्रभुत्व तथा प्रभाव के दो खास क्षेत्र हें: एक 
मध्य-यूर्व का क्षेत्र; दूसरा दक्षिण-पूर्वी एशिया का क्षेत्र । इन दोनो क्षेत्रों के 
बीच में भारत धुरी का काम करता है। जहां तक प्रंग्रेंजों की रणनीति का 
सम्बंध है, भारत एक ऐसा भ्टा है जिसके बिना उनका काम ही नहीं चल 
सकता । एशिया के राष्ट्रीय आान्दोलनों के खिलाफ ब्रिटेन की लड़ाई बहुत नाजुक 
थी। इस लड़ाई के लिए अंग्रेज़ों ने भारत का सदा अपने मुख्य फ़ौजी ग्रह के 
रूप में इस्तेमाल किया । वर्मा, मलाया भौर इंडोनीशिया के पड़ोसी देशों में 
भाज़ादी के श्रान्दोलनों को दवाने के लिए भ्रौर इन देशों पर फिर से साम्राज्यी 
शासन कायम करने के लिए अग्रेज़ो साम्राज्यवाद ने न केवल भारत का 
माल लिया, वल्कि अपनी फ़ौजों के लिए वहां से रंगल्ट भी भरती किये 
(इडोनीशिया के विरुद्ध भ्रुद्ध चलाने के लिए वह बहुत दिनों तक रंगरूट भर्ती 
नही कर पाया, क्योकि राष्ट्रीय आन्दोलन ने उसे यह नहीं करने दिया ) । 


२. भारत और युद्ध (१६३६-४२) 


१६३६ में जब ब्रिटेन ने जमेनी के खिलाफ जम का ऐलान किया तो वह भारत 
को उसी तरह इस्तेमाल करना चाहता था जिस तरह उसने १६१४ में किया । 
वह चाहता था कि भारत ब्रिटेन के पीछे कठपुतली बना घिसटता चले भोर वद्धा 
की जनता की राय पूछने की भी कभी नौवत न आये । युद्ध की घोषणा के 
धनद घंटों के प्रन्दर ही वायसराय ने मारत को भी युद्ध में शामिल कर लिया। 


२६६ भारत : वर्तमान घोर भावी 


मगर घटनाग्रो ने बहुत जल्द यह दिखा दिया कि १६१४ के मुकाबले 
भारत की परिस्थिति वहुत बदल गयी है। १४ सितम्बर को काग्रेस की कार्य- 
समिति ने युद्ध पर अपना बयान निकाला । उसमें कहा गया था कि "कार्य- 
समिति किसी ऐसे युद्ध में सहयोग नहीं दे सकती, जो साम्राज्यवादी ढंग पर 
चलाया जा रहा हो भौर जिसका उद्देश्य भारत में भ्ौर दूसरी जगहों में 
साम्राज्यवाद को हृढ़ करना हो |” चुताचे कांग्रेस ने सीधे तौर पर प्रिटिश 
सरकार को यह चुनौती दी : 

“इसलिए कार्यंसमिति अंग्रेज़ी सरकार को इस बात की दावत 
देती है कि वह स्पष्ट शब्दों में यह ऐलान करे कि इस लड़ाई में जनतंत्र 
झौर साम्राज्यवाद के वियम में उसके क्या उद्देश्य हैं।... क्‍या उसके 
उद्देश्यों में साम्राज्यवाद को खतम करना झोर भारत के साथ एक भाज़ाद 
देश जैसा वरताव करना भी घामिल है ? जया भारत की नीति उसकी 
जनता की इच्छा के भ्रनुसतार लिर्धारित हुआ करेगी ? ” 
कांग्रेस के इस सीधे सवाल के जवाब में प्रंग्रेज़ी सरकार ने जितना कहा, 

बह ने कहने के ही बराबर था । इसके परिणामस्वरूप भक्तुवर १६३६ में सभी 
फांप्रेसी मंत्रि-्मडलों ने इस्तीफा दे दिया। १६४० की गरमियों में, योरप में 
नात्सियों के बढ़ाद के बाद, काग्रे स ने युद्ध में सहयोग देखे का एक नया प्रस्ताव 
पेश किया, बशतें कि भारत की आजादी मान लो जाय भोर ०“केद्ध में एक 
अस्थायी राष्ट्रीय सरकार क्रायम हो जाय |” लेकिन, एक बार फिर प्रग्नेज़ी 
सरकार ने कीरा जवाब दे दिया । उस पर कांग्रेस ने ग्राधी जी के नेतृत्व में 
व्यक्तिगत सत्याग्रह का भान्दोलन भारम्म करने का निश्चय किया, जो प्रक्तूवर 
१६४० में शुरू हुआ | 
जिम्त समय कांग्रेस के नेता वायसराम के साथ यह मोलभाव कर रहे पे, 
उस समय तक जनता मैदान में उत्तर प्रायी थी । २ भक्तूवर, १६३६ को बम्बई 
फे ६०,००० मजदूरों ने युद्ध तया साप्राज्यवादों दमन के ख़िलाफ़ एक दिन की 
राजनीतिक हड़ताल की । जितने देश युद्ध में शरीक थे, उनमें यह पहली युद्ध- 
दिरोधी प्राम हड़ताल पी | हड़ताल के दिन शाम को बम्वई के काममार मैशन 
में एक विराद समा हुई जिसमें एक भ्रस्ताव पास हुप्आ। उसमें कहा यया पा : 
“ यह सभा ऐलान करती है कि यह पन्तरराष्ट्रीय मजद्भर वर्ग मौर 
ससार की जनता के साय है, जिसे साम्राज्ययादी ताकतें इस भत्यल 
विनाशकारी युद्ध में उबरईस्ती सीच रहो हूँ । 
देश में उन ताकतों छा जोर बढ रद्ा या जो मद चाहदी भी कि साधा" 
ज्यवाद से एक निशायिक युद्ध किया जाय । इसका एक सबूत यह पा कि ३६३६ 


बूसरे महायुद्ध में भारत २६७ 


भौर १६४० में मज़दूर-किसान शक्तियों तथा उद्रवादी राष्ट्रवादियों पर सरकार 
नि्ममता से प्रहार कर रही थी । इसके भ्रलावा, भ्रक्तूबर १६४० में गाधी जी 
ने जिस श्रत्यन्त सीमित ढंग का और तरह-तरह को छार्तों के बंधनों में जकड़ा 
हुआ भझान्दोलन चलाया, उससे भी यही मालूम पड़ता था। सत्याग्रहियो की 
सूची तैयार करके गांधी जी के पास जाच और अनुमति के लिए भेज दी जाती 
थी। जिन सत्याग्रहियो को गांधी जी श्ननुमति दे देते थे, उनके लिए ज़रूरी होता 
था कि वे पुलिस को पहले से यह सूचना दे दें कि वह किस स्थान पर और कब 
युद्ध के विरोध में प्रतीकात्मक सत्याग्रह करेंगे। फिर भी आनेवासे महीनों में 
व्यापक पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई और जेलखाने भर दिये गये । 

जब १६४१ के उत्तराध॑ की घटनाप्नो ने युद्ध के स्वरूप में एकदम 
भोलिक परिवतन ला दिया, तो देश इसी प्रकार के गतिरोध में फंसा हुप्रा था । 
सोवियत संघ पर जर्मनी ने चढाई कर दी। ब्रिटेन और सोवियत के बीच 
समभौता हो गया । उधर सुदृर-पूवं में जापानियों ने हल्ला बोल दिया भ्रोर 
ब्रिदेत व सोवियत संघ का संयुक्त मोर्चा विशाल हो गया श्र वह ब्रिटेन, प्रम- 
रीका, सोवियत संघ झोर चीन का फासिस्ट-विरोधी मोर्चा बत गया | इस सबके 
कारण युद्ध का मोलिक स्वरूप बदल गया। भारत के राष्ट्रवादी लोकमत पर 
इसका तुरन्त प्रभाव पड़ा--- हालाकि उसके सब हिंस्सो पर नही | पं. नेहरू ने 
१६४१ में कहा : “अब दुनिया की प्रगतिशील ताक़तें उस पक्ष के साथ हैं जिसका 
प्रतिनिधित्व रूस, ब्रिटेन, भ्रमरीका ओर चीन करते हैं ।” इस प्रकार, १६४६१ के 
उत्तराधं से श्रंग्रेज़्ी सरकार के सामने राष्ट्रीय नेताप्नों से समभझोता कर लेने का 
एक नया अवसर पैदा हो गया । 

लेकिन, श्रंग्रेज़ी सरकार की तरफ़ से काग्रेस को नकारात्मक जवाब 
मिला प्रधान मंत्री चचिल ने खास तौर पर ऐलान किया कि भारत, वर्मा तया 
साम्राज्य के धन्य हिस्सो पर झटलाटिक चार्टर लागू नही होता । इससे भारत के 
राष्ट्रवादियों को बहुत फ्रोघ हुआ और फासिस्ट-विरोधी संयुक्त मोर्चे की मुखालफ़त 
करनेवाली प्रवृत्तियों को वल मिला । 

फिर भी, दिसम्बर १६४१ में सरकार ने कांग्रेस के प्रमुख नेताप्रों 
को जेल से रिहा कर दिया। यह नये सिरे से बातचीत खोलने की दिद्या में पहला 
कदम घा। दिसम्वर १६४१ के प्रन्त में कांग्रेस ने बारदोली का वह प्रस्ताव 
पास किया, जिसमें उसने ऐलान किया था कि वह संयुक्त राष्ट्री के मित्र के रूप 
में हथियार हाथ में लेकर फासिस्ट देशों का मुक़ावला करेगी, वश्चतें भारत एक 
राष्ट्रीय सरकार के नेतृत्व में भपनी जनता को गोलबन्द कर सकने की स्थिति में 
हो। भारत के वाहर भमरीका, भॉस्ट्रेलिया भौर चीन की सरकारें प्रंग्र जी 
सरकार पर नयी नीति अपनाने के लिए दवाव डालने लगी राष्रपति रूजवेल्ट 


२६६ भारत : वर्तमान झौर भावी 


मगर घटनाओो ने बहुत जल्द यह दिखा दिया कि १६१४ के मुकाबले 
भारत की परिस्थिति बहुत वदल गयी है। १४ सितम्बर को कांग्रेस की कार्य- 
समिति ने युद्ध पर झपना बयान निकाला । उसमें कहा गया था कि “कार्य- 
समिति किसी ऐसे युद्ध मे सहयोग नहीं दे सकती, जो साम्राज्यवादी ढंग पर 
चलाया जा रहा हो प्रोर जिसका उद्देश्य भारत में भोर दूसरी जगहों में 
साम्राज्यवाद को हढ करना हो |” घुनाचे कांग्रेस ने सीधे तौर पर प्रिटिश 
सरकार को यह चनोती दी : 

“इसलिए कार्यंसमित्ति अंग्रेज़ी सरकार को इस बात की दावत 
देती है कि वह स्पष्ट शब्दों में यह ऐलान करे कि इस लड़ाई में जनतंत्र 
प्रौर साझ्राज्यवाद के विषय में उसके क्‍या उद्देश्य हैं।... क्या उसके 
उद्देश्यों में साम्राज्यवाद को खतम करना भौर भारत के साथ एक प्राडाद 
देश जैसा बरताव करना भी शामिल है ? गया भारत की नीति उसकी 
जनता की इच्छा के पनुसार लिर्धारित हुमा करेगी ? " 
कांग्रेस के इस सीधे सवाल के जवाब में प्रंग्रे ज़ी सरकार ने जितना कहा, 

यह ने कहने के ही बरावर था। इसके परिणामस्वरूप भक्तूवर १६३६ में सभी 
फांग्रेंसी मंत्रि-मंडलों ने इस्तीफ़ा दे दिया। १६४० की गरमियों में, योरप में 
नात्सियों के बढ़ाव के बाद, काग्रेस ने युद्ध में सहयोग देने का एक नया प्रस्ताव 
पेश किया, बशतें कि भारत की भ्राजादी मान ली जाय भौर “केद्ध में एक 
भस्पायी राष्ट्रीय सरकार क्रापम हो जाय ।” चेकिन, एक बार फिर प्रग्नंडी 
सरकार ने कोरा जयाव दे दिया ) उस पर कांग्रेस ने गाधी जी के नेतृत्व में 
व्यक्तिगत सत्याग्रह का भ्रानदोलन भारम्भ करने का निश्चय किया, जो भक्‍तूबर 
१६४० में धुरू हुप्रा । 
जिस समय काग्रेंस के नेता वायसराय के साथ यह मोलभाव कर रहे पे, 
उस समय तक जनता मैदान में उतर झ्रायी थी । २ भ्क्तुवर, १६३६ को वम्बई 
के ६०,००० मझदूरों ने युद्ध तथा साआ्राज्यवादी दमन के सिलाफ़ एक दित को 
राजनीतिक हड़ताल को । जितने देश युद्ध में झटीक थे, उनमें यह पहली युद्ध 
पिरोगी प्राम हड़ताल थी । हड़ताल के दिन शाम को बम्बई के कामगरार मैशन 
में एक मिराद सभा हुई जिसमें एक प्रस्ताव पास हुप्ना । उसमें फहा गया या २ 
“यह समा ऐलान फरती है कि बह भन्तरराष्ट्रीय मजदूर यर्ग भौर 
संसार की जनता के साथ है, जिसे साम्राज्ययादी ताउसें इस परत्यल 
विनाशऊारी युद्ध में उदर्दस्तों खीच रही हैं ।/ 
देश में उन ताकतों का छोर बड़ रहा या जो बह घाहती पीं कि ख़ब्ा- 
ज़्ययाद से पृऊ निर्णायक युद्ध किया जाय । इसका एक खबूत यह या फि ६३ 
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झौर १६४० में मज़दूर-किसान शक्तियों तथा उम्रवादी राष्ट्रवादियों पर सरकार 
निर्ममता से प्रहदर कर रही थी। इसके झलावा, अ्रक्तूबर १६४० में गाघी जी 
ने जिस श्रत्यन्त सीमित ढंग का और तरह-तरह की झार्तों के बंधनों में जकड़ा 
हुआ भ्रान्दोलन चलाया, उससे भी यही मालूम पड़ता था। सत्याग्रहियों की 
सूची तैयार करके गांधी जी के पास जांच और झनुमति के लिए भेज दी जाती 
थी । जिन सत्याग्रहियों को ग्रांघी जी अनुमति दे देते थे, उनके लिए ज़रूरी होता 
था कि वे पुलिस को पहले से यह सूचना दे दे कि वह किस स्थान पर झौर कब 
युद्ध के विरोध में प्रतीकात्मक सत्याग्रह करेंगे। फिर भी आानेवाले महीनों में 
व्यापक पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई! शोर जेलखाने भर दिये गये । 

जब १६४१ के उत्तराधे की घटनाओ्रों ने युद्ध के स्वरूप में एकदम 
मौलिक परिवतंन ला दिया, तो देश इसी प्रकार के गतिरोध में फंसा हुआ था । 
सोवियत संघ पर जमंनी ने चढाई कर दी। ब्रिटेन और सोवियत के बीच 
समझौता हो गया | उधर सुदूर-पुर्व में जापानियों ने हल्ला बोल दिया भौर 
ब्रिटेत व सोवियत संघ का संयुक्त मोर्चा विशाल हो गया भोर वह ब्रिटेन, प्रम- 
रीका, सोवियत संघ और चीन का फासिस्ट-विरोधी मोर्चा बत गया । इस सबके 
कारण युद्ध का मोलिक स्वरूप बदल गया। भारत के राष्ट्रवादी लोकमत पर 
इसका तुरन्त प्रभाव पड़ा--- हालांकि उसके सब हिस्सों पर नही । पं. नेहरू ने 
१६४१ में कहा : “अब दुनिया की प्रगतिशील ताकतें उस पक्ष के साथ हैं जिसका 
प्रतिनिधित्व रूस, ब्रिटेन, अमरीका और चीन करते हैं ।” इस प्रकार, १६४१ के 
उत्तराधं से पंग्रे जी सरकार के सामने राष्ट्रीय नेताओं से समभझोता कर लेने का 
एक नया अवसर पैदा हो गया । 

लेकिन, भ्रग्नेज़ी सरकार की तरफ से काग्रेस को नकारात्मक जवाब 
मिला । प्रधान मंत्री चचिल ने खास तौर पर ऐलान किया कि भारत, वर्मा तथा 
साम्राज्य के अन्य हिस्सों पर भटलाटिक चार्टर लागू नही होता । इससे भारत के 
राष्ट्रवादियों को बहुत क्रोध हुआ ओर फासिस्ट-विरोधी सयुक्त मोर्चे की मुखालफ़त 
करनेवाली प्रवृत्तियो को बल मिला । 

फिर भी, दिसम्बर १६४१ में सरकार ने कांग्रेस के प्रमुख नेताओों 
को जेल से रिहा कर दिया। यह नये सिरे से वातचीत खोलने की दिल्ला में पहला 
कदम था। दिसम्बर १६४९१ के पश्रन्त में काग्रेस ने बारदोली का वह प्रस्ताव 
पास किया, जिसमें उसने ऐलान किया था कि वह संयुक्त राष्ट्रों के मित्र के रूप 
में हथियार हाथ में लेकर फासिस्ट देशों का मुकावला करेगी, बच्चतें भारत एक 
राष्ट्रीय सरकार के नेतृत्व में भपनी जनता को मोलबन्द कर सकते की स्थिति में 
हो। मारत के बाहर प्मरीका, भॉट्रेलिया भौर चीन की सरकारें मंग्र डी 
सरकार पर नयी नीति झपनाने के लिए दवाव डालने लगी। राष्ट्रपति रूडदेक्ट 
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में ऐलान किया कि अटलाटिक चार्टर “सारी दुनिया ” पर लागू होता है। 
प्रोस्ट्रेलिया के विदेश मत्री ने कहा कि भारत को लड़ाई के दौरान में हो खुद- 
मुख्तार हुकुमद बनाने का अधिकार मिल जाना चाहिए। च्याग काई-शेफ १६४२ 
में भारत आये । 

इस प्रकार, १६४२ के वसन्त के आते-आ्रावे भारत मे राष्ट्रीय सरकार की 
स्थापना के ञझ्ाघार पर फासिस्ट-विरोधी युद्ध में कांग्रेस के सहयोग करने का 
सवाल सवके सामने उभर कर झा गया था। प्रंग्रेज़ श्रधिकारी भव भी विरोध 
कर रहे थे। इसी बीच मार्च में जापानियो के रंगून गा पहुचने से फौरन कुछ 
करने की प्रावश्यकता पैदा हो गयी । 

८ मार्च को रगुन का पतन हुप्ना। 

११ मार्च को क्रिप्स-मिशन का ऐलान हो यया । 

लेकिन क्रिप्स का प्रस्ताव इस बात पर पाकर टूट यया कि काग्रेंस लड़ाई 
के दौरान में ऐसी राष्ट्रीय सरकार चाहती थी जिसके हाय मैं काफ़ी ताकत हो, 
सैकिन प्रग्नेज्ी सरकार इसके लिए कतई तैयार नहीं थी । बातचीत दवढ जाने 
पर कलकत्ते के स्टेट्समेन ने भी यही कहा था : 

“दोप इंडिया भाफिस ओर भारत सरकार के नौफरथाही हिस्से 
का है। 


३, झगस्त प्रस्ताव भौर उसके याद (१६४२-४५) 


कांग्रेस फासिस्ट-विरोधी युद्ध में सहयोग करना चाहतो थी | जब उसकी कोशिशे 
प्रसफल हो गयी तो कुछ समय तक क्रायान्योद्धा करने भोर कोई सुनिश्चित 
फैसला ने करते के बाद बह देश की माग को पूरा कराने के उद्देश्य से प्रमहयोग 
के मार्ग पर बढ़ चली । 

प्रस॒हयोग के विषय में कांग्रेस का प्रस्ताव पहले छुलाई में प्रकाशित दुप्मा 
झौर फिर सशोधित रूप में यह प्रन्तिम रूपस्ले ८ प्रगस्त को स्वीझार हुप्ा 
(उसके खिलाफ १३ वोट पड़े थे। खिलाफ़ में बोट देनेवालों का नेगृत्व कम्पु- 
लिस्ट पार्टी से किया था । उसे २२ उुलाई को कझानूनी करार दिया गया पा, जो 
उसके बढ़ते दुए प्रमाय तथा शक्ति का भूचक था)! है 

इस प्रस्ताव में एक बार फिर सुक्त राष्ट्रों के लाय हमदर्दी डाहिर को 
गयी थी घोर यह माय दोहरायों यम्ी थी कि भारत को एक रात सहयोगों के 
झूप में स्वोफार किया जाय ताकि बढ पपनी राष्ट्रीय ससार के नेदूद से बंदुफ 
राष्रों के सहयोग से फीसिस्म का हमियारवन्द जिसेध कर सड़े । सेकित अस्ठाव 
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के अश्रन्तिम अश में यह कहा गया था कि यदि राष्ट्र की माग को नही माना जाता 
है, तो जनता श्रसहुयोग करे । प्रस्ताव में कहा गया था : 


“इसलिए समित्ति तै करती है कि भारत की स्वतत्रता तथा 
स्वाघीनता के अधिकार को मनवाने के लिए अधिक से अधिक व्यापक 
पैमाने पर जन-संधर्प आ्रारम्भ किया जाय ताकि पिछले २२ वर्षों में देश 
में शान्तिपूर्ण संघ चलाकर जितनी भी अहिसक शक्ति सचित की है, 
उसका वह उपयोग कर सके ।” 


अगस्त प्रस्ताव को लेकर बहुत तीखी बहस चली है। उसकी कोई भी 
आलोचना करने से पहले यह समझना झ्रावश्यक है कि काग्रे सी नेता स्वतंत्रता के 
झाधार पर सहयोग करने की हरेक कोशिश करके हार गये थे प्लौर उन्होने 
निराश और विवश होकर यह रास्ता अपनाया था। फिर भी, यदि यह देखा 
जाय कि श्रगस्त प्रस्ताव का भारत के भ्न्दर और दुनिया के जनवादी लोकमत 
पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसमे कोई सन्देह नहीं कि दोनों ही दृष्टि से यह 
प्रस्ताव भ्रविवेकपूर्ण था। राजनीतिक हृष्टि से भ्रस्ताव में एक ऐसी धातक 
असंगति थी जिससे यह जाहिर होता था कि प्रस्ताव तैयार करनेवालों के मन में 
उद्देश्य स्पष्ट नही था। प्रस्ताव की भ्रूमिका कुछ कहती थी ओर निष्कर्ष कुछ 
कहता था; भौर दोनो के -बीच ऐसा विरोध था जिस पर किसी तरह की 
व्याख्या से लीपापोती नही की जा सकती थी । एक तरफ तो प्रस्ताव यह मानता 
था कि १६४१ से युद्ध का रवरूप साम्राज्यवादी नहीं रह गया है। वह कहता 
था कि भ्रव इस युद्ध को दो प्रतिद्वन्दी साम्राज्यवादों ग्रुटों का ऐसा युद्ध नही 
माना जा सकता जिसके परिणाम के प्रति काग्रेस उदासीन रह सकती हो । 
प्रस्ताव ने साफ़-साफ कहा था कि अब यह ऐसा युद्ध बन गया है जिसमें काग्रे स 
संयुक्त राष्ट्रों की विजय चाहती है। प्रस्ताव का यह उद्देश्य बताया गया था कि 
“समुक्त राष्ट्रों के पक्ष की जीत हो” झर “भारत उनका सहयोगो बने ।/ 
उसमें यह ख़ास तोर पर ऐलान किया ग्रया था कि काग्रेंस को इस बात की 
बड़ी चिन्ता है कि “चीन या रूस की हिफाजत का इन्तज़्ाम किसी तरह कम- 
जोर न होने पाये /” शोर “सयुक्त राष्ट्री की हिफ़ाज़त करने की ताक़त किसी 
तरह सतरे में न पड़े ।” मगर प्रस्ताव के भन्त में जो कार्यक्रम पेश किया गया 
था, वह ऐसा था जिसे कार्यान्दित करने पर संयुक्त राष्ट्रों के पक्ष के एक बड़े 
देश में भयानक प्रन्दमनी कलह भ्रोर अव्यवस्था घुरू हो जाती, भझोर इससे 
झमल में सयुक्त राष्ट्रो की हिफाज़त करने की ताक़त निस्सदेह सतरे में पड़ 
जाती और फासिस्ट ताक़तों की जीत होने में मदद मिलतो । भौर घ्यात रहे 
कि यह एक ऐसा कार्यक्रम था जिसे १६३६-४० में तब ग्रलत्त समझा गया था, 


ना 
२७० भारत : वर्तमान प्रोर भावों 


जब युद्ध (कांग्रंस के शब्दों में ) “साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए” लड़ा जा 
रहा था। उस वक्त जन-प्रान्दोलन या प्राम सत्याग्रह के हर प्रस्ताव का सस्ती 
से विरोध किया जाता था और दलील दी जाती थी कि उससे ब्रिटिश साम्राज्य- 
बाद के युद्ध-प्रयत्नों में बाधा पड़ेगी । 
यह सच है कि इस तरह का संघर्ष छेडने का कोई गम्भीर इरादा नहीं 
था। न ही उसके लिए नैेताप्नों मे कोई तैयारी की थी। उन्होने वो सिर्फ़ 
समभौते की बातचीत छेड़ने के लिए सधर्ष की घमकी दी थी। प्रपनी नीति के 
समर्यन में नेदाप्रों ने वार-बार यह दलील पेश की है, जिससे सिफ़ यही प्रफट 
होता है कि उनका हष्टिकोए कितना प्रगम्भीर भौर दिवातिया था । युद्ध की 
नाझुक परिस्थिति में वे कोरी गीदड़भभफी की नीति पर चलना चाहते थे । इसे 
दाव लगाना हो कहा जा सकता है। 
दावपेच को दृष्टि से भी प्रस्ताव झन्यन्त प्रविवेकपूर्णा था । उससे साम्राज्य- 
बादी प्रतिक्रियावादियों को हमला करने के लिए बह बहाना मिल गया जिसके 
लिए वे बहुत दिनों से इन्तद्ार कर रहे थे । काग्रे स की पुरानी फासिस्ट-विरोधी 
परम्परा बेदाग थी । उधर साम्राज्यवाद का पुराना इतिहास फ़ासिस्टों का साय 
देने का था । इसलिए जब तक फाग्रेस भारत की ऐसी निर्णायक राजवीतिक 
घक्ति के रूप में दुनिया के सामने ग्राती रही, जो फासिज्म के पिसाफ़ सारे 
संसार की जनता के युद्ध में भाग लेने के लिए भारत की जनता को भी संगठित 
करना चाहती थी, तथ तक साम्राग्यवाद का हघकंडा न्ठी चल पाया । लेकिन 
जैसे ही भगस्त प्रस्ताव पास हुम्रा, वैसे ही साम्राज्यवाद को यह कहने का मौका 
मिल गया कि बहू तो जापानी फ़ासिस्म के हमले से भारत की हिफ़ाजत करना 
चाहता है, लेकिन काग्रेस हिफाउत को कोशियों में गड़बड़ी पैदा कर रही है । 
उसे भारत के राष्ट्रीय प्रान्दोलन को फासिस्ट-परस्त, जापान-परस्त भौर सगुक्त 
राष्ट्रों की जनता के युद-उद्योय सें तोड़फ़ोर करनेवाला आत्रोसत बताऊर बरतास 
करने का मौफा मिल गया । ओर इस प्रारोप को भपना राजनीतिक भाधार 
बनाकर साप्राम्यवाद ने राष्ट्रीय प्रानदोलन का दमन करने वी प्पनी प्रतिक्रिया" 
यादी नीति चानू कर दी। घतएव, प्रगस्त प्रस्ताव स्वतंत्रता प्रात्त करने का 
हथियार नदीं पा । बढ़ साम्राज्यवादियों के उऊुछाये में प्रा जाने मोर उनके 
विदयाये हुए जाल में फंस जाने का तरीका था। 
कांग्रेस के जिस भल्प-्संध्यक भाग (भारतोय ऊम्मुनिस्ट पार्दी ) थे इस 
ब्रस्ताय का विरोध किया, बढू बराबर नेतामोों को यदू चतावतों दा प्रा रहा 
था फि इस प्रस्ताव का क्या फस द्वोगा । टाद्रोव प्रान्योलन के जित 'छामिस्द- 
विरोधी मंडदूस-यगीय द्विस्सों का प्रतिनिधित्व इम्युनिम्ट पार्टी करती थी, थे 
पुरझू से हो स्पवतता सद्राम के विपय में एड स्पट्ट तया सुबया नीति दम के 
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सामने रख रहे थे । उनका कहना था कि इस युद्ध से जो नये काम और जिम्मे- 
दारियां पैदा हुई हैं, उनको झागे बढ़कर संभाला जाय । उस नाजुक स्थिति में 
असहयोग के बदले उन्होने एक ठोस कार्यक्रम देश के सामने रखा : 


१. फासि्म का मिलकर मुकाबला करने के एक समान कार्यक्रम 
के भ्राधार पर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य सभी राजनीतिक पार्टियों 
को मिलाकर भारत में संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा बनाना । 

२. इस तरह के राष्ट्रीय मोर्चे के प्राधार पर, सभी हिस्सों के 
समर्थन से अंग्रेज्जी सरकार पर यह दबाव डालना कि वह समझौता करे 
और राष्ट्रीय सरकार बनने दे । 

* ३. इस न्यायोचित राजनीतिक मांग पर जोर देने के साथ-साथ 
युद्ध-उद्योग में पूरे जोश से भाग लेना, जनता को गोलबन्द करना झौर 
जनता के युद्ध-उद्योग को मर्जबूत करने के लिए तथा फासिद्म के खिलाफ 
राष्ट्रीय प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय प्रान्दोलन के नेतृत्व में ग्रेर- 
सरकारी तौर पर जनता को जत्वेबन्द करना । 

४. भ्रसहयोग की नोति को भारतीय जनता के हितों के लिए 
घातक समभकर हढ़तापूवंक भ्रस्वीकार करना । 


लेकिन उस वक्त देश में चूकि बहुत गुस्सा था भ्ौर ब्रिटेन का झासक वर्ग 
राष्ट्रीय सरकार की मागम को पूरा करने के लिए तेयार नही था, इसलिए यह 
नोति राष्ट्रीय भान्दोलन के भ्रधिकांश भाग का समर्थन न प्राप्त कर सकी । 

कांग्रेस का प्रस्ताव ८ प्गस्त को पास हुआ । € प्रगस्त की सुबह को 
सभी भ्रमुख कांग्रेस नेता गिरफ्तार कर लिये गये । इस पर देश भर में प्रदर्शन 
हुए और पअसंग्रठित एवं पस्‍्ाशिक रूप से जद्वां-तहा मुठमेड़ें मौर टफ्करें हुईं, 
जिनका पुलिस झोर फ़ोज ने भ्त्यन्त क्र्रतापूरवक दमन किया। बहुत से मारे 
गये । हजारो ज़रुमी हुए । 

६ प्रगस्त, १६९४२ झोर २१ दिसम्बर, १६४२ के बोच, सरकारी बयानों 
के भनुसार ६२,२२६ भादमी गिरफ्तार किये गये; १९,००० भारत रक्षा क़ानून 
के मातहत बिना मुकदमा जेलो में बन्द कर दिये गये; ६४० भादमी पुलिस या 
फ़ौज की ग्रोलियों से मारे गये; ओर १,६३० ज़ल्मो हुए | 

राष्ट्रीय नेताभो को गिरफ्तारी के बाद देश्व में जो गुस्सा फेला भौर जनता 
में जो प्रदर्शन किये, वे भप्यन्त व्यापक और स्वयं-स्फूर्त थे। लेकिन इस तरह 
जो छिट-पुट टक्करे हुईं, बेचेनी फैली या भलग-मलग गुटों भोर दलों की तरफ 
से जो परस्पर-विरोधी हिंदायतें जारी हुईं, वे काग्रेस के किसी संगठित झान्दोतन 
का प्रतिनिधित्व नही करती थी | काग्रंस ने उनके लिए कभी झनुमति नहीं दो 
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थी। भ्ान्दोलन छेड़ने का अधिकार केवल गांधी जी को दिया गया था; लेकिन 
उन्होंने खुलेझाम ऐलान किया था कि इन भगड़ों का कांग्रेस से कोई सम्बंध 
नही है। यह तो बाद की बात है कि एक भ्रस्थायी भौर संकीरं राजनीतिक 
मक़सद के लिए शगस्त १६४२ झौर उसके वाद के महीनों की नेता-विहीन 
उलभी हुई घटनाओं को “अगस्त संग्राम” का नाम देने की कोशिश की गयी, 
जो बहुत चतुराई की कोशिश नहीं थी । 

अगस्त की घटनाप्रों के बाद राष्ट्रीय भान्दोलन भ्रव्यवस्थित हो गया। 
कोई संगठित नेतृत्व और स्पष्ट नीति नही रह गयी । इसका परिणाम यह हुमा 
कि प्ानेवाले वर्षों में राजनीतिक यतिरोघ के साथ-साथ निराशा भौर उन्तकस 
का दोर-दौरा रहा । मुस्लिम लीग की ताक़त इसी दौर में तेज़ी से बढ़ी । 

६ मई, १६४४ फो भ्रस्वस्थ हो जाने के कारण गाधी जी रिहा कर दिये 
गये । उन्होंने बाहर भाते ही ऐलान किया कि ८ भगस्त, १६४२ के प्रस्ताव 
का जन-्सत्याग्रह सम्बंधी भाग स्वयं रद्द हो गया है, क्योकि १६४४ में वह 
१६४२ की तरफ़ लोटकर नहीं जा सकते । लेकिन यतिरोध क्ायम रहा । 

१६४४ की गरमियों में गतिरोध दुर करने की फिर एक कोशिश की 
गयी । केद्धीय धारासभा में कांग्रेस पार्टी झौर मुस्लिम लीग पार्टी के दो नेताप्रों 
के बीच एक भस्यथायी समझौता हो गया। समकोते का भाधार यह था कि 
सरकार में कारग्रेंस भोर लोग के वरावर-बरावर सदस्य रहें । यह प्रस्ताव बायस- 
राय लाई वैवेल के सामने रखा गया ! वहूं सलाह लेने उढकर लग्दन गये झौर 
बहा से प्रंग्र जी सरकार का एक नया ऐलान लेकर लौटे। कांग्रेस प्रौर त्तीग 
के प्रतिनिधियों ने जिस श्वर्त की मंजूर किया था, उसमें इस एलान ने बहुत 
होशियारी से एक तब्दीली कर दी । उनके समझौते में काग्रेंस भोर सीग की 
बरावरी की वात थी । सरकारी ऐलान में उसे “स्वर्ण हिन्दुप्नो भौर मुसलमानों 
की बराबरी ” में वदल दिया गया । यानी प्रव समस्या साम्प्रदायिक बन गयी 
झोर इस तब्दीली की वजद से समझोते की बातचीत का टूट जाना निश्चित 
हो गया। काग्रे स, मुस्तिम लीग घोर प्रन्य पा्दियों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन, 
जो पून १६४५ में शिमला में छुलाया यया था, प्रसफर रहा । 

इस तरह, मुझ समाप्त होने पर जब सारे दुनिया को कोर्मे भाजादोंों 
पोर बड़ रही थीं, भारत बसा हो गुलाम बना रहा, नंसा कि बह युद्ध के पहले 
घा। तेकिन भारतीय जनता के एक ऐसे नये भौर विराद उमतार के निए 
परिस्थितियां परिपक्त हो गयी थी, जो भारत में प्रग्नें डी शासन थी सीड को 
धुकवापुर कर देनेयाला था । 


पन्द्रहवां अध्याय 


भारत में अ्रंग्रेज़ी शासन का अन्त 


स्वातंश्य-पुद्ध में फासिज्य पर विजय होने के फलस्वरूप सारी दुनिया में जनता 
की शक्तिया प्रगति के मार्ग पर वढ़ चली । 

योरप में सात्सी कब्जा खतम हो जाने के वाद प्रगतिशील जनवादी 
सरकारें बनी, जिनका आधार फासिज्म से लोहा लेनेवाली लडाकू शक्तिया थी, 
झौर जिनमें कम्युनिस्ट पार्टियां भी शामिल थी। ब्रिटेन का विकास अ्रपेक्षाइत 
धीरे-घीरे हो रहा था । मगर वहा भी मतदाताझं ने टोरी पार्टी कौ सरकार 
से निकाल बाहर किया और पार्लामेट का पूर्णां बहुमत पहली बार लेबर पार्टी 
को सौंप दिया। १६४७ तक पश्चिमी योरप में ग्रमरीकी हस्तक्षेप मार्भल 
भोजना ओर भ्राधिक सहायता के ज़रिए इस जनवादी विकास को रोकने में 
कामथाब हो गया; मगर पूर्वी योरप के नये जनवादी राज्यों में जनता भागे 
बढ़ती गभी; उसमे जनता के सच्चे जनत्तत्र की स्थापना की जिसमें मेहनत्तकक्लों 
का राज कायम हुआ शौर ज़मीदारी श्रथा तथा बड़े पूंजीपतियो के प्रभुत्व का 
खातमा कर दिया गया; ओर फिर वह समाजवाद के निर्माण की श्रोर स्‍श्लागे 
बढ़ खली | 

एशिया में राष्ट्रीय स्वतंत्रता के क्रान्तिकारी संग्रामों की लहर इस तरह 
उठी, जँसी प्राज तक इतिहास में कभी मही देखी गयो थी । १६४६ में चीनी 
क्रान्ति ने प्न्तिम रूप से झौर पूरां'विजय प्राप्त कर ली और साम्राज्यवादियों 
तथा उनके दलालो को चौन की भूमि से साफ कर दिया । दक्षिण-युर्वों एशिया 
में स्वतंत्रता आन्दोलनों तथा उनको सेनाझो ने तये झाजाद राज्य कायम कर 
दिये । इन सेनाप्नों ने पश्चिमी ताकतो की साम्राज्यवादी फ़ोजों के पहुंचने के 
पहले ही जापानी फ़ौजों को अपने देशों से मार नगाया या। पर बाद को 
पश्चिमी ताकतों की फौजो ते वहा पहुचकर लम्बे ओपनिवेशिक युद्ध भारम्भ 
कर दिये । उनका उद्देश्य यह था कि इन देशों की जनता से जो नयी प्राझादी 
भशृ८ 


रेड भारत : वर्तमान और भावी 


हासिल की भी, उसे खतम कर दिया जाय झोर या तो सीधे तोर पर, या फिर 
आपनी कठपुतलियों की भाड़ में इन मुल्कों पर फिर से झ्ोपषनिदेशिक शासत घोष 
दिया जाय | लेकिन वियतनाम, मलाया और वर्मा में साम्राज्यवादियों तथा 
उनकी कठपुतलियों की सेनाग्रों के हमले के मुकाबले में जनता के स्वातश्य-सोर्चे 
ने मंदान नही छोड़ा । कोरिया पर अमरीका के नेतृत्व में सभी साम्राज्यवादियों 
ने मिलकर हमला किया। वे पूरे कोरिया को अमरीकी उपनिवेश बना देवा 
चाहते थे | यह युद्ध तीन वर्ष तक चलता रहा । प्रमरीकी सेना ने पूरे देश को 
तबाह कर दिया और साधारण नागरिकों का कत्लेग्राम किया; मगर साम्राज्य- 
वादी कामयाव नही हुए । 

भारत अधिक पेचीदा रास्तों से क्‍भ्राजादी की झोर भागे बढ़ा । चीन प्रौर 
दक्षिणयूर्वी एशिया के देशो की तरह भारत पर न तो जापानियों का डन्जा 
हुआ था और न ही वहा भाजादी के लिए जनता का हथियारबन्द प्रान्दोतन 
चला था। युद्ध समाप्त होने पर सब देशों की तरह यहां भी राष्ट्रीय विद्रोह की 
जबर्दस्त लहर उठी। लेकित, दूसरी तरफ, यहा चूकि लडाई के उसाने में 
साम्राज्यवादी मशीन ज्यों की त्यों बनी रही थी, शोर राष्ट्रीय भ्रान्दोलन पर बड़े 
पूजीपतियों के उन नैतामों का प्रमुत्व भ्रब भी कायम था जिन्होंने युद्ध के बाद 
जनता के क्रान्तिकारी उभार का सक्रिय विरोध किया भोर यहा तके कि उसके 
पिलाफ साम्राज्मवाद के सेनानायफ़ों भोर गपनरों के साथ सहयोग किया, 
इसलिए भारत में एक सास तरह के समझौते की सम्मावना पैदा दो गयी । 
१६४७ के समकोते से भारत में प्रग्न॑जों के भोपनिय्रेशिक शासन का ग्रन्त हो 
गया, लैकिन साय हो उससे भारत में जत-क्रान्ति के बठाज झो रोकने के लिए 
दोनों पक्षों के ऊपरी वर्मों की शक्तियों का एक संयुक्त मोर्चा भी क्रायम 
हो गया । 


१, १६४२-४६ फा राष्ट्रीय उमार 


१६४४ में दिमला सम्मेलन की प्रसफलता से यह स्पष्ट दो गया था कि 9्टेल 
की साआाज्यवादी नीति ऊिस दलदल में फस गयी है। लेकिन, माय ही उससे 
यह बात भी डाहिर हो गयी थो हि काग्रेस भोर मुहिलिस सखीग के नेताप्रो 
बोब एक बदुत ही गहरी छाई है जो ऊपर से देसने में लगती है कि कही 7“ 
भरेगी । परन्तु जनता में साप्राज्ययाद के शिसा एफ दोजर लड़ते को उईस्त 
इल्छा पी | महू वात कसझता, बस्बई झौर घस्य बड़े घढ़रों के हरस्मतों मे सा 
हो गयी थी। इल प्रदर्भनों में जनता कार से झोर मुध्तिम सीय दोनों रू करो 
को साप सेहर चन्‍तो थी भौर बा से शदरों में तो दस ट्राय में कस्पुनिस्द 
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पार्टी के भंडे भी देखे गये थे । दुर्भाग्य से जजता की इस एकता को देखकर भी 
अपरी नेताओं ने एकता क्रायम नही की । 

फिर भी, आन्दोलन झागे बढ़ता ही गया--न केवल नागरिक बल्कि फ़ौज 
के लोग भी उसमें खिंच आये । यह भारत के लिए एक नयी घटना थी । उसके 
क्रान्तिकारी महत्व को समभते में न तो साम्राज्यवादी शासको ने भूल की और 
न राष्ट्रीय भ्रान्दोलन के उच्च-वर्भीय नेताओों ने। इसके पहले, १६३० में गढवाली 
सिपाहियों ने मीलो चलाते से इनकार किया था। पर अब तो फौजों में भौर 
खासकर हवाई सेना तथा समुद्री बेड़े में बड़े पेमानें को हड़ताले हो रही थी, 
जिनसे यह पता चलता था कि अंग्रेज़ी ताक़त का आधार श्रौर उसका यंत्र ही 
छिल-भिन्‍न हो रहा है । 

१७४६ में भारत की समुद्री सेना की वगावत ने मानो बिजली की तरह 
अमककर भारतीय क्रान्ति की परिपक्व होती हुई समस्त शक्तियों को खोलकर 
सामने रख दिया । १६०४५ में रूस के पोतेम्किन जहाज़ के नाविकों ने विद्रोह 
किया था। १६१७ में वहां क्रोंसतात के मल्लाहों ने बगावत का भाड़ा बुलन्द 
किया था | १६१८ में जमेंनी मे कील के जहाजियो ने विद्रोह किया था। इन 
सब विद्रोहों की स्मृति बताती है कि समुद्री सेनाओ के विद्रोह महान जन- 
क्रान्तियों के लिए अग्रदूत का काम करते आये हैं। १६४६ में भारत के समुद्री 
बेड़े में जो विद्रोह हुआ, उसके समर्थन में देश में जो जन-प्रान्दोलन उठा भौर 
ब्रम्वई के मेहनतकशों ने जिस वहादुरी के साथ उनका साथ दिया --ये सारी 
घटनाएं भारत के इतिहास में एक नया युग आरम्भ हीने की सूचना दे रही थी । 
फरवरी के उन ऐतिहासिक दिनो में यह बात स्पष्ट हो गयी कि भारत में जनता 
की प्रगति के मित्र कोन हैं ओर झश्रु कौन हैं । 

विद्रोही जहाज़ियों ने घुरू से ही काग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताप्रों 
से सम्पर्क बना रखा था। लेकिन उनसे उन्हें कोई मदद नही मिली | जहाजियों 
ने एक केन्द्रीय हड़ताल-कमिटी बना ली और परूर्स श्रतुश्यासत क्रायम रता । इस 
विद्रोह का केन्द्र बम्बई था । वम्बई की जनता ने दिल खोलकर विद्रोहियों की 
मदद को झौर जहाज़ों में खाना पहुंचाया। प्रग्नेज प्रधिकारी प्रारदोगत के 
विस्तार को देखकर हकक्‍्के-बक्के रह गये । घदराकर उन्होंने कर दगन का सहारा 
लिया । जल्दी-जल्दी फ़ौजें और जंगी जहाज़ वम्वई प्रौर कराची मेत्र गये । जब 
भारतोय सिपाहियों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया, तो परप ॥ कर्ज का 
बुलाया गया भौर २१ फरवरी को कैसित वारिक के बाहर झाव धंद धक धड़ाई 
चलती रही । २१ तारीस को तोसरे पहर ऐडमिरस पौड़ऊक वे रियो कट 
विद्योहियों को धमकी दी कि “सरकार के पास उद्ईस्द दाहव है; बढ ददझा 
पूरायूरा इस्तेमाल फरेगी. .. मते हो समुद्री बेड़ा वस्पदाडूद विद्या झूम 
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इसके जवाव में केन्द्रीय जहाड़ी हडताल-कमिटी ने भझहर की जनता से शान्तिपूर्ण 
हड़ताल करने की भ्रपील की । हालाकि उस वक्त यह झरूरी था कि गोरे ऐंड- 
मिरल की इस धमकी को चलने न दिया जाय भौर विद्रोही जहाजियों की जान 
बचायी जाय, मगर काग्रेस के नेतृत्व की तरफ से सरदार बल्लभभाई पटेल ने 
हडताल का समर्थन करने से इनकार किया झौर उसके खिलाफ दिदायतें जारी 
कर दी । वम्बई की ट्रेंड यूनियनों ने श्रौर कम्युनिस्ट पार्टी ने हडताल का समर्थन 
किया और सरदार पटेल की हिदायतों के बावजूद वम्बई की मेहनतकश जनता ने 
केन्द्रीय जहाजी हडताल-कमिटी की झपील पर २२ फरवरी को जबर्दस्त हडताल 
की। पश्रग्नेंज़ अ्रधिकारियों ने प्रंघाघुध गोलिया चलाफर आन्दोलन का दमन 
करने की कोशिश की । सरकारी झ्राकडो के अनुसार २१ से २३ फरवरी तक, 
तीन दिन के भीतर २५० नर-नारी मारे गये । 
अन्त में, २३ फरवरी को सरदार पटेल के दबाव से केन्द्रीय हडताल" 
कमिटी ने झ्ात्म-समर्पए का निश्चय कर लिया । सरदार पटेल ने जहाजियों को 
आत्म-समर्पण कर देने की सलाह दी थी और झ्राश्वासन दिया था कि “कांग्रेस 
इस बात की भरसक कोशिय करेंगी कि हटतालियों से बदला न॑ लिया जाय । 
इसी तरह का आझ्राश्वासन मुस्लिम लीग में भी दिया था। लेकिन, दो दिन के 
भीतर ही हडताल के नेता पकड॒ लिये गये । हडताल-कमिटी के प्रध्यक्ष ने प्रपने 
आ्राधिरी बयान में फहा था “हम भारत के सामने झास्म-समर्पएण कर रहे हैँ, 
ब्रिटेन के सामने नहीं । 
फरवरी के दिनों में जहाडियों की बग्रावत श्रौर बम्बई वी जनता के 
संघर्ष से महू बात एकदम स्पष्ट हो गयी कि १६४६ के घुरू में भारत में जो 
विस्फोटक स्यिति परदा हो रही थी, उसमें कोनसी शक्तियां छिघर थी । उससे 
शक तरफ प्रानदीवन का ऊसा स्तर, जसता का साहस योर हढ़ निश्चय, प्रोर 
हिल्दू-मुश्लिम एकला तथा काग्रेसन्लीय एकता के लिए जनता की जबर्ईस्त 
भावना प्रकट हुई थी | उससे मालुम होता था कि यह प्रादोलन फ़ोजों तह में 
पहुँच गया है भौर इसलिए धब प्ंग्रे जी झासत का प्राघार सुरक्षित नहीं रद 
गया है। मगर दूसरी तरफ, इन घटनाप्रों से यह भी प्रसूट हुपा था कि कापग्रस 
ग्रोर मुस्लिम सीस के उच्बन्वर्गीय लेता जन-प्रान्योतन के खिताऊ़ थे मोर 
कानून और ब्ययस्यां के प्रतिनिधि के रूप में जनता के खिलाफ प्रग्ने डी साग्रास्य- 
बाद के साथ मिते टुए थे । उसकी तरफ से बयाल पर म्यान निदाले गये लितसें 
चने साप्माज्यादी प्रधित्ारियों की हिंसा झो निन्‍शय नदी थी गयी थी जिसे 
सीस दिन के भोवर सैंकशे को गोलियों से भून दिया या, बलिश्ि उस दिद्त्वी 
लिश्य हो दवी थी जो गोरी फौज वी ग्रोविशो वा 


जनता वी “दहिसा” #े 
मिरार हुई थी । ना से के प्रस्यक्ष मौजाता प्राता३ ने रियल दिया या 4 
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४ मजदूरों या शहरियों की हडतालों का और देश की गस्थायी 
हुकूमत को हुब्म-उद्ूली का अब कोई मोक़ा नहीं है। इस वक्त विदेशी 
शासक प्रस्थायी तौर पर देश की रखवाली कर रहे है । उनसे लड़ने की 
अ्रभो हाल में कोई वजह नही पैदा हुई है । “ 


गांधी जी ने भी एक महत्वपूर्ण बयान में हिन्दुओं और मुसलमानों की 
“अपवित्र एकता ” की निदा की क्योकि वह अहिसा के मिद्धान्त को ठुकराकर 
सत्यापित हुई थी ! 

इस प्रकार, जन-ग्रान्दोलन और बडे पूजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करने 
वाले उस राष्ट्रीय नेतृत्व के वीच की वह खाई, जो चौरीचोरा काड के वाद 
१६२२ में और गाधी-इरविन समझौते के समय १६३१ में पहले भी प्रकट हो 
चुकी थी, इस वार और भी ऊचे स्तर पर प्रकट हुई । 

अंग्र ज्ञ शासको को राष्ट्रीय मोर्चे की इस कमजोरी को समभने में देर न 
लगी और उन्होने उससे पूरा-पूरा फायदा उठाया। जैसा कि बांद को कैबिनेट 
मिझ्नन की कार्रवाइयों से पता चला, अब ब्रिटिश्व साम्राज्यवाद की पूरी नीति 
काग्रेस और मुस्लिम लीग के नेतांओ्रों को इस्तेमाल करने की हो गयी । प्रग्रेज 
शासक एक तरफ उनको यह आशा वंधाते थे कि शासन की बागडोर शान्तिपूरां 
ढंग से उनके हाथों में श्रा जायेगी श्रोर दूसरी तरफ उनको जनता का डर दिखाते 
थे शोर साथ ही उनके आपसी मतभेद झर विरोध से फायदा उठाते थें 

१८ फरवरी को वम्बई में जहाज़ियों की हडताल शुरू हुई । 

१६ फरवरी को मि. एटलो ने कामस-सभा में ऐलान किया कि ब्रिटिश 
मग्रिन्मंडल का एक प्रतिनिधि-मंडल भारत भेजा जायगा । 


२. कैबिनेट मिशन और माउंटवैटन समझौता 


१६४६ के उत्तराध तथा १६४७ के घुरू के महोनो में साम्राज्यवाद के प्रतिनि- 
घियो तथा काग्रेंस और लीग के नेताप्रो के बीच बातचीत चलती रही ( कैबिनेट 
मिश्वन के लोट थाने के वाद साम्राज्यवाद की तरफ से वायसराय लाई बेबेल 
बातचीत चलाने लगे )। एक तरफ यह कभी खतम न होनेवाली बातचीत चच 
रही थी; दूसरी तरफ भारत में संकट भ्रधिक्रधिक गहरा होता जा रहा था । 
कुल-्कारसानो के मजदूरों की हडतालों की लहर वरावर ऊपर उठती जा 
रही थी । १६०५ में कुल ७४७,००० मजदूरों ने हड़तालों में हिस्छा लिया था 
झोर उनमें ४,०५८,००० काम के दिन जामडुए ये। १६८६ में १,६५१,२०० 
मजदूरों ने हुड़तालों में हिस्सा लिया सौर उनमें १२,६७८,२०० यानी १६४५ 


२७८ भारत : वर्मा स्‍झ्लोर भादो 


के तिग्रुने दिन ज़ाम हुए । १६४७ के पहले झ्राठ महीनों में १,३२३,००० मज़- 
दूरों ने हड़तालों में हिस्ता लिया झोर उनमें ११,१६५,८६३ यानी १६४६ के 
लगभग बराबर काम के दिन ज्ञाम हुए। इस प्रकार जब साम्राज्यवाद से 
सममोते की बातचीत में लगे हुए नेताग्रों की नीति के कारण राष्ट्रीय प्रान्दोलन 
का बड़ा हिस्सा भछंगठित शोर पंगसु होकर पड़ा हुआ था, तब मझदूर वर्ग का 
संघर्प्‌ बराबर जोर पकड़ रहा था । 
इसके साय-साथ, देशी राजाग्रों के झासन के स्िलाफ रियासती जनता 
का भान्दोलन नयी ऊंचाइयो पर पहुच गया था। सास तौर पर ब्रावणकोर 
और हैदराबाद में, भोर सबसे भधिक तो कश्मीर में यह बात प्रकट हुई, जहा 
भहाराजा के शासन को ख़तम करने के लिए छोख भ्रब्दुल्ला तथा नेशनल कानफ्रेंस 
के नेतृत्व में चलनेवाले “कश्मौर छोड़ो ” भान्दोलन का जवाब क्रूर दमन, जेल, 
लाठी-गोली भोर भातंक-राज से दिया गया । 
दूसरी शोर, साआ्राज्यवादी सािश् के सामने नेताप्रों फे प्रात्म-समपंणा से 
आन्दोलन में जो प्रव्यवस्था पंदा हो गयी थी, उसका प्रमाव भी दिसाई देने 
लगा भा । मझदूर वर्ग तया रियासती जनता के प्रान्दोतत के साथ-साथ प्रति- 
क्रियावादी तया फूटपरस्त शक्तियों का हमला भी बढ़ रहा पा। १६४५ के 
भ्रन्त में भोर कैबिनेट मिशन के भाने से पहले १६४६ के घुर में देश में जो 
महान राष्ट्रीय उमार प्राया पा, साम्प्रदायिक एकता उसकी एक खास विशेषता 
थी। कंविनेट मिशन ने फूट डालते की नीति भपनायो भोर लगातार हिन्दुभों 
भोर मुसलमानों के मतमेदों को बढ़ाने को कोशिश की । उनको मदद मिसी 
काग्रेस भोर सीग के उन नेताप्नों से जो प्रग्रेज़ साम्राज्यवादियों से समम्योता 
करने प्रोर एक-दूसरे फो क्रिसी भी तरह नीचा दिखाने की नीति पर घत रहे 
घे। नतीजा! यह हुआ कि एक बार फ़िर देखझ्न में साम्प्रदायिक कसह की प्राग 
भड़क उठो | जून १६४६ में साम्मदायिक झंगडे फिर धुरू हो गये जिससे यह 
पठा घतलता है कि फेबिलेट मिशन मारत में क्या काम झर गया घा । १६४६ 
का प्रतभड़ प्राते-प्राते साम्थदायिक कसह ने खून-खराबी प्रोर हत्यातार्डों का 
रूए पारण कर सिया। अगले में मुध्लिम सोय से कलझले में “सोशी 
कार्रवाई” का दिन मनाया, सो वहां ऐसा सयकूर देगा हुप्रा जैसा पहले कर्मो 
नहीं हुघा पा । पोर फिर तो ऐसे दंगों का ताता संग गया। मलऊतें के बाद 
प्रबदूरर में पूर्दो दगाल में दसे हुए । छिर विद्वार में मुस्लिम-विरोधी देखे हुए । 
इले साम्परदायिद दर्गों में हसारों पाइमों मोत डो पराट उतार दिये बडे, दर्खियों 
हुशार उद्मी घोर बेघरबार हो गये, प्रतेक जगदों में बड़े पैमाते पर हह्याद्ोड़ 
रखे गये धौर प्राग सगाते, सूदते घोर वरह-रदू $ प्रापाबार इरले को तो 
कोई सीमा ही ने रही 


अंग्रेजों शासन का भ्रन्त रज्६ 


४ अहिसा ” के सिद्धान्त ने जनता की क्रान्तिकारी शक्ति को कुंठित और 
पंग्र किया था और साम्राज्यशाही के खिलाफ उसे उभरने से रोका था। 
श्रव इस भयानक हिसा ओर खुन-खच्चर के रूप में उसका बदला मिल रहा 
था । प्रतिक्रियावादी नेताओ्रों ने जनता की शक्तियों को बिकृत और पयभ्र्ट 
करके, असली दुइमनों की तरफ से उनका घ्यान हटाकर, उन्हें भाई-भाई की 
लड़ाई तथा एक-दूसरे के विनाश में लया दिया था। साम्प्रदायिक भावना का 
जोर पहले मुस्लिम लीग में थ्रा । अब हिन्दू महासभा तथा अन्य सम्प्रदायवादी 
हिन्दू संगठनों के तेजी से बढ़ने के साथ-साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी 
साम्प्रदायिक विष फैल गया और उसका कांग्रेस के मेरठ भ्रधिवेशन पर जबर्दस्त 
प्रभाव पड़ा । वहां सरदार पटेल ने जोरदार तालियो की आवाज़ के बीच ऐलान 
किया : “ तलवार का जवाब तलवार से दिया जायगा ! ” यह सामप्राज्यवाद से 
लडने का श्रावाहन नही था, वल्कि मुसलमानों से लड़ने की ग्रहार थी । 

सांम्राज्यवाद के सामने वडा भयानक सकट था, जो दिन-ब-दिन ग्रौर 
ज्यादा गहरा होता जा रहा था । एक तरफ़ मझदूर वर्ग तथा किसानो के सघर्ष 
और देशी राजाझो के शासन के ख़िलाफ़ जनता के विद्रोह बढ़ रहे थे, तो दूसरी 
तरफ़ राजनीतिक विश्रखलता और प्रतिक्रियावादी साम्प्रदायिक कलह तथा 
अराजकता भी वढ़ रही थी | इन दोनों ही बातो से यह प्रफट हो रहा या कि 
सकट गहरा हो रहा था। अ्रतएवं, साम्नाज्यवाद ने राजनीतिक समभौते की 
क्रिया को तेज करते की कोशिश की। अगस्त १६४६ में कांग्रेसी प्रोर सिस 
नेताओं को शामिल करके एक नयी अन्तरिम सरकार बनायी गयी । नेहरू उसके 
प्रमुख थे । इस सरकार को झ्रव भी वायसराय की कार्यकारिणी काउसिल के 
रस्मो ढाचे के ग्रन्दर ही काम करना था। अकक्‍्तूवर में उसमें मुस्लिम लीग के 

प्रतिनिधि भी श्वामिल कर लिये गये । लेकिन यह ध्न्तरिम सरकार सयुक्त मन्रि- 
मइल के रूप में काम न कर सकी। दोनो दलों के नेताओरों के बीच खुनेप्राम 
विरोध चलता रहा और केन्द्रीय सरकार के पूर्ोतया निष्क्रिय हो जाने का 
खतरा पैदा हो गया ।, 

दिमम्बर १६४६ में प्रग्रेज़ी सरकार तथा भारतीय नेताप्रों का एक 
सम्मेलन लन्दन में बुलाया गया । उसमें एटली, वेवेल, नेहरू भौर जिप्ना धरीक 
हुए । इस सम्मेलन से भी गतिरोध का कोई हल ने निकला । लेकिन सम्मेसन के 
निष्कर्ष की घोषणा करते हुए प्रग्ने छी सरकार ने जो बयान जारी किया, उसके 
भ्रन्त में एक प्रयंभरी धारा जोड़ दी गयी : 


“ यदि ऐसी विधान परिषद ने, जिसमें भारत की प्राबादी के एक 
बड़े भाग के अ्रतिनिधि धरीक नहीं हों, कोई विधान बनाया तो जाहिर 


२७५ भारत : वर्तमान और भावी 


के तिग्रुने दिन ज्ञाम हुए । १६४७ के पहले भाठ महीनों में १,३२३,००० मज़- 
दूरों ने हड़तालों में हिस्सा लिया और उनमें ११,१६५,८६३ यानी १६४६ के 
लगभग बराबर काम के दिन जाम हुए। इस प्रकार जब साम्राज्यवाद से 
समभोते को बातचीत में लगे हुए नेताओं की नीति के कारण राष्ट्रीय आन्दोलन 
का बड़ा हिस्सा भप्रसंगठित और पंगु होकर पड़ा हुआ था, तव मजदूर वर्ग का 
सधर्ष्‌ बराबर थोर पकड़ रहा था । 
इसके साथ-साथ, देशी राजाओं के शासन के ख़िलाफ़ रियासती जनता 
का झान्दोलन नयी ऊंचाइयो पर पहुच गया था। खास तौर पर त्रावशकोर 
और हैदराबाद में, भौर सबसे झधिक तो कश्मीर में यह बात प्रकट हुई, जहा 
महाराजा के शासन को ख़तम करने के लिए शेख श्रब्दुल्ला तथा नेशनल कानफ्रेंस 
के नेतृत्व में खलनेवाले ” कश्मीर छोड़ो ” झज्दोलव का जवाब क्रूर दमन, जेल, 
लाठी-गोली और श्रातक-राज से दिया गया । 
दूसरी ओर, साम्राज्यवादी साजिश के सामने नेताओं के आ्रात्म-समर्पण से 
झान्दोलन में जो श्रव्यवस्था पेदा हो गयी थी, उसका प्रभाव भी दिखाई देने 
लगा पा। मज़दूर वर्ग तथा रियासती जनता के आन्दोलन के साथ-साथ प्रति- 
क्रिपादादी तथा फूटपरस्त शक्तियों का हमला भी बढ़ रहा था। १६४५ के 
अ्रन्त में और कंबिनेट मिशन के श्राने से पहले १६४६ के रू में देश में जो 
महान राष्ट्रीय उमार आया था, साम्प्रदायिक एकता उसकी एक खास विश्ञेपता 
थी। कैबिनेट मिशन ने-फूट डालने की नीति अ्रपनायी श्रोर लगातार हिन्दुपो 
और मुसलमानों के मतमेदों को बढ़ाने की कोशिश की । उनको मदद मिली 
कांग्रेस भौर लीग के उन नेताओं से जो भ्रग्रेज़ साम्राज्यवादियों से समझौता 
करने भ्रौर एक-दूसरे को किसी भी तरह नीचा दिखाने की नीति पर चल रहे 
थे । नतीजा यह हुआ कि एक बार फिर देश में साम्प्रदायिक कलह की श्राग 
भड़क उठी । घून १६४६ में साम्प्रदायिक झगड़े फिर शुरू हो गये जिससे यह 
पा चलता है कि कैबिनेट मिशन भारत में क्या काम कर गया था। १६४६ 
का पतभड श्राते-पते साम्प्रदायिक कलह ने घून-खराबी झौर हंत्याकांडों का 
रूप, धारण कर लिया। अगस्त में मुस्लिम लोग ने कलकत्ते में “सीधी 
कारवाई” का दिन मनाया, तो वहा ऐसा भयंकर दगा हुआ जैसा पहले कभी 
नहीं हुआ था । भौर फिर तो ऐसे दंगों का ताता लग गया । कलकत्तें के बाद 
अक्तूबर में पूर्वी बंगाल में दगे हुए | फिर बिहार में मुस्लिम-विरोथी दगे हुए । 
इन साम्प्रदायिक दंगों में हज़ारों प्रादमी मोत की घाट उतार दिये गये, दर्षियों 
हडार जख्मी भौर बेघरबार हो गये, अनेक जगहों में बडे पैमाने पर हत्याकांड 
रखे गये भौर प्लाग लगाते, लूटने और तरह-तरह के भ्रत्याचार करने की तो 
कोई सीमा ही न रही ! 


प्रंप्रेठो शासन रा प्रन्त २७६ 


४ प्रहिमा / के सिद्धान्त ने जनता को प्रास्विदारों शक्ति को कुंढित भोर 
पंग्रु किया था प्लोर साम्राज्यशाही के खिलाफ उसे उभरने से रोका था। 
प्रय इस मयानक हिंसा झ्ौर सूनटाज्यर के रूप में उसका बदला मित्र रहा 
पा | प्रतिक्रियावादों नेताप्तों ने जनता की शक्तियों को विकृत भौर पथभष्ट 
करऊे, प्रमली दुश्मनों की तरफ से उनका ध्यान हटाकर, उन्हें भाई-भाई की 
सहाई तपा एकनटूसरे के विनाश में लगा दिया था । साम्प्रदायिक भावना का 
जीर पहले मुस्लिम सींग में थ्रा। प्रव हिस्द्र महासभा तथा प्रन्य सम्प्रदायवादी 
हिन्दू संगठनों के तेज़ी से बढ़ने के साथ-साथ, काप्रेस के कार्यकर्ताप्रों में भी 
साम्प्रदायिक थिप फेस गया भौर उसका काग्रेस के मेरठ प्धिवेशन पर जबर्दस्त 
प्रभाव पड़ा । वहा सरदार पटेल ने जोरदार तालियों की भ्रायाज्ञ के बीच ऐलान 
किया ; " तलवार का जवाब तलवार से दिया जायगा !” यह साम्राज्यवाद से 
लड़ने का प्रावाहुत सही था, बल्कि मुसलमानों से लड़ने की गुहार थी । 

साझाज्यवाद के सामने बड़ा भयानक सकद्र या, जो दिन-ब-दिन मौर 
ज़्यादा गहरा होता जा रहा था । एक तरफ मजदूर वर्ग तथा किसानों के सपर्ष 
और देशी राजापो के शासत के खिलाफ जनता के विद्रोह बढ़ रहे थे, तो दुसरी 
तरफ राजनीतिक विश्वरालता प्रौर प्रतिक्रियावादी साम्प्रदायिक कलह तथा 
प्रराजकता भो बढ़ रही थी । इन दोनों ही बातों से यह प्रकट हो रहा पा कि 
सकद गहरा हो रहा घा। भतएप, साम्राज्यवाद ने राजनीतिक समभोते की 
क्रिया को तेज़ करने की कोशिश की। प्रसस्‍्त १६४६ में कार्ग्रें सी श्रोर सिख 
नैताप्तो को शामित करके एक नयो प्रन्तरिम सरकार बनायी गयी । नेहरू उसके 
प्रमुख थे । इस सरकार को प्ब भी वायततराय की कार्यकारिणी काउसिल के 
रस्मी ढाचे के प्रन्दर ही काम करना पा। प्रक्तूबर में उसमें मुस्लिम लीग के 
प्रतिनिधि भी घामिल्र कर लिये गये । लेकिन यह भ्रत्तरिम सरकार संयुक्त मत्रि- 
मेडल के रूप में काम न कर सकी । दोनों दलों के नेताप्नों के बीच सुलेम्ाम 

विरोध चलता रहा श्रौर केस्द्रोय सरकार के पूर्रातया निष्क्रिय हो जाने का 
खतरा पैदा हो गया । 

दिसम्बर १६४६ में प्रग्रेज़ी सरकार तथा भारतीय वेताशों का एक 
सम्मेलन लन्दन में बुलाया गया । उसमें एटलो, वेयेल, नेहरू झौर भिप्ना शरीक 
हुए । इस सम्मेलन से भी गतिरोप का कोई हल ने निकला । लेकिन सम्मेलन के 
निष्कर्ष की घोषणा करते हुए अ्रग्ने जी सरकार ने जो बयान जारी किया, उसके 
अन्त में एक श्रयंभरी घारा जोड़ दी गयी : 


“यदि ऐसी विधान परिषद ने, जिसमे भारत की आबादी के एक 
बड़े भाग के प्रतिनिधि झरीके नही हों, कोई विधान बनाया तो जाहिर 


रेप० भारत : वर्तमान और भावी 


है कि बादशाह सलामत की सरकार ऐसे विघान को देश के उत भागों 
पर लादने की बात नहीं सोच सकती जो उससे ग्रसहमत हों ।” 


ऐलान का मतलब साफ था । “भारत की गआाबादी के एक बड़े भाग ” से 
यहां देश की उस तोन-चोथाई आबादी से मतलव नही था जिसे अग्रे जी सरकार 
ने वोट देने का हक भी नहीं दिया था और जिसने उन प्रान्तीय धारासभाश्रों 
के चुनाव में कोई भाग नही लिया था जिनको प्रस्तावित “विधान परिषद” 
के सदस्यों को छुनना था । उसका मतलव केवल मुस्लिम लीग से था जिसने 
विधान परिषद के बहुमत के फैसलों को मानने से इनकार कर दिया था। श्र 
सबने उसका यही मतलब लगाया भी । इस बयान में पहली बार इस बात की 
साफ़ भलक मिली कि प्रग्ने जी सरकार भारत की समस्या को उसका बटवारा 
करके “हल ” करने जा रही है। इस बयान से मुस्लिम लीग को मुकम्मिल 
वीटो करने का अधिकार मिल जाता था, और पहले से इस वात की गारटी हो 
जाती थी कि यदि मुस्लिम लीग ने इस वीटो का इस्तेमाल किया, तो प्रग्नेज़ी 
सरकार जबरदस्ती देश का वंटवारा कर देगी । 

१६४७ के शुरू के महीनों में सकट वराबर गहरा हीता गया और उसके 
साथ-साथ सरकारी दमन भी तेज़ होता गया । जनवरी १६४७ में कम्युनिस्ट 
पार्दी के दफ्तरो पर सारे देश में एक साथ छापे मारे गये भर सँकडों कम्गुनिस्ट 
नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारिया साम्राज्यवाद की 
साधारण्य पुलिस ने की थी, मगर थोडा हीला-हवाला करने के बाद अन्त में 
उनकी ज़िम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की तरफ से ग्रह-मंत्री सरदार पटेल ने अपने 
ऊपर ले ली । २१ फरवरी को उन्होंने केन्द्रीय धारासभा के सामने बयान देते 
हुए स्वीकार किया कि १,६५० कम्युनिस्ट गिरफ्तार हुए हैं। ब्रिटिश प्रति- 
निधियों ने लन्‍्दन भेजी जानेवाली रिपोर्टों में इस बात पर जोर दिया कि परि- 
स्थिति हाथ से निकली जा रही है भोर सरकारी मह॒कमों में भ्रव्यवस्था फंल 
जाने का खतरा पैदा हो गया है, इसलिए जल्द से जल्द राजनीतिक समभौता 
हो जाना चाहिए । 

फरवरी १६४७ में, प्रग्न जी सरकार ने जल्दी समझौता कराने के उद्देश्य 
से कुछ नये कदम उठाये । वायसराय लार्ड वेवेल को वापिस बुला लिया गया 
और उनकी जगह लार्ड माउटबेटन को नियुक्त किया गया। वह लडाई के 
जमाने मे दक्षिण-पूर्वी एशिया में मिश्र राट्रों की सेनाओ के प्रधान सेनापति थे 
( प्रपनी युवावस्था में वह १६२१ में ब्रिटिश युवराज के साथ भारत का दौरा 
भी कर चुके थे ) | ला्ं भाउंटबैटन को जल्दी से समकौता कराने के लिए नयी 
हिंदायते दी गयी जिनका अमली मतलब यह था कि भारत का बंटवारा कर 


प्रंप्रेडो शासन का प्रन्त रेप! 


दिया जाय। इसके साय-साय श्रधान मंत्री मि. एटलो ने २० फरवरी का 
कामंस-सभा में एक नया ऐलान किया | उसमें कहा गया पा : 


“बादशाह सलामत की सरकार यह बात साफ़ कर देना चाहतो 
है कि प्रेत १६४८ के पहलेशदले डिम्मेदार भारतीय हाथों में सत्ता सौप 
देने के लिए उरूरी कदम उठाने का उसका पक्का इरादा है। ” 


साथ ही प्रा इस ऐसान में यह चेतावनों दो गई कि बर्तानवी सरकार 
किसे विधान समा द्वारा बनाये गये ऐसे किसी विधान को स्वीकार नही करेगी 
जो कैबिनेट मिथन योजना के ” सुभ्यवों के प्रनुसार ” ने हो भौर “एक पूर्णतया 
प्रतिनिधि विधान सभा द्वारा न बताया गया हो," यानी, मुस्लिम लोग की 
सहमति के साथ मे बनाया गया हो; भोर यह कि यदि मुस्लिम लीग ने मझूरी 
नेही दी, या भारतीय विधान सभा के बहुमत प्रतिनिधियों ने एक ऐसा विधान 
बनाया जिसे बर्तानिया का पनुमोदन प्राप्त न हो, तो : 


“ बादशाह सलामत को सरकार को यह तय करना होगा कि 
निश्चित तिथि पर ब्रिटिपत भारत में केन्द्रीय सरकार की सत्ता किसके 
हाथो में स्ोपी जाय; पूर्ण रूप से ब्रिटिय भारत के सिए किसी प्रकार की 
केद्दीय सरकार को दे दो जाय, या कुछ इलाकों में वर्तमान प्रान्तीय 
सरकारों को सौंप दो जाय भषया किसो ऐसे ठरीके से हस्तातरित किया 
जाय जो सबसे प्रधिक य्ुक्तितंगत भौर भारतीय जनता के श्रेष्ठतम हित 
में हो।" 
देशी राज्यों के बारे में ऐलान में यह कहा यया था : 

“देशी राज्यों के बारे में बादशाह सलामत को सरकार सर्वोच्च 
सत्ता के भपने प्रधिकारों भोर ज़िम्मेदारियों को ब्रिटिश भारत की किसी 
भो सरकार को सौपना नही चाहती । सत्ता हस्तातरित होने की प्रस्तिम 
वारोख़ के पहले सर्वोच्च सत्ता की व्यवस्था को खतम करने का कोई 
इरादा नही है; लेकिन यहू इरादा जझूर है कि बोच के काल के लिए 
प्रलग-प्रलग रियासतो के साथ म्रंग्रे ी सत्ता के सम्बधों में समकोते के 
जरिए जरूरी रहोवदल कर लिये जाय ” 


३. १६४७ के समझौते का स्वरूप 


फ़रवरी १६४७ का यह ऐलान उन झर्तों को समझने की कुजी है जिनके अनुसार 
नयी शासन व्यवस्था का श्रीगणोश होनेवाला था । इसलिए उस पर अच्छी तरह 


रेपर भारत : पतेमान झौर भावों 


गौर कर लेना जरूरी है। भारत की जनता को अपनी इच्छा के ग्रनुसार नयी 
सरकार का स्वरूप ते करने का कठई कोई अधिकार नही दिया गया था । इस 
बात का भी कोई सवाल नही था कि वालिग मताधिकार के आधार पर भारत 
की जनता द्वारा स्वतंत्रतापूवंक छुनी हुई किसी स्वतञ्न विधान परिषद्‌ को बिना 
किसी बाहरी हस्तक्षेप के जनता की तरफ़ से विधान बनाने का पूर्रो ग्रधिकार 
रहेगा । सही माने में प्रभुसत्ता सम्पन्न जनवादी राज्य सदा इसी प्रकार स्थापित 
होता है। मगर यहां ऐसी कोई बात नही थी । 
इसके विपरीत, अग्रेजी सरकार ने पहले से ही इसके वहुत ही सख्त और 
साफ नियम बना दिये थे कि वह किस प्रकार के विधान की इजाजत देगी। 
यह बात भी साफ कर दी गयी थी कि यदि साम्राज्यवादी सरकार द्वारा एकदम 
एकतरफा ढंग से बनाये गये इन नियमो झ्ोर शर्तों को नहीं माना गया, तो 
फ़ैसला केवल साम्राज्यवादी सरकार के हाथों में रहेगा और वही एकतरफा 
ढंग-से यह फ़ैसला फरेगी कि वह “सत्ता ” को किन “ ज़िम्मेदार भारतीय हाथों 
में” « हस्तातरित ” करेगी । दूसरे शब्दों में, इस प्रारम्भिक अवस्था में प्रभी 
फोई स्वतंत्र प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य नहों क्रायम हो रहा या, बल्कि साम्राज्य- 
याव ऐसे प्रधिकारियों के हायों में ताक़त सॉप रहा था जो उसे प्रपने लिए 
हितफारी प्रतोत होते थे । यानी, माउटबंटन समभौते के द्वारा अग्रेछों के, 
झोपनिवेशिक शासन के खातमे से स्वतत्रता की श्रोर भारत की प्रगति कैवल 
झारम्भ हो रही थी । 
कंविनेट मिश्नन की पुरानी योजना की जगह पर जो नयी माउंटबंटन 
योजना बनायी गयी, वह वहुत तेज़ी से तैयार की गयी और जून में प्रकाशित 
कर दी गयी | भर भ्रगस्त १६४७ तक वह अमल में भी झा गयी, हालाकि 
इसके लिए पहले जून १६४८ की तारीख ते की गयी थी | इतनी जल्दी इसलिए 
की गयी क्योकि सकट बहुत गहरा हो गया था और सरकारी अधिकारी भी 
यह मानते थे कि यदि भारत में साम्राज्यवाद की सत्ता को भरभराकर गिर 
पड़ने से बचाना है ओर संकट का कोई क्रान्तिकारी हल निकलने से रोकना 
है, तो ज़रूरी है कि समभौता जल्द से जल्द हो जाय । जैसा कि संडे टाइम्स के 
संवाददाता ने ४ मई, १९४७ को लिखा था कि ब्रिटिश अधिकारी यह देश्ष रहे 
थे कि “सम्भव है कि जुत १६४८ आने के पहले ही भारत में अराजकता 
फैल जाय । ” 
माउटबैटन योजना में इस वात की पुरी तफसील मौज्धूद थी कि भारत 
का वंटवारा किस तरह होगा ओर बढे हुए भारत के दो अलग-अलग हिस्सों 
की श्रलग-अलग सरकारों को डोमीनियन स्टेटस के रूप में ज़िम्मेदारी किस तरह 
बहुत जल्दी से सौंप दी जायगी 4 


प्रंपेडो शासन का प्रन्त २८३ 


भारत के बड़े राजनीतिक संगठनों के नेताभों ने माउटबंटन योजना को 
स्वोकार किया । कांग्रेस भोर मुस्लिम सीग के राजनोतिर नेताप्रों को योजना 
के बारे में काफ़ी सन्देह पे, पर उन्होंने उसे मंजूर कर सिया । 

भारत के वामपक्षियों ने, जिनमें सोशलिस्ट, कम्मुनिस्ट भौर उप्र राष्ट्रवादी 
सभी धामिल ये, इस योजना की सस्त भालोचना की, स्थोक्ति वह देश के' टुकडे 
करने की योजना थी घौर उससे सचमुच जनता के हाथों में सत्ता नही पहुचती 
थी। भारत की कम्मुनिस्ट पार्टी ने कहा : 


स्वतंत्रता प्रान्दोसन पूरे देश फो मुकम्मिल प्राझादी चाहता है । 
भारत के बटपारे की नयी प्रंग्रे जी योजना के झरिए उस पर हताश हमला 
किया गया है ।... माउंदबैटन योजना “भारत छोडो' की योजना नहीं 
है; वह तो यास्‍्तय में एक ऐसी योजना है जिसके उरिए झ्यादा से ज्यादा 
प्राधिक तया फ़ौजी नियंत्रण प्रंग्रेज़ों के हाथों में रखने को कोशिश की 
गयी है। 


ब्रिटेन में टोरी भौर सेवर पार्टी, दोनों ने योजना का समयंन किया । 

प्रन्तरराष्ट्रीय दुनिया में, प्रमरीकी सरकार का मत प्रकट करनेवाले भ्रस* 
बारों ने योजना की बड़ी तारीफ़ें की । भधिकतर देशों के दक्षिए-पयी भखवारों 
फा भी यही रुस रहा । मगर, रायटर के दब्दों में, “ यामपथी भखबारों ने सभी 
देधों में योजना की भालोचना की ।” सोवियत प्रालोचना जुकोव के शब्दों में 
इस प्रकार प्रकट हुई : 


» ब्रिटेन फो मजबूर होकर भमरीका से सबक सीखना पड़ा है भोर 
फिल्लीपाइंस के विपय में उसकी इस नीति की नकल करनी पड़ी है कि 
नाममात्र की भूठो भाडादी दे दों। यानी भारत से इस तरह हटो कि 
बही बने रहो। ” 


माउंटबंटन योजना की नयी भोर केन्द्रोय विश्वेषता भारत का बंटवारा 
कर देना था। भन्य सब बातों में वह केवल भारत के बड़े पूजीपति वर्ग के साथ 
साम्राज्यवाद के संयुक्त मोर्चे के उस सिद्धान्त को ही भर भागे ले जाती थी, जो 
कंविनेट मिशन की योजना के रूप में पहले ही सामने भरा छुका था। 

कई पीढ़ियों से प्ंग्रे जी सरकार इस बात की खास तोर पर शेखी बघारती 
भागी थी कि उसने भारत को एकता के सूत्र में वाघा है। पर वही भारत जो 
दो हज्जार वर्ष पहले झशोक भोर चन्द्रयुत्त के काल में और साढ़े तीन सौ वर्ष 
पहले श्रकबर के काल में एकतावद्ध हो छुका था, अंग्रेज़ों के दो सो वर्ष के राज 
के बाद भ्रन्त में दो विरोधी ठुकड़ों में खडित होकर पराश्षित भारतीय शासको 


२८४ भारत : वर्तमान और भादो 


को सौप दिया गया। भारत के लिए ज़रूरी बना दिया गया कि वह “फूट डालो 
भौर राज करो” की इस घातक साम्राज्यवादी विरासत को दूर करने के लिए 
एक लम्बा श्र तकलीफ़देह रास्ता ते करे । 
भआाउंटबेटन योजना के अनुसार भारत का बंटवारा हो जाने से बहुत बड़ी 
ज़राबियां पैदा हो गयी । 
एक तो इस योजना के मातहत राज्यों की सीमाएं भाषा, संस्कृति या 
जाति के आधार पर नही ते की गयी, वल्कि धर्म के आधार पर तै की गयी। 
इसका सिर्फ यही भतलब नही हुआ कि सीमाएं मतमाने ढंग से बनायी गयी, 
जिनकी लेकर ओर भगड़े बढ गये, बल्कि इसका यह भी नतीजा हुआ कि जिन 
राज्यों को एक विशेष धर का बहुमत होने के आधार पर बनाया गया था, उनमें 
दूसरे धर्म के बहुत वडे अल्पमत को भी शामिल कर लिया गया । इससे न सिर्फ 
धर्म के भेद पर झ्राधारित दो अलग-ग्रलय राज्यों में भारत खंडित हो गया; 
बल्कि राजनीतिक बंटवारे का आधार चूकि धामिक भेदों को बनाया गया था, 
इसलिए भारत के हर शहर और गाव मे, हर क्षेत्र में ये भेद पैदा हो गये भौर 
पहले से कई गुना बढ गये । भारत मे पअ्रन्दरुनी कूगड़ो को स्थायी बना देने का 
इससे भ्रच्छा कोई तरीका नही हो सकता था । माउटवैटन योजना के अ्रमल में 
आते ही बहुत खौफनाक दगें श्रौर कत्लेआम शुरू हो गये श्लोर करोड़ों शरणार्थी 
धर-द्वार छोड़कर एक देश से दूसरे देश को भागने लगे । भारत के इतिहास में 
यह सब पहले कभी नही हुआ था । 
दूसरे, एक संयुक्त भारतीय सरकार के बदले, एक-दूसरे के मुक़ाबले मे 
खड़ी हुई दो भारतीय सरकारो को ताकत सौपने का यह परिणाम हुआ कि 
दोनों सरकारों के बीच हमेशा कलह रहने लगी और वराबर भंगड़े होने लगे । 
देशी रियासतो ने इस परिस्थिति मे और पेचीदगी पैदा कर दी, क्योकि हर 
सरकार चाहती थी कि रियासते उसके साथ श्रायें, और उनको साथ लेने के 
लिए दोनों सरकारो में होड चलती थी। एक बरस के अन्दर दोनों राज्य सीधे- 
सीधे एक-दूसरे के खिलाफ़ फौजी कारंवाई करने लगे । साथ ही, हर राज्य इस 
कोशिश में लग गया कि उसे सयुक्त राष्ट्र सघ के ज़रिए दूसरे राज्य के खिलाफ 
साम्राज्यवादी अधिकारियों की मदद मिल जाव । इस बात से भगड़ा कम नही 
हुआ कि दोनो डोमीनियनो की सेनाओं के प्रधान सेनापति अ्रश्ने ज थे, औ्रौर दोनों 
में बहुत से अग्नेज़ भ्रफसर थे, वल्कि इससे पेचोदगिया और बढ गयी । जैसा कि 
३ प्रगस्त, १६४८ को मंचेस्टर गाजियन ने लिखा था ४ 


« कश्मीर की लड़ाई में पाकिस्तान के सरकारी तौर पर भाग लेने 
से पूरे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के लिए गम्भीर समस्याएं पैदा हो गयी हैं । 


अंप्रझो शासन फा प्रन्त रप५ 


पहू पहला मौत है कछिदो डोमीनियनों की फोजों ने प्रापस में जंग 
डिया है... । 

* इसके घलाया, पराडिस्तानों तथा भारतीय दोनों हो सेनाग्रो के 
प्रधान मेनापति प्रग्ने उ हैं, दोनों के सलाहकार प्रग्नेज् हैं, भोर भारतीय 
फौज में हालांकि बहुत पोंड़े प्रग्चेउ प्रफसर हैं, मधर पाकिस्तानी फौज 
में फई सी प्रंग्ंउ भ्फ़सर हैं। इस तरह प्रग्ने ज ही परस्पर विरोधी पातों 
में सड़े हैं । 

तोचरे, भारत का वटयारा इस तरह किया गया कि प्रायिक तथा राज- 
सोनिर सम्बंध तोड़ ढासे गये, एकनटरूसरे पर निर्भर करनेवाले उद्योग-प्रधान 
सया कृषि-प्रधान क्षेत्रों को काद दिया गया, रेस घोर नहरो की व्यवस्थाप्रो 
को प्रधापुध ढंग से छि्त-भिन्न कर दिया यया, भोर इसमे प्रसित भारतीय 
प्रापिक बिकास के रास्ते में भोर थिकारा की एक खिल भारतीय ग्रोजना बनाने 
के रास्ते में, जो भारत की भावी समृद्धि के लिए प्रत्यन्त प्रायशयक है, एक बडी 
भारी स्कायट पढ़ो हो गयी । इस प्रह्गर, बटयारे से जनयादी प्रान्दोलन प्रोर 
भज्पृर-किसान घान्दोलनों के विकास के रास्ते में ज्यादा से ज्यादा कठिनाइया 
पैदा हो गयी । इन सारे भ्राग्दोलनों घोर उनके संगठनों का प्रखिल भारतीय 
भापार पर विकास द्ुप्ना था। पर प्रव नये राज्यों के बन जाने के परिणाम- 
स्थरूप एक तो इन पान्दोलनों घोर संगठनों के दो टुकड़े हो गये; भोर दूसरे, 
परत उनके लिए साम्प्रदामिक कलह के उस शंतान से लड़ना झखूरी हो गया 
जिसे साआ्राज्यवादी योजना ने पैदा किया या । 

माउंटबैंटन योजना को बहुत ही तेज़ी के साथ प्रमल में लाया गया। 
१४ भ्गस्‍्त, १६४७ को भारत झौर पािस्तान के दो नेये डोमीनियनों की 
धोषणा हो गयी । 

१६४७ का सममौता निस्सन्‍्देद् स्वतश्रता के मार्ग पर प्रगति में एक 
ऐतिहासिक मजिल का प्रतिनिधित्व करता है उससे भारत में ब्रिटेन का दो सौ 
ब पुराना भोपनिवेश्विक शासन समाप्त हो गया--भौर यह चीज़ अग्नेझ शासकों 
की दया से नही, बल्कि भारतीय जनता के सपर्पों की ताकत से हुई | फिर भी, 
इस समझौते में प्रनेक भारी-भरकम दुर्गुस् थे। उससे भारत का बटवारा हो 
गया था, शासन-सत्ता भारत के उन ऊपरी वर्गों को सौंप दी गयी थी जिनका 
साप्नाज्यवाद से सम्बध था, भोर उससे भारत पर साम्राज्यवाद का अधिक 
तथा सामरिक प्रमुत्व बना रहता था । अतः पूर्णा स्वतञ्रता के मार्ग पर मारतीय 
जनता की प्रगति को बाद के वर्षों में और भी अनेकों महान पनिवर्तनों से 
युज्रना था । 





सोलहवां अध्याय 


नवीनतम चरण 


साम्राज्यवाद की हर प्रकार की दासता का अन्त करने तया राजनीतिक, श्राधिक 
एवं सामाजिक स्वतत्रता की समस्याओं को हल करने के लिए भारतीय जनता 
की श्राज़ादी की लड़ाई १६४७ के बाद और आगे वढी है मौर नयी परिस्थितियों 
में लड़ी जा रही है। 
पिछले कुछ वर्षों की घटनाओ्रों से यह बात भलीभाति स्पष्ट हो गयी है कि 
ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत तथा पाकिस्तान के डोमीनियनों की स्थापना 
के रूप में अंग्रेज़ी साआ्राज्यवाद भौर भारत के ऊपरी वर्गों के बीच १६४७ में 
जो समभौता हुआ था, उससे भारत की आज़ादी की लड़ाई समाप्त नहीं हो 
गयी थी, बल्कि, इसके विपरीत, वह समझौता एक अस्थायी परिवर्तनकालीन 
अवस्था का प्रतिनिधित्व करता था जिसके वाद भारत की श्ाज़ादी की लड़ाई 
एक नयी झोर पहले से ऊची प्रवस्था में प्रवेश करनेवाली थी । यह वह झवस्था 
है जिसमें भारत का मज़दूर वर्ग, कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में, प्रधिकाधिक प्रागे 
आता है और बड़े पूजीपति वर्ग तथा उसके सहयोगियों से राष्ट्र का' नेतृत्व भ्रपने 
हाथ में लेता है झ्नौर अन्तिम विजय की ओर अग्रसर होता है। 
अग्रेज़ी साम्राज्य के भीतर भारत तथा पाकिस्तान के डोमीनियनों की 

स्थापना रस्मी तौर पर स्वतंत्र तथा स्वंसत्ता सम्पन्न राज्यों के रूप में हुई थी । 

१६५४० के झ्राते-आते भारत का डोमीनियन भारत का प्रजातंत्र बत गया झौर 

ब्रिटेन के राजा को “कामनवेल्थ के प्रमुख” के रूप में मानने लगा । लेकिन, 

व्यवहार में भ्रभो भारत तथा पाकिस्तान पर साम्राज्यवाद का झाधिक श्रोर 

सैनिक शिकंजा टूटा नही था । भारत के आर्थिक साधन तथा उसकी जनता की 

मेहनत ग्रभी भी अंग्रेजी वक-पूजी के नागफास में कसी हुई थी; भर ऊपर से 

अमरीकी बंक-पूजी भी भारत में घुस रही थी; भौर जनता का जीवन-स्‍्तर 

ओपनिवेशिक शोपण के निम्नतम स्तर पर पड़ा हुआ था । 


मवोनतम घरएा र्प७ 


भारत प्रभो साम्राज्यवाद से पूर्णतया स्वतंत्र नहीं हुआ था। उसकी 
स्वतंत्रता को प्रनेक सोमाएं पी । उसको घ्यान में रखते हुए ही भारत को कम्यु- 
निस्ट पार्टी ने १६५१ में प्रकाशित प्रपने कार्य क्रम में मारत को १६४७ के बाद 
भी एक “ प्रध॑-उपनिवेश ” कहा था (“एशिया के सबसे बड़े देशों में प्रन्तिम, 
पराधीन प्रध॑-प्रौपनियेशिक देश ” ) घौर उसके विपान को, जिससे जनता को 
कुध प्राशिक जनवादी प्रधिरार हो प्राप्त हुए ये, "विदेशी साम्राज्यवादी हितो, 
मुस्यतया प्रग्न डो साम्राज्ययादी हितो से दधे हुए एक उमीदार-पूजोपति राज्य ” 
का विधान बताया था। पाकिस्तान के लिए तो मह वर्णेत भौर भी प्रधिक 
उपयुक्त पा। वहां प्रत्यंत सीमित दस के जनवादों प्रधिकारों को भी मतमाने 
तानाशाही फ़रमानों के जरिए कुचला जा रहा घा। घोर १६५४ में पाकि- 
स्तान तपा धमरीका के दोच जो फ़ौजो समझौता हुप्रा, उसने तो पराकिस्तात 
को सोपे प्रमरीकी साआराज्ययाद के दायरे में लाकर पटक दिया । 

सेकिन, इस सबके दावद्भूद, प्रप्रेड़ो प्रोर प्मरीकी दोनों साम्राज्यों से 
प्रादाद होने को जनता को लड़ाई प्रौर बहुत ही प्रापमिक ढंग की प्राथिक, 
सामाजिक तया राजनीतिक मांगों को प्राप्त करने का सपर्प तथा शान्ति की 
रक्षा का प्न्दोलन बरावर धागे यदुते गये। १६४६ में थीनी जन-क्रान्ति की 
प्रन्तिम विजय के बाद, जनता का मह सपर्प सास तौर पर तेडी से भागे बढ़ा । 
संसार की राजनीति में भारत नया रुख प्रपनाने सगा। वह शान्ति की रक्षा के 
लिए प्रधिफापिक सक्रिय भूमिका प्रदा करने सगा। देश की प्रन्दरूनी राज- 
नीतिक स्थिति में भी नयी घाराएं नडर पाने तगी। पुराना काग्र सी नेतृत्व 
कमडोर पड़ने लगा भोर भारत की रुम्मुनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में जनता की 
जनवादी शक्तिया भागे प्राने समो। पाहिस्तान में भी जनवादी शक्तियों का 
बल बढ़ा, जैसा कि १६५४ में पूर्वी पाकिस्तान के प्राम झुनावों में प्रकट हुआ, 
हालांकि वहा उन्हे प्रत्यंत क्रूर दमन का सामना करना पड़ा । 


१, नयी सरकारें 


१६४७ के माउंटबैदन समभौते के उरिए जो नयी सरकारे स्थापित हुई थीं, शुरू 
में उनकी खास बात यह थी की पुरानी साम्राज्यवादी झासन-व्यवस्था से उनकी 
शासन-व्यवस्था में कोई खास प्रन्तर नहीं पड़ा था। साम्राज्यवाद के पुराने 
शासन-यंत्र को ज्यों का त्यों भ्पना लिया गया था। वहीं नौकरशाही थीः बे 
ही भदालतें थी; वही पुलिस थी; भोर दमन के तरीके भी वही थे। निहत्वी 
जनता पर पुलिस भव भी पहले की तरह हो गोली चलावी थी, लाठी-चार्ज 
करती थी | अ्रव भी पहले की तरह ही सभा पर रोक लगायी जाती थी, अखबार 


शेष८ भारत . यतंमान ओर भावी 


बन्द किये जाते थे, लोगो को बिना मुकदमा जेलो में बन्द किया जाता था, 
मजदूर धुनियनों भौर किसान संगठनों का दमन किया जाता था; झोर जेलों 
में हज़ारों उम्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ता भरे हुए थे। भारत में साम्राज्य- 
बाद के भ्राथिक हितो की, उसकी पूजी की, उसकी अतुलित सम्पत्ति की बड़ी 
वफ़ादारी के साथ रक्षा की जाती थी; और साम्राज्यवादी झोपण का चक्र अ्रवाघ 
गति से घूम रहा था। सैनिक नियंत्रण भव भी व्यवहार में साआज्यवादियों की 
फ़ौजी कमान के हाथों में था। शुरू-धुरू में तो झंग्रेज गवरर-जनरल को ही 
सघ-राज्य के सर्वोच्च श्रधिकारी के रूप में कायम रखा गया। दोनों डोमी- 
नियनों के खास-खास भ्रान्तो मे अ्रग्नेज़ गवर्नर रखे गये । दोनों राज्यों की सेनाओं 
के प्रधान सेनापति, सैनिक सलाहकार शोर ऊचे झफसर भी अग्रेज़ थे । 

नयी शासन व्यवस्था के शुरू के सालों में जन-भ्रान्दोलन का, झौर विशेष 
कर मजदुर आन्दोलन का दमन चरम सीमा पर पहुच गया। १६४५ में कस्यु- 
निस्ट पार्टी शरर अखिल भारतीय ट्रेड यूनिगन काग्रोस के खिलाफ, किसानों 
तथा विद्यार्थियों के संगठनों के खिलाफ श्रौर उम्रवादी अखबारों के खिलाफ भी, 
एक आम हल्ला बोल दिया गया | पदचिचमी बगाल में, और उसके बाद मद्रास में 
भी, कम्युनिस्ट पार्टी गैर-कानुनी करार दे दी गयी । दूसरे प्रान्तों में पार्टी का 
खुलकर काम करना असम्भव बना दिया गया। मजदूर वर्ग के लगभग सभी 
प्रमुख नेता या तो ग्रिरफ्तार कर लिए गये या उनके नाम वारट जारी हो गये । 
जेलो के बाहर निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर और जेलों के ग्रन्दर राजनीतिक 
कैदियों पर पुलिस ने गोलियां चलायी जिससे वहुत से लोग मारे गये । साआझ्रा- 
ज्यवाद ने जनता का दमन करने के लिए जितने क़ानून बनाये थे, नयी 
सरकारे उन सबका उपयोग कर रही थी, दूसरे नये क़ानून वनाकर उन्होने दमन 
के हथियारों को श्रोर तेज़ बना लिया था। १६४६ में श्रखिल भारतीय द्वेड 
यूनियन कार्ग्रेस ने बताया कि उस वक्त कुछ नहीं त्तो २५,००० मज़दूर भ्ौर 
किसान नेता जेलो में बन्द थे, जिनमे से भ्रधिकतर बिना मुकदमा नज्षरबन्द थे । 
नयी भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी भ्ांकडो के अनुसार, उसके शासन 
के पहले तीन वर्षों में, यानी १५ अगस्त, १६४७ से १ अगस्त, १६५० तक 
उसकी पुलिस और फौज ने जनता पर १,६८२ वार गोली चलायी, ३,७८४ 
आ्रादमियो को जान से मारा, लगभग १०,००० को ज़दमी किया, ५०,००० को 
जेल में बन्द किया और जेलों के अन्दर 5२ राजबन्दियों को गोली से उड़ा 


दिया । है 

भयानक दमन के इस प्रारम्भिक काल के वाद ही कही भारत में एक 
नया परिवर्तत झाया । ओर १६५० के नये विधान के द्वारा ( उसकी कुछ गैर- 
जनवादी बातो के बावज्भुद ) जनता को कुछ जनवादी अधिकार दिये गये और 


नवीनतम घरख २८६ 


जनवरों १६४२ में यालिंग मताधिकार के प्लाघार पर पहला प्राम चुनाव हुप्ला। 
सेकिन इसके बाद भी जनवादी प्रधिकारों के लिए मदा सशट बना रहा । इसके 
बाद भी भर्सर गरवार सर ८-कालोन प्रधिकारों का प्रयोग करनी रही, दमन- 
बारो उन्‍नूनों को काम में लातो रहो प्लोर साठीन्‍्योलो झा इस्तेमाल करती 
रही । 

पाकिस्तान में तानाशाही तरीफ़े पमल में कायम रहे, भौर जनवादी 
राजनीतिक एवं मउदूर संगठनों का फ्रूर दमन जारी रहा । एक युप्त " पडयत्र ” 
केस के बढाने प्रमुस सस्युनिस्ट, मजदूर तथा जनवादी नेताप्रों को जेल में डल 
दिया गया प्रौर सम्दोन्‍सम्बी सजाए सुना दो गयी । १६५४ में पूर्वी पाकिस्तान 
में भाम छुनाव हुप्रा पौर उसमें छुद्ध जनता ने बइताम मुस्लिम लीगी नेताग्रो 
को उठाकर पटक रिया भोर ६३६६ वोट उग सपुक्त मोर्चे को दिये जिसने एक 
प्रगतिधील कार्यक्रम के घ्रापार पर चुनाव ला घा । मगर इस छझुनाव के प्राधार 
पर जो मत्ि-्मटल बना, उसे ऊपर मे (बाल्इविल को टोरी सरझार के बनाये 
हुए १६३५ के भारत-सरगार खानून की ६२ थी पारा के मानहत ) एक 
तानामाही फरमान निकालकर बरसस्ति कर दिया गया प्रौर पूर्वी बंगाल में 
फोजी तानाशाही कफ्रायम कर दी गयी । दे 

झ्राधिक नीति कय दर्स भी कम महत्वपूर्ण नहीं या। कांग्रेस के पुराने 
कार्यक्रम में सभी अमुस् प्राथिक साथनों तथा उयोगो के राष्ट्रीकरएण की बात 
भी । छात्रेस यह बात मानती थी कि एस प्रकार बड़े परेमाने पर राष्ट्रीरुरण 
करना न मिफ प्रगतिशील पुनननिर्माण के लिए प्रावश्यक है, बल्कि भारतीय प्र्थ- 
व्यवस्था को विदेशी पूजी के प्रभुत्य में मुक्त करने के लिए भी जरूरी है। लेकिन 
डोमीनियन सरकार पी स्थापना के बाद यह कार्यक्रम दाखिल दफ्तर कर दिया 
गया । 

१७ फरवरी, १६४८ को प्रधानमंत्री प॑ गेहरू ने ऐलान किया ४ 


«प्राधिक व्यवस्था में फोई भ्राझस्मिक परिवर्तन नहीं होगा। 
जहाँ तक सम्भव होगा, मोज़ुदा उद्योगों का राष्ट्रीररण नहीं किया 
जायगा ।/! 


रॉयटर की व्यापारिक समाचार सर्विस के आधिक विभाग ने १ अल 
को नयी दिल्‍ली से समाचार भेजा : 


“भारत सरकार की अगले दस वर्षों की औद्योगिक एवं झ्राधिक 
नीति में मौजूदा उद्योगो को वड़े पैमाने पर राष्ट्रीकरण करने का कोई 
स्थान नही होगा ।” 

भह३ 


२६० भारत : वर्तमान और भावी 


६ अप्रैल, १६४८ को आधिक नीति के सम्बंध में सरकार का प्रस्ताव 
प्रकाशित हुआ, जिससे ये सारी भविव्यवाशियां सही साबित हुईं । इस प्रस्ताव मे 
कहा गया था कि उद्योगो पर सरकार का स्वामित्व केवल तीन क्षेत्रों तक 
सीमित रहेगा : अस्त्र-शस्त्र, एटम शक्ति और रेलवे (इन क्षेत्रों में पहले से ही 
सरकार का स्वामित्व था ) । कोयला, लोहा, इस्पात तथा अन्य प्रमुख उद्योगों 
के बारे में सरकार ने ऐलान किया कि उसने “इन क्षेत्रों मे मौजूदा कम्पनियों 
को अगले दस वर्ष तक विकसित होने देने का निश्चय किया है; ' बिजली पर 
सरकार का नियंत्रण रहेगा और “बाकी सारा ओद्योगिक क्षेत्र सामान्यतया 
निजी व्यवसाय के लिए खुला रहेगा ।” इस श्रकार, पहले से जमी हुई बडी 
इजारेदारियो के हित में, जिनमें साम्राज्यवादी इजारेदारियां भी शामिल थी, 
राष्ट्रीररण के कार्यक्रम की वलि चढ़ा दी गयी । 

आशिक नीति सम्बधी इस प्रस्ताव के साथ-साथ उसकी एक व्याख्या भी 
प्रकाशित हुई थी । वह विश्ञेप रूप से उल्लेखनीय है। उसमे कहा गया था : 


“ भारतीय वाज़ारों में हाल में यह डर पैदा हुआ था कि सरकार 
अनेक उद्योगों का राष्ट्रीकरण करने का प्रयोग करनेवाली है, और इस 
प्रकार इन उद्योगों की कार्यक्षमता और साख को ख़तरे में डालनेवाली 
है । प्रब यह डर एकदम दूर हो गया है । यह झाशा की जाती है कि 
सरकारी नीति के ऐलान से, सरकारी हुंडियो के दाम फिर अपने पुराने 
स्तर पर पहुच जायेंगे । 

#४जानकार हल्को में उम्मीद की जा रही है कि अब चूकि सरकारी 
नीति में पुन” विश्वास कायम हो गया है, इसलिए अब पुननिर्माण के 
लिए बडें-बड़े कर्जे ुटाने के लिए सरकार का रास्ता साफ हो गया है ।” 


आरागे इस व्याख्या में यह आराइवासन दिया गया था कि मुनाफों की हृदबदी 
या नियत्रण का कोई डर नही है * 

»वाजारों में इस वात की बड़ी आशंका थी कि कही सरकार 
निजी व्यवसायों के मुनाफो की हृदवंदी या नियंत्रण न करने लगे । मगर 
सरकारी नीति का जो ऐलान हुआ है, उसमें इस बात का कोई सकेत नहीं 
है और इसलिए भ्रव कैम्पनियों के हिस्सों की कीमतों में लाजिमी तौर 
पर चढाव आयेगा । इससे निजी व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा |” 


इस बात में भी कोई सन्देह नही रहा कि किस प्रकार के “निजी व्यव- 
साय” को यह प्रोत्साहन खास तौर पर दिया जा रहा था। यह भ्रोत्माहन खास 
तौर पर साम्राज्यवाद को, यानी अग्नेजी-प्रमरीकी पूजी को दिया जा रहा था । 
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सरकारी प्रस्ताव के साथ जो सरकारी व्याख्या प्रकाशित हुई थी, उसके भम्तिम 
प्रश में सरकारी नोति का यह उद्देश्य बताया गया था : 


“प्रस्ताव भारतोय उद्योगों में विदेशी पूंजी तथा विदेशी व्यवसाय 
को पूर्ण स्वतंत्रता देना चाहता है भोर साथ ही राष्ट्रीय हित में उस पर 
नियत्रण भी रखना चाहता है। प्रस्ताव के इस अंश से यह बात स्पष्ट हो 
जाती है कि सरकार भौद्योगिक प्रवंध एवं टेक्निकल शिक्षा झौर पूजी 
दोनो ही क्षेत्रों में विदेशी मदद की ग्रावश्यकता महसूस करती है और 
इसलिए यह जरूरी समझती है कि भारतीय व्यवसाय की मदद के लिए 
विदेज्षी पूजी तथा विदेशी कौशल का भारत में स्वागत किया जाय |” 


“विदेशी पूजी को पूर्ण स्वतंत्रता “---माउंटबैटन समभौते से साम्राज्यवाद 
को सचमुच बडा ठाठदार मुनाफा हो रहा था ! 

इसलिए कोई आ्ाश्चर्य नही यदि ब्रिटिश पत्र इकोनौमिस्ट ने माउटबैंटन 
समभौते के समय ही यह लिखा था : 


“यदि डोमीनियन स्टेट्स को तिलांजलि नहीं दे दी जाती, तो हो 
सकता है कि कुछ रस्मी नाता भी कायम रह जाय; और भ्रगर कोई नया 
राजनीतिक रूप भ्रपनाया यया तो भी ब्रिटेन प्रौर भारत के बुनियादी 
सामरिक तथा भ्राथिक सम्बंध तो हर हालत में बने रहेगे ।” (७ जून, 
१६४७ ) 


भारत का साम्राज्यवाद के साथ सम्बंध भ्रव भी किस हद तक कायम था, 
यह बात सैनिक, सामरिक एवं बेदेश्विक नीति के क्षेत्र में भौर साफ हो गयी, 
हालाकि बाद की घटनाओं से उसमें कुछ भ्रन्तर पड़ने वाला था । 

भारत पाकिस्तान और लंका के डोमीनियनों के संनिक संगठन तथा 
सामरिक योजनाओं का नियंत्रण तथा नेतृत्व भ्रंग्र जों के हाथ में था। यहा तक 
कि शुरू के काल में उनकी सेनाओं के प्रधान सेनापति भी झ्रग्नेज़् थे । उनके 
अलावा भारतीय तथा पाकिस्तानी सेनाओं में सैंकड़ों प्रंग्रे जे श्रफमर काम कर 
रहे थे । भारतीय समुद्री बेड़े तथा हवाई फोज पर अंग्रेजों का खास तौर पर 
मजबूत नियंत्रण था। समुद्री बेडे के अफसरों की शिक्षा, संचालन ओ्रोर अस्त्र- 
इस्त्रों की व्यवस्था सब ब्रिटेन के साथ जुड़ी हुई थी और हवाई फ़ौज के भझड्ढों 
का संचालत पंग्रेजी हवाई बेड़े के सहयोग से होता था । लका की त्रिकोमाली 
की समुद्री चौकी को भव भी श्रग्नेज़ी साम्राज्य की एक मुझूय फौजी चौकी कै 
रूप में बढाया और फलाया जा रहा था | भारत की धरती पर पब भी अंग्रेज़ी 
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फौज के भर्ती के दफ्तर काम कर रहे घे, जहा मलाया की जनता के खिलाफ 
लडाई चलाने के लिए ग्रुरखा सिपाही भर्ती किये जाते थे । 

वैदेश्षिक नीति के मामले में भारत के बड़े पूजीपतियों ने साआज्यवाद के 
साथ ग्रठबंधव कर लिया था | भारतीय पूजीपतियों के प्रमुख पत्र ईस्टर्न इको- 
नौमिस्ट ने ३१ दिसम्बर, १६४८ को स्पष्ट रूप में लिखा था : 


“बाल की खाल निकालनेवाले राजनीतिन्ञ कुछ भी कहें, व्यवहार 
में हमारी वंदेशिक नीति ने अब एक निश्चित दिद्या पकड़ ली है। अ्रव 
हम एक ऐसी वंदेशिक नीति अपना रहे हैँ जो प्रधानतया कॉमनवेल्थ के 
साथ हमारी मित्रता बनाये रहेगी ।. ..सोवियत संध के मुकाबले श्रमरीका 
से कॉमनवेल्थ की ज्यादा दोस्ती है। इसलिए उसके साथ सहयोग रखने 
का मतलब यह होगा कि हम झसल में अ्रमरीका की तरफ मुकेंगे। इस 
राजनीतिक तथ्य से क्या ताकिक परिणाम निकलेगा, यह अभी से स्पष्ट 
हो जाना चाहिए | इसका मतलब यह है कि किसी छोटे-मोटे सवाल को 
छोड़कर हम राष्ट्र संघ मे या कही ओर कॉमनवेल्थ ओर झ्मरीका के 
रुख के विपरीत रुख नही अपना सकते । ” 


अप्रैल १६४६ में लन्दन में डमीनियनों के प्रधान मंत्रियों का एक सम्मेलन 
हुआ । उसकी झोर से एक घोषणापत्र प्रकाशित हुआ | उसमें भारत को ब्रिटिश 
कॉमनवेल्थ के भीतर एक स्वतत्र प्रजातंत्र मान॑ लिया गया / ऐलान किया गया 
कि भारतीय प्रजातत्र ब्रिटेन के राजा को भारत के झासक के रूप में नही, वल्कि 
“ क्ॉमनवेल्य के प्रमुख ” के रूप में मानेगा । इस ऐलान में कहां गया था : 


“भारत सरकार ने धोषणा की है कि भारत कॉमनवेल्थ की 
अपनी पुर्णं सदस्यता बनाये रखना चाहता है ओर बादशाह को कॉमन- 
वेल्थ के सदस्य स्वतंत्र राष्ट्रों के स्वतत्र सहयोग के प्रतीक के रूप में और 
इसलिए कॉमनवेल्थ के प्रमुख के रूप में मानता है ।/ 


लन्‍्दन के इस घोषणापत्र का साम्राज्यवादियों ने स्वागत किया क्योकि 
उससे झमली शकल में अंग्र ज्ञी साम्राज्य के साथ भारत का सम्बंध बना रहता 
था । अग्नेज़ और श्रमरीकी साम्नाज्यवादियों को भारत से क्‍या झ्राझ्माए थी, यह 
बात १९४६ के पतभड़ में और स्पष्ट हो गयी जब पडित नेहरू अमरीका गये । 
अक्तूबर १६४६ में न्यू योक टाइम्स ने लिखा : 


“एथिया में जनवादी शक्तियों के केन्द्र-विन्दु के रूप सें वाशिगटन 
की आश्ञाएं मारत पर केन्द्रित हैं, जो एशिया का दूसरे नम्बर का राष्ट्र 


नवोनतम चरण २६३ 


है प्रोर उस व्यक्ति पर केन्द्रित हैं जो भारत की नोति को निश्चित करता 
है। हमारा मतलब प्रपान मंत्री जवाहरलाल नेहरू से है। 


प्रौर भ्गरत १६५० में उसने फिर लिखा था : 


एक प्र में वह (नेहरू) जनवादों पक्ष के लिए मारो स्से-तुग 
का जयाव है, एशिया का समयंत प्राप्त फरने के संघर्ष मे पडित नेहरू को 
प्रपने मददगार के रूप में प्रा जाना कई डिबवीझन फ़ौज पा जाने के 
बराबर है।” 


अग्रेज-प्रमरीकोी साम्राज्यवाद के साथ भारत का सहयोग १६५० की 
गरमियों में तव चरम सीमा पर पहुच गया, जब राष्ट्रसंप में प्रमरीका ने कोरिया 
पर प्रपने फ़ौज़ी हमले को उचित ठद्राते हुए एक गैरकानूनी प्रस्ताव पैश किया 
और भारत सरकार ने उसका समर्थन किया | लेकिन एशियाई देशों पर पश्चिमी 
साम्राग्यवादी जो हमले कर रहे थे प्रौर जैसी बरवादी दा रहे थे, उसमें उनको 
भारत का किसी भी प्रकार का सहयोग.मिले--इसके खिलाफ़ भारतीय जनता 
में बहुत जबर्दस्त भावना थी। दूसरी भोर, चोनी जनतंत्र की विजय से एशिया 
में एक नया शक्ति-संतुलन पैदा हो गया था। इन दोनो बातों के कारस इसी 
समय से नये विरोध पंदा होने लगे प्रोर भारत की बंदेशिक नीति में एक नया, 
महत्त्वपूर्ण परियतंन दिणाई देने लगा । 
इस झाधार पर शुरू में कुछ भ्रस्थायी सफलता प्राप्त कर लेने के कारण 
प्रग्रोज् प्रौर ध्मरीकी साम्राज्यवादियों की हिम्मत बढ़ी भ्रोर वें भारत, 
पाठिस्तान, प्रौर लंका को प्रपने मुख्य श्रद्ढ के रूप में भोर एशिया में फ्रान्ति- 
विरोधी ज्क्तियो के केन्द्र के रूप में इस्तेमाल करने की योजनाएं बनाने लगे । 
ये चाहते थे कि इन देशों को प्राधार बनाकर दूसरे एशियाई देशों की जनता के 
स्वतंत्रता प्रान्दोलनों पर हमला बोले । 
भारत के बड़े पूजीपतियो के कुछ खास-सास हल्कों से भी इन थोजनामं 
को समर्थन मिला । ये लोग एशिया में जन-क्रान्ति के बढ़ाव को देखकर वदहवास' 
थे। इसके साथ ही कुछ उनके अ्रपने आथिक हितों का भी सवाल था। वे 
भारत के वाहर एशिया के अन्य देशों तक फैला हुआ कंसा खुला क्रान्ति-विरोधी 
मोर्चा बनाना चाहते थे, इसको एक भलक उप-प्रधान मंत्री स्वर्गीय सरदार 
पटेल के उस रेडियो भाषण में मिली, जो उन्होंने १५ अगस्त, १६४८ को 
दिया था : 


# एक समय समझा जाता था कि एशिया का नेतृत्व चीन करेगा । 
मगर वह भयानक घरेलू भंगड़ो में फसा हुआ है ।. ..मलाया, हित्द-चीन 
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६5 वर्मा में भी परिस्थिति चिन्ताजनक है... यदि भारत में अवांछित 
तृत को तुरत सख्ती से नही दबाया गया तो निश्चय ही थे यहां भी 
वेसी ही अराजकता पैदा कर देंगे जैसी उन्होने एशिया के कुछ अन्य देझों 
में पैदा कर दी है।” 


“अवांछित तत्व ”--“सलत्ती से दवाना”--इतिहास का चक्र मानो 
एकदम घूम गया था। भारत की पूजीवादी राष्ट्रवादिता का दक्षिणा-पंथरी नेतृत्व 
भारतीय नव-साम्राज्यवाद के रूप में प्रस्फुटित हो रहा था और अंग्र ज़-पमरीकी 
साम्राज्यवाद का छोटा साभीदार बनने की कोशिश कर रहा था । 

मगर वह आधार गायब था जिसके सहारे यह बात हो सकती श्षीघ्र 
ही घटना-चक्र यह बात स्पष्ट कर देनेवाला था । अ्रगली अवस्था में भारत एक 
नये तथा भिन्न पथ पर अग्रसर होने की तैयारी कर रहा था । 


२. भारत में अंग्रेज़-अमरीकी साम्राज्यवाद 


भारत पर भ्राज भी अग्रेजी साम्राज्यवाद का प्रभुत्व बहुत हृद तक कायम है । 
अमरीकी साम्राज्यवाद का प्रभुत्व उससे कम है, मगर वह बढ रहा है । 
राजनीतिक परिवर्तन के बावजूद, भारत की श्रय॑-व्यवस्था पर प॒ंग्रेजी 
बंक-पूजी का प्रभुत्य ग्राज भी सबसे झ्धिक है। भारत की कोयला खानो पर, 
चाय और रवड के वागानों पर, तेल के कुओ और तेल साफ़ करने के कारखानों 
पर और बहुत से इंजीनियरिंग के कारखानों पर भाज भी मुख्यतया अंग्रेज 
पूजीपतियो का स्वामित्व श्रथवा नियंत्रण है। भारत के विदेशी व्यापार और 
भारतीय थेकों के नियंत्ररा में निर्शयकारी भूमिका अंग्रेजी पूजी की है। जित 
कम्पनियों के मालिक नाम के लिए भारतीय है, उनमें से भी अनेको वास्तव में 
अंग्रेज मैनेजिग एजेसियो की मातहती में हैं | अंग्र ज़ भोर अमरीकी इजारेदारों 
ने भारतीय इजारेदारों के साथ मिलकर मिली-ज़ुली कम्पनियां खोली हैं, जो 
माम के लिए तो भारतीय हैं, मगर उन पर असल में विदेशी पूजी का नियंत्रण 
है | इन मिली-जुली कम्पनियों के ज़रिए अग्नेज़ और अमरीकी इजारेदारो ने 
भारतीय इजारेदारों को अपने छोटे साकीदारों के रूप में अपने आश्राधीन कर 
रखा है । 
भारत के रिजर्व बेक ने हिसाव लगाया है कि ३० जुन, १६४८ को भारत 
में ५६६ करोड रुपये की निजी विदेशी पूजी लगी हुई थी। इसमें से ५१६ 
करोड की दीर्घ-कालीन पूंजी थी / असल में, यह संख्या भी वास्तविक संख्या 
से कम है क्योकि उसमे केवल वही व्यापारिक पूजी शामिल है जो सरक्रारी 
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कांगज़ों में दर्ज है, प्रौर उसमें न सिर्फ सरकारी तथा स्थुनिसिपल कर्जो के रूप 
में लगी हुई निजी पूजो शामिल नदी है, वल्कि विदेशी बेकों की सारी पूजीभी 
उसमें से छोड़ दो गयी है। विदेशी बेकों की पूजी भारत में बहुत ताकतवर है 
झौर देश का प्रधिकतर वँदेशिक व्यापार उसी की सहायता से चलता है । 
भारत सरकार के भ्रर्थ-मद्ती श्री चिन्तामण देशमुख ने १६ जून, १६५२ 
को पार्सामेंट में बताया या कि जुलाई १६४७ से दिसम्बर १६४५१ तक ४२ 
करोड़ ६० लाख रुपये की विदेशी पूजी भारत से वापिस चली गयी और ११ 
करोड़ की नयी विदेशी पूजी यहा लगायी गयी । इसका मतलब यह हुआ कि 
इस कान में भारत में लगी हुई विदेशी पूजी में ४३ करोड़ ६० लास छपये की 
कमी ग्रा गयी । इसी बयान में प्र्थ-मत्री ने रिज्रव बेक के आकड़ों का हवाला 
देते हुए यह भी बताया था कि जुन १६४८ में भारत में कुल ६१३ करोड १० 
लाख स्पये की दीपें-कालोन बिदेशी पूजी लगी हुई थी, जिसमे से २६२ करोड़ 
६० साख रुपये की पूजी सरकारी हुडियों की श्वल में थी (इसमें से २५० 
करोड़ ५० लाख रुपये की पूजी ब्रिटेन की थी श्लौर ३३० करोड ४० लाख रुपये 
की पूजी व्यवसाय में लगी हुई थी (इसमें से २३० करोड १० लाख की पूजी 
“ब्रिटेन की थी; जिसकी वाज़्ार में कीमत २७५ करोड ६० लाख मुपये होती थी ) । 
इन प्राकड़ों में भारत में लगी नथी विदेशी पूजी को कम करके झाका 
गया है। फिर भी, उनके भ्रनुसार, माउंटबैंटव समझौते के वाद साढ़े चार वर्ष 
बाद कुल विदेशी पूंजी का केवल पन्द्रहवां हिस्सा भारत से वापिस गया । भारत 
सरकार की हुडियों में जो विदेशी पूजी लगी हुई थी, उसका ५५ प्रतिशत भाग, 
यानी १८ करोड़ ८० लाख पौड ब्रिटेन का था, झ्रौर भारत में लगी हुई दीर्ध- 
कालीन विदेशी पूजी का ७० प्रप्तिमत भाग, यामी बाजार भाव के प्रनुसार, 
२८ करीड़ २० लाख पॉड की पूजी अ्रग्नेझ़ी पूजी थी | यानी, वास्तविकता को 
कम करके प्रांकनेवाले इन आकडों के झनुसार भी, भारत में कुल ४७ करोड 
परौंड की दीघप॑-कालीन अग्रेज़ी पूजी लगी हुई थी। १६४८ में ब्रिटेन के बाहर 
कुल १६६ करोड पॉड की अंग्रेज़ी पूजी लगी हुई थी। उसका एकनचौथाई 
भारत में लगा हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य में कुल १११ करोड १० लाख पौड 
की पूजी लगी हुई थी । उसका ४० प्रतिशत से अधिक भाग भारत में लगा 
हुआ था । निश्चय ही सत्ता-परिवर्तन से ग्रग्नेंी पूजीवाद के लिए भारत के 
“महत्व में कोई कमी नही झायी थी । 
१६४७-४८ में भारत में कुल जितनी भारतीय ज्वाइंट स्टाक कम्पनियाँ 
रजिस्टर्ड थी, उनमें कुल ५६६ करोड़ ५० लाख की पूजी लगी हुई थी ! इसमें 
१४५ करोड़ ८० लाख की वह विदेशी पूजी ओर जोड़नी चाहिए जो विदेशों में 
रजिस्टर्ड मगर भारत में काम करनेवाली कम्पनियों की गाखामं से लगी हुई 
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थी। इस प्रकार, भारत की विभिन्‍न कम्पनियों में लगी हुई निजी पूजी कुल 
मिलाकर ७१५ करोड़ ३० लाख की होती थी । इसका मतलब यह हुआ कि 
भारत में लगी हुई कुल पूजी का ४४७ प्रतिशत भाग विदेशी पूजी का था । 

लेकिन यह ४४ प्रतिशत भाग भारत की पर्थ-व्यवस्था पर कितना 
जबर्दस्त नियंत्रण रखता है, यह वात और भी महत्वपूर्ण है। भारत में जो ३८ 
करोड ४० लाख पोड की कुल निजी दीर्घ-कालीन विदेशी पूजी व्यवसाय में 
सतमी हुईं है ( जिसमे से अ्रधिकाश अंग्रेज़ी पूजी है), उसका पड प्रतिशत भाग 
ऐसी पूजी का है जिसका सम्बंधित व्यवसायों पर स्वामित्व अथवा नियंत्रण है । 
रिजर्व बेक ने ५ लाख रुपये या उससे ज़्यादा पूजी वालो १०६२ कम्पनियों में 
लगी हुई विदेशी तथा भारतीय पूजी के अनुपात का एक विश्लेषण तैयार किया 
था। इन १०६२ फम्पनियों में से ६३ ऐसी विदेशी कम्पनियां थी जो विदेशों 
में रजिस्टर्ड हुई थी, ३०६ विदेशी नियंत्रण में चलने वाली भारतीय कम्पनिया 
थी और ६६३ भारतीय नियत्रण में चलनेवाली भारतीय कम्पनिया थी। इस 
विश्लेपण से मीचे दिया हुआ चित्र सामने श्राया : 


१६४८ में भारत में काम करनेकालों बड़ी कम्पनियों में कुल पूंजी के किस 
श्रतुपात में विदेशी पूंजी लगो हुई थी (प्रतिशत ) 


१. पेड्ोलियम ६७ १०. फ़ाइनेस ४३ 
२ रबड़ के कारखाने ६३ ११. बिजली ३ 
३. लाइट रेलवे ६० १२. कॉफी ३७ 
४. माचिस ६० ,१३. इंजीनियरिंग ३३ 
५ जुट ् १४ खाद्य पदार्थ ३२ 
६ चाय दद 
७. कीयले के अलावा १५ कागज श्प 
अन्य खानें ७३ १६. चीनी श्४ड 
रे, कीयला ६२ १७. कपड़ा-मि्ले २१ 
६. रबड के वागान भ्ड १८. सीमेट ५ 


ऊपर की तालिका से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि १६४८ में पहले € 
उद्योगों में विदेशी पूजी ५० प्रतिशत से अधिक थी, अगले ६ उद्योगों में २५ 
प्रतिशत से भ्रधिक होने के कारण उसकी धथ्थिति इतनी मज़बूत थी कि वह पूरे 
उद्योग पर अपना प्रभुत्व बनाये रख्त सकती थी, और केवल कपड़ा-मिल, चीनी 
और सीमेंट हीं तीन ऐसे उद्योग थे जिनमे भारतीय प्रृजी की श्रम प्रमुख 
भूमिका थी । इनमें से कपडा-उद्योग भारतीय पूजी का परम्परागत ग है । 
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देशी साम्राज्यवादों भारत से ग्रव भी कितना सिराज हर साल ययूलते 
ये ? एक भारतोय प्रय॑ं-शास्त्री का झनुमान यह है: 


“रिजर्व वफ़ ने भारत में विदेशी पूज्ी के जो झ्राकडे जमा किये 
हैं, उनसे पता चलता है कि सूद भोर मुनाफ़े के रूप में विदेशी लोग हर 
साल ४० करोड़ रुपया वसूलते हैं । “भुगतान के हिसाव” की रिज़र्व बेक 
ने जो पनेक व्यास्याएं की हैं, उनसे प्रकट होता है कि ' हमारे देश में 
भाने वाला ज्यादातर सामान चूकि विदेशी कम्पनियां ढोती हैं, या वे ही 
उसका वोमा करती हैँ,” इसलिए यह मुमकिन है कि हम विदेशियों को 
हर साल प्रोसतन ५० या ६० करोड़ रुपया देते हों । हमारे देश से बाहुर 
जानेवाले माल के वारे में भी यही वात सच है । उस पर दसियों करोड़ 
रुपये सालाना विदेशी लोग हड़प जाते हैं । 

“पिछले सत्ताह प्रय॑ं-मश्री ने पालामेट के सामने जो बयान वेश 
किया था, उसके प्रनुसार हमें प्विटेन में रहतेवाले १६,६०४ व्यक्तियों को 
पेंधन देनी पड़ती है। १६४८-४६ घोर १६५०-५१ के बीच इस मद में 
कुल २८ करोड़ ६२ लाख रुपये दिये गये थे । थाती पेशन की दल में 
हर साल साढ़े ६ करोड़ रुपये देने पड़ते हैं । 

“अन्त में, विदेशी वेकों को दिया जातेवाला कमीशन भी इस 
हिस़ाव में जोड़ता पड़ेया । भारत क्वा सारा विदेशी व्यापार चन्द विदेशी 
बेको के हाथों में है। उनको कितना कमीशन दिया जाता है, इसके 
प्रधिक्ृत भांकड़े फ़िलहाल नही मिलते, लेकिन यदि तमाम पुराने झनुमानो 
को ध्यान में रखा जाय घोर विदेशी व्यापार में श्राजजल जो बढती हो 
गयी है, उसका भी खयाल रखा जाय तो इस मद में २५ से ३० करोड़ 
रुपये तक रखे जा सकते हैं।” (क्रौस रोड्स, वम्बई, १४ सितम्बर, 

१६५१) । 


यदि ऊपर दिये गये तमाम झाकडों को जमा किया जाय (झौर भारत 
से बाहर जानेवाले माल पर होनेवाली “दसियो करोड़ रुपये” सालाना की 
कमाई उसमें से छोड़ दी जाय), तो पता चलता है कि झ्ौपनिवेशिक शासन 
का झन्त हो जाने के बाद भी, साम्राज्यवाद भारत से १२४ करोड़ ५० लाख 
रुपये से लेकर १३६ करोड ५० लाख रुपये तक का खिराज. हर माल वसूल 
करता है। 
हाल के जमाने में अश्रमरीकी पूजी ने भी भारत में घुसने की सक्रिय 
कोशिश की है, हालाकि भारत मे लगी हुई प्रमरीकी पूंजी अभी अपेक्षाकृत कम 
है। फिर भी अंग्रेज़ी पूंजी के बाद उसी का नम्बर आता है। १६४८ मे रिजव॑ 


र्ध्प भारत : वर्तमान शोर भावी 


बेक ने विदेशी पूंजी के जो आकड़े जमा किये थे (जिनका हम ऊपर जिक्र कर 
चुके हैं), उनसे पत्ता चला था कि भारत में जो कुल ५१६ करोड़ रुपये की 
दीब॑-कालीन निजी पूजी लगी हुई थी, उसमें से ३६६ करोड रुपये की पूजी, 
यानी ७० प्रतिशत अंग्रेजी पूजी थी, भ्लौर ३० करोड़ रुपये की पूंजी, यानी ६ 
प्रतिशत से कम श्रमरीकी पूजी थी । मगर हमे यह ध्यान में रखना चाहिए कि 
भारत में लगी हुई प्रमरीकी पूजी झक्सर फ्रासीसी, बेल्जियन, या भारतीय नामों 
के पीछे छिपी रहती हैं, जिसकी वजह से सरकारी झआकडो से सही स्थिति का 
ज्ञान नही होता । 

साथ ही, भ्रमरीका भारतीय बाज़ार को जीतने और ब्रिटेन को हटाकर 
उसकी जगह लेने की भी जोरदार कोशिश कर रहा है। नीचे दिये गये आंकड़ो 
से यह बात साफ हो जाती है : 


भारत में पाने वाला साल 





(ज्ाख रुपयों में ) 
१६४८-४६ १६५०-५१ 

ब्रिटेन से भ्राने वाला माल १५,३०० १२,२७० 
अमरीका से आने वाला माल १०,८७० १५,५८० 

कुल ४४,२६० 2६,२५० 
बाहर से आनेवाले कुल माल 
में ब्रिटेन का हिस्सा र्परक् २१७५७ 
बाहर से श्रानेवाले कुल माल 
में प्रमरीका का हिस्सा श्ग्द्र २७६५७ 





इस प्रकार १६४८--४६ में तो भारतीय बाज़ार में ब्रिटेन का नम्बर 
पहला था, लेकिन १६५०-५१ में पहला नम्बर झ्रमरीका का हो गया था। 

अ्रमरीकी बंक-पूजी झौर भ्रमरीकी सरकार ने पहले भारतीय वाज़ार को 
हथियाने पर ही छोर दिया है, झोर पूजी निर्यात करने में थोड़ी हिचकिचाहट 
दिखाई है। मगर, इसके साथ-साथ वे बड़े पैमाने पर पूजी भेजने के लिए भी 
जमीन तैयार करती रहो हैं। इसका प्रमाण यह है कि भारत में प्रमरीकी 
कूटनीति झोर ग्ममरीकी प्रचार बहुत सक्रिय हे । प्रमरीकी सेठ भारतीय प्खबारों 
को सरीद रहे हैँ । तरह-तरह के टंक्निकल मिश्वन अमरीका से भारत झाते रहे 
हैं । यह बात उल्लेखनीय है कि चौथे सूत्रवाले कार्यक्रम (प्वाइंट फोर प्रोग्राम ) 
का ऐलान करते समय विदेश-मत्री मि० एचीसन और राष्ट्रपति दमन दोनों ने 
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भारत पर जोर दिया पा भोर कहा था कि इस कार्यक्रम पर सदसे पहले भारत 
में प्रमल किया जायगा । 

भारत में पंग्रे ज-प्रमरीकी वक-पूजी के घुसने की क्रिया १६५१ के झन्त में 
उस समय एक नयी मज़िल पर पहुच गयी जब कि भारत सरकार भौर प्रमरीका 
तया ब्रिटेन की प्रमुख तेल-कम्पनियों के बीच भारत में तेल साफ़ करने के 
कारसाने खोलने के सम्बंध में चन्द समभोौते हुए । 

न्यू योकक की यंकुप्रम तेल कम्पनी के साथ नवम्बर १६५ १ में समकझोता 
हपा । उसमें ते हुप्रा कि कम्पनी ३५० लाख डालर (या १२० लाख पौड ) 
की पूजी से प्पनी एफ भारतोय शासा खोलेगी भौर १० लास टन सालाना 
तेल साफ़ करने का कारयाना भारत में सडा करेगी । यह भी ते हुआ कि नयी 
कम्पनी की २५ श्रतिश्त प्रेजी भारतोय नागरिकों से ली जा सकेगी, मगर 
उनको केवल ऐसे प्रिफ़रेंस शेयर लेने का प्रधिकार होगा जिनके खरीदने से 
उनको वोट देने का हक नही मिलेगा । साधारण शेयर सारे के सारे न्यू यौर्क 
की कम्पनी के हाथ में रहेगे। ४ दिसम्बर, १६५१ को हिन्दुस्तान टाइम्स 
ने लिखा : 


“ इस देश के नागरिकों का कम्पनों की साधारण पूंजी में कोई 
हाथ नही रहेगा भोर इसलिए साधारर मुनाफे में भी उनका कोई हिस्सा 
नहीं होगा । ” 


। 
कॉमसे ने ८ दिसस्वर, १६५१ को लिखा . 

४ इस कम्पनी के प्रबंध तथा नियत्रग्ग में मारत के लोगों की कोई 
भावाज़ नहीं होगी ।/” 


भारत सरकार ने यह वचन दिया कि पच्चोस वर्ष तक वह कम्पनी का 
राष्ट्रीकरण नही करेगी, सालाना मुनाफ़ो को भारत के बाहर भेजने के लिए 
परी सुविधा देगी, दस वर्ष तक बाहर से झानेवाले तेल पर चुगी लगाकर कम्पनी 
को मदद करेगो झौर उद्योग-नियंत्रण कानून की कई धाराओो से कम्पनी को 
मुक्त रखेगी । नि 

दिसम्बर १६५१ में बरमा-शेल तेल कम्पनी से समभोता हुआ। यह 
अप्रेज़ी कम्पनी है। इसके साथ भी उसी तरह का अरहृदनामा किया गया । ते 
हप्रा कि वरमा-य्ेल २२ करोड़ की पूंजी से भारत में एक ऐसी कम्पनी खोलेगी 
जो १४ लाख टन सालाना तेल साफ करनेवाला कारखाना खड़ा करेगी। 
३२ करोड़ रुपये की कुल पूंजी में से २ करोड़ के प्रिफ़रेस शेयर भारत के लोग 
खरीद सकंगे, मगर उनको वोट देने का अधिकार नही मिलेगा । 


३०० भारत : वर्तमान झौर भावी 


तीसरा समभोता एक ओर अमरीकी कम्पती से हुआ। इस तरह कुल 
मिलाकर ४ करोड़ पौड की विदेशी पूंजी भारत में प्रायी भोर उससे ऐसी 
कम्पनियां खुली जो पूरी तरह श्रंग्रंज् झौर श्रमरीकी इजारेदारों के हाथ मे 
थी और जिनका उद्देश्य केवल उनकी थैलियां भरना था । 

बडे पैमाने पर अमरीकी बंक-पूंजी के भारत में घुसने की क्रिया १९५२ 
के शुरू में तव श्र आगे बढी जब भारत सरकार तथा श्रमरीकी सरकार के 
बीच भारत-प्रमरीकी टेक्निकल सहयोग कोष स्थापित करने का समभौता 
हुआ । दिसम्बर १६५० मे अभ्रमदीका के साथ भारत उसी प्रकार का एक 
“प्वाइंट फोर ” समझौता कर चुका था जैसा समझौता फ़िलीपाइंस और 
थाइलेड ने भ्रमरीका से किया था। १६५१ में भारत ने भ्रमरीका की झाधिक 
सहयोग एजेंसी से १६ करोड़ डालर का अनाज उधार लिया था । 

१६५२ के शुरू में टेक्निकल सहयोग के बारे में जो समझौता हुआ, 
उसके मातहत यह ते पाया कि जून १६५२ तक अमरोका भारत को ५ करोड़ 
डालर देगा जिनसे भारत-अभ्रमरीका टेक्तिकल सहेयोग कोए क़ायम किया 
जायगा, श्रौर अगले पांच बरस में उसमें २५ करोड़ डालर तक और पग्रमरीका 
जमा कर देगा । यह रुपया भारत के ओोद्योगीकरण के लिए नहीं, वल्कि 
ऐसी थोजनाम्रों के लिए इस्तेमाल किया जानेवाला था “जिनका मुख्य उद्देश्य 
खेती की कार्यक्षमता को बढ़ाना होगा ।” ( हिन्दुस्तान टाइम्स, ६ जनवरी, 
१६५२ ) । इस कोष का प्रबंध टेक्निकल सहग्रोग के अमरीकी डायरेक्टर श्रौर 
भारत सरकार के भ्रर्थ-विभाग के एक ग्रफ़सर के हाथ में रहनेवाला था। ते 
पाया था कि डायरेक्टर एक श्रमरीकी ग्रफ़्तर होगा जिसे प्रमरीकी सरकार 
नियुक्त करेगी भौर जो झ्मरीकी राजदूत के मातहत काम करेगा। इसके 
साथ-साथ यह भी ते हो गया था कि इस अ्रमरीकी डायरेक्टर भ्रौर उसके 
तमाम कर्मचारियों को वे तमाम विशेष अधिकार श्राप्त होगे जो भारत में 
अमरीकी सरकार के प्रतिनिधियों को प्राप्त हूँ श्लौर उनकी तरह इन लोगो पर 
भी भारतीय कानूनों के मातह॒त और भारतीय ग्रदालतो में मुकदमा नहीं चलाया 
जा सकेगा । 
इस सबके बावजूद, बाद के जमाने में जब भारत सरकार की व॑देशिक 
नीति में नया मोड आया, तो श्रग्नेजी झौर झमरीकी पूंजी पर एकतरफा दंग 
से निर्भर रहने की इस नीति का अ्रधिकाधिक विरोध होने लगा। चीन और 
सोवियत सघ के साथ अधिक घतिष्ठ श्राथिक सम्बंध स्थापित हुए । इस नये 
झुख का एक महत्वपूर्ण संकेत उस समय मिला जब फरवरी १६५५ में भारत 
सरकार झौर सोवियत सरकार के बीच एक इस्पात का कारसाना खोलने के 
सम्बंध में समभौता हुआ्ना । यह कारखाना सोवियत की मदद से खोला जायगा। 
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उसके लिए सारी मशीनें भौर तमाम सामान सोवियन सथ से ग्रायेगा । उसमें 
कुल ३३० सास पोड़ की पूँजी लगेगी घोर यह कारयाना हर साल दस लाख 
टेव इस्पात तंयार करेगा । जिन झ्तों पर यह समकौता हुझ्ना, वे भारत के 
लिए बहुत फ़ायदेमन्द थी । साथ ही, वहुत कम समय के ग्नन्दर पुरा काम 
खतम हो जानेवाला था। जिस वक्त इस सममभोते वो बातचीत चल रही थी, 
उसी वक्त प्रिंटेन के कुछ पुजीपति भी भारत सरकार से बातचीत चला रहे थे, 
मगर भारत सरकार को सोवियत मप की इलतें ही परूरद श्रायी। 

एक तरफ ब्रिटेन प्रौर ग्रमरीका को वंकूजी भारत झोर पाकिस्तान 
की प्रय॑-ध्यवस्थाप्रों में घुसे को फ्रोशिश कर रहो थी । दूसरी तरफ़, इन 
देशों की राजनीतिक तथा सामरिक व्यवस्थाप्रो में भी पंठने के प्रयत्त हो रहे 
पे। भारत के बटवारे से न केवल भारत झौर पाकिस्तान की अ्र्थ-व्यवस्था 
प्रोर शासन प्रबंध छिनन-भिन्‍म हो गये थे, बल्कि साम्प्रदायिक कलह झौर भंगडे 
हद से धयादा बढ़ गये थे । नयी शासन व्यवस्था के कायम होते ही खुन-सच्चर 
शुरू हो गया था, बडी भारी सख्या में प्रावादी इधर से उधर झ्रायी-गयो धी, 
भरणाधियों के रूप में दोनों देशो के लिए एक विकट समस्या खडी हो गयी 
थी प्रोर भारत तथा पाएिस्तान की सरकारों के बीच तनाव एक स्थायी चीज़ 
घन गया घा । 

साम्राज्यवादी इस परिस्थिति से पूरा फायदा उठा रहे थे भ्रोर दोनो देशो 
में हस्तक्षेप कर रहे थे । कश्मीर के सवाल को लेकर भारत झोर पाकिस्तान 
की सरकारों के बीच एक लम्बा विवाद उठ सड़ा हुम्रा भौर कुछ समय तक 
दोनों देशो की फौजों के बीच लडाई भी चली ( हालाकि लडाई के समय दोनो 
देशों की फौजों के प्रधान सेनापति भौर ऊंचे ्रफसर भ्रग्नेज थे ) । श्रिटेन भौर 
प्रमरीका दोनो के साम्राज्यवादियों ने इस कड़े में अपनी टांग भड़ायी। 
प्रमरीकी साम्राज्यवादियों मे स्रास तौर पर राष्ट्र सप के संगठन को इस्तेमाल 
किया भोर तरह-तरह के पंच, मध्यस्थ, समझौता करानेयाले, सीमा-निरीक्षेक व 
सँनिक विशेषज्ञ कश्मीर भेजे । कश्मीर मे साआ्ज्यवादियों करी इतनी गहरी 
दिलचस्पी इसलिए थी कि एक तो कश्मीर झोर उसके झाधिक साधनों का 
खुद भ्रपना महत्व था; झौर दूसरे, सोवियत संघ की सीमा पर स्थित होने के 
कारण उसका सामरिक महत्व विशेष रूप से बढ़ गया था। 

जव पाकिस्तान के साथ ध्मरीका का फौजी समभौता हुमा झौर १६४४ 
में प्रमरौको हथियार पाकिस्तान आ्राने लगे, तो पाकिस्तान की सैनिक-व्यवस्था 


में भ्रमरीका का जवर्दस्त हाथ हो गया । कर 
एक तरफ, भारत झौर पाकिस्तान के बीच फ्रौजी तनाव था। दूत 


तरफ, दोनों देशो की सरकारों को जनवा का दमन करने के लिए भी झपनी 
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फौजी ताकत बढानी पड रही थी । इसका नतीजा यह हुआ कि दौनों देशों मे 
फौजी सर्चा बेहद वढ़ गया | दोनों सरकारों के बजट का आधा भाग इसी मद 
में खर्च होने लगा। पुलिस का खर्चा उससे अलग था । इस बोके ने दोनो देशो 
की झर्थ-व्यवस्था को पूग्रु बना दिया । भारत और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया- 
बादी सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था पहले ही से उनका आर्थिक विकास नहीं 
होगे देती थी। फौजी ख़्चे के बोके तै विकास और पुनरनिर्माण के काम को 
अत्यन्त कठिन बना दिया । 

लेकिन, वैदेशिक नीति मे नया मोड आने पर, इस क्षेत्र मे भी महत्वपूर्ण 
परिवतंन हुए । १६५३ में अमरीका ने कइ्मीर के प्रधान मंत्री को अपने कूट- 
जाल में फसाकर कश्मीर को भारत से श्रलग करना चाहा। भारत ने और 
कश्मी र नेशनल काफ्रेस की कार्यसमिति-के बहुमत ने इस कोशिश का सक्रिय 
विरोध किया । कश्मोर के प्रधात मंत्री को अपने पद से हूट/ दिया गया और 
कश्मीर पूर्णो रूप से भारतीय संघ का भाग बने गया। भारत सरकार ने 
ग्रमरीकी एडमिरल निमिन्‍्ण को वापिस भेज दिया । वह १€४६ से ही राष्ट्र- 
सथ के मत-गराना प्रबंधक के रूप में कश्मीर में काम कर रहे थे। इसके 
अलावा, अमरीका के बहुत से प्रफसर भी सैनिक तथा ग्र-सेनिक “दर्षको ” 
के रूप में कश्मीर में जमे हुए थे । वे १६५४ में वापिस भेज दिये गये । 


३. आर्थिक समस्याएं 


प्रत्यक्ष साम्राज्यवादी शासन की विरासत के रूप में, भारत और पाकिस्तान 
की ग्र्थ-व्यवस्थामो को जो अन्तरविरोध मिले थे, वे केवल झासन-परिवर्तन से 
हल नहीं हो सकते थे। उन्हें हल करने के लिए ज़रूरी था कि औपनिवेशिक 
अर्थ-व्यवस्था का अन्त हो । इसलिए, १६४७ के बाद के कुछ वर्षों मे भारत 
और पाकिस्तान की आधिक हालत वरावर विगड़ती ही गयी । पहली पच-वर्षीय 
योजना के काल में भी भारत में आर्थिक प्रगति का श्रीगऐेश मात्र ही हुआ । 
अर्थ-व्यवस्था का औपनिवेशिक रूप १६४७ के बाद भी वना रहा । इसका 
सबूत यह था कि न सिर्फ देश के आर्थिक साधनों पर विदेशी बंकलयुजों का 
शि्कजा बदस्तूर कायम रहा, बल्कि जैसा कि हम ऊपर देस चुके हैं, वह प्रौर 
भी फंला | इसके अलावा, और इसके नतीजे के तौर पर, यह वात भी देखने में 
आयी कि भारो उद्योगों का बहुत धीरे-बीरे विकास हो रहा है श्रीर सारा जोर 
हलके उद्योगों पर तथा पहले से ही ग्रावादी के बोक से दवी हुई सती पर दिया 
जा रहा है। १६५१ के अन्त तक इस्पात का उत्पादन कैवल १० लाख टन तक 
ही बढ़ पाया । और सरकारी योजना के अनुसार १६५६ तक भी बह केवल १६ 
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लाख टन तक ही वढ़ पायेगा। पहली पच-वर्षोय योजना ( १६५१-५६) में 
केवल ६८४ प्रतिशत धन उद्योगों में लगाने को बात घी । 

खेती का संकट किस प्रकार बराबर गहरा होता जा रहा है और भ्रूमि- 
सुधार के सरकारी क़ानून किस तरह अभ्रसफल रहे हैं, इसकी चर्चा हम पहले कर 
चुके हैँ (देखिए ग्राठवा ग्रध्याय )। १६४३-४४ में अनाज की पैदावार फ़ी 
एकड़ ६०७ पाउंड थी । १६४८-४६ में वह ५२० पाउड रह गयी और १६४५० 
-५१ में तो केवल ४८० प्राउड फी एकड़ पर झा गयी । 

जैसे-जैसे चीज़ो के दाम बढते गये, वैसे-वैसे आम जनता की वास्तविक 
आय भी गिरती गयी। १६३७ में थोक दामों के सूचक ग्रक को यदि १०० माना 
जाय, तो १६४७ में, सत्ता-परिवर्तन के समय, वह ३०३८३ था और मई १६५१ 
तक बह "४५६८ पर पहुंच गया | बम्दई में १६३४ के रहन-सहन के सर्च के 
सूचक ग्रक॒ की यदि १०० माना जाय, तो ?६४७ में वह २७६ था और १६५३ 
में बढ़कर ३६३ पर पहुच गया। १६३६ के सभी उद्योगों के मुनाफे के सूचक 
ग्रक को यदि १०० माना जाय तो १६४७ में १६१ था ग्रौर १६५३१ में बढ़कर 
३१० हो गया (ईस्टर्न इकोनौमिस्ट, बजट-प्रक, १६५४ ) । बढ़ते हुए दामों के 
कारण झसली मजदूरी बरावर ग्रिर्ती गयी और उससे निम्न-मध्यम वर्ग के 
लोग तवाह हो गये । भारत के विभिन्‍न भागों में मज़ूरी और दामों का काफी 
विशद अध्ययन करने के बाद प्रोफेसर राधाकमल मुकर्जी ग्रपती पुस्तक “भार- 
तीय मजदूर वर्ग ” में इस नतीजे पर पहुचे है 


“युद्ध के पहले भारतीय मझदूर वर्ग का जितना बडा हिस्सा 
दरिद्रता के दायरे मे श्राता था, अब उससे कही बड़ा हिस्सा इस दायरे 
में आता है । भारत के ज्यादातर मजदूर दरिद्रता के स्तर के भी नीचे 
रहते हैं ।” 


यदि १६३८-३६ के दामों को स्थिर मान लिया जाय, तो भारत की फी 
आदमी राष्ट्रीय भ्राय, जो १६३१-३२ में ८5३ रुपये थी, १६४५-४६ में केवल 
७७ रुपये रह गयी, १६४६-४७ में ७५ रुपये हो गयी श्लौर १६४८-४६ में ७० 
रुपये पर पहुच गयी (“शश्चिया और सुदूर पूर्व का आथिक सिहावलोकन,” राष्ट्र- 
संघ का १६५० का प्रकाशन । यह अनुमान वटवारे के पहले के भारतीय प्रास्तों 
के लिए है )। जैसा कि हम दूसरे अध्याय में वता छुके हैं, भारत सरकार 
ने राष्ट्रीय आय का हिसाव लगाने के लिए एक राष्ट्रीय झाय समिति नियुक्त 
की थी, जिसकी रिपोर्ट १६५१ में प्रकाशित हुईं। इस कमिदी ने १६४८-४६ 
को फी आदमी राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। वह १६३० के साइमन 
कमीक्षन के अनुमान से कम था। ८ 


३०४ भारत : बतंमान ओर भावों 


१६४१ में पहली पंच-वर्षीश्न योजना बुरू हुईं। उससे भारत में सोमित 
आधिक प्रगति का श्रीगरोद्य हुआ। १६५१ और १६५४ के वीच श्रौद्योगिक 
पंदावार ३७ प्रतिशत बढ गयी भौर खेती की पैदावार में १४ प्रतिशत की बढती 
हो गयी । १६५०-५१ में ५४० लाख टन अनाज भारत में पैदा हुआ था । 
६६५३-५४ में ६५४ लाख टन पैदा हुआ । यानी, अनाज को पैदावार में ११४ 
लाख टन की बढ़ती हो गयी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, १६५०-४६ में 
जब कि हर भारतीय श्रौसतत १३६८ कैलोरी की शक्ति देने वाला भोजन करता 
था, तब १६५३-५४ में वह १६२३ कंलोरी का भोजन करने लगा। लेकिन 
खुद सरकार भी यह मानती थी कि खेती को पैदावार में जो बढ़ती हुई है, 
उसकी आधी बढ़ती अच्छे मौसम के कारण हुई है, और कुछ बढ़ती इसलिए 
दिखाई देती है कि श्रौसत निकालने के ढंग में कुछ परिवर्तन हो गया है। इसके 
अलावा, १६५०-५१ की पैदावार से तुलना करना भी सर्वथा उचित नही है, 
व्योकि उस साल फसल अपेक्षाकृत कम हुई थी। १६४३-४४ में फसल सबसे 
अच्छी हुई थी (उस साल सेती की प्रंदावार का साधारण सूचक प्रंक १०६ 
था, मगर वह १६५०-५१ में केवल ६४ रह गया था )! थदि उस साल की *« 
पैदावार से १६५३-५४ की पैदावार की तुलना की जाय, तो पता चलेगा कि 
उसमे २ प्रतिग्त से भी कम की ही वढ़ती हुई थी, जब कि इस बीच श्रावादी में 
इससे ज्यादा बढ़ती हो गयी थी । 

यह वात काफी महत्व की है कि पहली पंच-वर्षीय योजना ने अपने 
सामने केवल यह उद्देश्य रखा था कि १६५५ तक राष्ट्रीय भाव फिर से पहले के 
स्तर पर पहुंच जाय । और असल में तो उसका लक्ष्य इससे भी नीचे रह जाता 
था। १६५०-५१ में भारत की कुल राष्ट्रीय आय ६०० भ्रव रुपये थी । पहली 
पंच-यर्पोय योजना उसे बढाकर १६५५-५६ में १००० भरव रुपये कर देना 
चाहती थी; यानी वह उसमें ११ प्रतिशत की बढ़ती करना चाहती थी, इस बीच 
में आवादी में सवा छः प्रतिशत की बढ़ती हो जाने की उम्मीद थी । इसलिए, 
पंच-वर्षीय योजना से फ़ी आदमी राष्ट्रीय श्राय में केवल ५ प्रतिशत की ही 
बढ़ती होनेवाली थी। लेकिन फी आदमी राष्ट्रीय भाव में चूकि राष्ट्र सघ के 
आंकड़ों के यनुसार, १६३१-३२ और १६४८-४६ के बीच १६ प्रतिशत की 
कमी हो गयी थी, इसलिए ४ प्रति्यत की बढ़ती से वह १६३१-३२ के स्तर 
पर भी नहीं पहुंच सकती धो । और १६३१-३२ में राष्ट्रीय झ्राय का स्तर 
मुसमरी का स्तर था ! 

इसलिए पंच-वर्षीय योजना के पहले त्ोन वर्षों में उसके लक्ष्य से प्रधिक 
प्रगति हुई। १६५३-५४ तक राष्ट्रीय भाय ,१०६० झरव रुपये तक पहुंच भी; 
यानी उसमें १८ प्रतिशत की बढ़ती हो गयी। फी भादमी राष्ट्रीय श्राय १६५३ 
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“५४ तक २८३६ रपये हो गयो; यानी १६४८-४२ के मुकादले उसमें ८ प्रति- 
दत की बढ़ती हो गयी। लेकिन इससे भी वह १६ प्रतिशत की कमी पूरी 
नहीं हुई, जो १६३१-३२ प्लोर १६४८-४८ के बीच भ्रा गयी थी । 

इस बीच, बड़े-बड़े इजारेदारों के मुनाफे बरावर बढ़ते ये । चोर-बाज़ारी 
और बूसधोरी हर तरफ फल गयी । भारत में शासक पार्टी काग्रेंस के संगठन 
में श्रौर पाकिस्तान में मुस्लिम लीग के संगठन में भी चोर-ब्ाजारियों श्र 
धृमस्ोरों का बोलवाला हो गया । 

ऐमी परिस्थितियों में, जनता का असतोप बढ़ना स्वाभाविक था। 
देश की प्रन्दझ्ती राजनीतिक परिस्थिति में अनेक ऐसे चिस्ह दिखाई देने लगे 
जिभसे पता चलता घा कि नयी सरकारों में और ताग्रेस तथा मुस्लिम लीग के 
नेताप्रों में जनता का विश्यास सतम होने लगा है । 


७. बैदेशिफ नीति में नयी प्रवृत्तियां 


अभी हाल के ज़माने में भारत में जो सबसे बड़ा परिचतंन आ्राया है, वह यह है 
कि प्रधान मंत्री नेहरू के नेतृत्व में भारत भान्ति की रक्षा के लिए दुनिया की 
राजनीति में प्रधिकाधिक महत्वपूर्स भूमिका अ्रदा करने लगा है। श्रमरीकी 
साम्राज्यवाद की युद्ध छेड़ने की आज़मणकारी योजनाओं के ख़िलाफ़ एशियाई 
राष्ट्रों की भावाज़ को बुलन्द करने और उनको एकजुट करने में चीन के साथ- 
साय भारत ने भी प्रमुस भाग लिया है। चीन के साथ-साथ उसने भी श्वान्ति 
की रक्षा के लिए प्रयास किया है; और शान्ति की रक्षा का लक्ष्य राष्ट्रीय स्वत- 
भ्रता के लक्ष्य से अभिन्‍न रूप से जुड़ा हुआ हैं। १६५५ से वाइग में एशियाई 
और अफ्रीकी राष्ट्री का सम्मेलन हुआ, झौर उसके द्वारा एशिया, भध्यपूर्व, प्रौर 
अफ़रीका की कौमें इस शान्ति प्रयास में खिच आयी । 

दुनिया की राजनीति में भारत की यह ऐतिहासिक भ्रूमिका खुद इस बाठ 
का प्रमाण है कि एशिया में कैसा विराट परिवर्तन हो रहा है और इस महाद्वीप 
के शक्ति-सतुलन में कितनी बडी तब्दीली झा गयी है । इस नये थुग का 
श्रीभणोेश निर्शायक रूप में उस समय हुम्ना जब चीन में जन-क्रान्ति की विजय- 
दुदभि बजी । भ्रमरीकी हथियारों से लैस और अमरीकी धन पर पतल्नेवाली 
क्लान्ति-विरोधी सेनाओं को चीन की भूमि से खदेड़ देने के वाद १६४६ के 
पतभड़ में चीनी जनतंत्र की स्थापना का ऐलान हुआ । चीन उस समय भी 
एशिया का और दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र था। अब नया, जनवादी चीन 
एथिया के पराधीन प्रथवा औपनिवेशिक देशो के सामने सफल स्वतंत्रता सम्राम 
के एक ऐसे प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में श्रा गया, जो सामन्तवाद झौर साआज्य- 
भर० 
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बादी झोपछ् के बधनों को तोड कर सामाजिक और ग्राधिक प्रगति क पथ पर 
तीब्र गति से ब्ग्रतर हो रहा थां। नया, जनवादी चीन दुनिया की एक प्रमुख 
शक्ति बन गया) उसकी भद्वट एकता और शक्ति की अब साम्राज्यवादी संसार 
श्रनदेखा नहीं कर सकता था । 

एशिया में इस प्रकार जो नयी परिस्थिति पैदा हों गयी थी, उसकी भारत 
सरकार पर तुरंत प्रतिक्रिया हुई। पहले उसकी नीति का भुकाव मुख्यतया 
साम्राज्यवादी खेमे की ओर था। अब वह चीनी जनतंत्र से भी अच्छे सम्बंध 
स्थापित करने का प्रयत्व करने लगी चीन में नयी सरकार की स्थापना होने 
के थोड़े ही दिन वाद भारत सरकार ने उसे मान्यता प्रदान कर दी और श्षीध्र 
ही दोनो के बीच राजदूतो का झादान-प्रदाव भी हो गया । भारतीय जनता की 
भावना से इस नये रुख़ को जबर्दस्त बल मिला । भारत के सभी लोगों में चीनी 
जन-क्रान्ति की विजय से प्रवल उत्साह पैदा हुआ था, और पश्चिमी साम्राज्य 
बादियों ने एशिया में जो घूटमार और क्रत्लेआम मचा रखा था, उससे सारी 
जनता नफरत करती थी । 

जब कौरिया पर अमरीका ने चढाई की तो नयी परिस्थिति यकायक परि- 

पकक्‍व हो उठी । राष्ट्र संघ में भारत सरकार के प्रतिनिधि ने घुरू में उस ग्रेर- 
कानूनी और बदनाम प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया, जिसके मातहत कोरियाई 
जनतंत्र के प्रतिनिधियों की वात सुने बिना ही अमरीकी फौजी ग्रुट को कोरिया 
पर चढाई करने की अनुमति दे दी गयी थी। भारत सरकार ने बिना पूरी 
सामग्री पर विचार किये ही श्रमरीका और उसके पिछलस्मू सिघमन-री के कहने 
को सच मान लिया था। प्रधानमंत्री नेहरू ने ७ छुलाई, १६५० को एक प्रेस 
सम्मेलन में कहा कि “जव उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर हमला किया, 
तो बहुत लम्बी-चौड़ी जांच के वगेर भी यह बात साफ थी कि पहले से पुषे 
तैयारी करके झौर बहुत वड़े पैमाने पर यह हमला किया गया था।” एक 
एश्थियाई देश पर पश्चिमी साम्राज्यवादियों के इस हमले में भारत सरकार ने 
भी झांशिक रूप से मदद की । उसने हमला करनेवालों की मरहम-यट्टी करने 
के लिए एक डाक्टरी दल कोरिया भेजा । 

लेकिन इस पाप के काम से भारतीय जनमत के सभी क्षेत्रों मे बड़ा फ्रोप 
पैदा हुआ । पश्चिम के सभी साम्राज्यवादी देशों की फौजों, समुद्री बेड़ों शौर 
वायु-सेनाओ के संयुक्त बर्बर आक्रमण का कोरियाई जनता जिस वीरटा "ौए 
शौर्य के साथ मुकावता कर रही थी, उसे देखकर भारत की जनता से जबर्दस्त 
उत्साह पैदा हुआ । 

कोरिया पर अमरीकी झ्ाक्रमण धुरू होने के पर्धह दिन के अन्दर ही 
प्रधानमंत्री नेहरू ने प्रधानमत्री स्ताखिन को एक सदेश भेजा प्रौर उसमें बताया 
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कि भारत सरकार कोरिया के भगड़े को शास्तिपूर्वक ढंग से हल करना चाहती 
है। उन्होंने कहा : 

“भारत का उद्देश्य यह है कि इस भगड़े को एक स्थानीय भगड़े 
तक ही सीमित कर दिया जाय और उसको द्यान्तिपुर्वक ढंग से हल करने 
की कोशिश की जाय । उसके लिए सुरक्षा-समिति के वतंभाव गतिरोध 
को दूर किया जाय, ताकि दीन की जनवादी सरकार का प्रतिनिधि 
सुरक्षा समिति में अपना स्थान ग्रहण कर सके और सोवियत संघ उसमें 
वापिस लोट झाये; ओर या तो सुरक्षा समिति के ढांचे के भीतर, या 
उसके बाहर, सोवियत सध, अमरीका तथा चीन के बीच ग्रर-रस्मी तौर 
पर सम्पर्क स्थापित करके, और पश्रन्य शान्तिप्रेमी राज्यों की सहायता 
झोर सहयोग से, इस लडाई को बन्द करने का कोई आधार निकाला 
जाय और कोरिया की समस्या का कोई अन्तिम हल खोजा जाय |” 


तत्कालीन प्रधानमंत्री स्तालिन ने इसका यह उत्तर दिया : 


“में शान्ति के लिए आपकी इस पहल का स्वागत करता है। में 
आपके इस मत से पूर्णतया सहमत हूं कि कोरिया के सवाल को सुरक्षा 
समिति के ज़रिए शान्तिपूर्वक ढंग से सुलकाना उचित होगा भौर इसके 
लिए यह नितान्त जरूरी है कि पाच बडी शक्तियों के, जिनमे चीन की 
जनवादी सरकार भी शामिल है, प्रतिनिधि इस काम में भाग ले । / 


चीन की सरकार ने यह चेतावनी दी थी कि यदि पश्चिम की हमलावर 
फीजें अ्ड़तीसवें अक्षांश से भागे घबढी और यदि उन्होंने पूरे कोरिया पर कब्जा 
करने की कोशिश की, तो चीन चुपचाप तमाशा नही देखेगा। मैकार्थर जैसे 
लोगों ने इस चेतावनी की खिल्ली उडायी और ग्मरीकी श्रधिकारियों ने' उसे 
केवल एक गीदड़भभकी समझा । मगर भारत सरकार ने उसकी ग्रम्भीरता को 
महसूस किया और उसने राष्ट्र सघ में अकनूबर १६५० के उस प्रस्ताव के पक्ष में 
बोट नहीं दिया जिसे भ्रमरीका अपने नये हमले पर पर्दा डालने के लिए पास 
कराना चाहता था । 

इसके बाद ग्नेकों बार ऐसे मौके झ्ाये जब अमरीका ने अपनी युद्ध-नीति 
को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रससंघ में अपने प्रस्ताव पास कराये और भारत उन 
पर वोट लिए जाने के समय तटस्थ रहा | कई वार तो उसने अमरीकी प्रस्तावों 
का विरोध भी किया। धीरे-धीरे राष्ट्रसंघ में अरब और एशियाई सरकारों 
का एक अलग गुट बन गया | यह इस वात का सूचक था कि इन सरकारों ने 
साम्राज्यवादियो के युद्ध के खेमे की आक्रमशकारी नीतियों से अपने को कुछ 
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हद तक झलग कर लिया था । इसी कारण साम्राज्यवादी शक्तियों के प्रवक्ता 
इन सरकारों पर “तटस्थता ” का इलजाम लगाते थे । 

भारत की वंदेशिक तोति मे जो यह नया मोड झ्राया था, उसका यह्‌ 
मतलब नही था कि भारत सरकार ने साम्राज्यवादी खेमे से भ्रपना नाता तोड़ 
लिया था । न ही इसका यह मतलब था कि अब भारत सरकार यकायक बुद 
की नीतियो का और साम्राज्यवादी हमलो का पूर्ण और सुसंगत ढंग से विरोध 
करने लगी थी। साम्राज्यवादी खेमे के साय उसका व्यावहारिक सहयोग प्रव 
भी जारी थीं। मिसाल के सिए, उससे अंग्रेजो के साथ मिल कर तू सरकार 
हो बर्मी जनता के खिलाफ लडाई चलाने के लिए हथियार और रुपये दिये। 
2६५४ तक वह फ्रसीसियों को भारत से होकर अपनी फौज और लड़ाई का 
सामान वियतनाम लेजाने की सुविधा देती रही । मलाया की जनता के खिलाफ 
युद्ध चलाने के लिए उसने श्रग्न जी सरकार को भारत की भ्रूमि पर ग्रुरखा 
सिपाहियो की भर्ती करने को सुविधा दी (हालाकि इस मामले में कम्युनिस्ट 
पार्टी ने सरकार का भंडाफोड किया श्र उससे मजबूर होकर भारत सरकार 
ने १६५२ में ब्रिटिश सरकार से इस मम्बंध में नये मिरे से बातचीत युरू की 
जिसके नतीजे के तौर पर १६५४ में एक सलया समझौता हुआ । इस समझौते 
के मातहत ग्रुरखा सिपाहियों की भर्तों के डिपो भारत से हटाकर नेपाल ,,.. 
खोल दिये गये, मगर सिपाहियो को भारत से होकर मलाया ले जाने की सुविधा 
कायम रही ) । 

साम्राज्यवाद के साथ व्यावहारिक झ्राथिक सहयोग आर भी घनिष्ट हो 
गया । उदाहरण के लिए, १६५४१ में प्रग्न॑ ज और यमरीकी दजारेदार कम्पनियों 
को भारतीय क़ातूनों से स्वतंत्र होकर भारत में व्यवसाय खोलने को इजाजत 
दे दी गयी और १६५२ से भारत-्ञ्रमरीकी टेविनकल सहयोग कोप कायम 
क्रिया गया। राष्ट्र सघ में भारत सरकार अमरीकी प्रस्तावों पर तटस्य रुफ 
अपना रही थी श्रौर कनी-कभी तो उनके विरुद्ध मत दे रहो थी, मगर विदेशों 
में भारतीय राजदूस इसका महत्य कम करके बता रहे थे। उदाहरण के लिए 
अमरीका में भारत के राजदूत (जो बाद में राष्टसप की प्रष्यक्ष चुनी गवी ) 
श्रीमती पडित ने १६ सितम्बर, १६५१ को न्यूयीर्क से कहा * 


“जब हमारे बारे में यह कहा जाता हे कि हम “वटस्थता 7 
रुख अपना रहे हैं, तो हमें यह सुनकर बडा झ्रफसोस हीता है ॥ राष््रसघ 
की साधारण मना के हाल के अधिपेशनो में हमने इस्थारत में से झट 
तीस बार झापके साथ बोट दिया, ग्यारह बार किसी वरफ बोद नहीं 
दिया और कैवल दो बार आपसे मतभेद प्रकट जिया । 
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फिर भी, परिवतंन के चिन्ह स्पष्ट थे और वे अधिकाधिक एक नयी झौर 
ठोब शान्ति की नीति का रूप धारण कर रहे थे। १६५४ में दक्षिशा-पूर्वी 
एशिया के संकट के बाद तो यह बात प्लोर भी साफ हो गयी । यह बात तो 
सच थी कि भभी भारत सरकार की पैदेशिक नीति जनता की साम्राउेय-विरोधी 
मावना को केवल भ्राशिक रुप में ही व्यक्त कर रही थी, लेकिन राष्ट्रटसघ में 
उसके तटस्प रह जाने या किसी भी तरफ बोट ने देने से भी साउम्राज्यवादी 
बड़ी परेशानी में पड़ जाते थे । उससे यह बात स्पष्ट हो जाती थी कि दुनिया 
की प्रावादी का बहुमत प्रमरीकी प्ौर उसके जंगबाज श्रदलाटिक श्रुट के 
खिलाफ है। साझ्राज्यवादियों के सामने यह वात साफ होती जा रही थी कि 
जहां तक उनकी युद्ध की योजनाभो का सम्बंध है, भारत के ऊपर भरोसा नही 
किया जा सकता; वह युद्ध-नीति में उसका साकीदार बनने को तैयार नहीं है । 
साम्राज्यवादियों की सभक में यह बात भी झा रही थी कि यह नयी राज- 
नीतिक प्रवृत्ति क्षी्र ही एक निरशायक नोति-परिवर्तन का रूप भी धारण कर 
सकती है, भौर भारत साम्राज्यवादी खेमे के साथ सहयोग करने की नीति को 
एकदम त्याग दे सकता है । 

१६५४ में दक्षिण-यूर्वी एशिया का सकट सामने थाने पर यह नयी 
प्रवृत्ति प्रोर वलवती हो गयी । १६५४ के झारम्भ में अमरीका और पाकिस्ताव 
का सैनिक गठबंधन हुप्रा । भारत भ्ौर पाकिस्तान को खुल्लमखुल्ला जग की 
अमरीकी साझिशों में पसीटने की इस कोशिश से भारतीय जनता में बडा क्रो 
पैद्रा हुभा । उसके बाद १६५४ के व्॒॒षन्त मे, वियतनाम में युद्ध के सवाल पर 
यह टकराव भौर भी तेज़ हो गया । प्रमरीका इस बात के लिए जोर दे रहा 
या कि सभी साम्राज्यवादी सरकारें मिलकर वियतनाम में फौजी कारंवाई करे 
प्रौर दक्षिस-पूर्वी एशिया में तुरंत एक सैनिक समभौता किया जाय। ब्रिटिश 
सरकार ने प्रप्रेल १६५४ में इसका विरोध किया । तुभी भारत ने पाच कोलम्बो 
शक्तियों का ( भारत, पाकिस्तान, लका, बर्मा और इंडोनेशिया का ) सम्मेलन 
बुलाने के लिए पहल की । इस सम्मेलन का उद्देश्य यह था कि ये पाचो देश 
वियतनाम में हस्तक्षेप न करने और वियतनाम की स्वतंत्रता के आधार पर 
वहां शान्ति स्थापित करने के लिए एक होकर श्रयास करें॥ इस सम्मेलन में 
पाकिस्तान और लंका की सरकारों ने ऐसा रुख लिया जिससे माल्षुम होता था 
कि उनकी नीति अ्रमरीका की नीति से बहुत मिलती-जुलती है। फिर भी 
सम्मेलन ने शान्ति के पक्ष में ही निर्णय किया। जेनेवा में मी भारतीय कूंटनीति 
ने झान्ति के पक्ष में सक्रिय भूमिका अदा की । तिब्बत के सवाल पर भारत और 
चीन के बीच समझोता हो जाने के वाद जुन १६५४ में नई दिल्ली में चीनी 
प्रधानमंत्री चाऊ एन-लाई और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मुलाकात 
भर 
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हुई। श्रन्तरराष्ट्रीय राजनीति में इस मुलाकात को उतना ही महत्वपूर्ण माना 
गया है जितना रा9पति आइजनहावर और प्रधानमंत्री चचिल की उस भेट 
को माना गया था, जो ठीक उसी समय वाशियटन में हुई थी । २८ जून, 
१६५४ को नेहरू झौर चाऊ का सयुक्त बयान प्रकाशित हुआ। उसमें कहा 
गया था * 

(१) दोनो प्रधान मंत्रियों की वातचीत का उद्देश्य यह था कि 
जेनेवा तथा झआम जगहों में भ्ान्तिपूर्णं समभौते के जो प्रयास हो रहे हैं, 
उनको झ्रौर आगे वढाया जाय ! 

(२) उनका मुख्य मकसद यह था कि एक-दूसरे के हृष्टिकोण 
को समझे और एक-दूसरे के सहयोग से और अन्य देशों के सहयोग से 
गान्ति कायम रखने की चेष्टा करे । 

(३) दोनो प्रधान मत्री यह वात मानते हैं कि एशिया तथा 
ससार में अलग-अलग ढग की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाए हैं, 
मगर यदि पत्रशील को माना जाय, तो उनके वीच शान्तिपूर्ण सहग्रस्तित्व 
और मित्रता के सम्बंध रह सकते हैं । 

(४) दोनो प्रधान मंत्रियों ने यह विश्वास प्रकट किया कि भारत 
और चीन की मित्रता से एशिया से शान्ति का पक्ष वलवान होगा । 

(५) यह ते पाया कि दोनों देश एक-दूसरे के साथ धनिप्ठ सम्पर्क 
रखेंगे ताकि उनके वीच पूर्ण सहयोग क्रायम हो सके । 
तिब्बत सम्बंधी समभौते की भूमिका मे जिन पाच सिद्धान्तो की घोषणा 

की गयी थी, वे इस प्रकार थे : 
(१) एक-दूसरे की भौगोलिक प्रखडता ग्रोर सावंभोम सत्ता का 
ग्रादर करना; 
(२) एक-दूसरे पर आक्रमसण्य नही करना; 
(३) एक-दूसरे के अन्दरूनी मामलो में हस्तक्षेप ने करना; 
(४) समानता और पारस्परिक लाभ, 
(५) झान्तिपूर्ण सह-अत्तित्व 
भारत झौर चीन की सरकारो की इस सयुक्त झ्ान्ति-धोपणा से एशिया 
के विकास में एक नये ऐतिहासिक युग का भारम्म हुआ । 

गान्ति के ये नये प्रयास १६४४ के पतमड़ में झौर आगे बढ़े जब कि 
प्रधानमंत्री नेहरू चीन की यात्रा को गये । उसके बाद १६५४ की गरमियों में 
बह सोनियत संघ की यात्रा करनेवाले थे । भारत ने दक्षिण-ूर्वी एशियाकी 
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सैनिक संधि ( सियादो ) का जोरदार विरोध किया। इस सधि में अमरीका 
के साथ ब्रिदेन भी शामिल घा। १६५४ के प्रारम्भ में लत्दन में कॉमनवेल्य के 
देशों के प्रघान मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ, उससे प्रकट हुआ कि भारत और 
ब्रिटेन का यह मतभेद दूर नहीं हुमा है । 
शान्ति के लिए सहयोग करनेवाले क्षेत्र का भ्रोर विस्तार करने के उद्देश्य 
से एक नया और महत्वपूर्ण कदम वांडुग सम्मेलन के रूप में उठाया गया। 
१६५४ के अन्त में पांच कोसम्बो शक्तियों ने बोगोर की बैठक में यह निश्चय 
किया कि प्रप्रेल १६५४५ में बाडुग में एशिया और अफ्रीका के देशों का एक 
अफ्रीकी-एसियार्ई सम्मेलन बुलाया जाय । कोसम्बों शक्तियों के भ्रलावा इसमें 
२५ सरकारे और बुलायी गयी थी जिनमें चोनी जनतंत्र की सरकार भी थी। 
इस प्रकार बाडुस सम्मेलन में एशिया और अफ्रीका के कुल २६ देझ्ों की 
सरकारों के नेता जमा हुए (इन देशों के ताम थे: अफगानिस्तान, वर्मा, 
कम्बीडिया, लंका, 'चीन, मिश्र, इयियोपिया, गोल्ड कोस्ट, भारत, इडोनीशिया, 
इराक़, जापान, जोडन, लाग्रोस, लेवनान, लाइबीरिया, लिबिया, नेपाल, पाकि- 
स्तान, फिलीपाइस, ईरान, सऊदी अरब, सूडान, सौरिया, थाइलेंड, तुर्की, 
वियतनामी जनतत्र, दक्षिया वियतवाम, झौर यमन ) । इस सम्मेलन में लगभग 
डेढ़ रब लोगों के प्रतिनिधि झरीक हुए थे। इस प्रकार, यह श्रनोखा सम्मेलन 
राष्ट्र-संप का मुकाबला कर सकता था, क्‍योंकि उसमें तो भ्रभी तक ससार की 
आवादी के एक काफी बड़े हिस्से के प्रतिनिधि प्रनुपस्थित थे । इस सम्मेलन का 
महत्व इसलिए श्रोर भी बढ जाता था कि दुनिया के इतिहास में पहली वार 
इतनी बड़ी तादाद में उसमें ऐसे देश शरीक हुए थे जो कुछ समय पहले तक 
दूसरे देशों के गुलाम थे । वल्कि उनमे से कुछ देश तो इस समय भी पराधीन 
थे। साम्राज्यवादी क्षेत्रो से प्रेरणा लेनेवाले अवेक लोगों ने सम्मेलन में फूट 
डालने की कोशिश की । उसके वावज़ूंद सम्मेलन कामयाब हुआ, यह बात भी 
कम महत्वपूर्ण न थी। वांडुग सम्मेलन ने सर्व सम्मतति से पच्चील का समर्थन 
किया भौर अपने घोषणापत्र मे उन्हें फैल्ाकर दस सिद्धान्तों का रूप दे दिया। 
उसने राष्ट्रीय स्वाधीनता के सिद्धान्त का समर्थन किया और उपनिवेशवाद तथा 
रग-भेद का विरोध किया । उसने एटम और हाइड्रोजन अस्त्रों पर रोक लगाने 
की भाग की ! उसने एशिया और अ्रफ्रीका के राष्ट्रे के बीच आधिक तथा 
सांस्कृतिक सहयोग को हढ़ करने का मिश्चय किया। इसके अलावा उसने 
पढ्िचिमी इरियन, फिलस्तीन, अदन ओर उत्तरी अफ्रीका के देझ्षों के सम्बंध में 
भी स्वे-सम्मति से फैसले किये । _ 
१६५५ का यह अ्रफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन, जिसमें भारत और चीन ने 
प्रमुख भूमिका झ्दा की, भ्रौर जिसमे दुनिया की झ्रावादी के बहुमत के प्रतिनिधि 
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शान्ति तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता के उद्देश्यों को आगे बढाने के लिए जमा हुए थे-- 
यह्‌ सम्मेलन इस बात का जबर्दस्त प्रमाण था कि दुनिया में एक ज़या शक्ति- 
संतुनन स्थापित हुआ है, और यह कि मानवता के भविष्य के लिए इतना महत्व 
रखनेवाला यह नया परिवर्तन लाने और उसे झ्रामे बढाने में प्रधान भूमिका 
भारत गब्रदा कर रहा है । 


भर, भारतीय जनता-प्रगति के पथ पर 


अन्तरराष्ट्रीय राजनीति में भारत ने जो नया रुख़ अपनाया था, दरअसल वह 
उन नये झ्रौर गम्भीर परिव्तनों का ही एक पहलू था जो चीनी जन-क्रान्ति की 
विजय के बाद से ही भारत की प्रन्दरूनी राजनीति में उत्पन्न होने शुरू 
हो गये थे । 

हाल के जमाने का भ्रनुभव भ्धिकाधिक स्पष्टता से बता रहा है कि भारत 
में पुरानी झ्क्तियां जर्जर हो रही हैं भ्रोर जनता की नयी शक्तियां सामने प्रा 
रही हैं, हालाकि वंदेशिक नीति की प्रगतिशील दिशा और प्रन्दरूनी राजनीतिक 
स्थिति का विरोध भ्रभी भी हल होने को बाकी है । 

१६४७ के पहले कांग्रेस राष्ट्रीय आन्दोलन का परम्परागत मंच तथा 
उसका जन-संगठन थी, हालाकि उस पर ऊपरी वर्गों के ढुलमुल तत्वों का प्रभुत्व 
था. १६४७ में सत्ता-परिवर्तन के बाद, वह सरकारी पार्टी बने गयी और उस 
पर स्थिर स्वार्थों का, इजारेदारों, बड़े जमीदारों, मुनाफाखोरों और सट्ं बाजों 
का प्रभुत्व हो गया । मगर इसका यह मतलब नहीं था कि कांग्रेस का जन- 
आधार खतम हो यया था। जनता पर काग्रेस का भ्रसर घट रहा था; मगर 
फिर भी प्रमी उसका काफ़ी प्रसर था । अपने पुराने काम और पुरानी साक्ष 
की दुहमई देकर भौर नेहरू जेसे नेताओ्रों के भाकपंण को इस्तेमाल करके, 
जिन्होंने बरसो साम्राज्यवाद से सधर्ष किया या श्रोर लम्बी कंद काटी थीं, 
कांग्रेस ने भ्ब भी काफी हृद तक झपना असर जमा रखा था। जब प्रघानमत्री 
मेहरू की प्रगतिशील प्रन्तरराष्ट्रीय नीति का और विकास हुआ शोर १६४१ में 
कुछ हृद तक झाधिक क्षेत्र में भी प्रगति हुई, और साथ ही कांग्रेस ने बहुत ही 
अस्पष्ट ढय से “ समाजवाद ” को अपना लक्ष्य घोषित किया, तो रहन-सहन की 
विगड़ती हुई परिस्थितियों के कारण मजदूरों, किसानों, भ्ोर निम्त-मध्यम गर्गा 
लोगों में बहुत प्रसतोष होने के बावज्भुद काग्रेंस के विघटन झौर पतन की फ्रिया 
रुक गयी प्रौर उसका पुराना असर काफ़ी हद तक नष्ट होने से बच गया । फिर 
भी कांग्रेस के दक्षिण-पंथी नेतामो झौर उसके सगठन पर हावी बड़े पुंजीवादी 

हितों के ख़िलाफ़ जनता का असतोष अधिकाधिक व्यक्त होता रहा । 
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इस परिस्थिति से घोर प्रतिक्रियावादियो ने फ़ायदा उठाने की कोशिश 
की। उन्होने साम्प्रदायिक संगठन खड़े करने और जनता पर उनका असर 
जमाने की च्रेष्टा की । लेकिन पानी की तरह रुपया बहाने के बाद भी उनको 
बहुत सफलता नहीं मिली । जनता की बढती हुई चेतना उसे वामपक्ष की तरफ़ 
ते जा रही थी। इस काल में मजदूरों तथा किसानों के सधर्पों ने भीषण दमन 
के बावजूद बड़े लड़ाकृपन तया ऊंचे स्तर का परिचय दिया ( इस सम्बंध में 
दक्षिणी भारत में तेलंगाना का किसान-विद्रोह विशेष रूप से उल्लेखनीय है, 
जहां २,००० से प्रधिक ग्रावो के रकदे में उमीदारों की ज़मीनों पर कब्जा 
करके उन्हे किसानो मे वाद दिया गया था, जहां जनता की चुनी हुई समितियों 
का घासन क्रायम किया गया था, प्रौर जहा जनता ने पहले निडाम शौौर बाद 
में भारत सरकार की प्राक्रमणकारी सेनाप्रो का हथियारबन्द मुक़ावला किया 
था ) । इसके भ्रलावा, शान्ति प्रानदोलन के विकास में भी जनता की उप्रवादी 
भावना प्रकट हुई ! 

१६५१ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नया कार्यक्रम प्रकाशित हुआ । 
यह पूरे वामपक्षी प्रान्दोलन की प्रगति के लिए एक प्रत्यन्त महत्वपूर्ण मोड़ था । 
इस कार्यक्रम ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रात्त करने तथा अंग्र छी साम्राज्य से श्रलग 
होने के लिए, ज़मीदारी प्रथा खतम करने, जनवादी सुधार करने तथा सामाजिक 
एवं प्राधिक प्रगति के लिए, ग्लौर भारत में जनता का सच्चा जनतंत्र कायम करने 
के लिए मझदूर वर्ग भोर किसानो की एकता स्थापित करने झोर जनता का 
एक व्यापक जनवादी मोर्चा बनाने का रास्ता दिखाया । 

१६५१ के प्नन्त में भ्रोर १६५२ के शुरू में बालिग मताधिकार के भ्राधार 
पर भारत में स्‍प्राम चुनाव हुआ । उससे यह बात साफ हो गयी कि देश की 
राजनीति में कौन सी नयी तब्दीलिया भा रही हैं। १६४६ के श्राम चुनाव में 
कांग्रेस ने ८० से लेकर €० प्रतिशत तक वोट प्रास किये थे। मगर इस बार 
उसे केवल अ्ल्पमत का वोट मिला । उसने सिर्फ ४२ प्रतिशत वोट पाये; हालांकि 
ग्रैर-जनवादी “अंग्रेज़ी ” चुनाव-अणाली के कारण कम वोट पाने के बाद भी 
ज्यादातर सीदे कांग्रेस को ही मिली | कम्युनिस्ट पार्टी तथा सथुक्त जनवादी 
मोर्चे के उसके सहयोगियों को ६० लाख वोट, झौर केन्द्रीय पार्लामेंट में ३७ 
सीटें और प्रान्तीय धारा सभा्मों में २३६ सीटें मिली | इस प्रकार, कम्युनिस्ट 
पार्दी मु्य विरोधी दल और कांग्रेस के जवाब के रूप में देश के सामने प्राय । 
यदि “समाजवादी पार्टी ” के नेताओं ने फूट का रास्ता ने अपनाया होता, तो 
कांग्रेस को हराना भी सम्भव था। मगर “समाजवादी पार्टी” ने वामपक्ष के 
साथ हाथ मिलाने से इनकार किया झौर इस तरह कांग्रेस को बचा लिया (उसने 
अपने १ करोड वोट जाया किये और उनके बदले मे पायी केवल बारह सीढे * * 
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कम्युनिस्टो और उनके सहयोगियों ने भद्गास, हैदराबाद, त्रावशकोर-कोचीन, 
बंगाल और त्रिपुरा में विशेष रूप से महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की । परांध्र में 
पिछले काल में किसान-संघर्प मिर्शायक रूप से आगे बढ़ा था। कांग्रेस के 
नेताओ्रों ने भी ऐलान किया था कि श्रांध्र के नतीजे यह बतलायेंगे कि उन्हें 
जनता का कितना समर्थन प्राप्त है। वहां कम्युनिस्टो ने ६३ सीटों पर चुनाव 
लड़ा था। इन सीटों के चुनाव मे कम्युनिस्टों को १,४५२,५१६ वोट मिले भर 
काग्रेस को ६६८,५३०। 

चुनाव के नतीजों से यह मालूम हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी की पहलक़दमी 

से शौर उसके नेतृत्व में जनता का जो व्यापक जनवादी मोर्चा बना था, उसने 

देश के कई इलाकों मे जनता का व्यापर्क समर्थन प्राप्त कर लिया है और वह 
पूरे देश के पैमाने पर अपना विकास करके कांग्रेसी सरकार को मिरणायिक 
चुनौती देने तथा भारतीय जनता के स्वतंत्रता सम्राम का नेतृत्व करने की क्षमता 
प्राप्त कर सकता है । 

१६५२ के श्राम छुनाव के बादवाले काल में भी यह विकास-क्रम जारी 
रहा प्रतिक्रियावादियों ने कम्युनिस्टों की प्रगति को रोकने के लिए हर तरह 
की कोशिश की । पुराने काग्न सी नेता, श्री राजयोपालाचारी ने, जो १६४८-५० 
में ला माउंटवैंटन के उत्तराधिकारी के रूप में भारत के ग्रवर्न॑र-जनरण रह 
चुके ये, प्रुव मद्रास के प्रधान मंत्री का पद सभाला। उन्होने ऐलान किया कि 
कम्मुनिस्ट पार्टी मेरी “पहले नम्बर की झट्यु है--औौर यही मेरा कार्यक्रम है |” 
समाजवादी पार्टी का नेतृत्व ग्रव॑ अधिकाधिक सुले ढंग से प्रमरीकी प्रभाव को 
प्रतिविम्बित करने लगा- था। यह पार्टी छुनाव के बाद उस किसान-मददूर प्रजा 
पार्टी में मिल गयी जो चुनाव के पहले कांग्रेस से श्रतम हो गयी थी । दोनों 
पार्टियों को मिलाकर प्रजा समाजवादी पार्टी कायम हुई। उम्मीद की जाती 
थी कि यह नयी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी तया समुक्त जनवादी मोचचे के उसके 
सहयोगियों को हटाकर मुल्य विरोधी दल का स्थान ले लेगी । मगर उसके बाद 
जो उपन्चुनाव हुए हैं, या भ्रलम-प्रतग राज्यों में जो प्राम छुनाव हुए हैं, उनसे 
पता चलता है कि कम्युनिस्ट पार्टी तथा जनवादी मोर्ना बराबर प्रगति कर रहे 
हैं। १६५२ के आम चुनाव के बाद, प्रठारह मद्दीनों के भ्रन्दर कुल १ ३8 प्रान्तीय 
उप-छुनाव हुए थे । उनके नतीजों का एक विश्लेषण सितम्बर १ ६५३ में काम स 
की प्रोर से प्रकाशित हुआ था । उससे पता चला कि १६४२ के झ्ाम घुनाव में 
जहा कम्युनिस्ट पार्टी झ्लौर उप्के सहयोगियों को ७-४ प्रतिशत बोद मिले थे, 
बहा इन ११४ उप-खुनावों में उन्हे १३२ प्रतिशत बोड मिले । उत्तर प्रदेश 
काग्रेंस का पुराना गढ़ समका जाता था। यद्ा १६५२ के पतनड़ में म्पुनिस्ि- 
पल बोर्डों के चुनाव हुए । उनमें ३६ म्मुनिसिपल् बोर्डों के प्रस्यक्ष कार सो चुने 
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गये भौर कांग्रेस को ४३०,००० वोट मिले, २६ म्थुनिनिपन वोर्डो के ब्रध्यक्ष 
ऋम्युनिस्ट पार्टी तथा उसके सहयोगियों के जनवादी सोचे के उम्मोदवार छुने 
गये और ००० वोट मिले; और प्रजा सोमलिस्ट पार्टो के उम्मीदवार 
१३ बोर्डों के अ्रध्यक्ष चुने नये भौर उन्हें ६३,००० वोट मिले । 
१६५४५ के वनन्त में रव-निर्मित ग्राप्न प्रान्त में चुनाव हुए । कांग्रेस ने 
सारे देश से अपनी ताकत वटोरकर वहा लगा दो थी ! इसके अलावा, कम्युनिस्ट 
पार्टो प्लोर उसके सहयोगियों को जीतने न देने के उद्देश्य से वहा कांग्रेस ने 
दूसरी पारियों के साथ संयुक्त मोर्चा बनाया था | फिर नी, कम्युनिस्टो को 
२,६६६,००० वोट मिले, जो कुल बोटो के ३१ प्रतिशत होते थे । इसके मुकाबले 
में काग्रं स को ई,२६६,० ०० वोट मिले । 


कम्युनिस्ट पार्टी के १६५१ के कार्यक्रम हि जो रगा-मीति तथा कार्यनोति 
निर्धारित की गयो थी, उसे पार्टी को तोसरी कांग्रेस में और विकसित किया 
गया। यह पार्टो क्ाग्रेस दिसम्बर १६५३ में हुई यी । उसमे मऊदूर वर्ग तथा 
किसानों के संघर्ष को मोर झाये बढ़ाने, मजदूर संगठनों को मझ्यूत बनाने, 

मजदूर एकता को हड़ करने, शान्ति भौर राष्ट्रीय स्वाधीनता के सधर्प को आये 

बढाने और जनवादी मोर्चा दनाने का रास्ता दिखाया गया झौर पझलयग्र-पलग 
राज्यों में, वथा अखिल भारतीय परेमाने पर जनवादी एकता की सरकार स्पापित 
करने का लक्ष्य जनता के सामने रखा गया, जिसको प्राप्त करके भारत में 
जनता का सच्चा जनतत्र स्थापित करने के लक्ष्य की और बद्या जा सकता था । 

जनवादी विकास और भारत को लोकप्रिय थ्क्तियों की अन्तिम विजय 
के मार्य में अभी झनेक कठिनाइया मोज़ूद हैं। यह नहीं हो सकता कि अल्तर- 
राष्ट्रीय नीति का रुख प्रयतिग्योल बना रहे ओर गअन्दरूनी राजनीति मे प्रतिक्रिया- 
दादी पूजीपतियों का बोलबाला रहे और इस विरोध से गम्भीर पेचीदगिया न 
पैदा हों। भारत में प्रतिक्रियावादी अभी बहुत ताकतवर हैं। साआज्यवादियों 
की घुसपैठ और साजिश कमी भी ऐसे खतरे पंदा कर दे सकती हैं जिनका 
मुकाबला करने के लिए जनतत्र ह्लोर ग्यान्ति के समर्थकों की अधिक से भ्रधिक 
जोरदार एकता और सहयोग की आवश्यक्रता होगी । 

लेकिन दीपं-कालीन दृष्टिकोण से, यह बात बिलकुल साफ है कि भारत में 
किस भार्ग पर चलकर राजनीतिक विकास होंगा । भारत में जिस मार्ग पर राज- 
नीतिक विकास हो रहा है, उसका बुनियादी लक्ष्य वही है जो चीनी जन-रूपत 
का सक्ष्य था, यानी साम्राज्यवाद तथा उसके सहयोगियों से मुक्ति प्राप्त रूरनए 4 
भारत में यदि विकास अपेक्षाकृव धीरे-धीरे हो रहा है, तो उम्रक्रा रुएझ भा 
है कि भारत और चीन की ठोस परिस्थितियों में कुछ अन्तर है॥ रोगों 
की बुनियादी समस्याएं शुक सी हैं और उनको हल करने के लिए से 
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की आवश्यकता है, उनमे भी समानता है; मगर इसके साथ-साथ दोनों देशों 
में कुछ अन्तर भी हैं जिनके कारण भारत में राजनीतिक विकास एक भिन्न ढंग 
और भिन्‍न गति से हो रहा है * 


(१) चीन एक अर्ध-ऑओपनिवेशिक देश था। साम्राज्यवाद कभी 
चीन के अन्दर नही घुस पाया था; वह केवल समुद्री किनारों पर जमा 
हुआ था, जहां से वह व्यापार के ज़रिए अपने पजे देश के प्रन्दर गड़ाने 
की कोशिश किया करता था । 


_ भारत दो सौ बरस तक एक पूर्रा उपनिवेश्व रह चुका था। भारत 
में साम्राज्यवाद ने ऐसा झासन-यत्र गढकर तैयार कर दिया था जो देश 
के कोने-कोने में, ज़िन्दगी के छोटे से छोटे पहलू को भी भ्रपनी मुट्ठी में 
रखता था, बल्कि सच तो यह है कि साम्राज्यवाद ने इस तरह जो 
झासन-मत्र कायम किया था, उसे भारत के वर्तमान शासक भी इस्तेमाल 
कर रहे हैं । 

(२) भारत का सम्बंध केवल एक साम्राज्यवाद से धा--यानी, 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद से । 

चीन में साम्राज्यवादियो में फूट थी। कई साम्राज्यवादी ताकतें 
चोन को आपस में बाट लेने की कोशिश कर रही थी, मगर भ्रपने भगड़ो 
के कारण कामयाब नही हो पाती थी। इससे चीन के राष्ट्रीय भान्दोतन 
को जल्दी प्रगति करने भौर साम्राज्यवाद को सीधे छुनोती देने में मदद 
मिली । 

(३) चीनी क्रान्ति घुरू से ही सशस्त्र सधपं के मार्ग पर बढ़ी 
थी । इसका कारण उपरोक्त परिस्थितियां थी। इसलिए स्तातिन ने 
चीनी क्रान्ति की यह खास विशेषता बतायी थी कि वहा सदझस्त्र क्रान्ति 
सशस्त्र प्रतिक्राम्ति का मुकाबला कर रही है। वहा यह नही हुप्रा था 
कि पहले प्रूजीवादी नेतृत्व में म्रहिसक राजनीतिक संघर्ष चला हो ग्रोर 
उसके बाद चीनी कम्युनिस्टों ने सशस्त्र संघर्य घुछ किया हो। इसके 
विपरीत, वहा उम्युनिस्टों ने सझस्त्र राष्ट्रीय संघर्ष को ही भागे बढ़ाया 
था, जिसे कुप्रोमिन्ताग के नेताओरों ने बीच में ही ठप कर दिया था । 

(४) भारत में चूकि साज्राज्यवादी शासन एक लम्बे काल तक 
रहा था, इसलिए यहा एक काफी विकसित पूजीपति वर्ग, भौर यहा तक 
कि बड़े पूजोपतियों का वर्ग भी तंयार हो गया था। यह चोन के दलाल 
पूंजीपति बर्ग से बिलकुल भिन्‍न था । इसकी देश में बड़ो मजबूत जड़े घी 
और इसका जनता पर प्रभाव पा झोौर यह राष्ट्रीय प्रान्दोलन का नेतृत्व 


) 


नपीनतम घरण ३१७ 


करने की क्षमता रखता था। साथ ही, उसने, विशेषकर इजारेदारी 

अवस्था में, साम्राज्यवादी ग्राथिक हितो के साथ घनिष्ठ आधिक सम्बंध 

स्थापित कर लिये ये । 

लेकिन, इस तमाम भन्‍्तर के बावज्धूद, इन दो सबसे बडे राष्रो के हित 
न सिर्फ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, ओर उनकी मित्रता तथा सहयोग एशिया 
और सारे ससार की श्यान्ति के लिए भारी महत्व रखते हैं, वल्कि दोनो देझ्षों में 
साम्राण्यवाद से मुक्ति प्रात्त करने के सघपं की झौर झाथिक, सामाजिक तथा 
राजनीतिक पुननिर्माण की बुनियादी समस्याएं भी एक-दूसरे से बहुत मिलती- 
घुलती हैं । चीनी जन-क्लान्ति की विजय तथा चीनी जनतत्र की स्थापना के 
कुछ ही समय वाद, नवम्बर १६४६ में, चीनी म्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष माप्रो 
स्से-तुंग ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नाम एक सदेश भेजां था। उसमें उन्होने 
कहा था : 


# भारतीय कौम एशिया की एक महान कौस है जिसका एक 
लम्बा इतिहास झौर विशाल जन-सख्या है| इस देश का पुराना इतिहास 
झौर भावी मार्ग बहुत सी बातो में चीन से मिलता-झुलता है। 

“स्वतंत्र चीन की तरह, एक रोज़ स्वतत्र भारत भी समाजवादी 
तथा जनवादी देशो के परिवार के एक सदस्य के रूप में दुनिया के 
सामने प्लायेगा । उस रोज़ मानवता के इतिहास का प्रतिक्रियावादी 
साम्नाज्यवादी युग समाप्त हो जायगा ।” 
भारतीय जनता के संघर्ष फो श्रभो चाहे जितनी कठिनाइयो झौर परी- 

क्षाप्रों से गुज़॒रना पड़े, लेकिन वर्तमान काल में भारत में जो घटनाएं हो रही 
हैं, उनसे यह्‌ साबित हो रहा है और भागे श्लौर साबित होगा कि माभो त्से-तुय 
की यह भविष्यवाणी सर्वंथा सत्य थी । 
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